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 लोक सभा वाद-विवाद का हिन्दी संस्करण आठवां सत्र दूसरा भाग लोक 30 में झंक से 70 तक लोक सभा सचियालय नई दिल्‍लो - झल्य : चार खपय



 संस्करण  में  सम्मिलित  मूल  अंग्रेजी  काबंवाही  ओर  हिन्दी  संस्करण  में
 सम्मिलित  मूल  हिन्दी  कार्यवाही  ही  प्रामाणिक  मानी  उनका  भ्नुवाद
 प्रामाणिक  नहीं  माना  जाग्रेगा



 :  अष्टम  खंर  30  आठवां  सत्र-दसरा  भाग  1987/1909  90  9

 अंक  2४४.  2
 1967/27

 विपय  पृष्ठ

 प्रश्नों  क  मौलिक  उत्तर  1-18  8
 *तारांक्त  प्रश्न  मंख्या  :  223  मे  226  और

 प्रण्नों  के  लिखित  उत्तर  :

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  :  227,  228.  235
 और  237  से  243

 अतारांकित  प्रश्न  सख्या  :  2471,  से  2468.  2470.  सभापटल पर रखे गग्मे पत्र
 2473  से

 2493  से  2499,  से
 2520.  2522  से  2558.

 2560  से  से
 और  में  2646

 सभापटल  पर  रखे  गग्ये  पत्र  222-224

 गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकां  तथा  सकलल्‍पों  सवधी  समिति  224

 उन्‍्नालीसवां  प्रतिवेदन

 अविलंबनीय  लोक  महत्व  के  विषय  ओर  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  के  बारे  में  225-228

 समिति  के  लिये  निर्वाचन

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों  के  कल्याण  संबंधी  समिति  228-229

 नियम  377  के  अधीन  मामले  229-232

 कर्नाटक  में  कारजागी  मे  महालथर्मी  किट्टर  और  गोल  गुम्बज

 ॥॒  एक्सप्रेस  रेलगाड़ियों  को  रोकने  की  आवश्यकता

 श्रो  जी ०एस०बसवराज्‌  229

 लोगों  पर  तेजाब  फैंकने  वाले  समाज  विरोधी  तत्वों  के  लिए

 दंड  का  प्रावधान  करने  लिये  भारतीय  दंड  दंड  प्रक्रिया
 हि

 संहित
 और  भारतीय  साक्ष्य  अधिनियम  में  संशोधन  करने  की  आवश्यकता

 *  *
 आर  अजय  मुशरान  229-230

 भूमिहीन  ओर  छोटे  किसानों  को  बषं  पूर्व  दिये  गये  ऋषणों

 की  माफ  करने  की  आवश्यकता

 230 श्री  उमाकांद  मिश्र
 tmp  श्रीउमाकांदमिश्र  fed’ संदेस्य के नाम पर अ कित 1 चिन्ह इस बात का  छोतक  है कि  कऑ

 संदेस्य  के  नाम  पर  अ  कित  |  चिन्ह  इस  बात  का  छोतक  है  कि  उस  प्रश्न  को  सभा  में  उसी  के

 वूछा  था

 ।



 विपय

 (1)

 विजयवाड़ा  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  का  एक्र  परीक्षा  केन्द्र  खोलने  की  मांग

 श्री  वी  ?  शोभनाद्री श्वर  राव  230-23॥

 खाद्य  डबलरोटी  तथा  अन्य  उपभोक्ता  वस्तुओं
 की  कीमतें  न  बड़ने  देने  के  कारगर  उपाय  करने  की  आवश्यकता

 श्री  मोहम्मद  महफूज  अली  खां

 उत्तर  आरक़ट  जिले  में  इलईविरि  हिस्मा  अथवा  जबवादु  हिस्न  में

 दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  स्थापित  करने  की  आवश्यकता

 श्री  ए०-जयमोहन

 देश  में  सूखे  की  स्थिति  पर  चर्चा

 श्री  कृष्ण  अयूयर

 श्री  प्रधान

 श्री  भीष्ण  देव  दुबे
 श्री  अण्णानम्बी

 श्री  चन्दूलाल  चद्राकर

 श्री  मत्येन्द्र  नारायण  मिह

 श्री  जा  जोसफ  मं,डाकल
 श्री  जगन्नाथ  पटनायक

 निमंला  कुमारी  शकक्‍तावत

 श्री  बलवन्त  भिंह  रामृवालिया
 श्री  उमाकांत  मिअ

 श्री  धोरपड

 श्री  राम  नारायण  सिंह
 श्री  नारायण  चन्द  पराणर

 श्री  दिग्विजय  सिंह
 श्री  जीवरत्नम

 श्री  पाटिल

 श्रीमती  बसवराजेश्वरी

 श्री  घोलप

 श्री  रवुमा  रेड्डी

 थी  भरत  सिंह

 रो  मोहम्मद
 हि  पे  7  ५०१७  दडा  हद

 श्री  अलराम  सिंह  यादव

 231-232

 232

 232-236

 237-239

 239-240

 240-242

 243-246

 246-249

 250-253

 253-255

 255-2598

 258-259

 259-262

 262-264

 264-266

 266-268

 268-271

 271-273

 273-276

 276-279

 |  279-282

 282-284

 285-286

 ,  |

 28289  है f / रह रर



 विषय  पृष्ठ

 श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  289-29  2

 श्री  काली  प्रसाद  पांड य  292-293

 श्री  राव  293-296
 श्री  केशव  राव  पारधी  296-29 8
 श्री  भद्र  श्वर  तांती  298-300
 श्री  कमला  प्रसाद  सिंह  300-302

 श्रीमती  झांसी  लक्ष्मी  302-303

 श्री  चाल्स  303-305

 श्रीमती  पटेल  रमाबेन  रामजी  भाई  मावणि  305-306

 बाल  श्रमिक्रों  संबंधी  राष्ट्रीय  नीति  के  बारे  में  वक्तव्य

 श्री  संगमा

 आधे  घंटे  की  चर्चा

 बीड़ी  कमंकार

 श्री  डालचन्द्र  जेन  306-309

 श्री  संगमा

 गौरी  शकर  राजहंस  306-309

 श्री  हरीश  रावत  309-310

 चन्द्र  शेखर  310-312

 श्री  अजीत  कुमार  साहा  312

 श्री  संगमा  31

 श्री सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र



 लोक  सभा  बाद-विवाद

 लोक  सभा

 12  1987/21  1909

 लोक  सभा  11  बजे  म०  पू०  समवेत  हुई  |

 महोदय  पोठासोन

 |

 भ्री  तुलसोराम  :  अध्यक्ष  जीरो  आवंर  के  बाद  पांच  मिनट  फाइटिंग-आवर  रखिए

 अध्यक्ष  महोदय  :  आउट

 प्रश्नों  क ेमौखिक  उत्तर

 ]
 सरकारी  संगठनों  के  लिए  फिया  गया  आवंटन

 *223.  श्रो  मुरलोधर  माने  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करेंगे

 उनके  मंत्रालय  के  अंतगंत  कार्य  करने  वाले  गर-सरकारी  संगठनों  के  लिए  वर्ष  5,

 और  क्‍या  के  लिए  कितना  वार्षिक  आबंटन  किया  गया  है
 ;  और

 क्‍या  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  देखरेख  की  जा  रही  है  कि  उक्त  धनराशि  का

 वनरोपण  कार्यक्रम  के  लिए  प्रभावी  ढंग  से  उपयोग  किया  जाए

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रो  भजन  :  वनरोपण  पर  स्वैच्छिक  एजेंसी  कार्यक्रम

 के  लिये  निम्नलिखित  धनराशि  रखी  गई  है  :-

 लाख  रुपये

 430  लाख  रुपये

 590  लाख  रुपये

 प्रगति  रिपोर्ट  नियमित  रूप  से  मंगाई  जाती  है  और  प्राप्त  होने  पर  उसकी  समीक्षा  की

 जाती  जहां  आवश्यक  समझा  जाता  वहां  फील्ड  के  काम  की  समीक्षा  के  लिए  दोरे  भी  किये

 जाते  हैं  ।



 मोखिक  उत्तर  12  1987
 कक  के  जप  मुरलोधर जज  ८

 मुरलोधर  माने  :  अध्यक्ष  आपको  पता  है  देश  में  बरसात  न  होने  से  काफी

 सूखा  पड़  रहा  माननीय  मंत्री  जी  को  पता  हमारे  देश  में  बहुत  सारी  ऐसी  ल॑ड  पड़ी  हुई
 जहां  पर  बरसात  न  होने  की  वजह  से  कुछ  भी  पैदावार  नहीं  हो  रही  बंरन  लैंड  भी  काफी  पड़ी

 है  ।  मैं  पछना  चाहता  क्या  हमारे  पास  ऐसी  योजनाएं  जिनसे  जहां  पर  इरिंगंशन  की

 धायें  नही  उनको  लाभ  पहुचाया  जा  सके  ?  क्‍या  माननीय  मंत्री  जी  बता  सकते  जो

 फारैस्ट  लंड  सरकार  के  पास  वहां  एफरेस्टेशन  कार्यक्रम  चाल  हुआ  है  या  नहीं  ”  भले  ही  सरकार

 की  नीति  लेकिन  जिस  ढग  से  इस  काम  को  करना  वह  नहीं  हो  रहा  है  ।  एसी  को

 रेटिव  सोसायटीज  भी  जिनको  सरकार  ग्रान्ट  देती  लेकिन  हकीकत  में  वहां  एफारेस्टेशन  नहीं
 हो  रहा  है  ।  आपने  कहा  है  कि  इन्सपक्शन  किया  जाता  है  और  रिपोर्ट  आती  मैं  माननीय  मंत्री

 जी  से  पूछना  चाहता  क्या  सरकार  के  पास  ऐसी  मालूमात  जिनको  सरकार  ने  ग्रान्ट  दिया

 लेकिन  उसका  उन्होंने  यूज  नहीं  क्रिया  है  ?  अगर  यूज्‌  किया  तो  गलत  यूज्‌  किया  है  -  इस  बारे

 में  मंत्री  जी  बतायेंगे  ?

 श्री  भजन  साल  :  अध्यक्ष  इन्होंने  इस  सवाल  के  दूसरे  जो  इसमें  नहीं  पूछने
 की  कोशिश  की  लेकिन  मुझे  इसमें  कोई  ऐतरात्र  नहीं  है  ।  जहां  तक  वेस्ट  लंड  बोर्ड  के  काम
 करने  का  ताल्‍लुक  पिछले  दो  सालों  में  इसने  अच्छा  काम  किया  हमारी  भरपूर  कोशिश  है
 कि  जहां  पर  जमीन  बंजर  ओर  बेकार  पड़ी  हुई  है  ओर  बहुत  सी  जमीन  फारैस्ट  के  अन्दर  डिग्रेडड
 फारैस्ट  उसको  भी  हम  ठीक  करने  की  कोशिश  कर  रहे  उसके  लिए  हमने  योजनायें  बनाई  हैं
 और  पैसे  इस  काम  के  लिए  रखे  हैं  तथा  लोगों  का  पूरा  योगदान  लेते  जहां  तक  वालैन्द्री
 न्सीज्‌  का  ताल्लुक  उसके  बारे  में  भी  हमने  सवाल  के  जवाब  में  बताया  जितनी  भी  प्राइवेट
 संस्थायें  जो  ठीक  काम  करती  हैं  और  जिन्होंने  हमसे  पैसे  की  सहायता  मांगी  उनकी  जांच  करने
 के  बाद  कि  ये  संस्थायें  ठीक  है  या  नहीं  जो  ठीक  पाई  गई  उन  सभी  संस्थाओं  को  हमने  पैसा  दिया

 मैं  आपको  बताना  चाहता  हू  कि  हमने  143  प्रोजेक्ट्रस  में  पैसा  दिया  1985-86  में  22

 1986-87  में  98  प्रोजैक्ट्स  और  चालू  वर्ष  1987-88  में  23  प्रोजेक्ट्स  को  हमने  पंसा

 दिया  है  ।  हमारी  पूरी  कोशिश  है  कि  ऐसी  संस्थायें  जो  ठीक  काम  कश्ती  लोगों  को  मौके  पर  जाकर
 बताती  जिनसे  समाज  को  फायदा  मिलता  गरीब  लोगों  ओर  आदिवासी-हरिजन  लोगों  को

 इनकम  होती  वहां  पर  नश्वरी  कायम  करवाती  ऐसी  संस्थाओं  को  हम  सहायता  देते  ताकि  लोगों
 को  भी  उनसे  पूरा  लाभ  मिल  सके  ।  ऐसी  योजनाओं  के  लिए  सरकार  ने  इसा  साल  भी  1987-88  में
 पांच  करोड़  70  लाख  रुपये  के  करीब  रखे  हैं  ।

 श्री  म्रलीघर  माने  :  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  इसके

 तहत  कितने  हजार  एकड़  जमीन  में  एफारेस्टेशन  किया  है  ?  जिन  संस्थाओं  को  पैसा  दिया  उन्होंने
 कितने  हजार  एकड़  में  एफारंस्टेशन  किया  है  और  कौन  से  प्लान्ट  लगाए  हैं  ?  क्‍या  ये  पर्यावरण  के  लिए
 ठीक  हैं  या  नहीं  ?  कई  जगहों  पर  थोड़ी-सी  कंट्रोवर्सी  जहां  पर  कोआप्र  टिव  सोसायटीज  है  बहां

 पर  भी  कंट्रोवर्सी  इसलिए  है  कि  पानी  की  स्थिति  जमीन  खराब  होने  की  स्थिति  है  ।  इस  तरह  से

 बहुत  सारे  किसानों  में  कंट्रोवर्सी  मैं  आपसे  पछना  चाहंगा  कि  कितनी  हैकक्‍्टेअर  कितने  और  किस
 ढंग  से  वन  लगाये  गये

 ?



 2।  1909  मोखिक  उत्तर
 न

 श्री  भभमनलाल  :  अध्यक्ष  जहां  तक  इसका  ताल्लुक  है  कि  कौन-सी  जगह  कितना  वन
 रोपण  किया  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  1985-86  में  हमारा  91.96  लाख  पोध  लगाने  और
 5,558,90  हेक्टेअर  पर  लगाने  का  टारगेट  हमने  1985-86  में  2.576  हैक्टेअर  में  71,06  लाख

 पौध  लगाये  1986-87  6-87  में  हमारा  25,958,85  हैक्टेअर  में  588.82  लाख  पोध  लगाने  का
 गेट  था  जबकि  हमने  6,017,  09  हैक्टेअर  में  पोध  लगाये  ।  1987-88  के  हमारा  55.23
 लाख  पौध  लगाने  और  2,165,48  हेक्टेअर  में  लगाने  का  अभी  इसकी  हमारे  पास  रिपोर्ट  नहीं
 आयी  जँसे  ही  रिपोर्ट  हम  बता  सकेंगे  ।

 श्रीमती  ऊषा  चोधरी  :  अध्यक्ष  हप  सब  जानते  हैं  कि  हमारे  किसान  और  आदिवासी
 भाई  आजकल  सूखे  का  सामना  कर  रहे  फोरेस्ट  लेण्ड  एक्ट  के  कारण  कई  प्रौजेक्ट  बंद  पड़  हुए  हैं
 जिसके  कारण  पहाड़ी  इलाकों  में  आदिवासी  लोगों  को  रोजगार  नहीं  दे  पा  रहे  कई  जगह  पर  यह
 स्थिति  क्‍या  गवन  मेंट  आदिवासी  किसानों  को  लीज  पर  फोरेस्ट  दे  कर  और  उनको  गवरन  मेंट
 की  तरफ  से  पैसा  उपलब्ध  कराकर  वन  रोपण  और  वृक्षारोपण  के  लिए  प्रोत्साहित  करेगी  ?  फौरेस्ट  को
 भी  हम  खेती  समझ  एग्रीकल्चर  समझ  कर  क्या  हम  किसानों  को  जमीन  उपलब्ध  करायेंगे  या  नहीं  ?

 श्री  भजनलाल  :  अध्यक्ष  फोरेस्ट  की  जमीन  को  खेती  के  लिए  देना  मुनासिब  बात
 नहीं  है  ।  हम  तो  यह  चाहते  हैं  कि  फौरेस्ट  के  अन्तर्गत  ज्यादा  से  ज्यादा  लोग  लगें  ।  एक  बात  बहिन  जी
 ने  ठीक  कही  कि  जो  गरीब  आदिवासी  लोग  पहाड़ी  एरिया  के  साथ  बसते  हैं

 '*****  ।

 श्रीमतो  ऊषा  चोधरी  :  मैंने  खेती  करने  के  लिए  नहीं  कहा  वैसे  भी  आदिवासी  लोगों  के
 पास  खेली  करने  के  लिए  नहीं  रहती  मैंने  कहा  कि  खेती  की  तरह  जंगल  लगाने  के  लिए  उन्हें
 जमीन  देंगे  ?

 श्री  भजनलाल  :  अध्यक्ष  जहां  फोरेस्ट  नहीं  है  और  फौरेस्ट  के  एरिया  में  खाली  लेण्ड
 है  ।  वह  हमने  आदिवासी  लोगों  ओर  गरीब  लोगों  को  एक  हैक्टेअर  से  दो  हैक्टेअर  जमीन  एक  स्कीम  वक्ष
 पट्टा  स्कीम  के  तहत  देने  की  योजना  बनायी  है  ताकि  वे  एक  या  दो  हैक्टेअर  जमीन  में  पेड  लगा
 दार  पौध  लगा  कर  और  ग्रामीण  लकड़ी  लगा  कर  अपनी  जीविका  कमा  सके  ।  ऐसी  हमने  स्कीम  बनायी
 है  ।  अगर  हम  जनरल  फोरेस्ट  में  लोगों  को  जमीन  देने  की  योजना  बना  देंगे  तो  फोरेस्ट  नहीं  बचेगा  ।

 ]
 ओर  मुकुल  वासनिक  :  क्‍या  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  कया  यह  सच  है

 कि  बेकार  भूमि  विकास  बोर्ड  डिवेल्पमेंट  को  वन  रोपण  के  लिए  वन  भूमि
 ग्रहण  करने  का  अधिकार  है  और  यंदि  तो  वन  रोपण  के  लिए  बेकार  भूमि  विकास  बोड्ड
 कितनी  बन  भूमि  अंतरित  की  गई  है  ?  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  सरकारी  नियमों  और  विनियमों  के

 बन  बेकार  भूमि  विकास  बोर्ड  को  टीक  समय  पर  अतरित  नहीं  की  जाती  है  जिससे
 बेकार  भूमि  विकास  बोडं  को  कायंक्रम  को  ढंग  से  कार्यान्वित  करने  में  बड़ी  परेशानी हो  रही  ह ैऔर
 ओर  यदि  हाँ  तो  ,  इस  संत्रंध  में  सरकार  के  सुझाव  क्‍या  हैं  ?

 ]
 झो  भजनलाल  :  अध्यक्ष  वेस्टलैण्ड  बोर्ड  और  फोरेस्ट  डिपार्टमेंट  का  काम  बहुत

 ज्यादा  अलग  अलग  नहीं  फोरेस्ट  डिपाट  मेंट  और  वेस्टलैण्ड  बोर्ड  इन  दोनों  का  एक  ही  काम  है  ।
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 देश  के  अन्दर  ज्यादा  से  ज्यादा  फोरेस्ट  इसके  लिए  प्रधान  मंत्री  जी  ने  एक  अलग  से  संस्था
 कायम

 की  खास  कर  इसलिए  कि  देश  के  अन्दर  ज्यादा  से  ज्यादा  जंगल  लगाये  जगल  का  कटन

 से  बचाया  जा  इसलिए  वेस्ट  लंण्ड  जो  पड़ी  हुई  है  या  जहां  पर  फारेस्ट  ठीक  नहीं  डिग्रडंड
 फारेस्ट  बहत  मामूली  फारेस्ट  कहीं  बहुत  घना  नही  उक्षमें  वेस्ट  लैण्ड  काम  करती  हैं  और  वेस्ट
 लण्ड  बोर्ड  ने  पिछले  साल  15  लाख  10  हजार  हक्टर  में  पेड़  लगाये  गये  ।

 श्री  मुकुल  वासनिक  :  फारेस्ट  लंण्ड  ?

 श्री  भजन  लाल  :  फारेस्ट  लंण्ड  में  ही  मैं  कह  रहा  हूं
 कि  1986-87  में  ।7  लाख  20  हजार

 हैक्टर  के  करीब  पेड़  लगाये  गये  हैं  ओर  चालू  साल  में  भी  बरसात  न  होने  की  वजह  से  टारगेट  कुछ
 करना  पडा  है  ओर  इस  साल  में  19  लाख  हैक्टर  में  पेड़  लगाने  टारगेट  रखा  है  ।  वेस्ट  लैंण्ड  बोर्ड

 ने  और  फारेस्ट  डिपाटमेंट  ने  19  लाख  हैक्टर  में  पेड़  लगाने  का  प्रोग्राम  ज्यादा  से  ज्यादा  बनों  को
 प्रोसाहन  दिया  जा  रहा  है  और  कोई  भी  संस्था  चाहे  पंचायत  हो  या  दूमरी  संस्थायें  किसी  के  पास
 अगर  जमीन  चाहे  स्टेट  गवर्नेमेंट  की  अगर  वे  बोर्ड  को  देना  या  फारेस्ट  डिपार्टमेंट  को
 देना  चाहें  तो  बड़ी  खमी  के  साथ  हम  लेते  हैं  और  उसमें  भी  फारेस्ट  लगाने  की  कौशिश  करते  हैं  ।

 ]
 के  रिज  क्षत्र  को  नया  रुप  वेना

 “224.  डा०  सुधोर  राय  :
 श्री  आन्नद  पाठक  :  क्या  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  के  रिज  क्षेत्रों  जहां  कभी  पशु-पक्षियों  की  भरमार  पशु-पक्षि  लुप्त  हो
 गये

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ऑर

 दिल्‍ली  के  रिज  क्षेत्रों  को  नया  रूप  देने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  भजन  :
 नहीं

 प्रश्त  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  रिज  के  उस  हिस्से  जो  साहूपुर  और  मंदानगढ़ी  गांवों
 की  ग्राम  सभा  की  जमीन  का  एक  भाग  9.  10.  86  को  वन्यजीव  अभयारण्य  के  रूप  में  अधिसूचित
 किया  जा  चुका  इस  घोषणा  के  अनुसरण  में  प्रभावी  संरक्षण  से  अभयारण्य  के  वनस्पतिजात  ऑर
 प्राणिजात  का  पुनर्वास  हो  सकेगा  और  इस  क्षेत्र  में  कोलॉजिकल  बैलेन्स  की  बहाली  में  सहायता
 मिलेगी  ।

 ]  हो
 डा०  सुधीर  होदय,|दिल्ली  रिज  के

 वन  प्रकृति  को  अनमोल  देन  है  किन्तु  लालची
 भ्र्चिक  मात्रा  में  पशुओं  को  चराने  और  लालची  शिकारियों  के  कारण  वन  शीघ्रता  से  समाप्त  होता  जा

 श
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 रहा  यह  सच  है  कि  दिल्ली  प्रशासन  ने  1986  में  इसे  वन्य  जीवन  अभयारण्य  अधि  सूचित
 किया  था  किन्तु  मैं  माननीय  मंत्री  से  पूछना  चाहता  हू  कि  क्‍या  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  के

 अन्तगंत  केन्द्र  इस  क्षेत्र  का  अधिग्रहण  कर  इसका  वन्य  जीवन  अभवारण्य  के  रूप  में  विकास  कर  सकता
 है

 [  हिन्दी  ]

 श्री  भजनलाल  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्पव  की  बात  में  बड़ा  वजन  है  कि  यह  रिज  जो
 है  आराबली  पहाड़ी  राजस्थान  से  शरू  होकर  दिल्ली  और  हरियाणा  तक  जाती  है  और  यह

 रिज  का  जो  एरिया  है  वह  अरावली  पहाड़ी  का  है  और  अरावली  जो  रिज  के  नःम  से  दिल्ती  के  साथ

 लगती  हुई  दिल्‍ली  एडमिनिस्ट्रेशन  यहां  पर  एक  अभयारण्य  बनाने  का  निश्चय  कर  चुकी  है  ओर

 उसके  लिए  कार्यवाही  कंप्लीट  हो  चुकी  महकमे  ने  मंजूरी  उनको  दे  दी  है  और  उस्त  पर  आगामी

 वाही  बहुत  जल्दी  करेंगे  ताकि  वन्य-जीवों  को  बचाया  जा  सके  ।  इनकी  इस  बात  में  भी  काफी  वजन  है
 कि  जीवों  की  जितनी  रक्षा  होनी  उतनी  रक्षा  नहीं  कि  जा  सकी  शिकार  की  वजह  से

 जातियां  खत्म  होती  जा  रही  जहां  तक  शिकार  का  ताल्लुक  है  आप  जानते  हैं  कि  दिल्‍ली  नजदीक  है
 और  दिल्‍ली  के  शिकारी  दिल्‍ली  और  हरियाणा  में  शिकार  करते  हैं  ।  वाइल्ड  एनिमल  पहले  तो  जंगल  में
 मिलते  अब  दिल्ली  तक  भी  पहुंच  गए  मैं  इसमें  इतना  ही  कह  सकता  हूं  कि  दिल्‍ली
 स्ट्रेंशन  ने  अच्छा  काम  किया  है  और  भारत  सरकार  इसमें  प्री  सहायता  करेगी  और  जीवों  की  रक्षा
 की  जाएगी  ओर  बहुत  अच्छा  अभयारण्य  यहां  बनाया  जाएगा  ।  अभयारण्य  का  मतलब्र  यह  नहीं  कि

 टूरिस्ट  कॉप्लेक्स  बन  अगर  टूरिस्ट  कांप्लेक्स  बन  गया  तो  इसका  परपज्‌  जो  वन्य  जीवों  की  रक्षा
 का  हल  नहीं  होगा  ।  दिल्ली  में  इस  मामले  में  देरी  हो  गई  ।  दिल्ली  एडमिनिस्ट्रेशन  चाहता  था  कि

 टूरिस्ट्रस  के लिए  मॉटल  और  काम्पलंक्स  बन॑  जाए  ज॑से  कि  हरियाणा  में  साथ-साथ  बने  हुए  हैं  ।  वे
 भी  उसकी  नकल  करना  चाहते  थे  ।  हरियाणा  के  टूरिस्ट  की  मंशा  और  है  तथा  इस  काम्पलेक्स  की  मशा

 दूसरी  होनी  चाहिए  ।  जहां  अभयारण्य  बनेगा  बहां  जानवर  उनकी  रक्षा  की  उनको  बचाया
 जा  सके  और  उनकी  नसल  को  कायम  रक्षा  ज|  इसो  वात  को  लेकर  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  इस  पर
 कार्य  शुरू  किया  है  और  काफी  प्र  गति  पर

 अध्यक्ष  महोदय  :  अभी  तो  भजन  लाल  जी  आदमियों  का  शिकार  भी  शुरू  हो  गया  है  ।

 |

 राव  बोरेन  सिंह  :  अध्यक्ष  जिस  शक्ल  में  यह  सवाल  पूछा  गया  है  और  आपने  इजाजत  भी

 दी  उससे  तो  यही  साबित  होता  है  कि  आप  भी  चौधरी  भजन  लाल  को  जादूगर  समझते  हैं  ।

 |
 प्रण्न  इस  प्रकार  से  पछा  गया  है  जैसे  क्रि  चौधरी  भजन  लाल  समाप्त  हो  च॒क्रे  बनों  को  पहाड़ियों

 पर  फिर  से  उत्पन्न  कर  सकते  हैं  ।  प्रश्न  के  भाग  में  पूछा  गया  है  दिल्ली  के  रिज  क्षेत्रों
 '

 जहां  कभी  पशु-पक्षियों  की  भर  मार  परगु-पक्षी  लुग्त  हो  गये  और  भाग  में  दिल्ली  के

 रिज  क्षेत्रों  को  नया  रूप  देने  के  लिये  उठाये  गप  कदमों  के  बारे  में  पूछा  गया  है  ।  भाग  और  (
 के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  रिज  लुध्त  नहीं  हुए  इसलिये  उनके  लुप्त  हाँ  जाने  के  कारण
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 बताने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  यद्यपि  यह  परिकल्पना  ही  तथापि  मैं  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  यदि

 वे  लुप्त  हो  गये  हैं  तो  क्या  वहां  फिर  से  पड़  लगाये  जायेंगे  ?

 झी  भजन  लाल  :  अध्यक्ष  राव  साहब  बहुत  सीनियर  ओर  पुराने  मैंम्बर  मैं  ज्यादा

 कुछ  नहीं  कह  सकता  ।  उन्होंने  जादू  की  बात  की  अगर  मैं  कुछ  थोड़ा  बहुत  जादूगर  हूँ  तो  ये  भी

 मेरे  गुरू  हैं  ।
 मेरे

 से  कहीं  ज्यादा  जादूगर  ओर  हमने  इन्ही  से  जादूगरी  सीखी  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  भजन  लाल  पंजाबी  में  एक  कहावत  है  :

 जिनां  दे  उड़न  चेले  जान  छड़पਂ
 **

 )

 श्रो  मजनलाल  :  अध्यक्ष  आपने  भी  ठीक  कहा  है  कि  वे  गुरू  भी  क्‍या  जो  चेले  उनसे  फालतू
 न  हों  जहां  तक  रिज  का  ताल्लुक  यह  गुड़गांव  के  साथ  लगती  है  ।  आप  जानते  हैं
 कि  जानवरों  को  दोपाए  और  चोपाए  ही  भक्षण  करते  हैं  ।  दोपाए  बड़  लोग  जो  गुड़गांव  में  रहते  हैं
 और  वे  भी  कुछ  खा  जाते  हैं  )

 रूटाइल  रेत  का  आयात

 *225.  चिन्ता  मोहनां
 :

 श्री  अलवन्त  सिह  रामृबालिया  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  वर्ष  1987  के  दोरान  रूटाइल  रेत  का  आयात  करने  का  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  इसका  कितनी  मात्रा  में  आयात  किया

 क्या  गँर  सरकारी  क्षेत्र  को  भी  इसके  आयात  की  अनुमति  दी  जाएगी

 यदि  नहीं  तो  इसके  आयात  के  लिए  क्या  प्रबन्ध  किए  गए  और

 (3)  इसका  आयात  कब  तक  शुरू  होने  की  संभावना  है  ?

 ]
 विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  सहासागर  विकास  परमाणु  ऊर्जा

 इलेक्ट्रामिकी  ओर  अ  तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  सन्‍्त्रो  के०आर०  :  हां  ।

 2000  मीटन  टन  ।

 हां  ।  वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  रूटाइल  आयात  करने  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।

 तथा  सरकार  ने  यह  निर्णय  लिया  है  कि  इस  वर्ष  रूटाइल  की  सप्लाई  में  रही
 कमी  को  दूर  करने  के  लिए  लगभग  2000  मीटरी  टन  रूटाइल  का  आयात  इ  डियन  रेअर  अश्सं  के
 माध्यम  से  किया  श्वाएं  ।

 आयात  1987  तक  होने  की  सम्भावना
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 चिन्ता  सोहन  :  हम  प्रसन्न  हैं  कि  प्रधान  मंत्री  ने  आयात  और  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  एक
 मन्त्रिमण्डलीय  समिति  नियुक्त  की  प्रधान  मंत्री  को  हर  समय  सलाह  देने  के  लिए  एक  परमाणृ
 ऊर्जा  आयोग  है  ।

 ह

 रूटाइल  रेत  आक  वेंलिडग  में  इस्तेमाल  होने  वाला  और  साथ  ही  फास्ट  ब्रीड  रियकटरों  में

 प्रयोग  होने  वाला  एक  महत्वपूर्ण  फ्दार्थ  हमारी  वर्तमान  आवश्यकता  लगभग  20,000  टन  है
 ओर  हमारे  नियोजकों  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  दो  उद्योगों  कौ  शुरू  करने  के  लिए  इसकी  बहुत  अज्छी  तरह
 से  आयोजना  की  है--एक  केरल  में  है  ओर  दूसरा  उड़ीसा  में  इंडियन  रेअर  अथ्स॑  लिमिटेड  ने

 1982  में  उड़ीसा  में  लगभग  50  करोड़  रुपए  की  धन  रासि  से  सरकारी  क्षंत्र  में  एक  इकाई  आरंभ
 की  थी  ।  परन्तु  बढ़ती  हुई  कीमतों  के  कारण  यह  1984  में  85  करोड़  रुपये  हो  गई  और  उन्होंने  इसे

 1986  में  यह्‌  सोचकर  लगभग  135  करोड़  रुपये  के  खर्ब  से  आरंभ  कि  इसमें  135

 करोड़  रुपये  के  व्यय  से  प्रतिमाह  लयभग  8000  टन  रूटाइल  रेत  के  उत्पादन  के  साथ  प्रतिवर्ष  90

 करोड़  रुपये  की  आय  होगी  ।  सरकारी  क्षंत्र  के  उपक्षपों  में  हम  इतना  अधिक  उत्पादन  करने  की
 जना  कर  रहे  हैं  जिसे  इस  देश  की  अर्थव्यवस्था  सुधरे  ।  दृधर  हमने  काफी  मशीनरी  आयात
 की  है  ओर  हमने  तीन  इकाईयां  आरम्भ  की  एक  अम्ल  उत्पादम  संयंत्र  दूसरा  खनिज

 पृथक्करण  संयंत्र  हैं  और  तीसरी  एकक  सांश्लेषिक  रूटाइल  इकाई  इन  तीन  इकाईयों  में  से  दो

 इकाईयां  पुरानी  मशीनरी  आयात  किए  जाने  के  कारण  लगभग  बेकार  हो  चुकी  अब  इन  संयंत्रों
 पर  लगाया  गया  135  करोड़  रुपया  व्यर्थ  गया  हमें  इससे  प्रतिवर्ष  90  करोड़  रुपये  की  आय  की
 आशा  की  थी  लेकिन  हम  इस  से  प्रतिबष  एक  करोड़  रुपये  की  आय  भी  पैदा  न  कर

 )

 हम  विदेशों  स ेकाफी  मशीनरी  का  आयात  कर  रहे  हैं  भोर  इसमें  काफी  रिश्वत
 चलती  मशीनरी  के  आवात  द्वारा  25  करोड़  रुपरु  की  धन  राशि  ली  क्या  सरकार  इस
 की  जांच  करने  के  लिए  सभा  की  किसी  समिति  द्वारा  जांच  या  कोई  अन्य  जांच  कराएगी  ?

 क्रो  नारायणन  :  हमारे  निर्माताओं  की  रूटाइल  रेत  की  वर्तमान  आबश्यक्रता  30000

 मीट्रिक  टन  नहीं  आंकी  गई  है  बल्कि  यह  13000  मीट्रिक  टन  इसका  अनुमान  इ  डियन  रेअर
 अथ्स  के  प्राधिकारियों  द्वारा  निर्माताओं  के  संघों  के  प्रतिनिधियों  के साथ  हाल  ही  में  एक  बैठक  में  लगाया
 गया  यही  कारण  है  कि  इस  समय  हमारा  उत्पादन  लगभग  11000  मीट्रिक  टन  है  और  कुल
 आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  अर्थात्‌  अगले  वर्ष  13000  मीट्रिक  टन  की  जरूरत  हेतु  हमारा
 2000  मीट्रिक  टन  आयात  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 माननीय  सदस्य  ने  ओ.एस.सी.ओ  संयंत्र  के  उत्तादन  लक्ष्य  को  पूरा  करने  में  असफल  हो
 जाने  के  बारे  में  जो  कहा  था  यह  ठीक  है  ।

 हम  द्वारा  लक्ष्य  को  परा  नहीं  कर  पाये  हैं  ।

 एक  माननोय  सदस्य  :  कारण  क्‍या  है  ?

 श्री  के०आर०  नारायणन  :  इसके  कई  कारण  एक  कारण  तो  यह  है  कि  मशीनरी  आदि  के

 ठेकेदारों  द्वारा  उस  माल  की  छुड़ाई  के  कार्य  क्रम  में  बेकार  का  विलंब  हुआ  है  जिनको  मंगाया  गया

 7
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 हाल  के  थर्षों  में  कच्चे  माल  की  किस्म  में  भी  खराबी  आई  है  और  सकी  पृथक्करण  प्रक्रिया  में

 काफी  समय  लगता  एक  अन्य  कारण  यह  था  कि  के  एक  कारथाने  के  डिजाइन

 में  कुछ  अधिक  परिवर्तन  करने  पड़े  ।  ये  वे  कारण  हैं  जिनसे  हमें  में  उत्पादन  का

 लक्ष्य  पाने  में  रुकावट  पड़ी  ।  परन्तु  ने  अब  उत्पादन  आरभ  कर  दिया  है  ओर  हम

 आशा  करते  हैं  कि  अगले  कुछ  वर्षों  में  यह  पूरा  उत्पादन  करेगा  और  हम  रूटाइल  रेत  के  स्वदेशीय

 उत्पादन  द्वारा  निर्माताओं  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  कर  पायेंगे  ।

 चिन्तां  मोहन  :  मंत्री  शायद  तथ्यों  स  अवगत  नहीं  शायद  उन्होने

 कारखाने  का  दौरा  नहीं  किया  है  या  बह  वहां  की  घटनाओं  से  अनभिन्ञ  संयंत्र  इस  उच्च  ताप

 को  सहन  नहीं  कर  सकता  है  जो  तापीय  संयंत्र  में  पैदा  होता  इसके  परिणामस्वरूप  इंडियन  रेअर

 अथ्सं  लिमिटेड  जिसे  1980  में  शुरू  किया  गया  पुरानी  मशीनरी  के  कारण  पूरी  तरह  खराब  हे

 गया  है  और  अब  135  करोड़  रुपये  व्यर्थ  चले  गए  संयंत्र  पर  135  करोड़  रुपये  ब्यय  करने  के

 पश्चात  भी  इससे  10  लाख  रुपये  मासिक  आय  प्राप्त  नहीं  हो  पाती  हम  विन  चढ़ड़ा  के  बारे  में

 बात  कर  रहे  हैं  ओर  अमरीका  के  बारे  में  सोच  रहे  एक  अन्य  विन  चड़ढा  भी  है  जिसने  25

 करोड़  रुपये  की  रिश्वत  ली  वह  अमरीका  में  नहीं  बल्कि  दिल्‍ली  में  वह  अमरीका  में

 नहीं  वह  दिल्ली  में  ही  क्या  आप  जांच  करायेंगे  ?'''  यदि  सरकार  इसके

 बारे  में  बहुत  गंभीर  है  तो  उसे  इसकी  जांच  करानी  **'*  मैं  माननीय  प्रधान

 मंत्री  से  एक  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूं  ।  यह  एक  बहुत  गंभीर  मामला  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  रखिये  ।

 चिन्ता  मोहन  :  रिश्वत  लेने  के  बारे  में  कुछ  कहें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  कृपया  ब्रैठ  जायें  ।

 डा०चिन्ता  मोहन  :  मैं  समझता  हूं  कि  यह  सच  क्या  वह  जानकारी  देने  के  लिए  तंयार  हैं  ।

 भी  नारायणन  :  मैं  समझता  हूं  कि  यह  कहना  बिल्कुल  गलत  है  कि  सप्लाई  की  गई
 मशीनरी  में  खराब  हो  रहीं  हैं  ।  वास्तविकता  यह  है  कि  पहले  ही  प्राकृति
 रूटाइल  का  35  प्रतिशत  उत्पादन  हो  चुका  अगले  वर्ष  संश्लेषित  रूटाइल  का  35  प्रतिशत  उत्पादन

 किया  जायेगा  ।  लेकिन  माननीय  सदस्य  ने  इसमें  कई  असंगत  बातें  जोड़  दी  हैं  ।

 डा०  खिन्‍्ता  मोहन  :  आप  अभी  आये  आपको  तथ्यों  की  जानकारी  नहीं  है  ।

 श्लो  बलबंत  सिह  रामूबालिया  :  रूटाइल  रेत  की  देश  में  वास्तविक  आवश्यकता  13000
 टन  है  भोर  वह  उपलब्ध  11000  टन  है  ।  अतः  2000  टन  रूटाइल  रेत  का  आयात  किया  जाना  है

 मेरा  पहला  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  यह  हमारी  इकाईयों  के  क्षमता  से  कम  उत्पादन  करने  के  कारण  हैं  ।

 दूसरे  क्या
 आयात  और

 115  प्रतिशत  आयात  शुल्क  के  कारण  इसकी  पहुंचने  के  बाद  इसकी  कीमत

 काफी  ऊ  ची  हो  जायेगी  |

 मैं  जानना  चाहूंगा  कि  आप  देशी  उत्पादकों  को  कैसे  संतुष्ट  करेंगे  ।

 श्री  नारायणन  :  यह  मांग  की  समस्या  श्सलिए  उठी  है  क्योंकि  हाल  ही  में

 काफी  लघु  उद्योग  शुरू  हुए
 हैं  जिन्हें  वैल्डिग  इलेक्ट्रोड  उद्योग  क ेलिए  रूटाइल  की  आवश्यकता
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 रूटाइल  रेत  की  मांग  में  अचानक  व॒द्धि  हुई  है जबकि  विगत  समय  में  मांग  कम  थी  ।  हमने  तो  198
 86  में  जब  रूटाइल  की  कोई  मांग  न  इसका  निर्यात  उस  समय  की  औद्योगिक  स्थिति  को  देखते  हुए
 क्या

 जहां  तक  कीमत  का  संबंध  हम  जिन  2000  टन  का  आयात  करना  चाहते  हैं  उसके  लिए
 आयात  शुल्क  110  प्रतिशत  यह  स्वंय  इ  डियन  रेयर  अर्थ्स  लिमिटेड  द्वारा  आयात  किया  जा  रहा
 है  ।  फिर  13000  टन  की  पर  आने  वाली  अतिरिक्त  लागत  की  राशि  को  सभी  निर्माताओं  को  देना
 होगा  अर्थात  प्रत्येक  निर्माता  को  इस  समय  अदा  किये  जा  रहे  6300  के  7400
 रुपये  प्रति  मीट्रिक  टन  के  हिसाब  से  अदी  करने  होंगे  ।  इस  प्रकार  से  स्टाक  के  आयात  से  और
 शूल्क्र  भाग  के  वितरण  से  भी  प्री  कीमत  काफी  कुछ  घटी  है--वास्तव  में  काफी  कम  हु  ई  है  अर्थात
 वह  कीमत  जो  निर्माताओं  को  अदा  करनी  पड़ती  है  ।

 हम  इस  विशेष  आयात  पर  से  शुल्क  को  हटाने  के  प्रश्न  पर  भी  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 थ्ो  बलवंत  सिह  राम्‌वालिया  :  क्षमता  से  कम  उत्पादन  के  क्‍या  कारण  हैं
 ?

 क्रो  नारायणन  :  कम  उत्पादन  का  कारण  यह  है  कि  हमें  कुछ  चावारा  और

 कुरिची  के  कुछ  संयत्रों  क ेआघुनिकीकरण  की  आवश्यकता  हम  नई  मशीनरों  आयात  कर  रहे  हैं
 और  संयंत्रों  का  आधुनिक्ीकरण  भी  कर  रहे  दूसरा  कारण  से  सम्बन्धित
 समस्‍यायें  हैं  जिनका  हल  भी  इसे  कार्य  के  शरू  किये  जाने  से  निकल  आयेगा  ।  वे  पहले  ही  उत्पादन  शरू
 कर  चके  हमने  पहले  से  मोजूद  कुछ  समस्याओं“को  सुलझा  लिया  हम  विश्वास  करते  हैं  कि
 अगले  वर्ष  से  में  उत्पादन  काफी  बढ़  जायेगा  ।

 श्री  नन्जे  गोडा  :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  आवश्यकता  13000  टन  की  है
 आर  उपलब्धता  11009  टन  है  ।  केवल  2000  टन  रूटाइल  रेत  का  आयात  किया  जायेगा  ।  इसका
 अथं  है  कि  कमी  प्रतिशत  है  ।  क्‍या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  पिछली  जनवरी  से  ६  डियन  रेयर  अशथ्सं
 लिमिटेड  विशेषरूप  से  लबु  इकाईयों  को  केवल  35  प्रत्निशत  कोटा  क्‍यों  आबंटित  कर  रहे  हैं  ?  हो  यह
 रहा  है  कि  बड़ी  इकायां  सो  प्रतिशत  कोटा  प्राप्त  कर  रहीं  हैं  जबकि  लघु  इकाईयां  केवल  65  प्रतिशत

 प्राप्त  कर  रही  है  हैं  ।  कुछ  लबु  इकाईयां  निर्यात  में  भी  शामिल  हैं  ।  ये  इकाईयां  विशेष  रूप  से  इलेक्ट्रोड

 उद्योग  कच्चे  माल  की  कमी  के  कारण  बहुत  कठिनाई  अनुभव  कर  रहे  हैं  ।  क्या  सरकार  कम  से  कम  इन

 लघु  इकाईयों  को  पूरा  कोटा  प्रदान  करेगी  ?  मुझे  बताया  गया  है  कि  शुल्क  सब  लोगों  पर  लगाया

 जायेगा  ।  परन्तु  ऐसा  नहीं  हो  रहा  क्‍या  आप  अब  कम  से  कम  उन्हें  निर्देश  देंगे  कि  लधु  इकाईयों  को

 उनके  कोटे  का  शत  प्रतिशत  रूटाइल  रेत  आबंटित  किया  जाये  ?

 थ्री  नारायणन  :  इलेक्ट्रोड  के  छोटे  निर्माताओं  से  हमारी  व्यापक  चर्चायें  हुई  भोर

 वे  हमारे  द्वारा  शुरू  की  गई  वितरण  प्रणाली  से  संतुष्ठ  केवल  पिछले  कुछ  सप्ताहों  में  इंडियन  रेयर

 अथ्सं  लिमिटेड  ने  उनके  प्रतिनिधियों  से  सीधे  चर्चायें  की  वास्तव  में  उन्होंने  हमें  यह  कहते  हुए

 लिखा  है  कि  वे  इस  हल  से  काफी  खुश  हैं  कि  हमने  उनकी  वतंमान  आवश्यकताओं  का  पता  लगाया

 यह  सच  नहीं  है  कि  लघु  उद्योग  निर्माताओं  रूटाइल  रेत  के  आबंटन  से  वंचित  रखा  जा  रहा

 यही  एक  कारण  है  कि  इंडियन  रेयर  अथ्स  लिमिटेड  स्वयं  इसका  आयात  कर  रहा  भंडारण  कर
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 रहा  है  और  फिर  इसे  स्त्रर॑  निर्माताओं  को  वितरित गाओं  को  वितरित  कर  रहा  है  ।  कुछ  छोटे  निर्माता  जो  स्वयं  आयात

 नहीं  कर  सकते  उन्हें  इस  उद्यम  अर्थात  इंडियन  रेयर  अथ्पं  लिमिटेड  से  सहायता  मिल  सक्रेगी  ।

 नेशनल  फंइरेशन  आफ  ब्लाइ  इस  को  मांगे

 $+226.,  क्षो  शोभनाद्रो श्र  राब|
 भ्रो  भ्ोहुरे  राव  :  क्या  कह्याण  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नेशनल  फंडरेशन  आफ  ब्लाइंइस  द्वारा  हाल  ही  में  की  गई  मांगों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  सरकार  ने  उक्त  मांगों  पर  कोई  कार्थवाही  की

 यदि  तो  तत्मंत्रंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 कह्थाण  मंत्रालय  की  राज्य  मंत्री  राजेस  कुमारों  :  एक  विवरण  सदन  के

 पटल  पर  रखा  गया

 और  विकलांग  व्यक्षितयों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  मंत्रालवों/विभागों  तथा

 केन्द्रीय  सा्वे  अनिक  उतक्रमों  में  समूह  (7)  और  पदों  कार्यकारी  आदेश  के  माध्यम  से  3  प्रतिशत
 पद  आरक्षित  हुए  हैं  जिनमें  से  |  प्रतिशत  नेत्रहीनों  के लिए  आरक्षित  इसके  सरकार 4  इसके  के

 कामून  बनाने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है|  इस  प्रयोजन  के  लिए  समिति  के  गठन  करने  का
 प्रस्ताव  है  ।

 विधरण

 राष्ट्रीय  नेव्रहीन  नई  जो  कि  एक  स्वयंसेवी  संगठन  है  ने  सरकार  को  एक
 a  4  के  बिच बा  र-विमर्श

 गया  जहां  उनके  द्वारा  मख्य  मांगों  पर  जोर  दिया  गया  था  वे  निम्न  प्रकार  हैं  :--
 मांग  पत्रਂ  प्रस्तुत  किया  है  जिस  पर  एक  उच्च  स्प्रीय  बैठक  में  संव  के  साथ  f  किया

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कानून  बनाना  कि  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारों  द्वारा

 नेत्रहीन  व्यक्तितयों  को  रोजगार  प्रदान  किया  जाए  ।  ;

 2.  तीन  मद्दीने  की  अवधि  के  भीतर  4000  नेत्रहीन  व्यक्तियों  को  रोजगार  प्रदान
 जो  सम्पूर्ग  देश  के  रोजगार  कार्यालवों  में  पंजीकृत  हैं  ।

 रोजगार  की  कभी  को  द्र  करने  के  लिए  एक  विगे३्र  भर्ती  अभिषपान  शरू  किया

 4.  नेत्रहीन
 ॥

 नेत्रहीन  व्यक्तिपों  के  लिए  पदोन्नति  में  आरक्षण  ।

 5.  समूह  और  पदों  में  आरक्षण  ।

 6.  नेत्रह्ीन  व्यक्तियों  सहित  विकलांग  व्यक्तियों  की

 सं  भवताओं  के  बारे  में  जागति  उस्तन्‍्न  करते  हेतु  विकलागों  के  लिए
 लाभदायक  कार्यकर्ताओं  के  रूप  में

 लए
 सप्ताहਂ  मनाना  ।

 ।.  भरी  शोभनादीश्जर  राज  :  अथयक्ष  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  सरकार  ने  शारीरिक  तौर
 क्ोतें के

 के

 गार  सप्ताह  मनाने  का  चप्र

 यम्जस्ध  में  चेतना  जागृत  करने  के  लिए  राष्ट्रीय
 समस्या  यह  है  कि  सरकारी  संगठन  और  निजी

 ह्य

 क्रिया  व
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 संगठन  दोनों  यह  सोच  कर  सरकार  के  कार्यकारी  आदेशों  की  उपेक्षा  कर  रहे  हैं  कि  ये  लोग  उनके
 कार्यालयों  में  किसी  काम  के  उपयुक्त  नहीं

 क्या  सरकार  2  गांधी  जयन्ती  दिवस  से  पूर्व  रिक्त  स्थानों  को  नेत्रहीन
 जिनके  लिए  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकार  स्तर  पर  एक  प्रतिशत  पद  आरक्षित  किए  जाते  सहित  उचित
 संख्या  में  विकलांग  व्यक्तियों  से  भरने  के  लिए  शीघ्र  कदम  उठाए  क्योंकि  उसी  दिन  विकलांगों  के
 लिए  राष्ट्रीय  रोजगार  सप्ताह  मनाने  का  सरकार  का  विचार  है  ?  महोदय  एक  उदाहरण  यह  है  कि
 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  एक  ऐसे  विकलांग  व्यक्ति  को  अवसर  नहीं  दिया  है  जिसने  1982  में  सिविल
 सर्विस  परीक्षा  पास  की  थी  और  इसके  लिए  उच्चतम  न्यायालय  को  उस  सरकार  को  उस  ग्यक्ति  को

 सरकारी  नोकरी  में  लने  का  निदेश  देना  पड़ा  हालत  ऐसे  हैं  और  शारीरिक  तौर  पर  विकलांगों
 के  संगठन  ने  भी  माननोय  प्रधान  मंत्री  के  समक्ष  यह  मामला  उठाया  है  कि  जब  उन्होंने  उस  मामले
 को  उठाना  चाहा  तो  उन  पर  लाठियां  बरसाई  क्या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  शीघ्र  कोई  कानून
 बनाएगी

 ?  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि सरकार  कब  तक  ऐसा  कानून  बनाएगी  ताकि  इस
 कारी  आदेश  को  अधिनियम  बनाया  जा  सके  ।  ु

 राजेन्द्र  कुमारो  बाजपेयो  :  इस  सम्बन्ध  में  कायंकारी  आदेश  दिया  गया  है  जैसा

 कि  मैंने  प्रश्न  के  उत्तर  में  कहा  है  ।  हाल ही  में  प्रधान  मंत्री  ने  राज्यों  के  सभी  मुख्य  मंत्रियों  को  लिखा

 है  कि  वे  नेत्रहीनों  तथा  अन्य  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  प्राथमिकता  के  आधार  पर  इस  आरक्षण

 नीति  को  लागू  प्रधान  मंत्री  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  मंत्रालयों  को  आदेश  दिए  हैं  कि

 आरक्षण  नीति  को  प्रभावशाली  ढंग  से  क्रियान्वित  करें  ।  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  सरकार  इन  सभी

 बातों  के  प्रति  उदासीन  किन्तु  बात  यह  है  कि  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  आरक्षित  स्थान

 हीनों  के  लिए  आरक्षित  स्थानों  की  तुलना  में  कहीं  अधिक  नेत्रहीनों  क ेलिए  1  प्रतिशत  आंरक्षण

 है  और  यदि  हमें  पर्याप्त  नेत्रहीन  व्यक्ति  नहीं  मिलें  तो  बहू  पद  शारीरिक  तौर  पर  विकलांग  तथा  अन्य

 बहरे  तथा  गू  गे  व्यक्तियों  द्वारा  भरे  जाते  हम  यह  जानते  नेत्रहीनों  ऐसे  अनेक  कामों  में

 नियक्त  किया  जा  सकता  है  जहां  शारीरिक  तोर  पर  विकलांग  व्यक्तियों  को  नहीं  लगाया  जा  सकता

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  कल्याण  मंत्रालय  ने  विभिन्‍न  वर्गों  में  लगभग  416  नोकरियों  का

 सजन  किया  है  और  हम  इस  बात  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  पिछला  कोटा  पूरां  किया

 टसलिए  हम  राष्ट्रीय  रोजगार  सप्ताह  मनाने  जा  रहे  हैं  जिस  के  दौरान  इस  मामले  को  तेज  किया

 जाएगा  |

 उत्तर  प्रदेश  की  घटना  के  सम्बन्ध  में  जहां  शारीरिक  तौर  पर  एक  विकलांग  व्यक्ति  को  सिविल

 सेवा  में  भरती  होने  से  रोक  दिया  गया  आप  यह  मामला  मुझे  लिखित  रूप  में  दीजिए  ओर  मैं  उत्तर

 प्रदेश  सरकार  के  साथ  इस  पर  चर्चा  करूंगी  ।

 श्री  शोभनाहीश्वर  राव  :  यह  केवल  एक  उदाहरण  था  ओऔर  उच्चतम  न्यायालय  ने  भी  निदेश

 दिया  है  ,  किन्तु  मैं  यह  जानना  चाहता  हू  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कब  कानून  बनाएगी  ?  मेरा

 दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  भारत  में  लगभग  ऐसे  90  लाख  नेत्रहीन  व्यक्ति  हैं  ओर  लगभग  450  लांख  ऐसे

 हैं  जिनकी  दृश्य-युक्ति  कुशल  नहीं  प्रत्येक  वर्ष  लगभग  50  हजार  बच्चे  विटामिन-ए  की  कमी  से

 नेत्रों  की  ज्योति  खो  बैठते  इस  बात  का  पत्ता  चला  है  कि  इन  में  से  एक  प्रतिशत  कुपोषण  के

 है|
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 कारण  होते  इन  परिस्थितियों  में  मैं  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चहता  हूं  कि  सरकार  पहले
 से  किए  गए  उपायों  के  अतिरिक्त  कौन  से  उप्राय  करने  का  विचार  रही  है  जिससे  गरीब  गर्भवती

 महिलाओं  और  गरीब  बच्चों  को  के  कुरोपण  को  दूर  करने  के  पोषक  भोजन  दिया

 जाए  जिसमें  विटामिन  की  भारी  मात्रा  शामिल  हो  ?

 .  राजेन्द्र  कुमारी  वाजपेयी  :  जहां  तक  नेत्रहीन  व्यक्तियों  का  सम्बन्ध  विटामिन  तथा

 ऐसी  अन्य  बातों  की  कमी  से  सम्बन्ध्रित  यह  प्रण्न  अत्यन्त  संगत  किन्तु  यह  रोग का  एक  निवारक

 पहलू  अतः  यह  स्वास्थ्य  मंत्रालय  से  संबद्ध  अब  जबकि  माननीय  सदस्य  ने  सरकार  का  ध्यान

 आकर्षित  किया  मैं  समझती  हुं  कि  स्वास्थ्य  मंत्रालय  इसकी  ओर  ध्यान  देगा  ।

 श्रीहरि  राव  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हू  क्कि  नेत्रहीन  व्यक्तियों

 सहित  कितने  विकलांगों  को  अभी  तक  सरकारी  कम्पनियों  और  गैर-सरक्रारी  संगठनों  में  नियुक्त  किया

 गया  है  ?  और  वर्ग  के  पद्दों  पर  पदोसतति  से  आरक्षण  और  और  वर्ग  के  पदों

 में  आरक्षण  के  सम्बन्ध  में  आप  ने  कहा  सम्बन्धित  मंत्रालय  के  विचाराघ्रीन  है  ।”  मैंयह

 जानना  चाहता  हें  कि  आप  इन  पत्रों  को  कब  भर  रहे

 राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेथों  :  मेरे  पात्त  जो  आंक  पलव्थ  उनके  अनुसार
 विभागों  से  सम्ब्रन्त्रित  स्थिति  यह  है  ग  वर्ग  में  भरे  गए  पदों  की  कुल  संख्या  6440

 नेत्रहीनों  द्वारा  भरे  गए  पद  28  (0.43  बहहरे  व्यक्तियों  द्वारा  भरे  गए  6(0.24
 और  विकृल  शरीर  वाले  व्यक्तिये  परे  गए  पद  --  147(2.8  सभी

 विकलांगों  के  लिए  कुल  आरक्षण  3  प्रतिशत  वर्ग  में  भरे  गए  पदों  की  कुल  संख्या  2961
 नेत्रहीनों  द्वारा  भरे  गए  पद  5(0.92  बहगे  व्यक्तियों  द्वारा  भरे  गए

 और  शारीरिक  विक्रति  वाने  व्यक्त्तियों  द्वारा  भरे  गए  पद  --160(5.94  हैं  ।

 सार्वजनिक  क्षेब  के  उपक्रमों  में  वर्ग  में  भरे  गए  पदों  की  कुल  संख्या  15,558  58  नेत्रहीनों
 को  दिए  गए  यद  15(0.1  शारीरिक  विक्रुति  वाले  व्यक्तियों  को  दिए  गए  पद  144  (0.92

 वर्ग  में  भरे  गए  पदों  की  कु  संख्या  8,210  नेत्रहीतों  द्वारा  भरे  गए  पद  -27

 (0.3  बहरे  ब्यक्ततियों  द्वारा  भरे  गए  पद  38(0.5  और  शारीरिक  ब्रिक्रति  वाले
 व्यक्तियों  द्वारा  भरे  गए  हैं  ।

 श्री  प्रताप  भानु  शर्मा  :  माननीय  अध्यक्ष  विकलांगों  के  पुनर्वास  के  लिए  भारत  सरकार

 ने  काफी  अंच्छी  योजनायें  बनायी  अभी  हाल  ही  में  हरेक  जिले  में  विकलांग  पुनर्वास  केन्द्र  खोले

 जाने  की  एक  योजना  भी  बनी  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  जी  से  पह  जानता  चाहूंगा  कि  अभी  तक

 कितने  जिलों  में  ऐसे  विकलांग  पुनर्वास  केन्द्र  खोले  जा  चुके  हैं  और  उनका  कार्य  क्षेत्र  क्या  है  ?

 ]

 राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेयी  :  थे  जिला  पुनर्वास  केन्द्र  लगभग  8  स्थानों  पर  खोले  गए
 आगामी  वर्षों  मं  ।0  और  केन्द्र  खोले  जाएंगे  ।
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 बेकों  को  शाज्ाएं  खोलना

 *229.  श्री  डेनिस  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 राज्य  सरकारों  द्वारा  विशिष्ठ  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  के  बाद  भी  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  को

 शाम्राएं  खोले  जाने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण

 क्या  राज्य  सरकारों  को  उन  कारणों  की  जानकारी  दी  जाती  जिससे  वे  बैंक  शाखाएं
 खोलने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  भारतीय  रिजर्व  बैंक  को  एक  वार  पुनः  संतुष्ट  कर  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  जवादंत  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल

 पर  रख  दिया  गया  है  ।

 तब विवरण

 से  वर्तमान  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  क्रे  अश्वीन  निर्धारित  प्रक्रिया  के

 राज्य  सरकारें  अपने  ग्रामीण  और  अर्थ  शहरी  क्षेत्रों  में  नई  पैक  शाखाएं  खोलने  के  लिए  केन्द्रों  की

 सूचियां  भारतीय  रिजव  बैंक  के  पास  भजती  हैं  |  भारतीय  रिजर्व  बैंक  सूचियों  की

 जांच  करने  के  नीति  में  निर्त्रारित  के  अनुसा  पात्र  केन्द्रों  का  आवंटन  करता  वेंकों

 से  यह  कहा  गया  है  कि  वे  उन्हें  आंबटित  किए  गए  केन्द्रों  में  जाखाएं  खोलबे  का  काम  नीति  की  शेष

 अवधि  के  समान  रूप  से  विभिन्‍न  चरणों  में  पूरा  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  केन्द्रों  की

 सूची  में  से  किए  जाने  वाले  आबंटनों  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  को  बराबर  सूचना  दी  जाती  है  और

 यदि  राज्य  सरकार  द्वारा  क्रिसी  केन्द्र  विशेष  के  बारे  में  कोई  किया  जाता  है  तो  भारतीय

 रिजवं  वेक  द्वारा  उसका  भी  सम॒चित  उत्तर  दिया  जाता  है  ।

 श्री  एन०  डेनिस  :  महोदय  राज्य  सरकारों  से  कहा  गया  है  कि  ऐसे  ग्रामीण  क्षेत्रों  का  पत्ता

 लगाएं  जहां  वेककारी  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  किन्तु  राज्य  सरकारों  द्वारा  पत्ता  लगाए  जाने  पर

 भी  बैंक  नहीं  खोले  जा  राज्यों  द्वारा  पत्ता  लगाए  गये  कुछ  केन्द्रों  को  छोड़  दिया  गया

 प

 उदाहरण  के  तौर  पर  मेरे  अपने  जिले  कन्याकरुः  री  में  राज्य  सरफार  ने  10  केतद्रों  का  पत्ता  लगाया

 कितु  अभी  तक  इनमें  से  किसी  भी  केन्द्र  में  कोई  बैंक  स्वावित  नहीं  क्रिया  गया  अब  पत्ता

 चला  हैं  कि  केवल  तीन  केन्द्रों  पर  ही  शाखाएं  खोलते  प्रस्ताव  शेर  सात  केन्द्रों  को  छोड़

 दिया  गया  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  जानना  ज्लाहू  गा  क्रि  क्या  राज्य  सरकार  द्वारा  पत्ता  लगाए  गए

 सभी  केन्द्रों  पर  शाखाएं  खोली  जाएगी  अथवा  नहीं  ।  इन  केस्द्रों  को  भारतीय  रिजर्व  बैंक  के  आदेशों  पर

 राज्य  सरकार  द्वारा  पत्ता  लगाया  जाता  राज्य  सरकार  भी  इन  क्रेन्द्रों  पर  बैंक  की  णाखाएं  .

 खोलने  के  संबंध  में  पूर्णातया  संतुष्ट  हैं  ।

 श्री  जनादने  पुजारी  :  यह  सच  है  कि  कन्य्राकुमारी  जिले  में  केवल  तीन  स्थानों  पर  बैंक

 की  शाखाएਂ  खोली  गई  मैं  माननीय  सदस्य  को  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  यद्यपि  राज्य  सरकार

 ने  10  केन्द्रों  का  पत्ता  लगाया  दुर्भाग्य  से  वे  भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  नीतियों  के  अनुरूप  नहीं

 हैं  ॥  अत  :  वह  केवल  तीन  केन्द्र  ही  दे  सके  ।  जहां  तक  शेप  केन्द्रों  का  संत्रंत्न  भारतीय  रिजर्व  बैंक

 ने  राज्य  सरकार  को  नई  शाखाएं  खोलने  के  लिए  कुछ  अश्िक  स्थानों  का  पता  लगाने  के  लिए  कहा
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 रएरएरफरझफरझरफर्र  र  डर  रररझरझ३झ३  िर्ंीडिाफक्‍फऐक्‍स्‍क्‍ढिसलने

 है  ।  जहां  तक  तम्लिनाड़  का  संबंध  हमने  वहां  पर  इन  वो  में  लग्भग  57  शाब्राएं

 खोली  हैं  ।

 श्री  एन०  इनिस  :  नई  शाखाएं  खोलने  के  बारे  मे  यह  देखा  ग्या  है  कि  सरका र  द्वारा  पररपर

 विरोधी  दृष्टिकोण  अपनाये  जाते  हैं  ।  राप्य  सरकार  द्वारा  चने  गये  बुछ  केन्द्रों  को  सरकार  ने  स्वीडृति

 नही  दी  है  और  वहां  पर  शाखाएं  इस  आधार  पर  नही  खोली  जाती  कि  ये  अठतिरिवत  केन्द्र

 लेक्नि  कमी  वाले  कुछ  क्षंत्रों  में  य ेशाखाएਂ  आधार  पर  नहीं  खोली  जाती  कि  राज्य  सरकारों

 द्वारा  उन  क्षंत्रों  की  पहचान  नहीं  की  गयी  ।

 कया  मैं  मंत्री  जी  से  ज!न  रुकता  हूं  कि  इस  बात  पर  ध्यान  न  देते  हुए  कि  राज्य  सरकारों

 इन  केन्द्रों  की  पहचान  नहीं  की  कमी  वाले  क्षेत्रों  में  बंक  शाख्वाएं  खोली  जायेगी  और  जो  छूटें
 मंदानी  क्षत्रों  र  आदिवारी  के'द्रो  को  दी  गई  है  वही  छूटे  तटीय  क्षंत्रों  को  भी  प्रदान  की  जायेगी  ?

 ने

 श्री  ऊमादंन  पुजारी  :  जहां  तक  प्रश्न  के  पहले  भाग  अर्थात  शाखाएं  खोलने  के  बारे  में  का
 सम्बध  है  जहां  कहीं  भी  कमी  वाले  क्षत्र  हैं  जिनकी  राज्य  सरकार  द्वारा  पहचान  नहीं  की  गई  अगर
 ध्से  सरकार  या  भारतीय  रिजवं  बंक  के  ध्यान  में  लाया  जाता  है  तो  निःमच्रय  ही  वहां  पर  शाखाए

 खोली  जायेंगी  ।

 तक  प्रश्न  के  दुसरे  भाग  का  सम्बंध  इस  सम्बंध  में  केवल  आदिवासी  और  पव॑तीय
 क्षेत्रा  को  छुट  दी  जाती  तटीय  क्षेत्रों  क ेलिए  ऐसी  कोई  छुट  नही  दी  जायंगी  ।

 थी  शान्ताराम  नायक  :  महोदय  कुछ  बंक  प्रबन्धकों  ने  यह  बताया  है  कि  बंकों  मे  विद्यमान
 भती  प्रतिबंध  शाखाओं  भर  कमंचारिओं  वृद्धि  में  रकावट  डालता  वे  यह  घ।रणा  आम  जनता
 जोर  युनियन  के  लोगों  को  भी  देते

 क्या  आप  स्पष्ट  करेंगे  कि  बैंकों  मे  विद्यमान  भर्ती  प्रतिबंध  इस  सम्बंध  म॑  बाधा  है
 या  नहीं  ।

 भो  जनावंन  पुजारी  :  जहां  तक  भर्ती  का  प्रइन  है  इस  सम्बध  में  पूणਂ  प्रतिबंध  नहीं  हैं  ।
 बंकों  में  भर्ती  हो  रद्दी  है  |  हमें  बंकों  की  वास्तविक  जरूरतों  और  आवश्यकता  को  देखना  है  ।.

 जहां  कमंचारी  देने  का  रुग्बंध  उसको  कोई  कमी  नही  हम  प्रत्येक  बंक
 आवश्यकताओ  को  कर  रहे  जब  ब्भी  कोई  भी  कमी  होती  है  हम  ऐसी  शाखाओं  में  पर्याप्त
 कर्मचारी  भेजने  के  लिए  प्रबंधकों  से  कहते  हैं  ।

 भी  चिरंजो  लाल  शर्मा  :  कया  मंत्री  जी  सदन  को  बताएंगे  कि  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  की  ऐसी  शा  एँ
 खोलने  का  मानदण्ड  ब्या  है  ?  वित्त  मंत्रालय  को  अध्यावेदन  भेजे  जाते  और  सामान्यत  :  किसी  न॑
 किसी  बहाने  के  आधार  १र  उनका  नकारात्मक  उत्तर  दिया  जाता

 शी  जमादन  पुजारी  :  भारतीय  रिजवं  बेक  की  नई  बंक  शाखाएं  खोलने  सम्बंधी
 के  अनुसार  प्रत्येक  17,000  जनसंख्या  के  पीछे  एक  शाखा  खोली  जायेगी  और  प्रत्येक  गांव  से  10.

 कौ  दूरी  के  भीतर  भी  एक  शाखा  खोली  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  10
 गे  6

 तै
 हि  .  :  ५.  *  बे

 की  दूरी  के  भीतर  प्रत्येक  गांव  और  17,000  की  जनसंख्या  वाले  प्रत्येक  गांव  में  एक  शाखा
 खोली  जाती
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 श्री  पो०  कलनदेइबेलू  :  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  विभिन्‍न  शाखाएँ  खोलने  के  बारे  यहां  मै

 यह  कहना  चाहूंगा  कि  वे  विशेषतया  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऐसी  शाख्रा  नहीं  खोल  रही  इसके  पीछे

 कारण  यह  है  कि  उन्हें  ग्रामीण  क्षंत्रों  में इतनी  जमा  राशि  नहीं  मिलती  जितनी  शहरी  क्षेत्र  में  या
 उद्योग  केन्द्रों  में  उन्हें  मिलती  है  ।

 मान  उन्हें  जमा  राशि  मिल  जाती  है  तो  अर्य  है  कि  उन्हें  स्वयं  ही  उन्नति
 मिल  जायेगी  ।  इस  कारण  से  इन  राष्ट्रीयकृत  बक  का  उदंश्य  लोगों  की  सेवा  करता  नहीं  बल्कि

 साहूकारी  संस्था  होना  है  उनका  मुख्य  उहूं  श्य  व्यापार  करना  है  वे  व्यापार  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  मंत्री  जी  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  यद्यप्रि  वे  सरकार  से  जमा
 राशि  प्राप्त  कर  रहे  तथापि  कुछ  सरकारी  व्यक्तियों  को  सीमान्त  घन  देने  की  प्रथा  भी  अपनायी
 जा  रही  है  मान  लीजिए  उन्हें  एक  करोड़  रुपया  जमा  राशि  प्राप्त  होती  है  तो  उन्हें  अपने  आप  ही
 बैंकों  से  एक  या  दो  प्रतिशत  सीमान्त  धन  प्राप्त  होगा  ।  इसी  कारण  से  कुछ  ही  बेंकों  में  जहां  सीमान्त
 घन  दिया  जा  रहा  है  राशि  जमा  की  जा  रही  है  ।  कया  मंत्री  जी  इस  तथ्य  से  प्री  तरह  अवगत >

 क्या  इस  सम्बंध  में  कोई  उपाय  किया  गया  है  ?

 श्रो  जनादंन  पुजारो  :  जहां  तक  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  शाखाएं  खोलने  का  सम्बंध  31  दिसम्बर

 1986  तक  हमने  53,397  शाखाओं  में  से  29,766  शाखाएँ  खोली  हैं  ।  यह  50  प्रतिशत  से  अधिक
 है  ।  यह  सच  नहीं  है  कि  हम  ग्रामीण  क्षेत्र  की  ओर  कोई  ध्यान  नहीं  दे  रहे  हैं  जहां  तक  राशियों  के
 जमा  किये  जाने  का  सम्ब ध  है  जहां  कहीं  भी  ऐसे  कदाचार  हमारे  ध्यान  में  लाये  गये  हैं  उन  पर
 शीघ्र  कायंवाही  की  जा  रही  लेकिन  मैं  इस  आरोप  का  खंडन  करता  हूं  कि  वे  एक  प्रतिशत  की  मार्गे
 कर  रहे  अगर  एक  प्रतिशत  दिया  भी  जाता  है  तो  इसका  भुगतान  कोन  करता  है  ?

 भरी  पो०  :  ऐसे  कई  मामलों  के  बारे  में  पता  चला  है  ।

 श्री  जनादईंग  पुजारी  :  इसका  भुगतान  किसके  द्वारा  किया  जाता  है  ?  हि

 श्री  पो०  कुलमदईबेलू  :  बंक  के  माध्यम  से  ।

 श्री  जनादन  पुजारो  :  ऐसा  नहीं  हो  सकता  क्योंकि  वहां  ऐती  कोई  प्रक्रिय्रा  नहीं
 अगर  कोई  उदाहरण  हमारे  नोटिस  में  लाया  जाये  और  अगर  कोई  प्रत्यन्न  साथ्य  है  तो  हम  निश्चय

 ही  ऐसे  लोगों  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  के  समक्ष  लम्बित  याचिकाए
 “230.  श्री  ए०  चाल्स॥  :

 ओर  कमला  प्रसाद  सिंह  :  कया  प्रयात  संत्री  यठ॒  बताने  की  कृत्रा  करेगे  कि  :

 प्रशासनिक  न्‍्यायाधिक रण  के  समक्ष  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  द्वारा  दायर  की  गई
 कितनी  यात्रिकाएਂ  30  1987  को  लम्बित  पड़ी  थीं  ;

 उक्त  याचिकाओं  को  निपटाने  में  विल्म्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  की  केरल  प्रीठ  की  स्थापना  में  बिलम्ब  के  क्‍या  कारण
 ह
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 हनी  >>>त+>->न>नीनानाणा  +  ह  +  वह  हिना  शा  -  "०  क्न्नन

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 पी०  :  तथा  30.6.1987  तक  उच्च  न्यायालयों  तथा  अन्य  न्यायालयों

 से  स्थानान्तरित  किए  गए  13,351  मामलों  के  अतिरिक्त  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  की

 पीठों
 में  कुल  23,540  मूल  आवेदन  पत्र  दायर  किए  गए  जिनमें  से  16,772  मामले  निपटा  दिए

 गए  हैं  तथा  20,119  मामले  लम्बित  हैं  मामल  निपटान  की  गति  संतोषप्रद  समझी  जाती  है  ।

 केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  की  एनकुलम  न्यायपीठ  की  स्थापना  इसलिए  रुकी  हुई
 है  क्योंकि  उच्चतम  न्यायालय  के  दिनांक  9.12.86/5.5.1987  के  हांल  ही  के  निर्णय  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  उपाध्यक्ष  तथा  सदस्यों  की  नियुक्ति  की  प्रक्रिया  को  संशोधित  किया  जाना  है  ।

 श्री  ए०  चाल्स  :  मंत्री  जी  द्वारा  दिये  गये  उत्तर  से  यह  पता  चलता  है  कि  36,891  आवेदन

 पत्रों  में  से जिसमे  उच्च  न्यायालयों  और  अन्य  न्यायालयों  से  13,351  हस्तान्तरित  आवेदन  पत्र  भी

 शामिल  केवल  16,772  मामले  निपटाये  गये  हैं  और  20,119  मामले  लम्बित  पड़  है  और

 निपटान  दर  संतोषजनक  मानी  गई  आकंड़ों  को  देखते  हुए  ;  यह  दलील  की  जा  सक्षती  है  कि

 मामलों  की  निपटान  दर  संतोषजनक  लेकिन  सच  यह  है  कि  अभी  भी  20,119  आवेदन  पत्र

 लम्बित-पड़  हैं  जिनमें  13,351  मामले  जो  उच्च  न्यायालय  और  अन्य  न्यायालयों  से  आये  है  लम्बे

 अर्से  से  लम्बित  मामले  मेरा  कहना  यह  है  कि  इसे  आंकड़ों  की  दृष्टि  कोण  से  न  देखा  जाये

 120.119  श्रमिकों  का  अथ्थं  होता  है  ।  कि  इसमें  20,119  परिवार  शामिल  अगर  मेरी  जानकारी

 सही  है  तो  उच्चतम  न्यायालय  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  31  जुलाई  1987  तक  प्रशासनिक  न्यायधिकरणों

 की  स्थापना  हेतु  एक  उचित  कानून  बनाने  के  लिए  निर्देश  दिये  अब  बह  अवधि  समाप्त  हो  गई

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  न्‍्यायधिकरण  स्थापित  करने  और  उपनअध्यक्ष  की  नियुक्ति  में  हुए
 विलम्ब  को  दूर  करने  के  लिए  कया  कायंवाही  की  गई  है  ?

 क्री  पो०  चिदम्बरम  :  पांच  न्‍्यायपीठ  1  नवम्बर  1985  को  स्थापित  की  गई  थी  ;  तीन  न्यायपी
 3  मा  1986  को  स्थापित  की  गई  थी  और  6  न्यायपीठ॑  30  जून  1986  को  स्थापित  की  गई  थी
 हम  और  अधिक  न्यायपीठं  स्थापित  करते  लेकिन  उच्चतम  न्यायलय  के  फैसल  के  कारण  हमें  बीच  में

 ही  रकना  पड़ा  जिसका  हवाला  मैंने  अपने  9.12.1986  के  उत्तर  में  दिया  हमने  पृनंविचाराथथ
 एक  याचिका  दायर  की  थी  ओर  पुनंविचारार्थ  याचिक  5  मई  1987  को  निपटायी  गयी  थी  ।  अब  उस
 फैसले  के  अनुसार  हमें  एक  विशेष  प्रक्रिया  का  अनुसरण  करना  इस  प्रक्रिया  का  अनुसरण  करने
 में  तब  तक  बहुत  अधिक  कठिनाई  है  जब  तक  हम  संसद  द्वारा  एक  उपयुक्त  कानून  नहीं  बनाते  ।  '

 हम
 विधान  का  प्रारूप  बना  रहे  हैं  ।  जैसे  ही  संसद  द्वारा  कानून  पारित  होगा  अन्य  पीठों  को  स्थापित  किया
 जायेगा  ।  वास्तव  में  हम  और  न्यायपीठें  स्थापित  करना  चाहते  थे  और  इसके  लिए  तैयार  थे  लेकिन

 अगर  उच्चतम  न्यायालय  का  यह  निर्णय  न  होता  तो  हम  सभी  न्यायपीठों  को  स्थापित  कर

 एर्णाकुलम  न्यायपीठ  उनमे  से  एक  मैं  माननीय  सदस्य  की  बिन्ता  को  समझता  हूं  कि  20,119
 मामले  लम्बित  पड़े  लेकिन  अगर  उन्हें  न्यायालयों  म॑  हमारे  अनुभव  के  बारे  में  ज्ञात  हो  तो  बह
 देखेगें  कि  न्यायालयों  में  समादेश  याचिकाए  9  वर्षों  से  भी  अधिक  समय  से  लम्बित  पड़ी  हुई  हैं  और
 बुछ  न्यायालयों  में  12  वर्षो  स  भी  अधिक  समय  से  लम्बित  पड़ी  सी०  ए०  टी०  के  निपटान  के  -

 और  उच्च  न्यायालयों  में  सिपटान  के  मामले  में  अपने  अनुभंव  के  आधार  पर  मेरा  यह  कहना  है  कि  निपटान
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 दर  संतोषजनक  है  ।  अगर  हम  अधिक  न्यायपीठें  स्थापित  करते  हैं  और  विद्यमान  न्यायपीठों  में  और  अधिक
 “

 नियुक्तियां  करते  हैं  तो  यह  और  भी  अधिक  हो  जायेगी  ।  लेकिन  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  के  कारण
 वह  पांच  महीने  के  लिए  रुक  गई  हम  संसद  के  समक्ष  एक  उचित  कानून  ल  येगें  ।

 भ्रो  ए०  चाल्स  :  मैं  यह  जानना  चाहूगा  कि  क्‍या  31  जुलाई  अंन्तिम  तिथि  थी  ।

 श्री  पी०  चिदम्थरम  :  31  जुलाई  अवश्य  ही  अन्तिम  तिथि  थी  लेकिन  कानून  31  जुलाई
 से  नहीं  पहले  लाया  जा  सका  ।  हम  उच्चतम  न्यायालय  को  तीन  महीने  का  समय  बढ़ाने  के  लिए  पहले  ही
 प्रस्ताव  भज  चुके  हैं  ।

 भरी  चाल्स  :  मेरे  प्रश्न  के भाग  और  के  उत्तर  से  पता  चलता  है  कि  केन्द्रीय
 प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  की  एक  न्यायपीठ  ए.र्णाकुलम  में  स्थापित  की  जायेगी  |  जैसा  कि  आप  जानते

 हैं  त्रिवेन्रम  केरल  की  राजधानी  है  और  यह  केवल  राज्यों  के  पुनंसंगठन  के  समय  ऐतिहासिक  कारणों

 से  उच्च  न्यायालय  को  कोचीन  में  राजधानी  से  काफी  दूर  स्थापित  करना  पड़ा  इसमें  काफी  प्रशासनिक
 कठिनाई  महसूस  की  जा  रही  1971  में  राज्य  विधान  मंडल  ने  त्रिवेन्द्रम  में  उच्च  न्यायालय

 एक  पीठ  की  स्थापना  के  लिए  सर्बसम्मत्ति  एक  संकल्प  पारित  किया  था  ।

 अतः  मेरा  यह  कहना  है  कि  प्रशासनिक  ञ#यायधिकरण  की  न्यायपीठें  स्थापित  करने  का  विचार  करते
 समय  अगर  आप  एर्णाकुलम  में  एक  न्यायपीठ  स्थापित  करते  हैं  तो  मैं  बहुत  प्रसन्‍न  होऊ  गा--क्योंकि
 प्रशासनिक  दृष्टिकोण  से  राजधानी  में  एक  भी  न्यायपीठ  न  होने  से  बहुत  असुविधा  हो  अतः

 मंत्री  जी  इस  के  पक्ष  में  विधार  करें  मैं  एक  साकारात्मक  उत्तर  का  अनुरोध  करता  त्रिवेन्द्रम  में

 एक  न्यायपीठ  स्थापित  की  जाये  ।

 भ्रो  चिदम्बरम  :  तिवेन्द्रम  में  एक  न्यायपीठ  स्थापित  करने  से  मैं  भी  प्रसन्‍न  लेकिन
 उच्चतम  न्यायालय ने  मेरे  हाथ  बांधे  हुए  हमें  न्‍्यायघिकरण  की  न्‍्यायपीठ  उस  स्थान  पर  स्थापित
 करनी  है  जहां  उच्च  न्यायालय  स्थित  अगर  आप  त्रिवेन्द्रम  में  उच्च  न्यायालय  की  कए  न्यायपीठ
 स्थापित  करवाने  में  सफल  होते  तो  मैं  भी  त्रिवेन्द्रम  में  न्‍्यायाधिकरण  की  एक  पीठ  स्थापित  कर
 सकता  हूं  ।

 ]

 भ्रो  कमला  प्रसाद  माननीय  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  अपने  उत्तर  में  कुल  35

 हजार  मुकदमों  में  से  माज  16,772  मुकदमें  निपटाये  जागा  बताया  है  यह  संख्या  मात्र  40  परसेंट
 क्या  मंत्री  जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इन  16,772  मुकदमों  को  निपटाये  जासे  में  कुल  कितना
 समय  लगा  ।

 भरी  चिहस्शरम  :  जैसा  कि  मैंने  कहा  कि  पांच  न्यायपीठें  20  महीमों  से  कार्य  कर  रही  हूँ
 3  न्यायपीठें  16  महीनों  से  और  छः  न्यायपीठें  12  महीनों  से  कार्य  कर  रही  है  अरथाँत्‌  प्रत्येक  न्यायपीट

 औसतन  16  महीने  से  कार्य  कर  रही  16  महीनों  की  अवधि  में  14  न्यायपीठों  ने  16,772
 मामले  निपठाये  किसी  भी  मापदण्ड  के  अनुसार  यह  निपटान  दर  संतोष  जनक
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 श्रो  सोमनाथ  चटर्जो  :  यह  प्रश्न  बहुत  महत्वपूर्ण  है
 राजस्व  मामलों  के  लिए  राज्य  विद्वान  मंडल  न्यायधिकरण  स्थापित  करने  के  लिए  विधान  बना

 सकते  लेकिन  के  अन्तगंत  प्रशासनिक  न्‍्यायधिकरण  स्थापित  करने  के  लिए  वे  ऐसा

 नहीं  कर  सकते  ।

 क्‍या  मैं  जान  सकता  हूं  कितने  राज्यों  ने  केन्द्र  सरकार  को  अपने  राज्यों  में  प्रशासनिक

 ध्रिकरण  स्थापित  करने  के  लिए  उचित  कानून  पारित  करने  का  अनुरोध  किया  है  और  सरकार  राज्य

 सरकारों  की  सलाह  से  न्यायधिक  रणों  के  सदस्यों  के  चयन  के  मामले  में  क्या  उपाय  करने  जा  रही  है  ?

 करो  लिबम्बरम  :  माननीय  सदस्य  ने  स्पष्ट  रूप  से  हाल  ही  के  प्रशासनिक  न्यायधिकरण

 अधिनियम  को  नहीं  पढ़ा  कानून  पहले  से  ही  विद्यमान  है  ।

 क्री  सोमनाथ  लटजों  :  आपको  अधिसूचना  जारी  करनी  होगी  ।

 श्री  चविबस्थरम  :  हमने  अधिसूचना  जारी  की  हम  राज्य  सरकारों  को  पहले  ही  लिख

 चुके  हैं  कि  वे  हमें  यह  बतायें  कि  क्‍या  वे  राज्यों  में  प्रशासनिक  न्‍्यायधिकरण  स्थापित  करना  चाहते  हैं  ।

 कुछ  राज्य  सहमत  हो  गए  हैं  और  हमने  उन  राज्यों  में  हमने  न्‍्यायधिकरण  स्थापित  कर  दिए

 उदाहरण  के  लिए  हिमाचल  प्रदेश  में  न्‍्यायधिक रण  स्थापित  किया  गया  कर्नाटक  में  न्‍्यायधिकरण

 स्थापित  किया  गया  यदि  मेरी  जानकारी  सही  है  तो  उड़ीसा  में  न्‍्यायप्रिकरण  स्थापित  किया

 गया  कोई  भी  ऐसा  राज्य  नहीं  है  जिसने  न्‍्यायधिकरण  के  लिए  कहा  हो  और  हम  नन्‍्यायधिकरण

 स्थापित  करने  के  लिए  सहमत  नहीं  हुए  हों  मैंने  मुख्य  मंत्रियों  को  न्यायधिकरण  स्थापित  किए  जाने

 की  मांग  करने  के  लिए  लिखा  है  और  हमने  न्यायश्रिकरण  स्थापित  किये  हैं

 भाड़ा  समानोकरण  नोति

 31.  श्रो  बाजबन  रियाना  :

 श्रो  बसदेव  आच्चार्य  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  क़रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  लोहा  और  इस्पात  के  मामले  में  भाड़ा  समानीकरण  व्यवस्था  को  समाप्त  करने  के
 निर्णय  को  अब  बदल  दिया  गया

 .
 क्या  यह  निर्णय  लेने  से  पहले  पूर्वी  राज्यों  से  जिन  पर  इस  प्रणाली  का  प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ा  है  परामर्श  किया  गया  यदि  तो  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  कार्यक्रम  क्रियास्थयन  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्रों
 ॥  :  से  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  प्रतिवेदनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार

 लोहा  और  इस्पात  के  सम्बन्ध  में  भाड़ा  समानीकरण  को  समाप्त  करने  के  अपने  पूर्बे-निर्णय॑  की  समीक्षा

 की  है  और  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  को  भेजने  का  निर्णय  किया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  +,अश्नकाल  समाप्त  हुआ
 ।

 .  हा  हि  8  हा  हक  6

 +_+ +
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 प्रश्नों  के लिखित  उत्तर

 खेतिहर  मजदूरों  के  लिए  निःशुल्क  बोमा  योजना

 *227.  श्री  तेमवार  :

 श्री  सरफराज  अहमद  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  खेतिहर  मजदूरों  के
 लिए  निःशुल्क  बीमा  योजना  शुरू  करने  का  विचार

 यदि  तो  कब  से

 इस  योजना  की  रूपरेखा  क्या

 प्रीमियम  का  भगतान  कौन

 चालू  वर्ष  में  यह  योजना  किन-किन  राज्यों  में  शुरू  की  जाएगी  तथा  इससे  कितने  खेतिहर
 मजदूरों  को  लाभ  ओर

 (  क्‍या  सरकार  का  अन्य  मजदूरों  के  लिए  भी  ऐसी  योजना  शुरू  करने  का  विचार  है  ?

 बिल्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  से  16  1987
 को  प्रधानमंत्री  द्वारा  की  गई  घोषणा  के  अनुसरण  भारतीय  जीवन  बीमा  नियम  ने

 एक  योजना  की  व्यापक  रूप  रेखाएं  प्रस्तुत  की  जिसके  अंतर्गत  संपूर्ण  देश  में  सभी  भूमिहीन
 खेतिहर  मजदूरों  को  बीमा  कवच  की  सुविधा  उपलब्ध  कराई  जाएगी  ।  सरकार  ने  अब  इस  योजना  को

 अनुमोदित  कर  दिया  है  और  इस  योजना  का  तुरन्त  कार्यान्वयन  करने  के  लिए  भारतीय  जीवन  बीमा
 निगम  को  समुचित  अनुदेश  जारी  किए  जा  रहे  हैं  ।  प्रारंभ  यह  योजना  तीन  वर्ष  की  अवधि  के  लिए

 लागू  की  जाएगी  और  इस  अवधि  के  दोरान  संपूर्ण  प्रीमियम  के  भुगतान  की  जिम्मेदारी  भारत  सरकार
 की  होगी  ।  इस  योजना  के  अन्तगंत  भारत  में  18  से  60  वर्ष  के  आयुवर्ग  के  सभी  भूमिहीन  खेतिहर
 मजदूरों  को  शामिल  किया  जाएगा  भारतीय  जीवन  बीमा  भूमिहीन  खेतिहर  मजदूर  की  मृत्यु
 हो  जाने  पर  उसके  द्वारा  नामजात  व्यक्ति  को  ]000/-  रुपए  की  राशि  का  भुगतान  करेगा  इस  प्रकार  के

 बीमा  कवच  के  लिए  भूमिहीन  खेतिहर  मजदूरों  को  किसी  तरह  के  प्रीमियम  का  भुगतान  नहीं  करना
 पड़े  गा  ।  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  इस  योजना  को  लाभ-बिना  हानिਂ  आधार  पर  लागू
 क्योंकि  हस  योजना  का  उहू  श्य  सभी  भूमिहीन  खेतिहर  मजदूरों  को  बीमा  सुरक्षा  प्रदान  करना  अन्य

 मजदूरों  को  भी  इसी  प्रकार  का  बीमा  कवच्ष  प्रदान  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं
 है  ।

 ]

 सचिव  के  पदों  के  लिये  चयन  :

 *228.  श्रो  भट्टम  भो  राममूति  :

 ओो  गुरूदास  कामत  :  क्या  प्रधान  सन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गया  सरकार  को  हाल  ही  में  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  से  भारत
 सरकार  के  सच्चिव  के  पदों  के  लिए  उन  के  चयन  के  संवंध  में  अम्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ;
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 यदि  तो  कया  सरकार  मामले  पर  विचार  किया  और

 इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 पी  :  ।

 और  भारत  सरकार  के  सचिवों  के  पद  वरिष्ठ  स्टाफिंग  योजना  के  अन्तगंत  आते
 जिनके  अनुसार  अलग-अलग  अधिकारियों  की  सेवाएं  उनके  संबंधित  संवर्ग  प्राधिकारियों  से

 नियुक्ति  के  आधार  पर  ली  जाती  इन  पदों  पर  प्रत्येक  पद  की  कार्य  अपेक्षाओं  तथा  पसन्द

 के  क्षेत्र  में  अधिकारियों  की  अहंताओं  ओर  अनुभव  को  ध्यान  में  रखते  हुए  की  जाती  है

 प्रोधोगिको  मूल्यांकन  ओर  पूर्व  सूचना  दल  को  स्थापना  करना
 +  232.  श्रोमतो  कित्रोरी  सिह  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  ने  प्रौद्योगिकी  मूल्यांकन  और  पूर्व  सचना  दल  की
 स्थापना  की

 यदि  तो  क्या  यह  विदेशों  में  प्रोद्योगिकी  के  विकास  पर  निगरानी  और

 क्‍या  विदेशी  सहयोग  और  स्वदेशी  अनुमंध्रान  परियोजनाओं  को  मंजूरी
 देते  समय  इसकी

 रिपोर्टों  पर  विचार  किया  जायेगा  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाण

 इलेक्ट्रानिको  ओर  अ  तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०  :  सरकार  ने
 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  विभाग  के  अधीन  एक  स्वायत  शासी  निकाय  के  रूप  में  प्रोद्योगिकी  सूचना
 पूर्वानुमान  एवं  मूल्यांकन  समिति  की  स्थापना  की  स्वीकृति  दे  दी  है  ।

 और  जी  हां  ।  प्रौद्योगिकी  सूचता  पूर्वानुमान  एवं  मूल्यांकन  समिति  विदेशों  में

 चुनिदा  क्षत्रों  में  प्रौद्योगिकी  के  विकास  को  मानीटर  न  करेगी  और  निवेश  प्रदान  जिससे  आयात
 की  जाने  वाली  प्रोद्योगिकी  के  चयन  में  एवं  स्वदेशी  अनुसंधान  परियोजनाओं  के  लिए  मदद  मिलेगी  ।

 राष्ट्रीयक्त  बेंकों  में  महिला  बेक  प्रवन्धक

 “233.  डा०  फूलरेण  गृहा  :  क्‍या  बिस्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  किसी  महिला  बेक  प्रबन्धक  की  नियक्तित  की  जाती  है  ;
 यदि  तो  राष्ट्रीयक्॒त  बैंकों  में  कितनी  महिला  प्रबन्धक  कार्य  कर  रही  हैं  ;  और

 इनमें  से  कितनी  महिलाओं  की  नियुक्तित  सीधी  भर्ती  द्वारा  की  गई  है  और  कितनी
 महिलायें  इस  पद  पर  पद्दोन्‍्नत  की  गई  हैं  ?  |  *

 दर
 वित्त
 मी

 में  राज्य  मंत्री
 जनादंग

 :  से  तत्काल  उपलब्ध  सूचना

 ह
 अनुसार

 हंंध
 ४  बफ  ँ  में  प्रबन्धक

 के  पदों  पर  350  के  लगभग  महिला  अधिकारी  काम  कर  रहीं ।  प्रबन्धक  लिए  अनश्विकारियों  की  नियुक्ति  अधिकारी  संबर्ग  से  की  जाती  है  जिसमें  सीधे  भर्ती
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 किए  गए  अधिकारी  और  लिपिकीय  संवर्ग  से  पदोन्‍नत  अधिकारी  शामिल  होते  कुछ  विशेषज्ञ  पदों
 को  सामान्यतया  देंकों  में  अधिकारियों  को  सीधे  ही  प्रबन्धक  के  रूप  में  नियुक्त  नहीं  किया

 जाता
 .

 मुक्त  विनिमय  दर  के  संबंध  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मुत्रा  कोष  द्वारा  अध्ययन

 *234.  श्री  सो०  माधव  रेड्डो  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विकासशील  देशों  में  मुक्त  विनिमय  दर  के  संबंध  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  द्वारा
 किए  गए  अध्ययन  से  पता  चलता  है  कि  यह  प्रणाली  इसका  प्रयोग  करने  वाले  देशों  के  लिए  बेहतर
 लाभकारी  नहीं  जैसाकि  26  1987  के  टाइस्सਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 क्‍या  भारत  में  इस  प्रति  के  बारे  में  कोई  अश्ययन  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 बिस्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मसंत्रो  अभी  हात  ही
 अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  कर्मचारियों  द्वारा  देशों  में  अस्विर  विनिमय
 नीलाम  और  बंक  बाजारों  से  प्राप्त  हाल  का  अनुभवਂ  विषय  पर  किए  गए  एक
 अध्यवन  से  पता  चलता  है  कि  कोष  के  15  विकासशील  सदस्य  देशों  जिन्होंने  पिछले  चार
 वर्षों  में  बाजार  से  संबद्ध  अस्थिर  विनिमय  दर  प्रणाली  अपनाई  विनिमय  दर  में  न  तो  कोई  अबाध
 रूप  से  गिरावट  अनुभव  की  है  और  नहीं  उनकी  विनिमय  दर  की  अस्विरता  बढ़ी  उनकी  स्वदेशी
 अर्थव्यवस्था  की  गतिविधियां  भी  प्रतिकूल  नहीं  और  उनकी  विदेशी  भुगवात  शेष  की  स्थिति  में
 और  आगे  गिरावट  रुक  गई  ।

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उय्ता  ।

 के  शिज  क्षत्र  को  पक्षी  बिहार  धोषित  करना

 4235.  शओ  पूर्णचन्द्र  मलिक  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  दिल्ली  के  रिज  क्षेत्र  को  पूर्ण  रूर  से  पक्षी  विहार/मुरिक्षत  वन  हंघोषित

 करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  कब  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्यो  कारण  हैं  !

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रों  भजन  लाल  )  :  और  दिल्‍ली  के  रिज  क्षेत्र

 में  पड़ने  बाले  साहूपूर  तथा  मैदान  गढ़ी  गांवों  के  भागों  को  9.  10.  86  को

 पहले  ही  बन्यजीव  अभयारंण्य  घोषित  किया  जा  चुका  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 बंगाल  को  कल्याण  योजनाओं  के  लिये  धनराशि

 *+237.  श्री  विमल  कांति  घोष  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चालू  पंचवर्षीय  योजना  में  पश्चिम  बंगाल  की  कल्याण  योजनाओं  के  लिए  कोई
 घनराशि  आवंटित  की  गई  है  ;

 यदि  तो  पश्चिम  बंगाल  में  प्रमुख  कल्याण  योजनाओं  के  लिये  कितनी  घनराशि
 आवंटित  की  गई  और

 इन  योजनाओं  के  नाम  कया  हैं  तथा  इनके  संत्रंध  में  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  ?

 कल्याण  मंत्रालय  को  राज्य  मंत्रों  राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेयी  :  से  योजना  में  धनराशि

 का  आवंटन  विभिन्‍न  योजनाओं  के  संबंध  में  किया  जाता  है  और  न  कि  राज्यवार  दर्शाया  जाता
 विभिन्न  योजनाओं  के  लिए  वार्षिक  व्यय  आवश्यकतानुसार  दिया  जाता  है  और  1985-86  के  दोरान
 पश्चिम  बंगाल  की  योजनाओं  के  लिए  2,46,16,245/-  रुपये  दिए  गये  इन  योजनाओं  के  नाम
 आर  मख्य  विशेषताएं  संलग्न  विवरण  में  दर्शाई  गई  हैं  ।

 विवरण  |

 कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  अभी  तक  पश्चिम  बंगाल  को
 जिन  योजनाओं  के  अन्तंगत  धनराशि  प्रदान  की  गई  है  उनके  नाम  तथा  मुख्य  विशेषताएं  निम्न

 प्रकार  हैं  :--

 बिकलांग  कल्याण

 (1)  विकलांगों  के  संगठनों  को  सहायता  की  योजना  :-

 इस  योजना  के  अन्तगंत  उन  स्वयंसेवी  संस्थाओं  को  सहायक  अनुदान  दिया  जाता  जो
 विकलांगों  को  प्रशिक्षण  तथा  पुनर्वास  सुविधाएं  प्रदान  करने  में  कार्यरत  स्वयंसेवी
 संगठनों  से  आवेदन  पत्र  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  प्राप्त  किए  जाते  योजना  के  अन्तर्गत

 1985  से  31.7.1987  की  अवधि  के  दोरान  ।5  स्वयंसेवी  संगठनों  को  95.34
 रुपये  की  घनराशि  प्रदान  की

 हा

 (2)  विकलांग  व्यक्तियों  को  सहायक  यंत्र/उपकरण  खरीदने/लगाने  के  लिए  सहायता  की
 योजना  :

 इस  योजना  के  अन्तगंत  राज्य/केन्द्र  सरकार  के  अधीन  स्वायत  निकायों  सहित  स्वयंसेवी
 संगठनों  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  2500  रुपये  से  3000  रुपये  तक  की  कीमत  के

 सहायक  यंत्र  उपलब्ध  कराने  के  लिए  (1)  यदि  उनकी  मासिक  आय  1200  रुपये  से  कम  हो
 तो  निःशुल्त  (ii)  यदि  उनकी  आय  1201  रुपये  से  2500  रुपये  के  बीच  हो  तो  50%  कीमत

 अनुदान  दिए  जाते  इस  योजना  के  अन्तर्गत  1.4.1985  से  31.7.1987  की
 के  दोरान  4  संगठनों  को  कुल  14,54,500  रुपये  की  धनराशि  प्रवान  की  गई  है  ।
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 (3)  विकलांगों  के  लिए  छात्रवत्तियां

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  विकलांग  छात्रों  को  नवीं  कक्षा  से  आगे  शिक्षा  प्राप्त  करते  के

 लिए  तथा  तकनीकी  तथा  व्यवसायिक  पत्राचार  पाठ्यक्रमों  एवं  सेबाकालीन  प्रशिक्षण
 के  लिए  भी  छात्रवृत्तियां  प्रदान  की  जाती  हैं  ।  छात्रवृति  की  राशि  अध्ययन  के  पाठ्यक्रम  के

 नुसार  भिन्‍न  होती  इसके  नेत्रह्ीन  प्रोस्थैल्कि  को  रीडर  भत्ता/अस्थि  विकलांग
 को  परिवहन  भत्ता  प्रदान  किया  जाता  1985-86  तथा  1986-87  के  दौरान  पश्चिम
 बंगाल  सरकार  को  योजना  के  अन्तगंत  प्रतिपृ्ति  के  रूप  में  कुल  10  लाख  रुपये  की  राशि
 प्रदान  की  गई  थी  ।

 (4)  जिला  पुनर्वास  केन्द्र  :

 इस  योजना  का  उहूं  श्य  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विकलांगों  को  सेवायें  प्रदान  करना  यह
 केन्द्र  बिकलांगता  निवारक  इसका  शीघ्र  पता  लगाने  तथा  चिकित्सा  सुविधा  पर  जोर  देता
 जिला  पुनर्वास  केन्द्र  पश्चिम  बंगाल  को  प्रदान  की  गई  कुल  राशि  9.96  लाख  रुपये  थी  ।

 (5)  राष्ट्रीय  अस्थि  विकलांग  कलकत्ता  :

 अस्थि  विकलांग  कल्याण के  क्षंत्र  में  एक  शीर्ष  संगठन  है  और  पश्चिम  बंगाल  और  अन्य
 निकट  राज्यों  की  विकलांग  जनसंख्या  को  सेवाएं  प्रदान  करता  है  ।  संस्थान  मंत्रालय  की  सहायव
 यंत्र  और  उपकरण  योजना  के  अन्तगंत  सहायक  यंत्र  और  उपकरण  प्रदान  करने  के लिए  सचल

 टीमों  की  भी  व्यवस्था  कर  रहा  राष्ट्रीय  अस्थि  विकलांग  कलकत्ता  का  वर्ष

 1985-86  5-86  और  1986-87  के  लिए  वास्तविक  व्यय  12.50  लाख  रुपये  और

 35.1]  लाख  रुपये  1987-88  के  दौरान  संस्थान  का  बजट  प्रावधान

 15  लाख  रुपये  और  46.31  लाख  रुपये  है  ।

 (5)  समाज

 1)  सुरक्षा  और  देखभाल  की  आवश्यकता  वाले  बच्चों  के  कल्याण  के  लिए  योजना

 इस  योजना  का  उहं  श्य  निराश्रित  बच्चों  को  कल्याण  सेवाएँ  प्रदान  करना  और  उन्हें

 सामान्य  नागरिक  के  रूप  में  पुनर्वास  करना  इस  योजना  के  अनागंत  संस्थागत  सेवाएं

 और  फोस्टर  देखभाल  सेवाएं  शामिल  की  जाती  150/-  रुपये  प्रति  मास  प्रति  बच्चा  की

 दर  स  अनरक्षण  प्रयोजन  और  40  रुपये  प्रति  मास  प्रति  बच्चा  की  दर  से  किराये  पर  व्यय

 करने  के  लिए  अनुदान  दिया  जाता  है  ।  प्रति  बच्चा  प्रति  फर्नीचर  और  यंत्र  आदि  के

 लिए  500/-  रुपये  दिए  जाते  हैं  जबकि  कुटीर  के  निर्माण  के  लिए  योजना  के  अन्तगत  ६  $000/

 रुपये  पूं  जी  अनुदान  के  रूप  में  दिए  जाते  हैं
 ।

 इस  योजना  के  अन्तर्गत  सहायता
 की

 पद्धति  में

 केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों और स्त्रयंसेवी संगठनों के बीच व्यय के हिस्से का अनुपात .45 :45 : और के योजना के पश्चिम बंगाल को 47,00,269 रुपये दिये गए थे । 23
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 - फकजन--न्‍+-+++  नियंत्रण

 (2)  किशोर  सामाजिक  असमंजस  की  रोकथाम  और  नियंत्रण  योजना  :

 यह  योजना  संरक्षण  गृहों/किशोर  गहों  में  सुविधाओं  को  सुदृढ़  बनाने/उन्‍नयन  करने

 और  कार्यकर्ताओं  के  प्रशिक्षण  के  लिए  अभी  शुरू  की  गई  जब  भी  राज्य  सरकार  योजना

 कार्यान्वित  करती  तो  कुल  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  के  बीच  बरावर  बांटा  जाता

 है  ।  यदि  स्वयंसेवी  संगठन  योजना  का  कार्यान्वयन  करती  तब  लागत  केन्द्रीय

 राज्य  सरकारों  और  स्वयंसेवी  संगठनों  में  45  :  45  :  10  के  अनुपात  में  बांटी  जाती  है  ।
 योजना  के  पश्चिम  बंगाल  को  5  लाख  रुपये  का  सांकेतिक  अनुदांन  दिया  गया  है  ।

 (3)  संगठनात्मक  सहायता  योजना  :

 इस  योजना  के  अन्तगंत  उन  संगठनों  को  सहायक  अनुदान  दिया  जाता  है  जो  मुख्यता
 कल्याण  मंत्रालय  को  आवंटित  विषयों  के  कार्यकलापों  में  लगे  हुए  हैं  और  जो  विभिन्‍न

 कलापों  के  समन्वय  हेतु  एक  केन्द्रीय  कार्यालय  की  स्थापना  करते

 सहायक  अनुदान  योजना  के  अन्तर्मत  केन्द्रीय  कार्यालय  स्टाफ  (100  का
 वेतन  और  कार्यालय  व्यय  (50  शामिल  किया  जाता  संगठनों  को  राज्य  सरकारों
 के  माध्यम  से  अपने  भेजने  अपेक्षित  फिर  भी  मंत्रालय  द्वारा  अच्छे  और
 प्रतिष्ठा  वाल  संगठनों  के  आवेदन  पत्रों  पर  भी  विचार  किया  जा  सकता  1985-86  के
 दौरान  32  स्वयंसेवी  सगठनों  को  7,85,613  रुपये  का  अनुदान  दिया  गया  1986-
 87  के  दोरान  19  स्वयंसेवी  संगठनों  को  4,26,253  रुपये  का  अनुदान  दिया  गया  था  ।

 (4)  समाज  कल्याण  के  लिए  स्वयंसेवी  संगठनों  को  सहायता  के  लिए  योजना-वढ्ों  का
 कल्याण  :

 इस  योजना  के  पिछले  तीन  वर्षों  के  खिए  बृद्धों  के  कल्याण  में  लगे  स्वयंसेवी
 संगठनों  को  सहायक  अनुदान  दिया  जाता  योजना  के  अन्तर्गत  व्यय  का  90  प्रतिशत
 सहायक  अनुदान  में  शामिल  होता  जबकि  शेष  10  प्रतिशत  स्वयंसेवी  संगठनों  द्वारा  वहन
 किया  जाता  भवन  निर्माण  के  लिए  अनुदान  दिये  जाते  हैं  ।  आवेदन  राज्य  सरकारों
 के  माध्यम  से  भेजे  जाते  1985-86  के  दौरान  स्वयंसेवी  संगठनों  को  2,10,708  रुपये
 अनुदान  दिया  गया  था  जबकि  1986-87  के  दौरान  योजना  के  अन्तर्गत  2  स्वयंसेवी  संगठनों
 को  2,47,268  रुपये  अनुदान  दिया  गया  ।

 कार्य  म  कार्यास्थयन  के  आंकड़ों  की  जांच  के  लिए  स्थतंत्र  निकाय

 *238.  श्री  शंकर  गौडा  :
 शो  सती  बसबराजेश्थरो  :  क्‍या  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  कूा  कायक्रम  कार्यान्‍्वयम  की  कार्यकारी  एजेंसियों  द्वारा  दिये  गये  आंकड़ों
 की  पुन  :  जांच  के  लिये  स्वतंत्र  निक्राय  बनाने  का  विचार  है  जैसा  कि  सब्राहकार  परिषद्‌  के
 सदस्यों  ने  सुझाव  दिया  है  ;
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 क्‍या  राष्ट्रीय  सलाहकार  परिपद्‌  की  स्थापना  से  कार्यक्रमों  क्रे  कार्यान्वयन  में

 सहायता  मिली  है  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  और  कार्यक्र  स  कार्याम्वयन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  सुख
 :  से  1987  के  शुरू  में  कार्यक्रम  की  सलाहकार  परिषद  की  प्रथम

 बेठक  में  कुछ  सदस्यों  ने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  स्वतंत्र  निकायों  कार्य  क्रम  लागू  करने  वाली
 सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  दिये  गये  आंकड़ों  की  पुन  :  जांच  करने  के  शायद  शामिल  किया  जा

 सकता  है  ।  इस  यह  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  सलाहकार  परिषद  अपने  अभिमतों

 के  आधार  पर  क्‍या  अंतिम  सिफारिश  देगी  ।

 उत्तर  बंगाल  का  ओद्योगिक  विफास

 *239.  श्रो  रेणपद  दास  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  बंगाल  के  औद्योगिक  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  विभिन्न
 योजनायें  किस  चरण  में  है  ;  और

 उत्तर  बंगाल  विशेष  रूप  से  विहीन  जिलोंਂ  में  टेलीफोन  सहित  आवश्यक

 आधारभूत  सुविधायें  प्रदान  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सख
 :  उत्तर  बंगाल  के  औद्योगिक  विकास  के  लिए  राज्य  सरकार  की  कोई  विशिष्ट  स्कीम

 केन्द्र  सरकार  के  अनुमोदन  के  लिए  लम्बित  नहीं  पड़ी

 उत्तर  बंगाल  के  5  जिलों  में  से  4  जिले  विहीन  जिलेਂ  निर्धारित  किए  गए
 इन  चार  जिलों  में  संवृद्धि  केन्द्रों  से  संबंधित  केन्द्र  सरकार  की  स्कीम  चल  रही  इस  स्कीम  के
 अन्तर्गत  दू  औद्योगिक  किस्म  नियंत्रण
 के  लिए  परीक्षण  केन्द्र  आदि  जैसी  विभिन्‍न  आधारभूत  सुविधाएਂ  दी  जा  रही  केन्द्र

 भारतीप  औद्योगिक  विकास  बंक  और  राज्य  सरकार  योजना के  प्रत्येक  विहीन
 जिलेਂ  के  लिए  लागत  का  1/3  भाग  या  अधिकतम  2  करोड़  रु०  का  अंशदान  देती  है  ।

 पश्चिमी  दिल्‍ली  में  हेरोइन  का  पकड़ा  जाना

 *240.  ओ  मानिक  रेड्डो  :

 श्रो  सुभाष  यादव  :  क्‍या  बित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1987  में  पश्चिमी  दिल्ली  में  10  करोड़  रुपये  के  मूल्य  की  9.2
 ग्राम  हेरोइन  पकड़ी  गई  थी  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 जित्स  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  के०  :  से  (a)  6

 1987  को  स्वापक  ओषध-द्र  ब्य  नियंत्रण  ब्यूरो  के  अधिकारियों  ने  एक  व्यक्ति  कुलदीपए  सिंद्ू
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 के  दिल्ली  में  स्थित  घर  की  तलाशी  ली  तथा  9.2  किलोग्राम  हेरोइन  पकड़ी  जो  लगभग

 एक-एक  किलोग्राम  के  9  पैकेटों  में  थी  ।  हेरो इन  के  ऐसे  छ  :  पैकेट  एक  ब्रीफकेस  में  से तथा  अन्य  तीन

 पैकेट  एक  सूटकेस  में  से  पकड़े  गए  थे  ।

 ओऔषध  द्रव्य  का  कोई  निश्चित  मूल्य  नहीं  ओंका  जा  सकता  है  क्‍योंकि  यह  ओषध  द्रव्य  की

 उदगम  जहां  इसे  बचा  जाता  है  जैसे  अनेक  कारणों  पर  निर्भर  करता  है  ।

 कानू  न  के  तहत  उपयुक्त  कायंबाही  कुलदीप  सिंह  को  गिरफूतार  किया  गया  था  ओर

 आगे  जांच-पड़ताल  चल  रही  है  ।

 आयकर  को  अकाया  धनराशि

 +24 1].  श्री  बो०  तुलसी  राम  :  कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  ऐसी  कितनी  कम्पनियां  और  अन्य  फर्मे  हैं  जन  पर  आयकर  की  एक  करोड़
 रुपये  और  इससे  अधिक  राशि  बकाया  है  ;

 इतनी  बकाया  धनराशि  के  टकट॒ठा  हो  जाने  के  क्या  कारण  हैं  और  इससे  कितना

 नुकसान  हुआ  है  ;  और

 इस  प्रतिष्ठानों  स ेआयकर  वसूल  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  बी०  के०  :  देश  में  ऐसी  332
 कम्पनियां  और  अन्य  फर्मे  हैं  जिनके  विरुद्ध  31.3.1987  की  स्थिति  के  अनुसार  1  करोड़  रुपये  से

 अधिक  आयकर  की  मांग  बकाया  थी  ।

 इतनी  बकाया  धनराशि  इकट्ठी  हो  जाने  के  कारण  नीचे  दिये  जाते  हैं  :  -

 (:)  अपीलीय  न्यायाधिक रणों  और  न्यायालयों  के  समक्ष  अनिर्णीत  पड़ी  अपीनें  ;

 (5)  समझौता  आयोग  के  समक्ष  अनिर्णीत  पड़ी  यात्रिकाएं  ;

 (४0)  आयकर  प्रार्थिकारियों  के  पास  लम्बित  अधित्यजन  और  पुनरीक्षण  यात्रिकाएं  ;

 (iv)  बिभिन्‍न  न्यायालयों  द्वारा  स्थगित  की  गई  मांगें  ;  और

 (४)  भुगतान  के  लिए  35  दिन  का  सामान्य  समय  समाप्त  नहीं  होना  ।

 राजस्व  की  कोई  हानि  नहीं  हुई  है  क्योंकि  यदि  कर-निर्धारिती  कानूनी  अवधि  के  अन्दर
 बकाया  मांग  का  भुगतान  नहीं  करता  है  तो  उसे  व्यतिक्रम  की  अवधि  के  लिए  ।5  प्रतिशत  की  दर
 पर  ब्याज  देना  पड़ेगा  ।

 प्रत्येक  मामले  के  तथ्यों  और  परिस्थितियों  पर  निर्भार  रहते  संबंधित  आयकर
 प्राधिकारी  द्वारा  बकाया  मांग  की  वसूली  करने  के  लिए  कानून  के  अनुसार  समय-समय  प्र  उपयुक्त

 उपाय  किए  जाते  इन  उपायों  में  अन्य  बातों  के  बकाया  अपीलों  के  शीघ्र  निपटान  के
 लिए  अपीलीय  प्राधरिकारियों  से  अनुरोध  करना  शामिल  है  और  आयकर  अधिनियम  की  धारा  226
 (3)  और  घाराः  179  के  तहत  कार्रवाई  करना  तथा  आयकर  अधिसियम  की  धारा  222  के  तहत बा  ५5  ७.  पे
 कर-वसूली  अधिकारी  को  त्रभूली-प्रमाणपत्र  जारी  करने  के  वाद  चल  तथा  अचल  सम्पह्तियों  की  कुकी
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 करना  भी  शामिल  जो  व्यतिक्रमी  कर  का  भुगतान  करने  में  जानवूृक्षकर  टाल-मटोल  करते  हैं
 उनके  मामले  में  भी  अभियोजन  चलाए  जा  रहे  हैं  ।

 बेंकों  में  जमा  धनराशि  को  विकास  दर

 *242.  श्रोमतो  साथुरो  सिह  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  3।  मार्च  1987  की  स्थिति  के  अनुसार  कितनी  धनराशि

 जमा  है  ;

 कया  बंकों  में  जमा  धनराशि  का  वार्षिक  विकास  दर  वर्ष  1979  की  तुलना  में  वर्ष

 1987  में  कम  हुई  यदि  तो  इसमें  कमी  आने  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 ब्रषं  1984  से  वर्ष  1987  तक  के  प्रत्येक  वर्ष  में  ऋण  जमा  राशि  का  अनुपात  कितना

 रहा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  भारतीय  रिजवं  बेंक  से  प्राप्त

 सूचना  के  मार्च  1987  के  अंतिम  शुक्रवार  को  सरकारी  क्षेत्र  के  वेंकों  की  जमाराशियां
 92443  करोड़  रुपये  थीं  ।

 सरकारी  क्षंत्र  के  बंकों  की  जमाराशियों  में  1978-79  के  दौरान  हुई  21.2  प्रतिशत
 को  वृद्धि  के  मुकाबले  1986-87  में  20.0  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ।  1986-87  में  जमाराशियों  में

 हुई  वृद्धि  को  संतोषजनक  माना  जाता  है  और  हर  साल  जमाराशियों  की  वृद्धि  में  जो  उतार-बढ़ाव
 होता  है  वह  एक  सामान्य  प्रक्रिया  जो  अर्थव्यवस्था  के  विज्ञान  की  प्रारक्षित  राशि  में  वृद्धि  और
 बचतों  की  अन्य  विभिन्‍न  लिखतों  के  अपने-अपने  आकर्षण  जैसे  कारणों  पर  निर्भर  करती

 मार्च  1984,  1985,  1986  और  1987  के  अन्तिम  शुक्रवार  को  सरकारी  क्षंत्र  के
 बैंकों  का  ऋण  :  जमा  अनुपात  क्रमश  :  67.3  प्रतिशत  66.9  64.8  प्रतिशत  और  60.4
 प्रतिशत  था  ।

 बेंगल्‌र  शहर  में  शहरी  निर्धन  लोगों  को  ऋण

 *243.  भरी  बी०  एस०  कृष्ण  अयूयर  :  क्‍या  बिस्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बेंगलू  र  शहर  में  शहरी  निर्धत  लोगों
 को

 ऋण  की  मंजूरी  के  लिये  कुल  कितने  आवेदन
 फार्म  जारी  किये  गये  ;

 क्या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  आई  है  कि  विभिन्न  चुनिंदा  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को

 बहुत  कम  संख्या  में  आवेदन  फार्म  दिये  गये  थे  ;

 लाभ  प्राप्तकर्ताओं  की  कुल  संख्या  कितनी  है  ;

 ऋण  की  कुल  कितनी  राशि  बितरित  की  गई/वितरित  की  जायेगी  ;

 ,.  क्या  लाभ  श्राप्तकर्ताओं  को  ऋण  मंजूरी  करने  से  पूर्व  समुचित  जांच  की  मई
 ओर
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 क्या  ऐसा  पता  चला  कि  कुछ  लाभ  प्राप्तकर्ताओं  द्वारा  गलत  जानकारी  दी  गई  थी  और

 यदि  तो  ऐसे  लाभ  प्राप्यकर्ताओं  तथा  संवरंधित  बैंक  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई

 है।करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जतादनत  से  संभवत  :  माननीय  सदस्य
 का  आगय  शहरी  गरीबों  के  स्व॒  रोजगार  कार्यक्रम  के  अत्तगेंत  दिये  जाने  वाते  ऋणों  से  वंगलौर
 शहर  के  संयोजक  बेक  अर्थात्‌  केनरा  बैंक  ने  पूचित  क्रिया  है  कि  1986-87  के  दोरान  शहरी  गरीबों
 के  स्व॒  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  26,486  आवेदन  जारी  किए  गए  थे  और  सरकारी  क्षेत्र  के

 विभिन्‍न  बैंकों  के  मात्यम  से  शहरी  गरीबों  बंको  फो  दिए  गए  लक्ष्य  के  पर्याप्त  संख्या  में
 अविदन  उपलऊउध्  कराएं  गए  1986-87  के  दौरान  प्राप्त  प्रस्तावों  में  से  बंकों  ने  ४,626  मामलों  में

 ऋषण  मंजूर  किये  और  257.37  लाख  रुपए  संवितरित  किए  ।

 बैंकों  की  शाश्र।ओं  को  भारतीय  वेक  द्वारा  जारी  निर्देशों  के  अनुसार  ऋण  आवेदन  पत्रों
 का  मूल्याक  न  करना  होता  है  |  जहां  कहीं  आवेदकों  द्वारा  दी  गई  सूचना  में  मामली  किस्म  की
 वित्ंगतिथां  पाथी  गई  थीं  वहां  उन्हें  ठीक  कर  दिया  गया  था  तथा  जब  कभी  ऐसी  विसंगतियां/गलत
 सूचता  बड़ी  थी  तो  उत  मां  में  ऋण  आविश्त  पत्र  रद्‌द  कर  दिए  गए  थे  और  तदनुसार  आवेदकों
 को  सूचित  कर  दिया  गया  था  ।

 |

 सोवियत  संघ  के  परमाणु  रिएक्टर  के  सम्बन्ध  में  समझोता

 2421.  श्रो  संयद  शाहब॒द्दोन  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सोवियत  संघ  के  साथ  परमाणु  रिएक्टर  की  सप्लाई  के  लिए  की  गई  बात-चीत  में  क्‍या
 प्रगति  हुई  है  ;

 कया  सोवियत  संघ  को  तकनीकी  विनिर्देशों  तथा  डिजा:न  क्षमता  के  अनुसार  हमारी
 आवश्यकताओं  की  जानकारी  दें  दी  गई  है  ;

 क्‍या  सोवियत  संघ  ने  संस्थापन  सहित  कुल  लागत  और  उसके  भगतान  की  शर्ते  स्पप्ट  कर
 दी  हैं

 न्‍

 एक  ओपचारिक  समझौता  कब  किए  जाने  की  संभावना  है  ;  और

 इस  समझौते  के  अन्तगेंत  पहला  पावर  रिएक्टर  कब  तक  चालू  हो  जाने  की  आशा

 विज्ञान  तथा  प्रोध्ोगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  विकास  परमाणु

 निको  ओर  अन्तरिक्त  विभागों  में  राज्य  सत्रो  :  से  पेशकश  के
 लागत  सुरक्षोत्ाय  संत  तथा  अन्य  पहलुओं  पर  बातचीत  चले  रही  है  ।  अभी  यह

 जुबता  पाना  समय से  बहुत  पहने  की  वात  है  कि  इस  ब।शचीव  का  निद्कर्ष  क्यों  मिकलेगा  ॥

 (४) बततमान स्थिति में यह प्रश्न उठता ही नहीं का
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 जात

 गह  निर्माण  ऋणों  की  मंज्रो  में  विलम्व

 2422.  सुधीर  राय  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  वेतनभोगी  कर्मचारियों  को  भी  उत्त  समय  अनेक  कठिनाइयों  और

 परेशानियों  का  सामना  करना  पड़ता  है  सत्र  वे  जीतत  बीज  आवास  री  समितियों  अथवा

 अन्य  ऋणदायी  एजेंसियों  से  गृह  निर्माण  ऋणों  की  मांग  करते

 क्‍या  यह  सच  है  कि  निम्न  आय  वर्ग  अथवा  संयम  आय  वर्ग  के  लोगों  को  जीवन  बीमा
 निगम  सहकारी  समितियों  बेकों  से  समय  पर  ऋण  नडीं  मिल  पाते  और

 ॥  का यदि  तो  इस  सम्बन्त्  में  सरकार  का  क्या  उत्राय  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंग  :  और  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतोय  औद्योगिक  बिकास  बेंक  ओर  भारतीय  औद्योगिक  बितत  लिगम
 हारा  महाराष्ट्र  मे ंकताई  मिलों  को  ऋण  देना

 2423.  मधु  बंडबते  :  क्या  विश्त  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  और  भारतीय  औद्योगिक  वित  निगम  जैसी  क्रेत्द्रीय
 वित्तोय  संस्थाओं  ने  महाराष्ट्र  में

 निर्माणाधीन  सहकारी  कताई  मिलों  को  उनकी  परियोजनाएं  पूरी  करने
 के  लिए  दीर्घ  अवधि  के  ऋण  देने  से  इनकार  कर  दिया  है  ।

 यदि  तो  कया  इन  कताई  पलों  को  घनराशि  न  दिए  जाने  का  एक  पक्षीय  निर्गंय
 उनके  अपने  द्वारा  दिए  गए  अध्ययन  के  निष्कर्ष  पर  आधारित  है  जिससे  अन्य  बातों  के  साध-साथ  यह
 भी  पता  चलता  है  कि  जहां  तक  कताई  क्षमता  का  प्रश्न  है  देश  इस  मासने  में  चरम  सीमा  की  अवस्वा
 तक  पहुंच  गया  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  अनने  दृष्टिकोण  की  समीक्षा  और  केद्रोप  वित  संस्थाओं
 के  महाराप्ट  के  पिछड़  क्षेत्र  में  स्थित  ग्यारह  सहकारी  कताई  मिलों  कौ  आर्थिक  सहायता  के  लिए
 सहमत  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जताइईत  से  देश  में  पड़ने  से  निर्मित

 कताई  की  बडी  क्षमता  और  वर्तमान  कताई  एकक़ों  द्वारा  अन्‍य  बातों  के  क्षमता  के  कम
 निवेश  वस्तुओं  की  बढ़ती  हुई  मांग  की  कमी  जंधती  महसूत्र  की  जा  रही  काफी

 नाइयों  को  देखते  हुए  वित्तीय  मंस्थाओं  ने  विवाराबीन  प्रस्‍्तावों  को  नई  कताई  मिर्चें  स्थापित

 करने  के  सहायता  प्रस्तावों  पर  विचार  न  करने  का  निर्गव  लिया  वित्तीय  संस्थाएं  नई  कताई

 मिलों  का  वित्त  पोषण  करने  के  सम्बन्ध  में  अपनी  नीति  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  को  अवगत  कराती

 रहती  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेक  ने  सूचित  क्रिया  है  कि  संस्थाओं  ने  क्षेत्र  स्तरीय  कताई

 एककों  का  वित्त  पोषण  करने  के  सम्बन्ध  में  नए  सिरे  से  समीक्षा  करने  का  काम  शुरू  कर  दिया  है  ।
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 “  अनिवासी  भारतीयों  के  लिये  आधिक  नीतियों  को  उदार  बनाया

 2424.  भरी  भ्रोकांत  वत्त  नरसहराज  बाड़ियर  :  क्या  बिल्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  अनिवासी  भारतीयों  के  लिए  अपनी  आश्थिक  नीतियों  को  उदार

 बनाया

 यदि  तो  कब  से  और  उदारीकरण  का  ब्यौरा  क्‍या

 उदारीकरण  के  पश्चात  से  अनिवासी  भारतीयों  ने  देश  की  अर्थव्यवस्था  के  लिए  क्‍या
 योगदान  दिया  और

 तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विस्त  मन्त्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  :  ओर  सरकार

 ने  अनिवासी  भारतीयों  के  लिए  पूजी  के  निवेश  की  सुविधाओं  को  1982  से  ओर  उदार  बना

 दिया  अनिवासी  भारतीयों/भारत  मूल  के  व्यक्तियों  और  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  कम  से  कम
 60  प्रतिशत  भाग  तक  घारित  समुद्रपारीय  निगमित  निकायों  को  भारत  में  अप्रत्यावर्तन  तथा  प्रत्यावतंन
 दोनों  ही  आधारों  पर  पू जी  लगाने  की  अनुमति  दी  गई  प्रत्याव्तंन  अधिकार  के  साथ  पृ  जी  का
 निवेश  किसी  भी  नई  अथवा  विद्यमान  कम्पनी  में  उस  कम्पनी  के  द्वारा  जारी  की  गई  पूजी  के  40
 प्रतिशत  भाग  तक  किया  जा  सकता  अनिवासी  स्टाक  एक्सचेंजों  में  उद्धृत  कम्पनियों
 के  शेयरों  को  भी  कुछ  विनिदिष्ट  सीमाओं  के  अन्तगंत  खरीद  सकते  ऐसे  अंनिवासी
 रुपया  खातों  जिनकी  परिपक्वता  की  अवधि  एक  या  एक  बर्ष  से  ज्यादा  की  समान  परिपक्वता
 अवधियों  वाले  स्थानीय  निक्ष पों  की  तुलना  में  अधिक  ऊची  दरों  पर  ब्याज  दिया  जाता  इम
 निक्ष  पों  में  स ेदिए  जाने  वाले  दान  अथवा  परिवतंनीय  विदेशी  मुद्रा  में  विदेशों  से  प्रेषित  धनराशियों
 पर  दानकर  नहीं  लगता  ।  अनिवासो  राष्ट्रीय  बचत  पत्रों  में  भी  प्‌  जी  लगा  सकते  हैं  जिन  पर
 उनको  ।3  प्रतिशत  ब्याज  मिलता

 और  विभिन्‍न  योजनाओं  के  1982  में  उनके  प्रारंभ  से  लेकर  30

 1987  तक  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  किए  गए  निवेश  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  -

 योजना  30  1987

 प्रत्यक्ष  निवेश  1083.37
 पोर्टफोलियों  निवेश  62.36

 कम्पनियों  में  निक्षेप  26.18

 बैक--निक्ष  प  7920.72

 बाहय/विदेशी  मुद्रा
 अनिवासी  खातों  में

 31-5-1987  तक  के  अन्तिम  आंकड़े  ।
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 लघ्‌  बचतों  के  अन्त्गंत  प्राप्त  होने  बालो  धनराशि

 2425.  श्री  परसराम  भारद्वाज  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करे ंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  व  1986-87  में  लघु  बचतों  के  अन्तगंत  प्राप्त  होने  वाली

 राशि  में  गिरावट  को  देखते  हुए  सरकार  का  चालू  वर्ष  में  और  अधिक  संसाधन  उपलब्ध

 कराने  के  लिए  एक  आकर्षक  योजना  शुरू  करने  का  विचार  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 लघु  बचतों  के  अन्तगंत  प्राप्त  होने  वाली  धनराशि  में  गिरावट  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बिस्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जनादत  :  से  एक  अल्प  बचत  योजना
 जिसमें  ब्याज  की  मासिक  अदायगी  करने  की  व्यवस्था  को  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के
 विचाराधीन  है  ।  इस  योजना  के  अधिसूचित  होने  सभा  पटल  पर  रख  दिए

 भारतोय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  का  निलम्बन

 2426.  भ्री  बंजवाड़ा  पी  रेड्डी  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1986  में

 और  30  1987  तक  राज्य  सरकारों  द्वारा  राज्य-वार  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  कितने

 कारी  निलम्बित  किए  गए  और  30  1987  तक  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारियों  के

 विरुद्ध  देश  में  राज्य-वार  कितने  मामले  न्यायालयों  में  लम्बित  थे  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सन्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  तथा  गह  मन्त्रालय  में  राज्य
 सन्‍्त्रो

 राज्य/सं  घ॒  राज्य  क्षत्र  निलम्बनाधीन  न्यायालयों  में  लम्बित
 अधिकारियों  की  पड़े  मामलों  की  संख्या

 संख्या

 आन्ध्र  प्रदेश  6

 असम  2

 बिहार  2  |

 हरियाणा  2  —

 महाराष्ट्र  2

 नागालंण्ड  |  बन

 राजस्थान  ]  =

 उत्तर  प्रदेश  —

 संघ  राज्य  क्षेत्र  ]  >>

 जम्मू  4  कश्मीर  या
 |
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 जमा  ऋण  अनुपात

 2427.  झोसतो  पटेल  रसाबेन  रामजोभाई  मावणि  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 उन  भारतीय  बैंकों  की  जिनकी  विदेशों  में
 गायाएं  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  निर्धारित

 जमा  ऋण  अनुपात  क्‍या

 यह  अनुपात  भारत  में  भारतीय  बैकों  की  जमा  शाखाओं  के  ऋण  अनुपात  की  तुलना  में

 कितना  अधिक  अथवा  कम

 उक्त  दोनों  मामलों  सें  सांविधिक  ऋण  अथवा  सरकारी  प्रतिभूतियों  आदि  निवेश  की

 प्रतिशतता  क्‍या  है  ;

 भारतीय  बैंकों  को  स्वदेशी  शाखाओं  और  विदेशों  में  स्थित  शाखाओं  के  मामले  में  बेक  जमा

 राशियों  का  कितना  प्रतिशत  बसूल  न  हो  सकने  वाला  ऋण  ओर

 -

 भारतोय  बैंकों  की  स्वदेशी  शाख्ओं  ओर  बिदेशों  में  स्थित  शाखाओं  के  मामले  में  बेंक

 जमा  राशियों  का  कितना  प्रतिशत  ”  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रनादंन  :  और  विदेशों  में  स्थित  भारतीय

 बंकों  की  शाखाओं  को  उस  देश  के  कानूनों  और  विनियमों  के  अनुसार  काम  करना  होता  जहां  पर  वे

 कार्य  कर  रही  होती  हैं  तथा  जहां  तक  नकदी  संबंधी  अपेक्षाओं  का  सवाल  है  वे  हर  देश  के  लिए
 अलग  होती  हैं  ।  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  भारतीय  बैंकों  की  विदेशी  शाखाओं

 के  लिए  कोई  जमा  अग्निम  अनुपात  निर्धारित  नहीं  किया  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  हर  शाखा  का  जमा  अग्रिम

 अनुपात  अलग-अलग  है  ।  भारत  में  काम  कर  रहे  सभी  वाणिज्यिक  बैंकों  का  ऋण  जमा  अनुपात  दिसम्बर
 1986  के  अन्त  में  63  प्रतिशत  था  ।

 भारत  में  ऐसा  कोई  विशिष्ट  सांविधिक  उपबंध  नहीं  जिसमें  यह  परिकल्पना  की  गयी

 हो  कि  बँकों  की  जमाराशियों  का  कतिपय  विशेष  प्रतिशत  अग्रिम  के  रूप  में  दिया  जा  सकता  है  या  बैंकों

 द्वारा  सरकारी  प्रतिभूतियों  में  लगाया  जा  सकता  बंककारी  विनियमन  1949  के

 बंधों  के  अनुसार  बंकों  को  अपनी  देयताओं  का  कुछ  प्रतिशत  नकद  परिसम्पत्तियों  के  रूप  में  रखना  होता

 है  जिसमें  सरकारी  प्रतिभूतियों  में  निदेश  भी  शामिल  है  ।  इस  समय  यह  निर्धारित  प्रतिशत  37.  5  है  |

 इसी  प्रकार  भारतीय  रिजबं  बंक  1934  के  उपबंधों  के  अनुसार  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक

 बैंकों  को  अपनी  देयताओं  का  कुछ  प्रतिशत  नकद  प्रारक्षित  निधि  के  रुप  में  भारतीय  रिजर्व  बेंक  के  पास
 रखना  होता  है  इस  समय  यह्‌  निर्धारित  अनुपात  9.  5  प्रतिशत  भारतीय  बैंकों  की  विदेशी  शाखाओं
 को  संबद्ध  मेजबान  देश  द्वारा  निर्धारित  विनिय्रमों  यदि  कोई  अनुसरण  करना  होता  है  ।  प्रत्येक
 देश  के  लिए  ये  बिनियम  अलग-अलग  होते  हैं  ।

 और  (3)  भारतीय  वाणिज्यिक  बैंक  अपने  सांविधिक  लेखा  परीक्षकों  की  तसल्ली  के  मुताबिक
 अशोध्य  और  संदिग्ध  ऋणों  के  प्रति  अपनी  देनदारी  को  पूरा  करते  के  लिए  अपने  आंतरिक  और

 विदेशी  परिचरालमों  से  होने  वाली  वाधिक  आमदनों  में  से  हर  ब्राल  व्यवस्था  करते
 बंककारी  विनियमन  1949  जिसका  सभी  बैकों  को  अनुपालन  करना
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 ___  रखखंीेि  े“#“7“7॒प्पपपपभ"पआगभिहपभ/फए  7

 होता  तीसरी  अनुसूची  में  निर्धारित  तुलनपत्र  व  लाभ  हानि  खाते  के  फार्म  के  अनुसार  बैंकों  को

 अशोध्य  और  संदिग्ध  ऋणों  की  वह  राशि  प्रकट  करने  के  संबंध  जिसके  लिए  उन्होंने  अपने

 परीक्षकों की  तसलली  के  मृताबिक  व्यवस्था  कर  ली  सांविधिक  मुरक्षा  प्रदान  की  गयी  ऐसे

 अशोध्य  और  संदिग्ध  ऋ  णों  की  राशि  प्रकट  करने  के  संत्रंध  जिसके  लिए  बैंकों  के  लेखापरीक्षकों  की

 तसल्‍्ली  के  मुताबिक  व्यवस्था  कर  ली  गयी  प्रदान  की  गयी  सुरक्षा  को  देखते  हुए  यह  राशि  प्रकट

 नहीं  की  जा  सकती

 जोये  बेतन  आयोग  को  रिपोर्ट  के  बारे  में  असमानता  दर  करने  सम्बन्धो  समिति

 2428.  श्री  हाफिज  मोहम्मद  सिद्दीक  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चौये  वेतन  आयोग-की  रिपोर्ट  के  बारे  में  असमानता  दूर  फरने  सम्बन्धी  समिति  को  दिये

 गये  विषयों  का  ब्योरा  क्‍या  है

 इस  समिति  द्वारा  अपनी  रिपोर्ट  कब  तक  दिए  जाने  की  सम्भावना  और

 क्‍या  इसकी  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जाएगी  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  बोरेन  सिंह  :  और
 सरकार  ने  चतुर्थ  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  से  विसंगतियों  पर  यदि  कोई  हों  तो

 विचार  करने  के  लिए  विसंगति  दूर  करने  सम्बन्धी  समिति  स्थापित  किए  जाने  के  आदेश  अभी  तक
 जारी  नहीं  किए  हैं

 ऐसी  समितियों  की  रिपोर्ट  सभा  के  पटल  पर  नहीं  रखी  जाती  ।

 रोटरों  तथा  स्टेटरों  पर  उत्पाद-शुल्क

 2429.  श्री  कमल  चोधरी  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मोनोब्लाक  पम्प  के  केबल  रोटरों  तथा  स्टेट  थों  पर  और  न  कि  बिजली  मोटरों  पर
 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  लगाने  के  बारे  में  वष॑  1967  ओर  1981  में  विक्त  मंत्रालय  द्वारा  स्पष्टीकरण
 जारी  किये  गये

 क्‍या  सरकार  को  थे  शिकायतें  मिली  हैं  कि  उक्त  स्पष्टीकरणों  का  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क
 समाहर्ताओं  द्वारा  वर्ष  1984  से  अनुपालन  नहीं  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  हन  शिकायतों  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  तथा  हस  संबंध  में  क्या  निर्णय
 किया  गया  !

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  दिनांक  28.  2.86
 से  प्‌व॑  विद्यमान  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  टैरिफ  के  1967  और  1981  में  यह
 स्पष्ट  किया  गया  था  कि  उत्पादन  शुल्क  केवल  रोटसे  और  स्टेट्स  पर  उद्ग्रहणीय  था  और  विद्यूत
 मोटरों  पर  यदि  ऐसी  मोटरें  मोनोब्लाक  पम्प  के  निर्माण  के  दौरान  अभिशय  उत्पादों  के  रूप  में
 न  उभरी  हों  ।  ऐसे  अनुदेश

 का  आशय  उन  मामल  मिल  करना  नहीं  था  जिसमें  विद्युत  मोटरें

 मोनोब्लाक  पम्प  के  निर्माण  के  दौरान  अभिन्ज य  उत्पादों  के  रूप  में  उभरी  ।
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 और  1986  सरकार  को  एक  सांसद  से  एक  पत्र  प्राप्त  हृआ  था  जिसमें

 यह  उल्लेख  किया  गया  था  कि  गुजरात  में  मोनोब्लाक  पम्पों  के  कुछ  निर्माताओं  के  मामले  में  रोट्स  बौर

 स्टेट्स  पर  उत्पादन  शुल्क  वसूल  करने  की  बजाए  हसे  विद्युत  मोटरों  पर  वसूल  किया  जा  रहा
 नीय  सांसद  को  यह  स्पष्ट  किया  गया  था  कि  1967  और  1981  में  जारी  किए  गए  अनुदेश  के  अन्त  गत
 सभी  अलग-अलग  मामले  नहीं  आ  सकते  हैं  खासकर  वे  मामले  जिनमें  विद्य  त  मोटरें  अभिज्ञ य  उत्पादों
 के  रूप  में  उभरी  हों  ।

 विकलांग  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण

 2430.  श्रो  संफहीन  चोधरी  :  क्या  कल्याण  मत्री  यह  बताने  की  क़पा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  लोक  सवा  कमंचारी  चयन  आयोग  द्वारा  आयोजित  भर्ती  परीक्षाओं
 के  लिए  विकलांग  श्रेणी  के  अन्तर्गत  आने  वाले  व्यक्तियों  को  भर्ती-पूर्व  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इन्हें  यह  सुविश्वा  प्रदान  करते  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिधर  :  नहीं  ।

 जहां  अनुसूचित  जाति/अनुमूचित  जनजाति  के  व्यक्ति  सभी  नौकरियों  के  लिए
 पात्र  वहां  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  रोजगार  प्रदान  करने  के  प्रश्न  पर  विभिन्‍न  प्रकार  की  नौकरियों

 के  जिए  विकनांगों  की  क्षमता  को  ध्यान  में  रखते  हर  विचार  करना  पड़ता  तदनुसार  मंत्रालय/सावे -
 जनिक  क्षेत्र  के  उपक्रर्नों  में  उउग्रुक्त  रोजगार  का  पता  लगाया  है  और  उनके  लिए  समूह  ग  और  घ  में

 3%  पद  किय्रे  गये  हैं  ।  विकलांग  व्यक्तियों  की  विकलांगता  को  ध्यान  में  रखने  हुए  सरकार
 और  स्वपंसेवी  संगठनों  द्वारा  विभिन्‍न  प्रशिक्षण  एकक  स्थापित  किये  गए  हैं

 उसर  प्रदेश  में  बन  क्षत्र '

 श्री  सलीम  शेरवानो  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 क्िः

 1950  में  उंत्तर  प्रदेश  का  बन  क्षेत्र  कितना  था  और  वतंमान  वन  क्षेत्र  कितना  और

 उत्तर  प्रदेश  में  आरम्भ  किये  गये  वनरोपण  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 हि
 पर्यावरण

 और  वन
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान

 :  वर्ष  1950-
 51  में  और  वर्तमान  में  उत्तर  प्रदेश  में  बन  विभाग  के  अधीन  वनों  के  रूप  में  दर्ज  किया  गया  क्षेत्र  नीचे
 दिया  गया  है  :

 वर्ष  बन  क्षेत्र  हेक्टेयर

 1950-51  3.47

 1984-85 5  5.13
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 उतर  प्रदेश  में  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  चलाए  गए  वनरोपण  कार्यक्रम  के  ब्यौरे  निम्न  |
 प्रकार  से  हैं

 वर्ष  क्षेत्र  हेक्टेयर

 1982-83  115.25

 1983-84  3-8  4  171.45

 1984-85  5  170.21

 1985-86  177.40

 1986-87  243.25

 राज्यों  में  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  संबंधों  परिषद  को  स्थापना  करना
 9

 2432.  श्री  चिन्तामणि  जेना  :  क्‍या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  राज्य  स्तर  पर  तिज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  समन्वय

 और  उसको  बढ़ावा  देने  के  लिए  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  परिपदें  स्थापित  की  गई  और

 इन  परिषदों  की  उपलब्धियां  क्‍या  हैं

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु

 क्ट्रानिको  और  अ  तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  नारायणन  निम्नलिखित  24

 राज्यों  और  5  संथ  शाप्तित  प्रदेशों  तथा  उत्तर  पूर्वी  परिषद ने  राज्य  स्तर  पर  वैज्ञानिक
 और  प्रौद्योगिकी  कार्यों  के  समन्वय  और  उनको  बढ़ावा  देने  के  लिए  राज्य  परिषद  और/अथवा  राज्यों
 में  विज्ञान  और  प्रोद्योगिक्री  विभागों  की  रथापना  की  है  ।

 1  राज्य

 1.  आंप्र  प्रदेश

 2.  अरूणाचल  प्रदेश

 3.  असम

 4.  बिहार

 5.  गोवा

 6.  गुजरात

 7.  हरियाणा

 8.  हिमाचल  प्रदेश
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 9.  जम्म्‌  और  कश्मीर

 10.  कर्नाटक

 11.  केरल

 12.  मध्य  प्रदेश

 13.  महाराष्ट्र

 14.  मणिपुर

 15.  मेघालय

 16.  मिजोरम

 17.  नागालैंड

 18.  उड़ीसा

 19.  पंजाब

 20.  राजस्थान

 21.  तमिलनाडु

 22.  त्रिपुरा

 23.  उत्तर  प्रदेश

 24.  पश्चिम  बंगाल

 2  संघ  शासित  प्रदेश

 1.  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह
 2.  चंडीगढ़

 -  दादरा  और  नगर  हवेली

 दिल्ली

 लक्ष्यद्वीप

 कई  राज्य  परिषदों  ने  अपने  राज्य  के  विकास  के  लिए  जरूरी  विज्ञान  और ,  प्रौद्योगिकी
 क्षेत्रों  को

 अभिनिर्धारित  किया  है  तथा  विज्ञान  को  लोकप्रिय  पर्यावरण  दूर
 वृत्ति  विक्ास  तथा  युवा  वैज्ञानिक्रों  को  प्रोत्साहन  देने  आदि  क्षेत्रों  में  परियोजनाओं क्रमों  को  तैयार
 किया  कुछ  राज्यों/प्तत्र  शासित  प्रदेशों  ने  अपनी  राज्य  वाथिक  योजनाओं  तथा  7  वीं  पंचवर्षीय  ,
 योजना  (1985-90)  के  एक  भाग  के  रूप  में  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  योजना/कार्यक्रमों  को  तैयार
 किया  है  |  योजना  आयोग  ने  सेवाओं  और  अनुसंधान  पर  एक  अलग  कार्यकारी  दल  गठित

 कि

 की

 36



 21  1909  लिखित  उत्तर

 किया  जो  राज्य  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  कार्यक्रमों/कार्यों  पर  विचार  विमर्श  करेंग  तथा  वजट

 सम्बंधी  आवंटन  की  सिफारिश  करेगा  ।

 संतुलन

 2433.  श्रो  म्‌ल्लापल्लो  रामचखलन  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 सरकार  ने  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  पारिस्थितिकीय  संतुलन  बनाए  रखने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  हैं  ।

 क्‍या  सरकार  ने  प्रतीत  राज्यों  को  भूमंरक्षण  के  लिए  स्पष्ट  अनुदेश  जारी

 किए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  है  ;  और

 सरकार  ने  परत्नतीय  क्षेत्रों  में  भूमि  तथा  जल  प्रव्॑ंतव्  के  लिए  क्या  उप्राय  किए

 पर्यावरण  और  बन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मत्री  जियाउरंहमान  एक

 पहाड़ी  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  1974-75  से  चल  रहा  यह  कार्यक्रम  उत्तर
 पश्चिम  कर्नाटक  और  गोवा  के  राज्यों  में  चल  रहा  इस  कार्यक्रम

 के  तहत  राज्यों  को  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती  है  ।  इस  कार्यक्रम  का  मुख्य  उद्देश्य
 शिक्षा  और  पेयजज  जैती  मौलिक  आवश्यकताओं  की  पूति  करना

 कार्यक्रमों  और  स्कीमों  के  निर्माण  पारि-परिरक्षण  और
 विकास  पर  उचित  ध्यान  दिया  जाता  है  ।

 से  पहाड़ों  क्षेत्रों  के समेकित  जन-प्रं  भर  प्रबन्ध  के  लिए  राज्य  सरकारों  को
 दर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए  गए  बन  वैकल्पिक  ऊर्जा  और  ईवेन  तथा  चारे  की  आपूर्ति  के
 अलावा  भूमि  और  जल-प्रबन्ध  इनके  मुख्य  घटक  तीपरी  योजना  में  शुरू  की  गई  नदी

 घाटी  परियोजनाओं  के  आवाहन  क्षेत्रों  में  संरक्षण  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्क्रीम  में  इस  समय  17
 राज्यों  में  27  आवाह  क्षेत्र  आते  बाढ़-प्रवण  नदियों  के  आवाह  क्षेत्रों  में  समेकित  जल-संभर
 प्रबन्ध  स्कीम  में  200  जल-संभर  हैं  ।  सातवीं  योजना  का  उददेश्य  भू-क्षरण  और  भू-अवक्रमण  को
 रोकने  तथा  उपलब्ध  भूमि  की  उत्तादकता  को  वबड़ाने  की  दष्टि  से  भी  मदा  और  जल  संरक्षण
 क्रमों  को  तीव्र  करना

 आविवासो  क्षेत्रों  क ेलिए  योजनाएं

 2434.  श्री  अमर  सिह  राठवा  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बनाने  की  कगा  करेंगे
 ॥॒
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 ग्रामीणी  विशेषकर  आदिवासी  जो  देश  में  सर्वाधिक  पिछड़  में  आरम्भ

 किये  गए  कल्याण  कांयंत्रमों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 क्‍या  महिलाओं  के  लिए  कोई  विशेष  कल्याण  कार्यक्रम  णुरू  किया  गया  यदि

 तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 कल्याण  ग्रामीण  क्षंत्रों  मे ंकितने  सफल  रहे  हैं  !

 कल्याण  म  भ्रालय  में  उप  सज्नी  गिरिधर  :  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार

 कार्य  क्रम  )  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  कार्याक्रम

 एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कायेक्रम  )  तथा  रोजगार  के  लिए  ग्रामीण

 यवकों  के  प्रशिक्षण  की  राष्ट्रीय  योजना  एवं  समेकित  वाल  विकास  सेवा

 परियोजनाएं  मुख्य  कायंक्रम  है  जिन्हें  आदिवासी  क्षेत्रों  सहित  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  कार्यान्वित

 किया  जा  रहा  आदियवासो  क्षेत्रों  क ेलिए  विशेष  कर  आदिवासी  उप  योजना  के  अन्तगंत  जो  कि

 आदिवासी  लोगो  के  विकास  के  लिए  एक  बहु-प्रयोजनोयनीति  है  और  लघु-सिचाई

 समाज  वानिकी  आदि  के  अन्तगंत  आदिवासी  क्षेत्रों  की  योजनाएਂ  कार्यान्वित  की

 जाती  इसके  अतिरिबत  इन्दिरा  आवास  योजना  के  अन्तगंत  1985-86  से  अनुसूचित  जातियों

 ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आवास  के  निर्माण  की  योजना  कार्यान्वित  की  जा  रहो  हैं  ।

 एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  मार्गद्शीं  सिद्धान्तों  में  यह  व्यवस्था
 की  गई  है

 कि  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगत  सहायता  प्राप्त  कुल  लाभ  प्राप्त  कर्त्ताओं  में  30  प्रतिशत  महिल्नाए

 होनी  चाहिए  ।  देश  क  80  प्रतिशत  जिलों  के  क्षंत्रों  मे ंमहिलाओं  और  बच्चों  के  विकासਂ
 क  अन्तगंत  आय  भ्रवधन  कार्यक्रम  क  माध्यम  से  गरीब  महिलाओं  को  सहायता  दी  जाती  है

 1986-87  के  दौरान  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रमਂ  तथा  भमिहीन
 रोजगार  गारन्टी  कायं  क्रमਂ  क  अन्तगंत  रोजगार  के  695.78  मिलियन  कार्य-दिवसों  की  गारन्टी  दी
 गई  है  ।  इन्दिरा  आवास  योजना  के  अन्तगंत  अभी  तक  1,82,970  मकान  बनाए  हुए  बताये  गये  हैं  ।
 1986-51  के  दोरान  एकेक्ुत  ग्रामीण  विकास  कार्यत्रम  के  अन्तर्गत  37.4:  लाख  परिवा

 सहायता  अदान  जा  चुके  व्ष  1985-86  और  1986-87
 के

 दोरान  8.73  ला

 10.23  लाख  परिवार  आर्थिक  रूप  से  सहायता  प्रदान  की  गई  ।

 रों  को
 ख  5  $।  र

 जनजातोय  उपयोज  ना/बिशंंघ  सघटक  योज  ना  के  अन्तर्गत  आवंटित  धनराशि  का  उपयोग

 2435.  श्री  मतोलाल  हुसदा  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  ves, (ख) उन राज्यों के  तथा  हैं  के  दौरान  जनजातीय  उपयोजना  तथा  विशेष  संघटक
 योजना  के  अन्तगंत  विभिन्‍न  राज्यों/संघराज्यों-क्ष  त्रों  द्वारा  उपयोग  की  गई  धनराशि

 का राज्यवार ५ अआयोरा ४२०: उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने ६स धनराशि का पूरा उपयोग किया है तथा ६ राज्यों ने सका पूरा उपयोग नहीं किया है ; « न्जभ उक्त धनराशि का पूरा उपयोग न किए जाने के क्या कारण है ?
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 कल्याण
 म॒

 त्रालय
 में

 उप  मत्री  गिरिधर  और  सूचता  संलग्न  विवरण
 ।  से  4  में  दी  गई

 ॥॒
 केवल  4  से  5  राज्यों/कैन्द्र  शासित  प्रदेशों  में  धनराशि  का  कम्त  उपयोग  किया  गया  हूँ

 जो  केवल  न्यूनतम  है  और  लगभग  यह  मुख्यतया  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  विलम्ब  के  कारण

 है  ।

 विवरण  |

 1985-86  5-86  और  1986-87  के  दौरान  आदिवापी  उतयोजना  के  लिए  राज्य

 —
 घनराशि  के  अन्तर्गत  परिव्यय  ओर  व्यय  दर्गाने  वाला  विवरण

 1985-86  6

 क्रम  राज्य/किन्द्रशासित  आदिवासी  राज्यों  द्वारा
 उपयोजना  रिपोर्ट  किया सं०  प्रदेश  का  नाम

 1.  आन्श्र  प्रदेश
 2.  असम
 3,  बिहार
 4.  गुजरात
 5.  हिमाचल  प्रदेश
 6.  कर्नाटक
 7.  केरल
 8.  मध्य  प्रदेश
 9.  महाराष्ट्र

 10.  मणिपुर
 11.  उड़ीसा
 12.  राजस्थान
 ]3.  सिक्किम
 14.  तमिलनाइ
 15.  त्रिपुरा
 16.  उत्तर  प्रदेश

 17.  पश्चिम  बंगाल

 18.  अण्डमान  और
 निकोबार  द्वीप  सम ूह

 19.  गोवा  दमन  और  दीव

 धनराशि  गया  व्यय

 जाओ  4

 (  रु०  करोड़ों  में  )

 35.21  26.52
 46.11  45.12

 194.13  216.03
 94.00  94.00
 18.06  14.67

 4.30  4.32

 3.68  6.24
 201.47  201.94
 ४2.45  94.26

 26.13  26.13

 149.52  138.47
 44.41  57.96

 1.34  0.30

 4.75  4.18
 31.27  23.63

 1.46  1.18

 24.93  23.39

 3.54  2.09

 0.40  0.30

 शा  s

 1986-87

 आदिवासी  राज्यों  द्वारा

 उपयोजना  रिपोर्ट  किया

 की  धनराशि  गया  व्यय

 5  6

 45.41  35.33

 56.27  56.33

 259.50  254.43
 89.81  92.22
 18.60  18.60

 10.27  10.23
 1.33  0.४7

 225.35  230.02
 104.67  108.04

 27.19  27.19
 169.22  157.46

 82.44  64.27
 3.43  3.43
 9.46  उपलब्ध  नही

 33.62  37.70
 1.64  उपलब्ध  नहीं

 29.84  29.75

 17.98  17.98

 0.45  0.45
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 1985-86  5-86  और  1986-87  के  आदिवासो  उपयोजना  के  लिए  विशेष

 केन्द्रीय  सहायता को  दो  गई  राशि  और  राज्य  सरकारों दवारा
 रिपोर्ट  किये  गए  व्यय  दर्शाने  वाला  विवरण

 ररझयझर्र्््रझरः

 रू  ०लालों  में

 1985-86  5-86  1986-87  6-87
 क्रम  राज्य/कैन्द्र  शासित  द्दी  गई  राशि  ्यय  दी  गई  व्यय

 सं०  प्रदेश  घनराशि

 2  3  4  5  6

 1.  आशन्प्र  प्रदेश  740.00  862.79  850.38  1078.40

 2.  असम  632.40  493.37  710.63  उपलब्ध  नहीं
 3.  बिहार  1964.41  1862.11  2066.05  तदेव

 «  4.  गुजरात  1126.66  1126.66 =:  1246.96  तदेव

 5.  हिमाचल  प्रदेश  205.36  198.93  241.84  219.23

 6.  कर्नाटक  148.13  142.30  116.26  130.26

 7.  केरल  70.01  70.47  77.76  72.15

 8:  मध्य  प्रदेश  3969.98  3180  52  4399.72  उपलब्ध  नहीं
 9.  महाराष्ट्र  950  69  1028.56  1072.00  1020.69

 10.  मणिपुर  252,85  252.89  280-91  उपलब्ध  नहीं
 11.  उड़ीसा  1915.00  1896.82  2174.48  2174.24

 12.  राजस्थान  910.28  880.24  1019.90,  1004.59:

 13.  सिक्किम  38.99  39.21  38.96  3720

 14.  तमिलनाड  145.93  200:53  162.09  उपलब्ध  नहीं
 15.  श्रिपुरा  250.17  265.65  263.67  तदेव

 16.  उत्तर  प्रदेश  _  27.87  18.81  31.10  तदव

 17.  पश्चिम  बंगाल  616.27  617.15  701.29  102.39

 18.  अण्डमान  ओर  निकोबार  30.00  9.26  40:00  उपलब्ध  नही
 द्वीप  समूह

 19.  गोवा  दमन  और  दिव  5.00  4.99
 Jo  गरबाइमन  भऔरदिक  £:00  499

 6.00
 _

 5.10
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 |

 1985-86  5-86  और  1986-87  के  दौरान  विशेष  कन्पोनेंट  योजना  के  अन्तगंस  परिव्यय  और
 व्यय  दशाने  वाला  विवरण

 ः
 २०  करोड़ों  में

 ॥  1985-86  5-86  1986-87  6-87
 क्रम  सं०  राज्य/केन्रशासित.  विशेष  कम्पोनेंट  विशेय  कम्पोनेंट  विशेष  विशेष

 प्रदेश  का  नाम  योजना  योजना  कम्पोनेंट  कम्पोनेंट

 परिव्यय  व्यय  योजना  योजना

 परिव्यय  व्यय

 _  __  ै
 ।  2  3  4  5  6

 1.  आन्ध्‌  प्रदेश  120.64  105.65  142.04  77.55
 2.  असम  10.44 -  3.86  13.95 5  14-92
 3  बिहार  67.27  54.29  84.25  96.05
 4.  गुजरात  25.87  24.93  29.82  29.19
 5.  हरियाणा  30.33  26.16  32.33  31.97
 6.  हिमाचल  प्रदेश  19.49  16.42  22,55  22.56
 7.  जम्मू  और  कश्मीर  9.56  9.56  10.90  10.90
 8.  कर्नाटक  67.93  67.17  104.14  103.24
 9.  केरल  29.58  28.85  35.81  35.01

 10.  मध्य  प्रदेश  63.32  64  85  76.66  75.59
 11.  महाराष्ट्र  42.87  62.32  57.38  57  92

 मणिपुर  1.42  0.87  1.89  1.09
 13.  उड़ीसा  36:51  36-01  47:09  44-92
 14...  पंजाब  21-87  18-24  24-79  28-59
 15.  राजस्थान  66-47  66-35  79:29  69-28
 16.  सिक्किम  0-39  0-20  0-42  0-16
 17.  त्रिपुरा  7-55  6:86  10.71  10-84

 18.  तमिलनाडु  126-16  113-74  128-05  128-05

 19.  उत्तर  प्रदेश  172-67  175-82  199-44  192-18
 20.  पश्चिमी  बंगाल  6542  61-39  71-92  71:15
 21.  दिल्ली  16  43  18-03  18-50  20:90
 22...  अष्डीगढ़  प्रशासन  1:98  1-98  1-83  1-86

 23.  वांडिचेरी  5-20  4-78  5-95  6.25
 24-  दमन  ओर  दीच  0-83  0-63  0:66  0.67

 4$
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 वियराव

 वर्ष  1985-86  5-86  और  1986-87  के  दोरान  विशेष  कम्पोपेंनेंट  योजना  के

 लिए  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  और  उपयोग  दर्शाने  वाला  विवरण

 1985-86  1986-87
 क्रम  सं०  राज्य/केन्द्रशासित  दी  गई  पयोग  की  दी  उपयोग  की

 प्रदेश  धनराशि  गई  धनर्रा€ਂ  धनराशि  गई  घनरशि  xX

 1  2  3  4  5  6

 रु  ०  लाखों  में

 1.  आन्श्र  प्रदेश  1444  42  उपलब्ध  नहीं  134-542

 2:  असम  183-89  उपलब्ध  नहीं  160-:55  >  राज्य

 3.  बिहार  1787-86.  उपलब्ध  नहीं  1611-10  सरका  रों/केन्द्र
 4:  गुजरात  319.35  319  09  346-75  शाप्तषित  प्रदेश
 5-  हरियाणा  34510  ३344-80  293  55  प्रशासनों  द्वारा
 6.  हिमाचल  प्रदेश  177-54  178-26  155-63  अभी  तक  प्राप्त

 7.  जम्मू  ओर  कश्मीर  79-29  45-89  58.37  नहीं  हुई
 8  कर्नाटक  902-89  902.89  1215.87
 9-  केरल  347.97  350-19  342-31

 10.  मध्य  प्रदेश  1110-54  955-72  1179-30
 11.  महाराष्ट  62-21  1090-22  1139-49  39-49

 मणिपुर  2-72  3730  4-89

 13.  उड़ीसा  645-08  645-63  661-30

 14.  राजस्थान  1098-49  उपलब्ध  नहीं  1342-16

 15.  133898  98.  उपलब्ध  नहीं  1344-26

 16-  पंजाव  .  588.48  523-15  509.05

 19.  त्रिपुरा  40-01  उपलब्ध  नहीं  43-67

 18-  उत्तर  प्रदेश  3334.15  3334-15  3720  36

 19,  पश्चिमी  बंगाल  1859:58.  उपलब्ध  नहीं  1883:  62
 20-  धसतिक्किस  3.78  3-26  4-02

 21,  भ्रण्डीगढ़  6-16  उपलब्ध  नहीं  38-43  -

 22:  दिल्‍ली  121-61  79.75  81-02

 23.  -  पांडिचेरी  14.19  12-89  14-60
 24...  गोवा,दमन  ओर  दीव  5:69  उपलब्ध  नहीं  5.18

 *उपलब्ध  नहों  :-  संबंधित  राज्य  सरकारों  ने अभी  तक  सूचना  नहीं  भेजी  है  ।
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 ©
 ज़िपुरा  सरकार  द्वारा  मांगा  गया  धन

 2436.  भ्री  अजय  विश्वास  ;  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 त्रिपुरा  सरकार  ने  1980-81  से  1986-87  तक  प्रतिवर्ष  योजनाओं  के  लिए  कितने

 धन  की  मांग  की  ;  और
 श्र

 दस  अवधि  के  दोरान  योजना  आयोग  ने  कितनी  राशि  मंजर  की

 योजना  सत्रालय  में  राज्य  संत्री  ओर  कार्यक्रम  काय  न्वियन  मत्रालय  में  रज्यमतश्री

 सुख  ;  और  एक  विवरण  संलग्न  है

 विवरण

 से  तक  की  वापिक  योजना  के  लिए  त्रिपुरा  सरकार  द्वारा
 प्रस्तावित  परिब्यय  और  योजना  आयोग  द्वारा  अनुमोदित  परिव्यय  को  दर्शाने  वाला
 विवरण

 सुख राम) : (=) और (a) एक विवरण संलग्न है  करोड़  रु०  )

 वाधिक  योजना  परिव्यय
 ््ज

 राज्य  सरकार  द्वारा  योजना  आयोग  द्वारा

 क  प्रस्ताक्ति  अनुमोदित
 |  2  3  हि

 |  2  3
 45.00

 3  73.72  50.00
 85.94  58.00

 5  68.00
 5-86  202.86  86.00

 6-8  7  ह

 हाथों  अमयारध्य  को  केन्द्रीय  सहायता

 2437.  श्रोमती  जय  म्ही  पटनायक  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  चंडक  हाथी  अभयारण्य  के  विकास  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  द्वारा
 ख्  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्याबरण  और  वन  सत्रालय  में  राज्य  मत्री  जियाउरंहमान  अन्सारी  उड़ीसा  :  पिछले  तीन
 वर्षों  में  चण्डक  वन्यजीव  अभयारण्य  पर  उड़ीसा  सरकार  खर्च  की  गई  धनराशि  के  ब्यौरे  नीचे

 दिए  गए  हैं  :-
 हु
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 बर्य  राज्य  बजट से  केन्द्रीय  सहायता  कुल
 ख्च  की  गई  धनराशि  के  रूप  में  खं  की  गई

 प्रनराभि

 1984-85.  38.53,746.00  रु  2,75,000.00  ®.
 1985-86.  .  34.13,907.00  रू  3,77,500.00  रु  37,91,407.00

 1986-87.  41.13,681.0(  1,47,500.00  ®.  —  42,61,181.00 #.

 1,13.81.334.00  रु  8,00,000.00  २.  1,21,81,334,00
 उन  अ«-न्‍ः>»  ह  —«—  -  -  नी  अन.323अिनन  अममम«ःः  अननन  अनलंन्‍«-भम

 ाज  सागर  बांध

 2438.  श्री  प्रभु  खाल  राबत  :  कया  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  वन-विकरास  भूमि  को  राजस्व  भूमि  में  बदलने  का  विचार  है  जहां
 पर  माही-बजाज  सागर  बांध  के  कारण  विस्थापित  हुए  व्यक्तियों  को  बसाया  जायेगा  ;

 यदि  तो  सरकार  ने  हम  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ;  और

 यदि  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  तो  क्या  सरकार  इस  मामले  पर  विचार  करेगी  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरहमान  :

 हीं  ।

 ओर  प्रश्न  ही  नहों  उठते  ।

 इलेक्ट्रॉनिक  पथ  बटन  टेलोफोनों  के  निर्माण  के  लिए  विदेशी  सहयोग

 2439,  श्री  कृप्पुस्थामों  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  ने  इलेक्ट्रॉनिक  पुण  बटन  टेलीफोनों  के  निर्माण  के  बिए
 विभिन्‍न  कंपनियों  से  जानकारी  के  अन्त  रण  के  लिए  विदेशी  सहयोग  करार  किया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्पंबंघी  हपौरा  क्या  है  और  विदेशी  सहयोगकर्ताओं  के  नाम  क्या

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रों  ओर  अम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  :  और
 इलेक्ट्रॉनिक  पुश  बटन  टेलीफोनों  का  विनिर्माण  करने  विदेशी  कंपनियों  से  तकनीकी-जानकारी
 का  अंतरण  करने  के  लिए  प्रस्ताव  आमंत्रित  किट  गए  ।  उपस्क  र  का  विस्तत  रूप  से  मूल्यांकन  करने

 के  निम्नलिखित  तीन  विदेशी  सड़योगकर्ताओं  का  चयन  किया  गया  है  ;

 1,  मेसने  सीमेंट

 2.  मेसस  एरिक्सन  इन्फोममेशिन  सिस्टम
 3.  मेसर्स  इ  डस्ट्री  फेस  स्टेण्डड
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 आप  प्रदेश  में  तुफान  के  संबंध  में  चेताथनों  देने  बाला  केसा

 2440.  श्री  सी०  सम्थ  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आस्र  प्रदेश  के  प्रकाशम  जिले  में  चिराला  अथवा  ओंगल  में  तूफान  के  संबंध  में
 औैतावनी  देने  वाला  एक  केन्द्र  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  हां  तो  तत्संबधी  व्यौरा  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  महासागर  परमाणु
 इर्लक्‍क्ट्रानिको  और  अ  तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  :  और
 जी  नहीं  |  विशाखापतनम्‌  में  स्थित  चक्रवात  चेतावनी  केन्द्र  आंन्ध्र  प्रदेश  में  चक्रवातों  की  चेतावनी
 देने  करे  काथ  को  देखता  चक्रवातों  छा  उता  लगाने  के  लिए  दो  चक्रवात  संमूचक  रडार  (  400  कि०
 भी०  की  दूरी  की  क्षमता  की  विशाखापतनम्‌  और  मसूलीपतनम्‌  में  स्थापित  किए  गए
 मद्रास  में  एक  दूसरा  चक्रवात  संसूचक  रडार  है  |  चिराला  यां  ओंगोल  की  ओर  आने  बाले  चक्रवातों
 का  इन  से  पता  लगाया  जा  सकता  है  ।  इसके  सम्पूर्ण  बंगाल  की  खाड़ी  में

 बातों  पर  बी  के  द्वारा  चोबीसो  धन्टे  निगरानी  रखे  जाने  की  व्यवस्था  है  ।

 साधारण  बोमा  निगम  में  सकतोफी  कर्मचारो

 244  |.  शो  हरेन  भूसिज  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  साधारण  बीमा  निगम  ने  अपनी  सहयोगी  कंपनियों  को  इस  आशय  के
 अनुदेश  दिये  हैं  कि  वे  विशेष  कार्यों  क ेलिए  नियुक्त  तकनीकी  कर्मचारियों  से  कोई  तकनीकी  काम
 ने  कराय  ;

 क्‍या  न्यू  इंडिया  एश्योंरेंस  कंपनी  लिमिटेड  कम  में  कार्य  कर  रहे  दावा  निरीक्षक
 मोबाइल  इ  जीनियर  कंपनी  के  डिवीजनल  कार्यालयों/क्षेत्रीय  कार्यालयों  में  मोटर
 टेक्निकल  विभाग  संचालित  कर  रहे  हैं  ;

 क्‍या  साधारण  बीमा  निगम  की  सभी  सहायक  कंयनियों  के  अधिकांश  डिवीजनल

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बिल्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  और  नहीं  ।

 और  मंडेलीय/क्षेत्रीय  कार्यालयों  के  उपयुक्त  प्राधिकारियों  द्वारा  सर्वे  रिपोर्ट  की

 जांच  पड़ताल  कर  लिए  जाने  के  बाद  ही  मोटर  री  संत्रश्चत  दावों  का  आमतौर  पर  निषटान  किया

 जाता  है  ।  तकनीकी  दृष्टि  से  ओर  जाच--पड़ताल  करने  की  आवश्यकता  केवल  जटित  अथवा  संदिग्ध

 स्वरूप  के  दावो  के  मामलों  में  अथवा  उन  मामलों  में  होती  है  जिनमें  विशिष्ट  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हो

 अथवा  विताद  उत्पन्न  हुए  हों  ।

 इक्जोक्यूटिव  जेंटਂ  विसानों  का  नागर  बिसाਂ  महानिदेशालय  के  साथ

 पंजोकरण

 2442.  भरी के०  पी०  उन्नोकृष्णन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  एक  या  अधिक  इक्जीक्पूटिव  जेटਂ  विमान  हाल  में  नागर  विमानन

 महानिदेशालय  के  साथ  पंजीकृत  किये  गये  हैं  ;

 ये  विमान  किन  व्यक्तियों  अथवा  के  थे  तथा  इन  बिमानों  का  किसने  किराया

 ये  विमान  कितने  मूल्यं  पर  और  किससे  खरीदा  गया  था  इस  सोदे  में  बिक्री  एजेंट  कौन

 विमान  का  तकनीकी  तथा  अन्य  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और

 क्‍या  भारत  में  इस  विमान  के  संघालन  हेतु  आवश्यक  मंजूरी  दे  दी  गई  है  ?

 प्रधान  मंत्रो  राजोब  :  यहू  सच  है  कि  नागर  विमानन  महानिदेशा लय  द्वारा  हाल  ही
 में  एक  गल्फ  स्ट्रीम  आर०  ए०  विमान  पंजीकृत  किया  गया  है  ;

 यह  विमान  भारत  सरकार  के  स्वामित्व  में  है  जिसने  विमान  का  पंजीकरण  मांगा

 इसे  मैसर्स  गल्कस्ट्रीम  एबरोस्पेस  यू०  एस०  ए०  से  14.15  मिलियन

 अमरीकी  डालर  में  खरीदा  गया  था  ।  इसके  बीच  कोई  बिक्री  एजेंट  नहीं  था  ।

 (i)  विमान  का  कुल  परिमाप  निम्नलिखित  है

 (४)

 (18)  इजनों  की  टाइप-राल्स  स्पे  एम  1-8

 (iv)  पावर  पाउ'ड्स  ४

 (९)  टाइम-जेट

 (४)  अधिकतम  संचालन  उ

 अनुमानित  एन०  एम०

 (#)  जी  हां

 भारतोय  निवेश  केला  की  योजनाएं

 2443.  श्री  एम०  सईद  :  कया  बित्स  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  निवेश  केन्द्र  अतिवासी  भारतीयों  द&ारा  अपनी  बचतों  को  भारत  में  निवेश

 कश्के  के  लिए  प्रोत्साहनों  को  पेशकश  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से
 अर्थोपाय  योजनाएं  बना  रहा  है  ;

 ह
 यदि  तो  उक्त  योजनाओं  का  ब्योरा  क्या  है

 उक्त  केन्द्र  को  विदेशों  में  विशेषकर  खाड़ी  क्षेत्र  में  कितनी  शाखा  हैं  और  उन  देशों  के
 नाम  क्‍या  हैं  ;  और

 बया  उक्त  केन्द्र  की  सऊदी  अरब  में  कोई  शाखा  है  और  यदि  तो  उसके  क्‍या
 कारण  हैं  ?
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 बित्स  संजालय  में  व्यय  बिभाग  में  बी  ०के०  गढ़  :  ओर  भारतीय  केन्द्र
 को  अनिवासी  भारतीयों  तथा  विदेशियों  से  अधिकाधिक  पृंजी  का  निवेग  प्राप्त  करने  के  लिए  एक  सम्पर्क
 अभिकरण  के  रूप  में  अभिहित  किया  गया  है  ।  यह  केन्द्र  अनिवासी  भा  रतरीयों  से  संबंधित  निवेश
 औद्योगिक  लाइसेंसिंग  नीति  ऑर  आयात  नियात्र  नीति  आदि  के  संडंध  में  संधावा  अनिवरात्ती  उद्यम
 कर्ताओं  को  समस्त  जानकारी  उपलब्ध  करता  है  और  विभिन्‍न  स्तरों  पर  उतही  करता

 अनिवासी  भारतीयों  के  निवेश  से  संबंधित  नीति  और  उसके  अन्तर्गत  दिए  जाने  बाले
 प्रोत्साहन  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्यों  की  सरकारों  के  क्षे  त्र(वकार  के  अन्तर्गत  आते  हैं  ।

 और  भारतीय  निवेश  केर्द्र  के  छह  विशेगस्‍्य  कार्यालय  जो  कि
 टोकियों  और  पधिंगापुर  में  स्थित  ये  ऐसे  कायल  जितके  क्षेत्रात्रिकरार

 के  अन्तर्गत  भौगोलिक  आर्धार  के  क्षेत्र  सम्मिलिद  सऊदी  अरब  में  भारतीय  निवेश  केन्द्र  का

 कोई  कार्वालथ  नहीं  अबु-धावी  स्थित  कॉयालयए  ही  सऊदी  अरब  विज््यक  कार  सम्पस्त
 करता  है

 सास्स्यिकी  नोति  को  सभीक्षा

 2444.  टी०  बाल  गौड़  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यहू  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  योजना  आयोग  को  सातवीं  योजना  के  अन्तर्गत  उच्च  उत्पादन  जिममें

 विभिन्‍न  रूपों  में  कई  विदेशी  नौकाओं  को  मठली  मारते  के  लिए  पानी  में  प्रवेश  की  अनुमति  दी  गई

 है  के  विरुद्ध  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 इस  लक्ष्य  में  संशोधन  करने  के  लिए  कौत  से  कदम  जा  रहे  है  जितही  वज३  से

 हमारे  देश  में  मात्स्यिकी  क्षेत्र  में  विदेशी  लोगों  की  भागेदारी  को  अनावश्यक  महत्व  दिया

 गया  है

 क्‍या  योजना  आयोग  ने  वर्तमान  मात्स्थिकी  नीति  और  उसके  उह  श्यों  की  व्यापक  समीक्षा

 शरू  कर  दी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है
 ?

 योजना  भंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  कार्पक्रस  काय  स्वयत  संत्रालप  सें  राज्य  संत्री  सुन्र
 :  योजना  आयोग  को  (1)  सातवीं  योजना  के  बाद  मछली  उत्पादन  लक्ष्य  परिशोधित  करने  और

 (ii)  गहरे  सम॒द्र  में  मछली  पकड़ने  के  लिए  जहाज  किराए  पर  लेने  से  संबंधित  नीतियों  में  संशोधन

 करने  आदि  के  बारे  में  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 पंचवर्षों  योजना  का  अवध्यावधि  मूल्यांकन  करते  जो  इस  समय  किया  जा  रहा
 मछली  उत्पादन  के  लक्ष्य  सहित  लक्ष्यों  की  समीक्षा  की  जाती  उपलब्ध  संवावनों  से  अस्तर्रेगीय

 मछली  उत्पादन  में  सुधार  करने  की  पर्याप्त  गुजांइश  और  समुद्री  उत्पादनों  की  विश्व-व्यापी  मांग

 वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुएं  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  अधिक  से  अधिक  मछली  उत्पादन  प्राप्त

 करने  के  लिए  हर  संभव  शअ्रयत्न  किया  जाएगा  ।

 और  अन्तर्देशीय  और  समुद्री  मत्स्य  अउद्योग  के  सभी  पहलुओं  को  व्यापक  रूप  से

 शामिल  करते  हुए  मध्यावधि  मूल्यांकन  का  मस्ौदा  तैयार  किया  जा  रहा

 47.
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 काया  अलजज्ज-+  ++

 देश  में  विभिन्‍न  विज्ञान  ओऔर  प्रोश्तोतिकों  सम्बन्धी  एजेंसियों  के बीच  समस्मय  का  अमाज

 2445.  श्री  बशीर  :  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  मे  कायरत  फील्ड  अनुसंधान  एजेंसियों  और  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी
 सम्बन्धी  विभिन्‍त  एजेंसियों  के  बोच  समुचित  समन्‍्त्रय  अभाव  ओर

 यदि  तो  इन  कमियों  को  दूर  करने  और  पिछल  कई  वर्षों  में  तैयार  किए  गए  आधा  रभूत
 ढ़ांच  कारगर  ढ़  ग  से  उपयोग  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  हैं  |

 विश्रन  ओ  ?  प्रौद्योगिक  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  तथा  सहासागर  परमाण  इलेक्ट्रा
 नमिकी  ओर  अतरिक्ष  विभागों  में  राज्य  संत्रो  के  :  और  विज्ञान  ओर

 प्रौद्यो  गिकी  अनुसंधान  प्रयोगशालाओं  ,  क्षेत्र)य  एजेंसियों  ऑर  साथ  ही  उद्योग  के  मय  समन्वय

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  अनेक  क्रियाविधियों  का  विकास  किया  गया  इन  क्रियाविश्रियों  का  निरंतर

 धुनरीत्रण  किया  जा  रहा  है  ओर  जब  कभी  आवश्यकता  समझी  जाती  सुधारात्मक  उपाए  किए
 याते  हैं  ।

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  प्रयोगशालाओं  ओर  उपयोग  के  मध्य  परस्पर  क्रिया  और  ममन्वय  को

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  ४7  में  सी.ास  और  फिक्की  द्वारा  और
 विकास  पर  संयुक्त  रूप  से  प्रायोजित  एक  राष्ट्रीय  सम्मेलन  प्रायोजित  किया  गया  ।  ट्स  सम्मेलन  में
 जिन  विधयों  पर  विचार-विमर्श  किया  गया  उनमें  प्रोद्योगिकी  आयान  और  इसका  आयालतित
 प्रौद्योगकी  के  लिए  अनुसत्रान  और  विकास  नवीन  अनुसंधान  के  लिए  विषय-क्ष

 और  सरकार  प्रयोगशालाओं  तथा  सार्वजनिक  व  निजी  क्षंत्र  की  अनुसंधान  और  विकास
 संस्थाओं  के  मध्य  सहलग्नताएं  सम्मिलित  विभिन्‍न  मंत्रालयों  के  वरिष्ठ

 के  निदेषकों  ओर  प्रमुख  महाप्रबन्धनों  ओर  सवाजनिक  और  निजी
 क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  अनुसंधान  ओर  विकास  प्रमुखों  ने  इस  सम्मेलन  में  भाग  इससे  पूर्व  विभिन्‍न
 भौद्योगिक  संस्थानानतगंत  अनुसंधान  और  विकास  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  और  विश्वविद्यालयों
 के  मध्य  अधिक  परस्पर  क्रिया  कोबढ़ाने  की  दृष्टि  स  ४7  में  वैज्ञानिक  और  ओऔद्योगिकी  अनसंघान
 विभाग  तथा  कंफेडरशन  आफ  -  जीनिर्यरिंग  5  डस्ट्री  के  द्वारा  संयुक्त  रूप  से  प्रायोजित
 एक  राष्ट्रीय  सम्मेलन  आयोजित  किया  गया  शा  ।

 बविरलमदा  के  निर्यात  से  होने  वालो  आय

 2446.  श्रो  विजय  पाटिल  :  बया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 1987  के  अंत  तक  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरःत  वर्ष  बार  कितनी  मात्रा  में  और

 कितने  मूल्य  की  विरलम॒दा  का  निर्यात  किया  गया

 ु
 क्‍या

 सरक
 का  विज्ञार  तथ्य  की  दृष्टि  से  कि  विरलमृदा  अर्थ  )  सीरेयिक  सेमी

 कन्डक्टस  को  उन्नति  के  लिए  बहुत  महत्वपूर्ण  कच्चा  माल  है  इसका  निर्यात  बंद  करने  का  है  ।  और
 यदि  नहीं,तो  उसके  क्‍या  कारण  हूँ

 ?

 बिज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्रों

 तथा  महासागर  परमाणु

 मिकी
 और  अम्तरिक्ष

 विभागों
 में  राज्य  मंत्री  :  पिछले  तीन  वर्षों  में

 निर्यात  की  मई  विरलमृदाओं  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  जा  रहा  है  :

 अह
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 1984-8  5  1985-86 6  1986-87
 मीटरी  लाख  मीटरी  लाख  मीटरी  लाख

 रुपए  टम  रुपए  टन  रुपए

 बिरलम्‌दा  क्लोराध्ड  3,513  413.9  3.627  503.1  3,842  574.8.

 विरलमृदा  क्लोराइड  90  29.4  158  $4.1  146  57.4
 अन्य  4.5  11.8  2112

 447.8  569.0  653.4

 ओर  क्‍योंकि  भारत  में  विरलमृदाओं  की  कोई  मांग  अब  तक  नहीं  रही  अतः

 विरलमृदा  ब्लोराइड  की  अधिकांश  मात्रा  का  निर्यात  उससे  यीट्रियम  आक्पाइड  अलग  किए  बिना
 क्लोराइड  या  फ्लोरा:ड  के  रूप  में  किया  जाता  तथापि  इ  डियन  रेअर  अर्थ्म  लिमिटेड  ने  सिरेमिक
 सेमी  कंडक्टरों  के  लिए  यीद्रियम  आक्स।इड  के  महत्व  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यीट्रियम  आक्साइड  को
 अलग  करने  ओर  उसे  अपेक्षित  स्तर  तक  परिशुद्ध  बनाने  का  एक  कार्यक्रम  शुरू  कर  दिया  इस
 प्रकार  अलग  किसे  गए  यीट्रियम  आक्साइड  को  देश  में  यथावश्यक  उपयोग  के  लिए  भन्‍्डारित  रखा

 जाएगा  ।

 किशोर  न्याय  1986  का  कार्यास्वयन

 2447.  क्री  पादिल  :

 शी  श्रीबल्लभ  पाणिपही  :

 क्री  परसरास  भारहाज  :

 भी  लक्ष्मण  मलिक  :  कया  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  किशोर  न्‍्य।घ  1986  को  लागू  करने  के  लिए
 न्यूनतम  आधारभूत  सुविध्राओं  के  सृजन  हेतु  राज्यों  को  अमुदान  किया  *

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  को  दिए  गए  अनुदान  का  ब्योरा  क्‍या  है

 क्‍या  कुसंगति  में  पड़  बच्चों  की  देखभाल  संरक्षण  एवं  पुनर्वात  के  लिए  स्वयं-सेवी  कल्याण

 एजेंसियों  का  उपयोग  करने  भी  अमुदान  मांगा  गया  ओर

 बदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ”

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिधर  :

 किशोर  न्याय  1986  के  क्रियान्वयन  के  लिए  स्यूनतम  अवसंरचनात्मक

 सुविधाओं  का  सृजन  करने  के  लिए  1986-87  के  दौरान  निम्नलिखित  राज्यों  को  सांकेतिक  अनुदान
 के  रूप  में  40,00  लाख  रू  ०  की  धनराशि  प्रदान  की  गई  :-

 1.  असम  5.00  लाख  रु  ७

 5  बिहार  5.00  लाख
 3.  मध्य  प्रदेश  7.00  लाख  रु०
 4  उड़ीसा  6.00  लाख  रु०
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 5.  राजस्थान  5,00  लाख  रू

 6.  उत्तर  प्रदेश  7.00  लाख  रु

 7.  पश्चिम  बंगाल  5.00  लाख  रू  €

 और  सुरक्षा  ओर  देखभाल  की  आवश्यकता  वाले  बच्चों  के कल्थाण  के  लिए  पृथक
 |  की  देखभाल  तथा  पुनर्वात  के  लिए  स्वयंसवी  संगठनों  की  राज्य

 केन्द्र  शामित  प्रदेश  प्रणामनों  के  माध्यम  से  अनुदान  प्रदान  किए  जाते  1986-87  ऐैरान  इस

 योजना  के  अन्तगगंत  2.49,89,552  र०  की  धनराशि  प्रदान  की  गई  ।

 भारत  को  अन्तर्राष्ट्रीय  बिकास  संघ  से  सहायता

 2448.  श्रो  वृद्धि  चन्द  क्‍या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  को  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चालू  वर्ष  के  दौरान  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  का  भारत  को  कितनी  विदेशी

 सहायता  देने  का  विचार

 क्‍या  गत  वर्षों  की  तुलना  में  सहायता  ही  राशि  में  कोई  कटौती  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बिस  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  30  1988
 को  समाप्त  होने  वाले  राजकोषीय  वर्ष  1988  के  लिए  सहायता  के  बचनों  के  बारे  में  बातचीत  करने  के

 लिए  1987  में  पेरिस  में  हुई  भारत  सहायता  संघ  की  बेठक  में  यह  सूचित  किया  गया  था  कि

 भारत  को  विश्व  बंक  समूह  द्वारा  दो  जाने  वाली  सहायता  की  राशि  2:5  अरब  संयुक्त  राज्य  अमरीकी
 डालर  होगी  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संध  द्वारा  दी  जाने  वाली  सहायता  के  बारे  में  कोई  विशिष्ट
 आकडइ़  नहीं  बताए  गए  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  की  वर्तमान  पुनभंरण  अवधि  वर्ष  1988-1990)  )
 के  दोरान  अन्तरांष्ट्रीय  विकास  संघ  द्वारा  भारत  को  दी  जाने  बाली  सहायता  की  मात्रा  अन्तर्राष्ट्रीय
 विक/स  संघ  की  पिछली  पुनर्भ रण  अवधि  वर्ष  1985-1988)  के  मुकाबले  में  अधिक  होने
 की  सम्भावना  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सिबिल  कर्माआब्वारियों  के  लिए  प्रशिक्षण
 2449.  श्री  सस्येलत्र  नारायण  सिम्हा  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सिविल  कर्मचारियों  के  लिए  प्रशिक्षण  में  सुधार  हेतु  फोर्ड  फाउ  ड्रेशन  से  सलाहकार
 सेवा  प्राप्त  की  गई

 यदि  तो  दी  गई  सलाह  और  परामर्श  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 उनके  आधार  पर  क्‍या  कायंवाही  की  गई  है  ?
 '

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्‍्त्रालय  में  रफ़्ज्य  मन्‍्त्रो  तथा  गृह  में  राज्य
 अन्‍्त्री  चिदस्वर  :  हां  ।  संगणित  सेवाओं  के  अधिकारियों  को  प्राथमिकता  वाले
 अभिनात  क्षेत्रों  में  एक-वर्ष  अथवा  इससे  मिलती  जुलती  अवधि  के  लिए  विदेशों  में  प्रशिक्षण  पर  भेजे
 जाने  की  एक  योजना  संरंफार  के  विचाराधीन  है  ताकि  वे  वापसी  पर  मुख्य  भ्रवाह  में  लोटने  से
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 पहले  3-5  वर्ष  की  अवधि  तक  केन्द्रीय/राज्य/रट्रीय  प्रशिक्षण  संस्थानों  की  सेवा  कर  सके  ।  इस
 प्रयोजन  के  फ्रोड  फाउ  डशन  के  खर्च  पर  एक  परामशंदाता  की  सेवाओं  का  लाभ  उठाया  गया  था  ।

 और  परामरशंदाता  1987  के  दोरान  3  सप्ताह  की  अवधि  के  लिए
 भारत  वर्ष  में  रहा  तथा  इसने  प्रशिक्षण  के  प्रयोजन  से  विदेशी  संस्थानों  की  एक  श्रृंखला  सुझायी
 आगे  की  अनुवर्ती  कारंवाई  की  जा  रही  है  ।

 बोसार  एककों  को  पुन  :  चालू  करना

 2450.  डा०  दत्ता  सामन्त  :  क्या  छित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  बीमा  उद्योग

 एकक  ब्रोई  ने  अब  तक  बीमार  एककों  की  पुन  :  चालू  करने  के  लिए  क्‍या  विभिन्न  उपाय  किये
 बिस्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुननिर्माण  बोड़

 जिसने  15  1987  से  कार्य  करना  आरम्भ  कर  दिया  अपने  कारबार  के  संचालन  के  सम्बन्ध

 में  विस्तृत  विनियम  बनाए  बोर्ड  द्वारा  अब  तक  रूग्ण  आँद्योगिक  कम्पनी

 अधिनियम  की  धारा  15  (1)  के  अन्तर्गत  72  मामले  और  धारा  ।5  (2)  के  अन्तगंत  दो  मामले  दर्ज
 किए  गए  सम्बन्धित  अधिनिग्नम  ओर  विनियमों  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  बोड  इन  मामलों

 पर  कारंवाई  कर  रहा  है  ।

 अनूसूचित  जातो/अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  को  दिए  गए  सामाजिक  न्याय  का

 मूल्याकंन  ॥
 2451.  श्री  हुसन  दलबाई  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरवार  ने  सर्वधानिक  उपबन्धों  के  अनुनार  अनुसूचित  जाती  तथा  अनुसूचित
 जनजाति  के  लोगों  को  दिए  गए  सामाजिक  न्याय  का  कभी  मल्यांकन  किया

 यदि  तो  उस  एजेंसी  का  नाम  क्‍या  है  जिसके  माध्यम  से  यह  -  मल्यांकन-कार्य  किया
 गया  था  ;

 बया  इस  एजेंसी  ने  इस  सम्बंध  में  कोई  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  थी  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  गिरिधर  :  से  संविधान  के  अनुल्छ द  338
 के  एक  विशेष  अधिकारी  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  की
 संविधान  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  प्रदान  किये  गये  रक्षोपायों  से  मंबंधित
 सभी  मामलों  की  जांच  करने  हेतु  व्यवस्था  की  हुई  जिसके  कार्यालय  को  इन  रक्षापायों  की
 न्विति  को  सुनिश्चित  करने  हेतु  और  आगे  सुदृढ़  किया  गया  है  ।  उनकी  रिपोर्ट  प्रति  वर्ष  तैयार  की
 जाती  है  और  संसद  के  समक्ष  प्रस्तुत  की  जाती  इसकेਂ  अतिरिक्त  अधिकार  संरक्षण
 अधिनियम  1955  के  कायं  से  संबंधित  वापिक  रिपोर्ट  भी  संसद  के  समक्ष  प्रस्तुत  की  जाती  है  ।

 अल्पसंख्यकों  के  बारे  में  31०  गोपाल  सिह  पंनल  को  सिफाशिश

 2452.  श्री  बनातवाला  :

 श्री  हुसन  बलबाई  :  क्‍या  कल्याक्ष  मंत्री  अल्पसंख्यकों  के  बारे  में  डा०  गोपाल  सिंह
 समिति  की  सिफारिशों  के  बरे  में  25  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  314  के  उत्तर  के

 सम्बध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :
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 खिलखित  उत्तर  12  1987

 क्‍या  सरकार  ने  उक्त  ग्पोर्ट  में  अन्तविष्ट  सिफारिशों  पर  दस  ब्ीक्ष  विचार  कर

 लिया  है  ;

 पेलल  द्वारा  क्‍या  मुख्य  सिफारिशें  की  गई  हैं  ;
 -

 उन  सिफारिशों  पर  सरकार  को  कया  प्रतिक्रिया  है  और  उसने  क्‍या  निर्णय

 लिया  है  ;

 इन  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ;  और

 यहू  रिपोर्ट  सभा  पटल  पर  कब  तक  रखी  जाएगी
 :

 ॥
 कहयाण  मंत्रालय  में  उर  मंत्री  गिरिधर  स  अल्पसंख्यकों  पर

 उच्चाधिकार  प्राप्त  पैनल  की  रिपोर्ट  सरकार  के  विचाराधीन  इस  संबंध  में  कोई  समय-सीमा  का

 उल्लेख  करना  संभव  नहीं  है  ।

 कोयला  और  कपास  के  लिए  भाड़ा  समोकरण

 2453.  श्री  जायनल  अवेबिन  :  क्या  योज  भा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोयला  ओर  कपास के  संबंध  में  पूर्वी  राज्यों  द्वारा  की  गई  मांग  के  अनुधार  भाड़ा
 समीक रण  नीति  लागू  न  करने  के  क्‍या  कारण  है  ;

 पूर्वी  राज्यों  द्वारा  की  १ई  मांग  के  अनुसार  लोहा  और  इदृस्पात  पर  भाड़ा  समीकरण
 नीति  समाप्त  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं  ;  और

 उपयुक्त  और  (a)  के  अंतर्गत  लाभान्वित  होने  वाले  राज्यों  के  नाम

 योल  ता  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  ओर  कार्यक्रम  कार्यास्थयन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  सुख
 :  अनेक  समितियों  द्वारा  भाड़ा  समीकरण  के  विषय  में  अध्ययन  किया  गया  इनमें  से

 अंतिम  समिति  राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  समिति  थी  जिसके  अध्यक्ष  श्री  बी०  ढी०  पाण्डेय  समिति

 निष्कर्ष  यह  था  कि  भाड़ा  समीकरण  के  परिणामस्वरूप  क्षेत्रीय  प्रकीर्णन  की  शर्तों  के  अनुसार
 लाभका री  प्रभाव  व।स्तविक  परिवहन  लागतों  में  वृद्धि  से  प्रति  संतुलन  की  अपेक्षा  अधिक  था  और

 भाड़ा  समीक रण  से  पिछड़  क्षेत्रों  में  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करने  की  दिशा  में  थोड़ा  प्रभाव  पड़ा  ।

 यह  स्कीम  आर्थिक  कार्यकलाप  के  प्रकीर्गन  के  वांछनीय  उद्देश्य  को  पूरा  नहीं  करती  है  बल्कि  यह

 उद्योगों  को  नान-आप्टिमल  लोकेशन  की  ओर  ले  जा  सकती  यह  निर्णय  लिया  गया
 कि  कपास  आदि  जैसी  किसी  नई  जिन्म  के  संबंध  में  भाड़ा  समीकरण  को  लागू  न  किया

 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  प्रतिवेदनों  को  मद्देनजर  रखते  सरकार  ने  नोहे
 और  इस्पात  पर  भाड़ा  समीकरण  समाप्त  करने  के  पूर्व  निर्णय  की  समीक्षा  की  है  ओर  इस  मसले  को
 राष्ट्रीय  विकास  परिषद  को  प्रस्तुत  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 जिन्‍स  के  विषय  में  भाड़ा  समीकरण  नीति  जिन्स  के  स्रोतों  से  दूर  अवस्थित  राज्यों  को

 लाभान्वित  व  रती  है  प्रत्येक  कच्चे  माल  के  संबंध  में  पृथक-पृथक  राज्यों  द्वारा  प्राप्त  किए  गए  लाभ  के
 परिणाम  नहीं  निकाल  गए
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 21  1909  बिद्वित  उत्तर

 मिलों  से  प्रदूषणਂ
 2454.  श्री  मोहन  भाई  फल  :

 ओर  चिम्तामणि  सना

 भी  काली  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  ऐसे  कितनी  चोतो  मिलों  का  पता  लग़ाब्रा  मया  जो  प्रदूषण  फंलाती  हैं  ;

 सरकार  ने  इस  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाएं  हैं  ;

 क्या  कुछ  चीनी  मिलें  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  के  आदेशों/अनुदेशों  का  उल्लंघन  करने  की
 दोबी  पाई  गई  और

 यदि  तो  उनके  नाम  क्‍या  हैं  और  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई

 और

 (8)  नई  निर्माणाधीन  चीनी  मिलों  को  प्रदूषण  के  विक्द्ध  क्या  मार्गनिर्देश  जारी  किए
 गए  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  बिय्राउर  हमान  :  वड़े  और
 मझौले  क्षत्र  में  276  चीनी  मिले  हैं  जिनमें  से  120  इकाइयों  ने  बहिख्ाब  उपचार  संयंत्र  नहीं  लगाए
 हैं  ।

 केन्द्रीय  प्र  वूषण  नियंत्रण  बोई  ते  राज्य  प्रवृषण  नियंत्रण  बोर्डों  के  परामर्म  से  चीनी
 फैक्ट्रियों  के

 लिए  न्यूनतम  राष्ट्रीव  मानक  तैयार  किए  हैं  तथा  इकाइयों  से  इन  मानकों  के  अनुपालन
 आशा  की  जाती  है  ।  केन्द्रीय  तथा  राज्य  प्रवृषण  निमंत्रण  बोई  उद्योगों  को  राजी  कर

 रहें  हैं  कि

 वे  निर्धारित  मानकों  तक  अपने  बहिस्रावों  का  उपचार  करें  |  दोषी  उद्योगों  के  श्विलाफ  कानूनी
 याही  की  जाती  है  ।

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 ($)  नई  चीनी  ओद्योगिक  इकाइयों  को  निम्नलिखित  प्रदषण  नियंत्रण  उपाय
 करने  हैं  1

 (1)  पर्याप्त  क्षमता  के  अस्तर  लगे  हुए  सीरा  भण्डारण  टेकों  का  निर्माण  ;  और

 (2)  निर्धारित  न्यूनतम  राष्ट्रीय  मानकों  के  अनुपालन  के  लिए  बहिल्नावों  हेतु  पर्याप्त  उपचार

 सुविधाएਂ  ।

 स्वर्ण  ऋणों  पर  ब्याज

 2455.  प्रो०  के०  बी०  थामस  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनुसूचित  बैकों  द्वारा  दिये  गये  स्वर्ण  ऋणों  पर  ली  जाने  वाली  ब्याज  की  दर

 निश्चित  है  ;

 यदि  तो  इसमें  कितना  अन्तर  हो  सकता  है  ;  ओर

 53



 लिखित  उत्तर  ।2  1987

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कुछ  अनुसूचित  बैंक  स्वर्ण  ऋणों  पर
 बीमा  धरोहर  सुरक्षित  रखने  आदि  के  लिए  अलिबित  प्रभार  ले  रहे  हैं

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंग  और  बंकों  द्वारा  ब्याज

 दरों  में  प्रयोजन  के  आधार  ऋ  णकर्ता  की  श्रणी  ऑर  अग्रिम  की  राशि  के  बारे  में  भारतीय  रिजवं
 बैक  की  ब्याज  दरों  संबंधी  निदेशों  के अनुसार  फेरबदल  किया  जाता  है  और  न  कि  सोने  सहित

 प्रतिभति  की  किस्म  पर  ।  सोने  के  गहनों  के  बदले  ब्याज  दरें  लघु  सिंचाई  के  लिए  10  प्रतिशत

 से  लेकर  लघ  उद्योगों  को  दिये  जाने  वाले  25  लाख  रुपए  से  अधिक  के  अल्पावधिक  ऋणों  के

 16.5  प्रतिशत  वार्षिक  के  बीच  होती  हैं  ।

 वाधिक
 लिए

 भारतीय  रिजवं  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  अतिरिक्त  प्रभारों  के  बारे  में  उसने  कोई
 विशेष  अनुरेश  जारी  नहीं  किये  बक  आमतोर  पर  वास्तविक  बीमा  शुल्क  आदि  वसूल

 करते  हैं  ।  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  यह  भी  बताया  है  कि  उन  ऋणों  के  जिनके  वास्ते  सोने  के

 गहनों  को  जमानत  के  रूप  में  रहनह  रखा  जाता  सुरक्षित  अभिरक्षा  प्रभार  लेने  का  कोई  मामसा
 उसके  ध्यान  में  नहीं  आया  है  ।

 को  उपेक्षा  करने  बाले  राज्य

 2456.  श्री  ललितेश्दरी  प्रसाद  शाहों  :

 भो  बनवा रो  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ,  क्या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बार-बार  मा्गनिर्देश  और  अनुदेश  जारी  किये  जाने  के
 बावजूद  राज्य  सरकारें  पर्यावरण  के  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  नहीं  कर  रहे  और

 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  जारी  किये  गये  मार्गनिदेशों  और  देश  में  पर्यावरण
 सम्बधी  कार्यक्रम  में  तेजी  लाने  के  लिये  उठाये  गये  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या

 पर्यावरण  ओर  बम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउ  रहमान  अन्सारी  और
 एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर  रखा  जाता

 हे

 विवरण

 यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  राज्य  सरकारें  पर्यावरण  की  सुरक्षा  के  लिए  कोई  कदम  नहीं  उठा
 रही

 पिछले  दो  वर्षों  में  जारी  किये  गये  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  और  देश  में  पर्या  वरणीय  कार्यक्रम  को
 तेज  करने  के  लिए  उठाये  गये  कदम  मीचे  दिये  गये  हैं  :-

 (1)  सभी  राज्यों  से  अलग  पर्यावरण  विभाग  स्थापित  करने  और  उसको  किसी  विकास
 विभाग  के  साथ  न-जोड़ने  का  अनुरोध  किया  गया  था  ताकि  हितों  के  ट  कराव  से  बचा
 जा  सके  ।  उन्हें  इसको  वन  के  साथ  जोड़ने  की  सलाह  दी  2  राज्यों  ने  पर्यावरण का  —~
 विभाग  स्थापित  कर  लिए  तीन  राज्यों

 ने  पर्यावरण  को  बन  विभाग  के  साथ
 जोड़  दिया  है  ।  6  राज्यों  में  स्वतन्त्र  विभाग  दस
 प्रौद्योगिकी

 बे  राज्यों  ने  इसे  विज्ञान  और
 प्रौद्योगिकी  के  साथ  जोड़ा  है  ।
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 (2)

 (3)

 (9)

 (10)

 (11)

 (12)

 (13)

 पर्यावरण  की  सुरक्षा  में  सभी  सम्बन्धितों  के  सहयोग  को  देते  के  जि  राज्यों
 के  राज्यपाल  की  अध्यक्षता  में  व्यापक  आधार  वाली  परयावरण  सुरक्षा  परियद
 स्थापित  करने  की  सलाह  दी  गयी  थी  |  अब  ते  5  राज्यों  ने  इप  प्रकर  की  प्रिय

 स्थापित  कर  ली  हैं  तथा  अन्य  सात  राज्य  शीघ्र  ही  ऐसा  करने  को  राजी  हो
 गए  हैं  ।

 पर्यावरण  अधिनियम  19  1286  से  लागू  अधिनियम  के

 तहत  नियम  बनाए  गए  हैं  और  राज्यों  को  अधिकार  दिए  गए  हैं  ।  कार्यान्वयन  को

 सुदृढ़  करने  के  लिए  वायु  निवारण  एवं  1981  और
 जल  निवारण  एवं  1974  को  संशोधित  किया  जा

 है  । रहा  हे

 प्रतिवर्ष  एक  राष्ट्रीय  पर्यावरणीय  जागरूकता  अभियान  चलाया  जाता  है  ।

 गैर-वन  प्रयोजनों  के  लिए  वन  भूमि  को  उपयोग  में  लाने  के  लिए  प्रस्तावों  की  मंत्री
 में  प्रतिप्रक  वन  रोपण  सरकार  द्वारा  निर्धारित  शर्तों  में  से  एक  महत्वपूर्ण  शर्त  है  ।

 गर-बन  प्रयोजनों  के  लिए  वन  भूमि  को  उपयोग  में  लाने  के  लिए  किसी  प्रस्ताव  के
 साथ  आश््थिक  क्षतियों  और  आर्थिक  तथा  सामाजिक  लाभों  के  रूप  में  लागत-लाभ
 विश्लेषण  होना  चाहिए  ।

 निजी  उद्योगों  द्वारा  कब्ले  माल  के  लिए  पोधे  उगाने  हेतु  वन  भूमि  के  उपयोग  को
 प्रतिबन्धित  कर  दिया  गया  है  चाहे  वह  पट्टे  पर  हो  अथवा  राज्य  सरकार/राज्य  बन

 विकास  निगम  के  साथ  संयुक्त  क्षेत्र  में  ।

 यह  विभाग  विकास  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  देने  से  पहले  पर्यावरण  पर  उनके

 प्रभाव  को  आंकता  परियोजना  प्राध्षिकारियों  को  स्वयं  अनने  मूल्यांकन  त॑यार  करने
 में  सहायता  देने  के  लिए  प्रश्नावलियां  और  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  तैयार  किए
 गए  हैं  ।

 गंगा  नदो  की  प्रदूषित  धाराओं  को  साफ  करने  के  लिए  तैयार  की  गई  गंगा  कार्य  योजना

 के  कार्यान्वयन  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  केन्द्रीय  गंगा  प्राधिकरण  की  स्थापना
 की  गई  है  ।

 देश  में  परती  भूमि  के  बनीकरण  के  लिए  कायंत्रमों  के  समन्वय  और  मिलान

 के  लिए  एक  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बडे  की  स्थापना  की  गई

 वनरोपण  और  भू-संरक्षण  के  जरिए  पारिस्थितिकी  बहाली  के  लिए  भूतपूर्व  सैनिकों
 के  दो  पारि-विकास  कृत्यक  बल  लगाए  गए  हैं  ।

 देश की  वनस्पतिजात  प्राणिजात  के  और  संरक्षण  तथा  संकटापन्न

 प्रजातियों  का  पता  लगाते  के  लिए  कक्ष्मं  उठाए  गए  हैं  ।

 एक  राष्ट्रीय  बन्‍्यजीव  कार्य  योजना  कार्यान्विंत  की  जा  रही  है  ।
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 (14)  पर्यावरण  से  संम्बैन्धित  संभी  विषयों  के  सम्बन्ध  में  अनुसंधान  को  प्रोल्पाहन  और  देश

 में  अनुसंधान  और  विकास  सुविधाओं  का  निर्माण  करना  इस  विभाग  की  एक  मुख्य
 गतिविधि  है  ।

 (15)  ग्यारह  उद्योगों  के  सम्दन्ध  में  बहिलावों  के  लिए  न्यूनतम  राष्ट्रीय  मानक  तैयार  किए
 गए  हैं  ।  ग्यारह  उद्योगों  के  लिए  पर्यावरण  1986  के  तहत
 मानक  अधिसू चित  किए  गए  कुछ  और  मानक  तैयार  किए  जा  रहे  हैं  ।

 (16)  वायु  ब्रदूषण  फैलाने  वाले  ।2  उद्योगों  के  लिए  उत्सजेन  सीमाएं  तैयार  की  गई

 (  परिवेशी  वायु  गुणवत्ता  के  लिए  43  निगरानी  कैन्‍्द्रों  का  एक  नेटबक  स्थापित  किया
 गया  है  १

 (18)  विभिन्‍न  क्षेत्रों  के  लिए  परिवेशी  वायु  गुणवल्ता  के  लिए  सीमाए  निर्धारित  की
 गई  हैं  ।

 (19)  जल  गुणवत्ता  के  170  निगरानी  केन्द्रों  का  एक  नेटवर्क  स्थापित  किया  गया

 (20)  केन्द्र  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्डों  द्वारा  978  मुकदमे  चलाए  गए  हैं  जिनमें  से  246
 मामलों  में  निर्णय  ले  लिया  गया  है  और  732  मामले  विभिन्‍न  न्यायालयों  में  लम्बित

 हैं  ।
 48  उद्योगों  को  पर्यावरण  1986  की  धारा  5  के  तहत

 नोटिस  जारी  किए  गए  हैं  ।

 [  हिन्दी |

 परमाणु  ई  धन  कम्पर्रंक्स

 2457.  श्री  बलबंत  सिह  रामृबालिया
 :

 डा०  चिता  व्या  प्रध्तात  मंत्री  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे  कि  :

 बया  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  अन्तगंत  हैदराबाद  में  परमाणु  ईंधन  कम्पलेक्स  सुविधा
 विधमान

 यदि  तो  यह  सुविधा  कब  प्रदान  की

 इस  सुविधा  के  अन्तगंत  उत्पादन  का  वार्षिक  लक्ष्य  क्या  निर्धास्ति  किया  गया
 क्या  लक्ष्यों  को  प्राप्त  किया  गया  और

 (४)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  झ्न्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  महासगर  विकास  परमाणु
 इलंक्ट्रासिकी  और  अन्तरिक्ष  बिभागों  में  राज्य  मन्त्री  :  हां  ।

 नाभिकीय  ई  धन  धम्मिश्र  की  स्थापना  हैदाराबाद  में  सन्‌  1972  में  की  गई  थी  ।

 से  नीचे  यह  बताया  जा  रहा  है  कि  नाभिकीय  ईंधन  सम्मिश्न  ने  1986-87  में
 कितना  उत्प।दन  करने  का  लक्ष्य  रखा  था  और  उस  वर्ष  कितना  उत्पयन  किया  :-

 56



 21  1909  *  लिखित  उत्तर

 क्रम  उत्पादन  यूनिट  लक्ष्य  उत्पादन  अंतर  रहने  का  कारण
 संख्या

 दाबित  भारी  संख्या  4000  4236  नज+

 पानी
 ई  घन  के  बम्डल

 2.  बायलिंग  वाटर  संख्या  100  96.  (62946)  किस्म  की  ई  घन
 रिएक्टर-ई  धन  असैम्बलियों  के  स्थान  पर  नए

 के  बंडल  डिजायन  वाली  (797)
 किस्म  की  ईंधन  असँम्ब
 लियां  तैयार  करने  का  काम
 पहली  बार  हाथ  में  लिया
 गया  था  ।  विकास-कार्य  और
 मानकीकरण  में  अनुमान  से
 अधिक  समय  लग  गया  ॥

 विद्यत  रिएक्टरों
 सम्बन्धी  आवश्यकता  पूरी
 की  जा  चुकी  है  |

 3.  जरकालाय  संख्या  540  507  विशेष  प्रकार  की  कलेड़िया

 ट्यूबें  तंयार  करनी  पड़ी
 जिसकी  वजह  से  उत्पादन  में

 अधिक  समय  लगा  ।

 रिएक्टरों  सम्बन्धी

 श्यकताएं  पूरी  की  जा  चुकी
 1

 4.  स्टेनलेस  स्टील  मीटरो  500  541  हे  कजन+

 की  दूयूबें  टन

 5.  बाल  मीटरी  2000  890.  उत्पादन  को  बेयरिंग  बनाने

 ट्यूब  टन
 वालों  से  मिले  आर्डरों  के

 अनुसार  सीमित  रखना

 6.  उच्च  शुद्धता  किलो  6500  7830  क्ननः

 वाली  सामग्री  ग्राम
 ध्शण"्खचਂ "  राणा

 अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  को  गरीबी  निवारण  कार्यक्रमों  स ेलाभ

 2458.  श्री  के  कुम्जम्यु  :  कया  कल्याण  म  श्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जातियों  को  विभिन्‍न  गरीबी  निवारण

 क्रमों  से  मिलने  वाले  के  बारे  में  गहराई  से  कोई  अध्ययन  किया  गया  और
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 न  नननीननननन  «नमक  ीनननन-मनन-नननन-म-ीय--नननगनगनभग#ग:ग2ग--- 8

 यदि  तो  अब  तक  किलने  प्रतिणत  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों
 को  इसका  लाभ  मिला  है  ?

 कल्याण  मन्‍्त्रालय  में  उप  भन्‍्त्री  गिरिधर  :  और  अनुसूचित  जाति/जन-
 जाति  लाभग्राहियों  द्वारा  विभिन्‍न  निर्धनतारोधी  कार्यक्रमों  स ेउठाए  गए  लाभों  के  बारे  में  गहराई  से

 कोई  विशिष्ट  अध्ययन  नहीं  किया  गया  परिवार  लाभग्राही  कार्यक्रमों  के  छठी

 तथा  सातवी  योजनावधि  के  दौरान  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  क्रमशः  151

 लाख  तथा  59.58  लाख  परिवारों  को  आर्थिक  सपायता  दी  गई  है  ।

 आबदियासियों  में  ऋण  प्रस्तता

 2459.  श्रो  सक्ष्म्म  मलिक  :

 शो  राधाकास्त  डिगालस  :

 शीमतो  ऊबा  चौधरी  :;
 श्री  परसराम  भारदहाज  :  क्या  कल्वाण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आदिवासियों  में  ऋण-श्रस्तता  में  वृद्धि  हो  रही

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  राज्यों  में  कोई  अध्ययन  किया  गया

 यदि  तो  तत्तसम्बन्धी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  और

 इस  सम्बन्ध  में  यदि  कोई  सुधारात्मक  कदम  उठाये  गए  तो  वे  क्‍या  हैं  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मन्‍्त्रो  गिरिधर  :  और  योजना  आयोग  के
 कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  7  राज्यों  की  10  समेकित  आदिवासी  विकास
 योजनाओं  नमूना  आदिवासी  परिवार  आध्रार  पर  समेकित  आदिवासी  विकास
 परियोजनाओं  का  एक  मूल्यांकन  सर्वेक्षण  किया  अध्ययन  किए  गए  पहलुओं  में  ऋणग्रस्तता  भी

 एंक  नमूना  सर्वेक्षण  अध्ययन  के  अनुसार  ऋणग्रस्तता  सीमा  1975-76  से  1982-83  के  बीच

 वृद्धिशील  फिर  भी  ऐसा  साहूकारों  से  अल्पवधि  ऋणों  बेकों  तथा  सहकारी  संस्थाओं
 से  उत्पादक  प्रयोजनों  हेतु  दीष  तथा  मध्यावधि  ऋणों  के  ढांचे  में  परिवर्तन  के  कारण  ही  था  ।

 पी०ई०ओछ७  द्वारा  प्रकाशित  समेकित  आदिवासी  विकास  परियोजनाओं  पर  मूल्यांकन
 लगभग  10  आई०टी०्डी०पी०  अध्ययन  में  चुने  हुए  परिवारों  के  प्रत्यर्थी  से  एकत्र  क्रिए  गए

 प्राथमिक  आंकड़ों  पर  आधारित  है  न  कि  सात  चने  हुए  राज्यों  से  माध्यमिक  या  अन्य  आंबड़ों  से  ।

 समेकित  ग्रामीण  विकास  परियोजना  और  बैकों  द्वारा  रियायती  ब्याज  दरों  के  ऋण  देने
 के  समेकित  आदिवात्षी  विकास  परियोजनाओं  में  आदिवासियों  के  जीवनस्तर  में  सधार  करने

 हेतु  लाभोन्मुखी  योजनाएं  शुरू  की  जा  रही  रेशम  उत्पादन

 कुटीर  लबु  मिचाई  ओर  छोटे  व्यवसाय  आदि  जैसे  अन्य  क्षेत्रों  में  गुरू  किए  गए

 राष्ट्रीयक्त  बेकों  को  जमा  धनराशि

 2460.  श्री  ई०  अययपष्पू  रेड्डो  :  क्‍या  बित्ल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  -

 राष्ट्रीयक्रत  बेकों  द्वारा  वर्ष  1985-86  के  दोरान  कुल  कितनी  धनराशि  जमा  की

 और  य  ऋ
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 वाणिज्यिक  वेंकों  द्वारा  वर्ष  1985-86  के  दोरान  क्रमशः  कृषि  उद्योग  तथा  निर्धनता

 उन्मूलन  कार्यक्रम  के लिए  कितनी  धनराशि  के  ऋण  जारी  किए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  और  भारतीय  रिजर्व  बैक  से
 प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  1985-86  के  दोरान  सरकारी  क्षेत्र  के  वैकों  की  कुल  जमाराशियों  में
 11714  करोड़  रुपए  की  वृद्धि  ओऔद्योगिक  और  कृषि  क्षेत्र  के  बकाया  अग्रिमों  में  क्रमशः  4436
 करोड़  रुपए  और  1411  करोड़  रुपए  की  वृद्धि  इसी  अवधि  के  दोरान  कमजोर  वर्गों  के  बकाया
 बैक  ऋणों  में  1026  करोड़  रुपए  की  वद्धि  हुई  ।

 साधारण  बोमा  निगम  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  व्यक्तियों  के  लिए  आरक्षण

 2461.  श्री  अनाविचधरण  वास  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1987  को  साधारण  बीमा  निगम  में  करमंचारियों  की  वर्तमान  संख्या  की  तुलना  में

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  की  श्रेणीवार  संख्या  क्‍या  है

 गत  तीन  वर्षो  के  दोरान  कितने  आरक्षित  पदों  को  अनारक्षित  किया  गया  तथा  अनरक्षित
 किए  जाने  से  पूर्व  इन  पदों  को  भरने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  और  :

 !  1987  को  पिछले  बकाया  आरक्षित  पदों  की  श्रेणीवार  संख्या  कितनी  है  और  इन
 बकाया  पदों  के  कब  तक  भरे  जाने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनादंन  :  से  साधारण  बीमा

 इसकी  सहायक  कंपनियों  के  कार्यालयों  जो  कि  सारे  भारत  में  फैले  हुए  सूचना  इकट्ठी  की  जा

 रही  है  और  इसे  सभा-पटल  पर  रख  दिया

 शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  ऋण

 2462.  प्रो०  पी  ०जे०  क्रियन  :  कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बैक  ने  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  को  ऋण  देने  वाले  बकों  को

 निर्देश  दिए  हैं  कि  वे  उनसे  समानान्तर  जमानत  लें  और  उनसे  अधिक  ब्याज  पर  वसूल

 यदि  तो  इसके  तथ्य  बया

 क्‍या  इससे  ऋण  लेने  वाले  लाभार्थियों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  है  !

 बित्त  स  ज्रालय  में  राज्य  जमादंत  से  वर्ष  1986-87  के

 दौरान  शिक्षित  वेरोजगार  युवकों  की  स्वरोजगार  योजना  को  जारी  रखते  ओद्योगिकी  धंधों  के

 वास्ते  ऋण  की  अधिकतम  सीमा  25,000  रुपए  से  बढ़ाकर  35,000  रुपए  कर  दी  गई  है  ।  वतंमान

 ब्याज  दर  अनसीच  के  अनसार  25,000  रुपए  से  अधिक  के  ऋणों  पर  ब्याज  दर  ऊंची

 25,000  रुपए  से  अधिक  के  ऋणों  पर  लागू  संपरा्धिवक  प्रतिभृति/तीसरी  पार्टी  को  गांरटी  की  भी  मांग

 कर  सकते  थे  ।  तद॒परांत  समीक्षा  करने  पर,इस  योजना  के  अंतर्गत  ओद्योगिक  धंधों  के  वास्ती  मंजूर  किए

 गए  35,000  रुपए  तक  के  ऋणों  पर  अ्याज  की  दर  कम  करके  निर्दिष्ट  पिछ्ठड़  क्षेत्रों  में  10  प्रतिशत
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 और  अन्य  क्षेत्रों  में  ।2  प्रतिगत  कर  दो  25.000  रुपर  तक  के  ऋषणों  के  बास्ते

 संपश्चिवक  प्रतिभूति/दीसरी  पार्टी  की  गारंटी  की  अपेक्षाएं  भी  समाप्त  कर  दी  गयी  हैं  ।

 अनुसूचित  जातियों  चित  जनजातियों  की  सच  में  संशोधन
 करने  के  लिए  म॒  श्री  मंड्लीय  समिति

 2463.  श्री  एस०जो०  घोलप  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  अनुसूबित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में  संशोधन
 करने  हेतु  एक  मंत्रिमंडलीय  समिति  नियुक्त  की

 क्या  इस  समित्रि  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी
 क्‍या  अधिकांश  राज्यों  में  घोबी  जाति  को  अनुसूचित  जाति  के  रूप  में  माना  जाता

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  धोबी  समुदाय  को  अनुसूचित  जातियों  की  सूची  में
 झामिल  करने  का  और

 कितने  समुदायों  को  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में  शामिल
 करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है

 कल्याण  म  त्रालय  सें  उप  सत्री  गिश्धिर  :  हां  ।

 नहीं  ।

 धोबी  समृदाय  निम्नलिखित  राज्यों/त्रेन्द्र  शासित  प्रदेशों  में  अनुसूचित  जाति  के  रूप  में
 आन्य  है  :-

 1.  असम

 2.  बिहार

 हिमाचल  प्रदेश

 4.  केरल
 5.  मध्य  प्रदेश  के  रायसेन  तथा  सिहोर  जिले  ।
 6,  मणिपुर

 7.  मेघालय

 8.  उड़ीसा

 9.  राजस्थान

 10.  तमिलनाइ  का  कन्याकुमारी  जिला  तथा  तिरूनेलवेली  जिले  का  शनकोट्टा  ताल्लुका

 11.  त्रिपुरा
 12  उत्तर  प्रदेश

 13.  पश्चिम  बंगाल

 14,  अरूणाचल  प्रदेश  अथवा

 15.  मिजोरम  अथवा
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 जिन  राज्यों  में  ध्रोबी  समुदाय  अनुसूचित  जातियों  की  सूची  में  शामिल  नहीं  वहां  उसे

 शामिल  करने
 के

 प्रस्ताव  पर  अनुमूजित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  सूचियों  के  प्रस्तावित  समग्र  संशोधन

 के  परिप्रेक्ष्य  ऐसे  ही  अन्य  प्रस्तावों  सहिद  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 इसके  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजातियों  की  वरंमान  सूचियों  में  कोई  भी
 संविधान  के  अनुच्छेद  341(2)  तथा  342(2)  को  प््यान  में  रखकर  संसद  के  अधिनियम  के  जरिए

 ही  किया  जा  सकता  है  ।

 जनहित  में  सूचना  प्रकाशित  नहीं  की  जा  सकती  ।

 अगले  संबंधित  उपग्रह  प्रमोचक  राफकेट  का  प्रश्ष पण

 2404.  शो  वक्‍्कम  प्रुशोत्तमन  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अगले  संवर्धित  उपग्रह  प्रमोचक  राकेट  का  कब  तक  प्रक्षेपण  किए  जाने  की  संभावना

 कया  देश  में  पुनः  प्रयोग  में  लाए  जाने  योग्य  उपग्रह  प्रमोचक  राकेटों  का  निर्माण  किया  जा

 रहा  और

 यदि  तो  उनके  कब  तक  तंयार  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 बिशान  ओर  अ्रोद्लोगिकी  मत्रालय  में  राज्य  मत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रालिकी  ओर  अ  तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मत्री  के०आर०  :  अगले  संवर्धित

 उपग्रह  प्रमोचक  राकेट  के  1988  के  प्रारंभ  में  छोड़े  जाने  की  संभावना  है  ।

 विकासशील  देशों  को  विश्य  बेंक  से  ऋण

 2465.  श्री  काली  प्रसाद  पांडेय  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  बक  ने  30  1987  को  समाप्त  हुए  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  17.7

 विलियन  अमरीकी  डालर  की  रिकार्ड  ऋण  राणि  प्रदान  की

 यदि  तो  इसमें  भारत  का  हिस्सा  कितना  है  और  इस  ऋण  से  योजनावार  कितना
 व्यय  किया  जाएगा  और  तत्संबंधी  विस्तृत  ब्यौरा  क्या  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ऋण  राशि  में  से  कुछ  राशि  बिहार  में  नई  परियोजनाओं  हेतु  खर्च

 करने  का  है  अथवा  इस  राशि  को  निर्माण  धीन  अन्य  प्रमुख  परियोजना  पर  खर्च  किया  जाएगा  और

 बंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  स  त्रालय  में  व्यय  बिभाग  में  राज्य  संत्री  बी०के०  :  विश्व  बेंक  समूह
 ने  30  1987  को  समाप्त  हुए  बैंक  राजकोंषीय  1987  के  दोरान  विकासशील  देशों  को  कुल
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 17.6  अरब  अमरीकी  डालर  की  राशि  के  ऋण  ओर  उधार  अनुमोदित  किए  इस  राशि  में

 अन्तर्राष्ट्रीय  पु्निर्माण  और  बिकास  बक  का  14.2  अरब  अमरीकी  डालर  का  ऋण  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय
 विकास  अभिकरण  का  3.4  अरब  अमरीकी  डालर  का  उघार  शामिल

 इस  अवधि  के  दोरान  बंक  समूह  द्वारा  भारत  को  कुल  280  करोड़  अमरीकी  डालर  देने
 का  वचन  दिया  गया  जिसमें  अन्तर्राष्ट्रीय  पुनननिर्माण  और  विकास  बंफक  का  212.8  करोड़  अमरीकी
 डालर  का  ऋण  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  अधिकरण  के  67.6  करोड़  अमरीकी  डालर  के  उधार
 शामिल  ऐसी  परियोजनाओं  की  सूची  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  जिनके  लिए  ऋण/उधार  की
 स्वीकृत  दी  गई  है  ।

 इस  राशि  में  से  6.8  करोड़  अमरीकी  डालर  की  राशि  बिहार  सरकार  द्वारा  कार्यान्वित
 की  जाने  वाली  एक  नई  अर्थात  बिहार  सावंजनिक  ट्यूबवेल्‌  के  लिए  निर्धारित  की  गई  है  ।
 इस  परियोजना  का  उदहू  श्य  विद्यमान  टयूबवेंलों  का  पुनरुद्वार  करना  तथा  उन्हें  आधुनिक  बनाना  और

 बिहार  में  कृषि  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  नये  सावंजनिक  टयूबर्वलों  का  निर्माण  करना  है  ।

 विवरण

 राजकोषीय  वर्ष  1987  में  ऋणों/उधारों  के  लिए  विश्व  बैंक  द्वारा  अनुमोदित  परियोजनाओं
 की  सूची  :
 Oe -  हे  लननन-क  -  अननाक  वे  न  न  कप त  ऑल  +कलनननाना  अत

 हि  ऋण/उधार  की  राशि

 क्रमांक  परियोजना  का  नाम  करोड़  अमरीकी  डालर  में

 __
 1...  अम्बई  जल  प्रदाय  और  मल  4  14.50

 2...  बिहार  टयूबवेल्स  ना  6.80

 3.  राष्ट्रीय  कृषि  विस्तार
 नण  8.50

 4.0  गुजरात  ग्रामीण  सड़कें  11.96

 5.  आयल  इण्डिया  पेट्रोलियम  14  न

 *.  6.  गेवरा  ओर  सोनपुर  बजरी  ताप  कोयला  34  ना

 7...  उत्तर  प्रदेश  शहरी  विकास  2  13

 8...  नींवा  दूर  संचार  34.50  _

 9...  राष्ट्रीय  जल  प्रबन्ध  न  11.40:

 10...  कर्नाटक  विद्युत  33  —

 11.  मद्रास  पेट्रो  5.30  1.50.

 12.  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  48.50

 ताप  37.50  न

 212.80  67.66
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 जिनुवाद  ]

 वंकों  के  लिए  स्वतंत्र  सुरक्षा  बल  :

 2466.  श्री  शांतारास  नायक  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  देश  में  देंक्ों  क ेलिए  एक  स्वतंत्र  बल  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बैंकों  ने  इस  पर  होने  वाले  ख  का  कुछ  प्रतिगत  भाग  वहन  करने  से

 ड्कार  कर  दिया  है  हि

 (4)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  बेक  यह  मानते  हैं  कि  उनकी  की  व्यवस्था  करना  पूर्ण  ख्प्‌
 से  सरकार  की  जिम्मेदारी  ओर

 ($)  क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  इस  समय  राज्य  सरकारें  वेकों  को  सरप्त्र  सुरक्षा  गाई  उपलब्ध

 कराने के  लिए  काफी  पंसा  लेती  हैं  ?

 वित्त  संजालय  में  राज्य  मंत्री  जतादंन  :  से  वेंकों  के  लिये  केन्द्रीय
 भौद्योगिक  सुरक्षा  बल  की  तरह  राष्ट्रीय  बेंक  सुरक्षा  बल  जैमे  स्वतंत्र  सुरक्षा  बल  का  गठन  करने  के  प्रश्न
 पर  गुह  मंत्रालय  द्वारा  स्थापित  बरदन  समिति  द्वारा  विचार  किया  गया  था  ।  इस  मामले  पर  गहराई  से
 विचार  करने  के  वरदन  समिति  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  थी  कि  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  के

 अनुरूप  राष्ट्रीय  वेंक  सुरक्षा  बल  का  गठन  करना  संभव  नहीं  होगा  ।  बैंकों  में  आंतरिक  सुरक्षा  प्रवंधकों
 को  मजबूत  बनाने  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  तत्कालीत  वित्त  सचित्र  की  अध्यक्षता  में  गठित
 उच्च  स्तरीय  वरदन  समिति  के  विचारों  से  सहमत  थी  |  बैंक  सुरक्षा  प्रणालियों  के  सभी  पहलुओं
 पर  व्यापक  रूप  से  विचार  करने  के  भारतीय  रिजर्य  बैंक  दरा  गठित  उक्च  गकित  प्राप्त  समिति
 भी  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  थी  कि  राष्ट्रीय  बेंक  सुरक्षा  बल  स्थापित  करना  व्यवहाय  नहीं  होगा  ।

 भाग  और  के  लिये  दिये  गये  उत्तर  के  प्रकाश  में  यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं
 होता  ।

 बंक  अपनी  गाखाओं  में  सुरक्षा  प्रजंधों  में  सुत्चार  लाने  के  वाल्ते  उप्राय  करते  रहें  हैं  ?
 राज्य  सरकारों  से  जो  कानून  और  व्यवस्था  बनाये  रखने  तथा  अपराधों  को  नियंत्रण

 में  रखने  के  लिये  जिम्मेदार  हैं  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे  ऐसे  उपाय  करेंगी  जिनसे  बंक  के
 लयों  से  संबंधित  मामलों  करी  जांच  करने  और  णरारती  तत्वों  के  विरूद्ध  निवारक  कारंवाई
 करने  पर  अधिक  ध्यान  दिया  जा  सके  ।

 सशस्त्र  गार्ों  की  व्यवस्था  पर  होने  वाला  खर्च  अलग-अलग  राज्यों  के  लिए  अलग-अलग
 होता  है  और  उससे  संबंधित  ब्यौरा  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 सेवा  निवल्ति  पर  मिलने  वाले  ,ल/भों  की  देख  धतराशि  का  शीघ्र  भुगतान

 2467.  श्री  सौमनाथ  क्‍या  श्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  सेवा-निवृत्त  होने  वाले  कर्मचारियों को  उनकी  पेंगा  और  उतद्धात  के

 कुछ  भाग  का  उनके  सेवानिवृत्त  होने  से  पूर्व  भुगतान  करने  का  विचार  .
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 उपदान  और  पेंशन  के  भुगतान  में  विलंब  किये  जाने  तथा  भुगतान  न  किए  जाने  के  संबंध

 में  कामिक  और  पेंशन  मंत्रालय  में  पिछले  एक  व  में  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 इन  शिकायतों  पर  क्‍या  का्यंवाही  की  गई  ओर  उनके  क्‍या  परिणाम  निकले  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेशन  मंत्रालय  में  उप  मत्री  बोरेन  सिह  ए  :
 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 30  1987  को  समाप्त  होने  वाल  वर्ष  के  पेंशन  संबंधी  प्रसुविधाओं  के  बारे

 में  विभिन्‍न  विषयों  पर  अलग-अलग  पेंशन  पेंशनभोगी  संगठनों  तया  सरकारी  से

 34,899  पत्रप्राप्त  हुए  ये  पत्र  मोटे  तौर  पर  पंशनभोगियों  के  बर्ग  विशेष  को  प्रभावित  करने  वाले  नीति
 संबंधी  कार्य  विधि  संबंधी  कठिनाइयों  तथा  परिवार  पेंशन  व  भविष्य  निधि  को
 बकाया  के  भगतान/निर्धारण  में  होने  वालो  देरी  के  बारे  में  अलग-अलग  व्यक्तियों  से  प्राप्द  हुई  शिकायतों
 तथा  राज्य  सरकारों/सरकारी  उपक्रमों  के  पेंनशनभोगियों  की  शिकायतों  से  संबंधित  थे  ।

 नीति  संबंधित  विषयों  से  संबंधित  अभ्यावेदनों  की  पेंशन  तथा  पेंशनभोगी  कल्याण  विभाग
 द्वारा  जांच  की  जाती  है  तथा  उनके  उत्तर  दिए  जाते  अलग  अलग  थअ्यक्तियों  की  शिकायतों  श्र
 सम्बन्धित  अभ्यावेदन  आवश्यक  कारंवाई  के  लिए  पेंशन  की  देखरेख  करने  वाल  संबधित
 विभागों  राज्य  सरकारों  को  भेज  दिए  जाते  हैं  ।  30  1987  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के
 दौरान  प्राप्त  हुए  34899  पत्रों  में  से  33,354  पत्रों  का  निपटान  कर  दिया  गया

 खनिदा  उद्योगों  में  निवेश  करने  के  लिए  एक  नियंत्रक  कम्पनी  को  स्थापना

 2468,  श्रो  बालासाहिब  बिल्ले  पाटिल  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इलेक्ट्रॉनिक  विभाग  का  महत्वपूर्ण  उलेक्ट्रॉनिक  वस्तुओं  के  निर्माण  हेतु  शनिदा
 उद्योगों  में  निवेश  करने  के  सिए  एक  नियंत्रक  कंपनी  स्थापित  करने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बिज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रॉनिको  ओर  अन्तरिक्ष  विभागों  के  राज्य  मंत्री  :  हां  ।

 प्रस्ताव  तैयार  किया  जा  रहा

 वित्तोय  संस्थाओं  द्वारा  कम्पनियों  के  कार्यकरण  की  निमरानी

 2470.  डा०  वी०  बेंकटेश  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  वित्तीय  संस्थाओं  को  गैर-सरकारी  क्षंत्र  की  उन  कंपनियों  के  का्यंकरण  पर
 निगरानी  रखने  का  निदेश  जारी  किए  गए  हैं  ;  जिनमें  उन्होंने  भारी  प्‌  जी  निवेश  किया  है  ;

 तो  बजिस्तीय  संस्थाओं  को  जारी  किए  गए  अनुदेशों  का  व्यौरा  क्‍या  है  ;

 इन  वित्तीय  संस्थाओं  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  और

 बन्द  होने  की  स्थिति  में  पहुच्  चुकी  कंपनियों  के  बारे में  क्या  उपचारात्मक  कार्य  करने
 का  प्रस्ताव  है  ?
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 बिस्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंन  :  से  वित्तीय  संस्थाएं  अपने

 सहायता  प्राप्त  एककों  का  नियमित  रूप  से  पर्यवेक्षण  करती  हैं  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके
 कि  उन  एककों  को  मंजूर  की  गयी  सहायता  का  उचित  रूप  से  उपयोग  किया  जा  रहा  है  और
 सहायता  प्राप्त  एकक  स्वस्थ  वित्तीय  सिद्धान्तों  के  अनुसार  काम  कर  रहे  विस्तीय  संस्थाओं  के  हितों
 की  सुरक्षा  के  उद्देश्य  से  ओर  स्वस्थ  सावंजनिक  नीति  के  सहायक  के  रूप  में  सरकार  ने  उन  सहायता
 प्राप्त  कंपनियों  जिनमें  संस्थाओं  की  काफी  जोखिम  होती  है  जिनके  समस्याओं  में  फंस  जाने  की
 आशंका  होती  सरकार  ने  वित्तीय  संस्थाओं  के  मनोनीत  निदेशकों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  कतिपय
 मार्गनिर्देश  जारी  किए  हैँ  ।  वित्तीय  संस्थाओं  से  इन  मार्गनिर्देशों  का  पालन  किए  जाने  की  अपेक्षा
 की  जाती  है  जहा  तक  रुग्ण  एककों  के  संबंध  में  उपचारात्मक  कारंवाई  करने  का  सवाल  वित्तीय
 संस्थाएं  संभाव्य  अर्थक्षम  रूग्ण  एककों  के  मामले  में  पुनरू  द्वार  के  उपयुक्त  मिले  जले  कार्यक्रम  तैयार
 करती  हैं  ।  जो  एकक॑  अथंक्षम  नहीं  पाएं  उनके  मामले  में  वित्तीय  संस्थाओं  के  पास  अपने
 अग्निमों  की  रकम  वापस  मांगने  और  कानूनी  कार्रवाई  के  द्वारा  अपनी  प्रतिभ्ृतियों  को  लाग  करने  के
 अलावा  कोई  और  चारा  नहीं  रह  जाता  ।  हि

 विश्व  बेंक  सहायता  के  लिए  परिस्थितिको  संज्री
 2471.  श्री  बुजमोहन  महुंतो  :  क्‍या  बित्स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  बैंक  से  वित्तीय  सहायता  के  लिये  एक  और  अर्थात  पारिस्थितिकी
 को  जोड़ा  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  बी०  फे०  गढ़  वो  ओर  विश्व
 बेक  द्वारा  पारिस्थितिक  मंजूरी  संबंधी  कोई  विशेष  शर्त  नहीं  जोड़ी  गई  भारत  सरकार  और  विश्व
 बैंक  के  बीच  विचार-विमर्श  का  विशिष्ट  परियोजना  निवेश  के  संबंध  में  न  कि  सहायता  की
 किसी  सामान्य  शर्त  के  रूप  पारिस्थितिक  मामले  और  उनके  संतोषजनक  समाधान  का  रहा

 जोबन  बोमा  निगम  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  सहायक  प्रशासनिक
 अधिकारी

 2473.  श्रो  रास  भगत  पासवान  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  में  सहायक  प्रशासनिक  अधिकारी
 श्रेणी-एक  पदों  के  संवर्ग  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  कर्मचारियों  की  संख्या  एक  प्रतिशत

 से  भी  कम  है  ;  ओर

 यदि  तो  श्रेणी-एक  संवर्ग  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  उम्मीदवारों  को
 अधिक  प्रतिनिधित्व  देने  के  लिए  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  हहे  हैं  ?

 विल्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  नहीं  ।  भारतीय  जीवन
 बीमा  निगम  में  इस  समय  ए०ए०ओ०  श्रेणी  के  के  संवर्ग  में  अनुसूनित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति  के  कर्मचारियों  की  संख्या  6.8  प्रतिशत  है  ।

 निगम  ने  यह  देखने  के  लिए  कठोर  कदम  उठाए  हैं  कि  प्रथम  श्रेणी  संवर्ग  में  अनुसूचित

 जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  का  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  हो  ।  निर्धारित  आरक्षण  के
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 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  से  संबंधित  उम्मीदवारों  की  सीधी  भर्ती/पदोन्‍नति  के  समय  :
 (1)  न्यूनतम  शैक्षणिक  (2)  अधिकतम  (3)  कोई  आवेदन  शुल्क  (4)  रियायती
 मानदण्डों  के  अनुसार  चयन  के  संबंध  में  विभिन्‍न  प्रकार  की  छूट/रियायतें  दी  जाती  इसके
 मात्र  अनुसूचित  जाति/अनुसूबित  जनजाति  के  कमंचारियों  के  लिए  कार्यालय  समय  के  दोरान  ही
 पदोन्नति  से  पूर्व  कोचिंग  कक्षाएं  आयोजित  की  जातो  हैं  ।

 निगम  द्वारा  किए  जा  रहे  उपायों  के  परिणामस्वरूप  प्रथम  श्रेणी  के  सबसे  नीचे  के  पदों  पर

 अनुसूचित  जाति/अनुमूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  का  प्रतिनिधित्व  81-82  के  1.57  प्रतिशत  से

 बढ़ाकर  86-87  में  6.81  प्रतिशत  हो  गया  है  ।

 ]

 मध्य  प्रदेश  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  आदिवासियों  को  ऋण

 2474.  श्री  कस्सोदों  लाख  जाठव  :  क्‍या  बित्त  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बर्ष  1985  तथा  1986  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  आदिवासियों
 के  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  में  कितनी  धनराशि  के  ऋण  वितरित  किए  और

 मध्य  प्रदेश  में  हरिजनों  तथा  आदिवासी  लोगों  की  कुल  संख्या  क्‍या
 है

 तथा  उनमें  से  कितने  व्यक्तियों  को  इस  सहायता  का  लाभ  मिला  है  ?

 बित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  सन्त्रो  जनादन  ओर  माननीय

 सदस्य  का  आशय  शिक्षित  बेरोजगार  यूवकों  को  स्वरोजगार  योजना  के  अन्‍्तगंत  मंजूर  किये  गये  ऋणों
 से  भारतीय  रिज  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तितयों  की  कुल  संख्या  ओर  वर्ष  1985  और  1986  में  योजना  के

 अन्तगंत  प्रत्येक  श्रेणी  के  अन्तर्गत  सहायता  प्राप्त  व्यक्तियों  की  संख्या  से  संबंधित  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं
 हैं  ।  वर्ष  1986-87  उक्त  योजना  के  अनुपूचित  आतियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के

 हिताधिकारियों  के  लिये  30  प्रतिशत  के  आरक्षण  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  और  मध्य  प्रदेश  में

 वर्ष  1986-87  के  दौरान  इस  योजना  के  अन्तर्गत  अनुसूचित  जातियों  और  अनुमूचित  जनजातियों  के
 1060  हिताधिकारियों  को  ऋण  मंजूर  किये  गये  थे  ।

 ]

 के  संबंध  में  क्ष  त्रोय  दल
 ''

 2475.  श्री  श्रीबल्लभ  पाणिप्रहो  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  वानिकी  के  संबंध  में  क्षेत्रीय  दलों  का  गठन  कर  दिया  गया

 यदि  तो  ऐसे  की  संख्या  कितनी  है  ओर  उनके  निदेश  पद  क्‍या  और

 वनों  आरक्षण
 के  संत्रध  में  क्षेत्रीय  दल  द्वारा  क्‍या  प्रगति  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  सन्त्री  जियाउरंहमाम  :  हां  ।

 इस  प्रकार  के  6  दल  गठित  किये  गये  हैं  ।  क्षेत्रीय  सलाहकार  दलों  के  विचारणीय  विषय
 नीजे  दिये  गए  हैं  :--
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 ये  दल  निम्नलिखित  मुद॒दों  पर  निगरानी  रखेंगे  और  भारत  सरकार  को  रिपोर्ट  देंगे  :

 (1)  वनों  का  खास  कर  क्षंत्र  में  वनों  का  संरक्षण  ।

 (2)  वननाशन  आदि  के  मुख्य  कारण  जो  क्षेत्र  के  वनों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डालते  हैं  ।

 (3)  क्षेत्र  में  आदिवासी/वन  आबादी  की  समस्याएं  ।

 (4)  खासकर  उद्योगों  में  लकड़ी  के  प्रयोग  का  क्षेत्र  के  वनों  पर  पड़ने  वाला  प्रभाव  और
 दबाव  तथा  इसको  रोकथाम  के  लिए  आवश्यक  उपाय  ।

 (5)  जलावन  की  लकड़ी  और  चारे  से  सम्बन्धित  समस्या  ।

 (6)  कोई  अन्य  मामला  जो  क्षेत्र  की  वन  सम्पदा  के  परिरक्षण  और  संरक्षण  में  सहायक  हो  ।

 ह  सदस्यों  ओर  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  के  अभिमतों  पर  विचार  करने  के  लिए  दलों
 की  बंठक  हो  गई  है  ।  सरकार  के  विचारार्थ  रिपोर्टों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा

 विस्थापित  जनजातियों  के  पुनर्यास  के  लिए  मार्ग  निर्देश  ४...

 2476.  श्री  जगन्न।थ  पटनायक
 शी  ग्रड़्डो  :

 श्री  बासवशाज  :
 श्रीमती  बसवराजेश्बरो  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  मार्गनिर्देश  जारी
 किए  हैं  कि  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  विकास  संबंधी  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  कारण  विस्थापित
 जनजातियों  का  शी  घ्रता  से  पुनर्वास  किया  जाए  ;

 यदि  तो  यह  मार्गनिर्देश  किन-किन  राज्यों  को  दिए  गए  और

 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  ने  इन  जनजातीय  लोगों  को  फिर  से  बसाने  के  लिए  किस  सीमा
 तक  कायंवाही  की  है

 ?

 कल्याण  सन्‍्त्रालय  में  उप  सम्त्री  गिरिधर  :  से  सावंजनिक  उद्यम  ब्यूरो
 द्वारा  मुख्य  परियोजनाओं  में  शामिल  भूमि  अधिग्रहण  और  पुनर्वास  पहलुओं  के  संबंध  में  फरवरी
 द्वारा  में  दिशा  निर्देश  जारी  किए  गए  हैं  जो  आदिवासियों  के  लिए  भी  लागू  ये

 निर्देश  केन्द्रीय  सरकार  की  परियोजनाओं  पर  भी  लागू  इन  दिशानिर्देशों  को  राज्य  सरकारों
 की  इस  अनुरोध  के  साथ  भेज  दिया  गया  है  कि  वे  भी  अपनी  परियोजनाओं  के  लिए  इसी  तरह  के

 दिशानिर्देश  जारी  करने  पर  विचार  कल्याण  मंत्रालय  ने  राज्य  सरकारों  को  यह  भी  लिखा  है
 कि  उने  परियोजनाओं  के  लिए  पुनर्वास  योजनाएं  इन  दिशानिर्देशों  को  ध्यान  में  रख  कर  ही  तैयार  की

 जिनमें  आदिवाधियों  का  विस्थापन  शामिल  उन्हें  अपनी  परियोजनाओं  के  लिए  पुनर्वास
 योजनाओं  के  कार्यान्वयन  का  प्रवोधन  करने  हेतु  पुनर्वास  सैल  गठित  करने  की  सलाह  दी  गई  है  ।

 सावंजनिक  उद्यम  ब्यूरो  द्वारा  सुझाए  गए  दिशानिर्देशों  के  अनुसार  अपनी  परियोजनाओं  के

 लिए  पनर्वास  सैल  गठित  करने  हेतु  उड़ीसा  राज्य  सरकार  ने  अपने  विभागों  को  पहले  ही  अनुदेश  दे

 दिये  हिमाचल  राज्य  सरकारों  और  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  केन्द्र qaaia
 शासित  प्रदेश  ने जारी  किए  गए  दिशानिर्देशों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ओर  यह  आश्बासन  दिया  है
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 कि  उनके  राज्यों/केन्द्र  शासित  प्रदेशों  में  शुरू  की  गई  परियोजनाओं  के  लिए  एन  दिशानिद्देशों  को

 कार्यान्वित  किया  जाएगा  ।  अन्य  राज्यों  से  रिपोर्ट  अभी  प्राप्त  होनी  हैं  ।

 आंतरिक  ऋण

 2477.  श्री  म्‌  रलो  देवरा  :  कया  बिस्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आन्तरिक  ऋण  के  आंकड़  क्या  हैं  ओर  उसकी  तुलना  में  देश  का  कुल  राजस्व  कितना
 ४:  4

 क्‍या  सरकार  के  राजस्व  का  काफी  प्रतिशत  भाग  प्रभार  के  रूप  में  चला  जाता  यदि

 तो  क्या  सरकार  का  विचार  बँक  दर  कम  करने  का  है  ?

 बित्स  मन्त्राखय  में  स्यय  विभाग  में  राज्य  सनी  ओर
 1986-87  में  राज्य  और  संघ  राज्य  क्षंत्र  की  सरकारों  के  कुल  राजस्व  का

 अनुमान  55178  करोड़  रुपए  लगाया  गया  आन्तरिक  ऋण  से  निवल  प्राप्तियां  11180  करोड़
 रुपए  और  ब्याज  संदाय  10091  करोड़  रुपए  थी  कुल  अनुमानित  राजस्व  का  18.3  प्रतिशत

 ।

 बंक  दरों  को  कम  करने  का  कोई  प्रस्ताव  विच्ाराधीन  नहीं  है  ।

 जोब  जम्तुओं  को  लुप्त  हो  रही  जातियां

 2478.  शओ  शांताराम  पोतदुर्लखे  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  वन्यजीब  जन्तु  और  पक्षियों  की  जातियां  कौन-कोन  सी  जो  लुप्त  हो  रही  हैं  ;
 और

 लुप्त  हो  रही  इन  जातियों  के  संरक्षण  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  म त्राखय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान
 :  पशुओं  को

 146  प्रजातियों  को  संकटापन्न  और  खतरे  में  पड़ी  हुई  समझा  जाता  जिनमें  81  प्रजातियां
 धारियों  कीਂ  15  सरीसूपों  की  और  3  प्रजातियां  जलथख॒  घरों  की  अनुमान  है  कि
 देश  में  लगभग  1500  पौधों  की  प्रजातियां  संकटापन्न  जिनमें  से  235  को  सूची  बना  ली  गई  हैं  ।

 ब्योरे  भारतीय  प्राणी  सर्वेक्षण  और  भारतीय  वनस्पति  सर्वेक्षण  के  प्रकाशनों  अर्थात  एनीमल्स
 ऑफ  इण्डियाਂ  और  डाटा  बक  आफ  इण्डियन  प्लान्ट्सਂ  में  दिए  गए  जिनकी  प्रतियां  संसद

 के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 उठाये  गये  कदमों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 --  बन्‍्य  प्राणिजात  और  वनस्पतिजात  की  संकटापन्‍्न  प्रजातियों  के  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार
 पम्बन्धी  अभिसमय  के  तहत  वनस्पतिजात  और  प्राणिजात  की  संकटापन्न  प्रजातियों  के

 व्यापार  और  वाणिज्य  का  विनियमन  ।

 --  वन्यजीव  1972  का  प्रवर्तन  जिसके  अन्तर्गत  उल्लंघन  के  लिए
 कठोर  दण्ड  निर्धारित  किए  गए  हैं  ।
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 पौधों  और  पशुओं  की  खतरे  में  पड़ी  हुई  प्रजातियों  और  उनके  विविध  वास  स्थलों  की

 सुरक्षा  क ेलिए  60  राष्ट्रीय  उद्यात  और  266  वन्यजीव  अभयारण्य  स्थापित  किए
 गए

 13  स्थलों  को  रिजवंਂ  के  रूप  में  नाम  निदिष्ट  करने  के  लिए
 रित  किया  गया  है  जिनमें  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  जीव  संसाधनों  को  अपनी  प्राकृतिक
 अवस्था  में  संरक्षित  किया  जायेगा  जिनमें  से  नीलगिरि  जीवनमंडल  रिजर्व  को  पहले  ही
 गठित  किया  जा  चुका  है

 नेशनल  ब्यूरो  अफ  प्लान्ट  जेनेटिक  रिप्ोतिज  बन  से  सम्बन्धित  फपल  वाले  महत्वपूर्ण
 पौधों  के  संरक्षण  पर  ध्यान  दे  रहा  ह

 पर्यावरण  दिवसਂ

 प्रभात  कुमार  मिश्र  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा

 क्‍या  6  1987  को  पर्यावरण  दिवसਂ  मनाया  गया  था  ;

 यदि  तो  क्या  इस  अवप्तर  पर  लोगों  में  पप्रांवरण  की  रक्षा  के  प्रति  जागरूकता
 पैदा  करने  के  लिये  कोई  विशेष  कार्यक्रम  प्रारम्भ  किया  गया  था  ;  और

 तत्संब्ंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मत्रो  जिवाउरंहमान  विश्व
 पर्यावरण  दिवस  5  1987  को  मनाया  गया  ।

 रे

 ।

 ओर  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 सायटी  आफ  नेचर  फोटोग्राफस  ने  दिल्ली  विश्वविद्यालय  में  पणंपाती  और  साल  बनो

 आल्पीय  अंचलों  तथा  नम  भूमि  में  प्राकृतिक  वास  स्थलों  की  वाधिक  फोटो  प्रदर्शनी

 आयोजित  की  ।

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  की  बोटानिकल  सोसायटी  ने  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  वनस्पति

 विभाग  में  में  पर्यावरण  प्रबन्ध  के  लिए  शैक्षिक  प्रायमिझताओं  के  सम्बन्ध  में

 अनुसंधानਂ  सम्बन्धी  सेमिनार  आयोजित  की  ।

 इहन्स्टीट्यूशन  आफ  इ'जीनियर्म  ने  दिल्ली  में  एक  सेमिनार  आयोजित  की  ।

 दि  इ  डियन  फेंडरेशन  आफ  ये  एमोसिएशन्स  ने  दिल्ली  में  एक  सेमिनार  आयोजित

 की  ।

 में  पर्यावरण  की  समस्याएंਂ  नामक  एक  सेमिनार  दिल्ली  प्रशासन  के  पर्यावरण

 विभाग  के  सहयोग  से  ए  डियन  नेशनल  साइंस  एकादमी  के  तत्वाधान  में  आयोजित

 की  गयी  ।
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 बाल  भवन  ने  हरित  वाहिनी  के  सदस्य  उन  बच्चों  के लिए  घटनाओं  की  एक  श्रृंखला
 दिन  भर  आयोजित  जिन्होंने  हरितीकरण  के  लिए  अपने  आप  को  समर्पित  किया

 पर्यावरण  के  लिए  विश्व  सम्मेलन  ने  उन  पत्रकारों  तथा  अन्य  लोगों  के  लिए  पर्यावरण

 पुरस्कार  की  घोषणा  जिन्होंने  पर्यावरणीय  जागरूकता  पैदा  करने  में  महत्वपूर्ण
 योगदान  किया  है  1

 भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  ने  4  1987  को  यह  घोषणा  की  कि  जून  के  पूरे
 महीने  को  बम्बई  में  वृक्षारोपण  के  रूप  में  मनाया  जाएगा  ।  इस  कम्पनी  का  प्रत्येक
 कर्ंचारी  इस  माह  के  दोरान  इसकी  शोधशाला  के  चारों  ओर  वृक्ष  लगाएगा  ।

 बडोदा  भारतीय  पेट्रो-रसायन  निगम  लि०  द्वारा  उगाए  गए  एक  लाख  से  भी
 अधिक  वक्षों  के एक  संग्रहालयਂ  को  पर्यावरण  दिवस  के  अवसर  पर  राष्ट्र  को
 समर्पित  किया  गया  ।  संग्रहालय  के  लिए  प्रयुक्त  की  गई  कुल  75  हेक्टेयर  भूमि  में  से
 32  हेक्टेयर  भूमि  पर  वृक्षों  की  70  संकटापन्न  प्रजातियां  उगाई  गई  थी  ।

 श्दृषण  और  वाहन  जनित  प्रदूषणਂ  के  सम्बन्ध  में  बिहार  राज्य  प्रदषण  नियंत्रण
 बोडई  द्वारा  एक  सेमिनार  आयोजित  की  गयी  ।

 अगरतल्ला  त्रिपुरा  के  प्रौद्योगिकी  और  पर्यावरण  विभाग  ने  विश्व  पर्यावरण
 दिवस  के  अवसर  पर  एक  समारोह  आयोजित  जिसमें  उन  व्यक्तियों  को  पांच
 नगद  पुरस्कार  दिए  जिन्होंने  पर्यावरण  को  प्रदूषण  मुक्त  रखने  में  महत्वपूर्ण
 योगदान  किया  था  ।

 यूथ  फार  इन्वायरनमेंट  एक्शनਂ  नामक  एक  स्वेज्छिक  दल  के  अधीन  लोगों  के  दलਂ
 ने  पर्यावरण  सुरक्षा  ओर  सुधार  के  संदेश  का  प्रसार  करने  के  लिए  मद्रास  शहर  से

 चिगलपुट  तथा  वहां  से  वापस  140  की  पैदल  यात्रा  की  ।  यह  पैदल  यात्रा
 4  जून  को  प्रारम्भ  हुई  और  7  1987  को  मद्रास  में  समाप्त  हुई  ।

 दि  चण्डीगढ़  चेप्टर्‌  आफ  दि  इ  स्टीट्यूट  आफ  दि  टाउन  प्लानस
 ने  5  1987

 को  चण्डीगढ़  में  ओर  गरीबों  के  लिए  शरणस्थलਂ  के  सम्बन्ध  में  एक
 सेमिनार  आयोजित  जिसमें  प्रमुख  नगर  इ
 सामाजिक  वंज्ञानिकों  तथा  प्रशासकों  ने  भाग  लिया  ।

 हैं

 परती  भूमि  विकास  बोर्ड

 2480.  श्री  एम०  रघमा  रेड्डी  :

 भी  मानिक  रेड्डी  :

 क्री  धर्म  पाल  सिह  मलिक  :

 शो  सुभाव  यादव  :

 भी  प्रकाश  चन्द्र  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  राष्ट्रीय  परती  विकास  बोर्ड  को  अपनी  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  में

 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा
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 वन  भूमि  सुधार  की  किन-किन  योजनाओं  को  मंत्रालय  द्वारा  अभी  तक  स्वीकृति  नहीं
 दी  गई  है  ;  और  |

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  सत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान
 नहीं  ।

 मंत्रालय  में  इस  उद्देश्य  हेतु  कोई  स्कीम  लम्बित  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 स्वेच्छिक  सेवानिवृत्ति  के लिए  सेवा  अबधि  की  सीमा

 2481.  श्री  राज  कुमार  राय  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  स्वैच्छिक  सेवानिवृत्त  होने  वाले  कमंचारियों  के  लिए  सेवा  अवधि  की
 सीमा  के  संबंध  में  कोई  संशोधन  किया  है  ;  और

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  का  कोई  कर्मचारी  कितने  वर्ष  की  सेवावधि  के  पश्चात्‌
 स्वेज्छा  से  सेवानिवृत्त  हो  सकता  है  और  तत्संबंधी  अन्य  ब्योरा  क्‍या

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  म  त्रालय  के  उप  सत्री  बओरेम  सिंह  :

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  ओश्योगिक  विकास  बंक  के  ऋण

 2482.  चौधरी  राम  प्रकाश  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  सूचना  प्राप्त  हुई  है  कि  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  वेंक  ऋण

 कुछ  राज्यों  में  उचित  ढंग  से  वितरित  नहीं  किये  जा  रहे  हैं  ;

 उन  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगमों  के  नाम  क्या-क्या  हैं  जिन  पर  आरोप  है  क्रि

 वे  भारतीय  औद्योगिक  विकास  ब्रैक  के  पुनोंक्त  ऋण  उचित  ढग  से  वितरित  नहीं  कर  रहे  हैं  ;

 इस  मामले  में  सुधार  के  लिये  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  और

 क्‍या  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बंक  का  प्रभावित  उद्यमियों  को  सीधे  राहत  देने  का
 विचार  है  ?

 वित्त  म  त्रालय  में  राज्य  सत्री  जनाद ंन  पुजारी  )  :  से  सरकार  को  कुछ  ऐसी
 शिकायतें  मिली  हैं  कि  आंध्र  प्रदेश  औदयोगिक  विकास  निगम  ने  एक  खास  अवधि  के  दोरान

 राशियों  का  उचित  रूप  से  भुगतान  नहीं  किया  था  ।  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  जिसे  इस

 मामले  की  जांच  करने  के  लिए  कहा  गया  यह  पाया  क्रि  आंध्र  प्रदेश  औदयोगिक  विकास  निगम

 दूवारा  ऋणों  की  मंजूरी  और  उनके  भुगतान  के  संबंध  में  जिस  प्रक्रिया  का  अनुपालन  किया  है  वह
 अन्य  राज्यों  क ेऔद्योगिक  विकास  निगमों  अपनाई  जा  रही  प्रक्रिया  के  समतुल्य
 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  राज्य  औदयोगिक  विकास  निग्र्मों/राज्य  वित्तीय  निगमों  जैसी #«*  «०,  *
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 राज्य  स्तरीय  संस्थाओं  के  कार्य  निष्पादन  का  समय-ससय  पर  मूल्यांकन  अध्ययन  करता  है  ताकि

 उनके  परिचारूनों  में  सुधार  किए  जाने  वाले  क्षेत्रों  का पता  लगाया  जा  सके  ।  भारतीय  औद्योगिक
 विकास  बैक  राज्य  स्तरीय  एजेंसियों  के  कार्य  पर  ८नके  बोर्डी  में  ममोनीत  अपने  निदेशकों  के  बरिए
 भी  नजर  रखता  है|

 याध्रिकाओं  का  मोके  पर  सिफ्टास  करना

 2483.  श्री  पो०  कुलनवईबेंल  :  क्‍या  अधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  याचिकाओं  के  पर  निपटानਂ  करने  संबंधी  कार्यक्रम  आरम्भ

 किया  है  ;

 यदि  तो  1987  में  अब  तक  कितनी  याचिकाए  प्राप्त  हुई  हैं  और  उनमें  कितनी
 याचिकाएਂ  निपटा  दी  गई  हैं  ;

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  लोगों  की
 शिकायतों  को  तुरन्त  दूर  नहीं  किया  जाता  ;  ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  बोरेन  सिंह  :

 ऐसे  सरकारी  कार्यालय  जिनका  जनता  से  काफी  वास्ता  पड़ता  है  उन्हें  यह  सलाह  दी  जाती  है  कि  दे

 जहां  तक  सम्भव  हो  सके  शिकायतों  का  मौके  पर  ही  निपटान  करने  की  व्यवस्था  ये  महत्वपृ
 रेलवे  स्टेशनों  पर  शिकायत  बंकों  की  बड़ी  शाखाओं  में  काउ  निर्धारित  दिनों

 त्रथा  समय  आदि  पर  जनता  की  शिकायतों  की  खुली  सुनवाई  आदि  के  रूप  में  है  ।

 इस  आशय  को  सूचना  केन्‍्द्रीकृत  रूप  से  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 और  लोक  शिकायतों  का  निपटान  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  1986  के  सूत्र  नम्बर
 20  का  एक  अग  ऐसे  संकेत  हैं  कि  राज्य  अपनी  ओर  से  लोक  शिकायतों  के  निपटान  की  व्यवस्था
 को  मजबूत  बनाने  के  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 मंज्री  के  लिये  लम्बित  पड़ी  राज्यस्थान  को  परियोजनाएं

 2484,  श्री  शान्ति  घारीवाल  :  क्‍या  यजोना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1985-86  और  1986-87  के  दोरान  राजस्थान  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार
 कि  मंजूरी  और  स्वीकृति  के  लिये  कोन-कोन  सी  परियोजनायें  भेजी  थीं  ;

 30-6-1987  तक  इनमें  से  किन  परियोजनाओं  को  मंजूरी  दी  जा  चुकी
 इन  परियोजनाओं  में  से  किन  परियोजनाओं  को  अभी  तक  मंजूरी  नहीं  दी  गई  है

 और  इसमें  विलम्ब  होने  के  कया  कारण  और

 शेष  परियोजनाओं  को  कब  तक  मंजूरी  दे  दी  जायेगी
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुख  :  से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।



 का  संशोधित  अनमा
 खनन

 1.  रामपुरा-अगूचा  खान  तथा  पहले  चरण  की

 चंदरिया  समेलटर  पहले  ही  स्वीकृति
 देदी  गई  है

 जलआपूर्ति  और  सफाई

 1.  बिसलपुर  बांध  जलबापूर्त  स्वीकृति  नहीं
 दीगई
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 विवरण

 राजस्थान  की  लंबित  परियोजनाओं  को  स्वीकृति

 परियोजनाएं  जिनके  बारे  में  30-6-87  तक  स्वीकृत  परियोजनाएं  जिन्हें  अभी

 राजस्थान  सरकार  ने  1985-86  परियोजनाएਂ  स्वीकृति  दी  जामी  है
 तथा  1986-87  में  संघ  सरकार  उनके  बिलम्ध  के  कारण
 को  लिखा  ह

 2  3

 विद्युत

 ह

 1.  खारा  माइक्रो  हाइडल  स्वीकृति  नहीं  अभी  राज्य  सरकार  द्वारा

 (  1%125  कि०  दी  गई  वित्तीय  संसाधनों  को

 ह  जुटाया  जाना
 2.  फुलसर  माइक्रो  हाइडल  -  बही  -  -  बही  -

 (1X280  कि०

 सिंचाई

 ।.  सोम  कमला  अम्बा  परियोजना  -  वही  -  सलाहकार  समिति के  प्र  क्षण
 पर  राज्य  सरकार  की
 णियों की  प्रतीज्ञा

 2.  मैजा का  करण  और  -  वही -
 -  वही -

 मैजाफीडर शा  जता अजना  का

 संशोधित  अनुमान
 3.  सोम  कागाडर  सिच्राई  योजना  -  वही  -  -  बहो  -

 29-7-87  को  ही  राज्य
 सरकार  द्वारा  संशोधित

 स्कीम  दुवारा  प्रस्तुत  की  गई
 तकनीकी  स्वीकृति  प्रक्रिया

 घीन  है  ।
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 2485.  श्रो  एस०  बसबराजू  :

 भी  एच०  एन०  नन्‍्जे  गौड़ा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 4;  क्या  चार  प्रमुख  वेज्ञानिक  संस्थाओं  ने  बताया  है  कि  वे  सुपर  कंडक्टरों  के  मामले  में

 अन्तर्राष्ट्रीय  अशुसंघान  के  समान  है  ?

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  में  किये  गये  अनु  उंधान  का  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 सुपर  संबाहक  में  अनुसंधान  करने  के  लिए  एक  सुदृढ़  आधार  स्थापित  करने  हेतु  क्‍या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोच्योगिको  म  त्रासय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रामिकी  और  अ  तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०  आर०

 भारत  के  अग्रणी  अनुसंधान  संस्थानों  106  डिग्री  कलबिन  तक  के  उच्च  क्रांतिक  तापमानों
 पर  दुलंभ  भूमि  सिरेमिक  आक्साइडों  में  अतिचालकता  परिधटना  को  देखा  गया  कुछ  ग्रामों  के

 बैचों  में  अतिचालकता  नमूने  तेयार  करने  तथा  साथ  ही  उनके  लक्षण-वर्णण  के  लिए  भी  मानकीकृत
 प्रक्रियाओं  का  विकास  किया  गया  है  ।  निओबियम-टिटोनियम  अतिचालकता  पदार्थ  की  तारों  को  भी
 प्रयोगात्मक  पैमाने  पर  रखा  गया  है  ।

 अतिचालकता के  क्षेत्र  में  अनुसंधान  और  विकास  तथा  अनुप्रयोग  प्रयासों  को  प्रोत्साहन
 देने  और  उनके  समन्वय  के  लिए  सरकार  ने  एक  णी्  निकाय  तथा  एक  कार्यक्रम  प्रबंध  बोई|  की
 स्थापना  की

 बिल्ली  में  राजस्थान  संबर्ग  के  प्रतिनियकत  भारतोय  प्रशासनिक  सेवा  के  अधिकारों

 2486  श्री  बी०  श्रीमियास  प्रसाव  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 जी

 कया  संवर्ग  के  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  बहुत  से  अधिकारी  दिल्ली  में

 दिल्ली  प्रशासन  में  और  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  प्र  तिनियुक्त  हैं  ;

 यदि  तो  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  ऐसे  अधिकारियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  जो  दिल्ली

 प्रशासन  में  और  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  प्रतिनियुक्त  हैं  और  वे  कब  से  प्रतिनियुकत  हैं  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इनमें  से  कुछ  पिछले  एक  दशक  से  प्रतिनियुम्त  हैं  यदि  तो
 उन्हें  कब  तक  अपने  मूल  राज्य  को  वापस  भेज  दिया  जायेगा  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य

 संत्री  पो०  चिवस्थरम  )  :  भारतीय  प्रशाप्तनिक  सेवा  के  राजस्थान  संवर्ग  के  30

 कारी  दिल्‍ली  प्रणांसन  तथा  राजधानी  में  केन्द्रीय  सरकारी  कार्यालयों  में  प्रतिनियुक्ति  पर  हैं  ।

 अपेक्षित त.सूचन
 7  दर्शान  वाला  एक  विवरण  संलग्न

 ह

 नहीं  ।
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 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  राजस्थान  संवर्ग  के  अधिकारी  जो  दिल्जी  प्रशासन

 विवरण

 थानी  में  स्थित  केन्द्रीय  सरकारी  कार्यालयों  में  प्रतिनियुक्ति  पर  हैं  :

 क्रम  सं  ०  नाम

 ---

 (  श्रीमती  संगीता  गे  रोला

 (  श्री  बी०  के०  मल्होत्रा व

 सबं/श्री

 एम०  एम०  कोहली  |

 बी०  सी०  पाण्ड

 नरेश  चन्द्र

 अनिल  बोरडिया

 डी०  एन०  प्रसाद

 एस०  पी०  बिशनोई

 बी०  एन०  धौंदियाल

 ,  श्रीमती  अनेतिमा  बौरड़िया

 »  एल०»  मिश्रा

 «  एल०७  एन०  गुप्ता
 .  7०  बी०  गरणशन

 .  बी०  एस»  वर्मा

 «  सतीश  कुमार
 ५

 .  बी७  के०  जुल्शी
 17,  के०  के०  भटनागरः

 218,  अनिल  कुमार  ,

 19.  वी०  एन०  बहादुर

 लिखित  उत्तर

 जमाया

 अधिकारी  जो  दिल्ली  प्रशासन  में
 अन्त  :  संबर्गीय  प्रतिनियुक्ति  पर  है

 1977  )8,10,1986

 1977  04  ,08  1986

 अधिकारी  जो  राजधानी  में  स्थित

 केन्द्रीय  सरकारी  कार्यालयों  में

 नियुक्ति पर

 ह

 1952  24.09 1982  2
 12.04.1982

 25.02.1987

 1957  13:09.1984
 1957  25

 17.07.1983

 18.07.1985

 23.04.1984

 1958  17.05.1985

 1958  06.07.1982

 1959  20.10.1986

 1960  05

 07.06.1983

 1961  17.10.1986

 1962  13.04.1987

 1965  22.04.1985

 1965  02.06  1986

 a
 आबंटन  वर्ष  प्रतिनियुंक्ति  की

 तारीख
 3  4

 75
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 जन  अनलभड:ीननी  उचती  तन  ee  ee,

 ।  2  3  4
 अशनझन  लाना  «५9  अनशन  आे  अवभिनननभगनत  ज़्जिियणःत  वतन  +++

 20.  इन्द्रजीत  खन्‍ना  1967  02.05  05.1986

 22.  श्रीमती  के०  भटनागर  1969  01.06.1987

 22.  ए०  के०  सबसेना  1969  10,05

 23  डा०  एन०  आर०  भसीन  1972  04  05  1982

 24,  कुमारी  ए७  के०  आहुजा  1973  04  .07,1985

 25,  जी०  एन०  हल्दीया  1974  31  07.1985  985

 26,  अभिमन्यु  सिंह  1975  3।

 27.  श्रीमती  आर०  आर०  हल्दीया  1979  10.03.1986

 28,  सलाहउद्दीन  अहमद  1979  10.04.1985

 29.  श्रीमती  सुखदीप  बरार  आवश्यक वस्तुओं के खुदरा म्‌ लय

 30.  कुमारी  नीलिमा  जौहरी  चालू वर्ष में  wd,  1987
 अ--तपपन्न्ननिन  परतपायययण  +  सो  न

 आवश्यक  वस्तुओं  के  खुदरा  म्‌  लय

 2487.  जंगा  रेडडी  :  क्‍या  बजित्ल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  तथा  चालू  वर्ष  में  |  तुलनात्मक  को
 आवश्यक  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  खुदार  मल्य  कया  थे  ,

 पूर्व  वर्ष  में  इनके  स्तर  के  विपरीत  चालू  वर्ष  के  प्रत्येक  महीने  में  इनके  तुलनात्मक  मूल्य
 क्या  थे

 ,
 भोर

 गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  तथा  निश्चित  आय  वाले  गैर  और  श्रेणी
 नगरों  में  रहने  वाले  मध्यम  आय  बर्ग  के  लोगों  पर  मूल्य  बृद्धि  के  प्रभाव  की  यदि  कोई  जानकारी

 मिली  तो  वह  क्‍या  है  ?

 बित्त  म  त्रालय  सें  व्यय  विभाग  में  राज्य  सत्री  ओर
 अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  |  ओर  2  में  दी  गई  है  ।

 विभिन्‍न  सामाजाथिक  समूहों  पर  मूल्य  वृद्धि  के  प्रभाव  को  उपभोक्ता  मूल्य  सूचक
 अर्थात  औद्योगिक  श्रमिकों  के लिए  अखिल  भारतीय  उपभोक्ता  मूल्य  सूचक  अंक

 अंक  -  1960--  नगरीय  गैर-श्रमिंक  कर्मचारियों  के लिए  अखिल  भारतीय  उपभोक्ता  मूल्य  सूचक
 अंक  : 1960--  100)  तथा  कृषि  मजद्रों  क ेलिए  अखिल  भारतीय  उपभोक्ता  मूल्य  सूचक
 अंक  :  के लिए  कोई  में  हुए  घटबढ़  द्वारा  आंका  जा  सकता  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे

 ने  वाले  ध्यक्तियों  के  लिए  कोई  पृथक  उपभोक्ता  मूल्य  सूचक  अ  क  नहीं  है  ।

 उपरोक्त  वर्णित  तीनों  सूचक  अ  को  में  जनबरी  84  से  हुई  घटबढ़  संलग्न

 विवरण 3 में दिखाई भयी 46
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 !

 दिल्ली  में  चुनी  हुई  मदों  के  खुदरा  मूल्यਂ
 निम्न  सप्ताहों  के  अन्त  में  में

 वस्तु  इकाई  2.1.87  3.1.86  4.1.85  6.1.84

 1  2  3  4  5  ७

 चावल  किलोग्राम  4.50  4.00  3.50  4.00
 रा

 गेहूँ  न  2.30  2.25  2.00  2.25

 ज्वार  कु  2.30  उन्‍न्न०  उन्न०  2.00

 बाजारा  कि  2.40  2.25  1.50  1.60

 चना  न  5.25...  7.00  6.25  4.50

 अरहर  सर  7.50...  6.00  6.75  8.00

 मूंग  7  7.00  7.00  7.60  6.25

 मसूर  न  7.25  6.75  6.50  6.50

 उड़द  श  8.00...  8.20  8.60  7.00

 आलू  3  3.00  2.00  1.00  1.50

 प्याज  कि  3.50.  2.50  1.50  2.00

 दूध  लिटर  5.00  500  4.50  4.00

 मछली  किलोग्राम  26.00.  18.00  18.00  18.00

 मांस  7  28.00...  26.00  22.00.  21.00

 मिर्चे  हि  18.00  24.00.  28.00...  15.00

 चाय  कि  34.00.  36.00  34.00...  34.00

 सोफ्ट  40  किलोग्राम  27.37  26.80  23.70.  उन्न०

 मिट्टी  का  तेल  लिटर  2.25...  2.11  1.92  1.89

 आटा  किलोग्राम  2.60  2.90  2.50  2.40

 चीनी  भाव  नहीं  6.50  5.70  5.40.

 गुड़  कि  4.00  5.00  ३.00  3.00

 बनाल्वति  +  23.00.  18.52  16.35  14.20.

 मू  मफल्लीका  तेल  ,,  25.00...  20.00  22.00...  29.00

 सरसों  का  वेश  ,,  20.00  14.00  1500  21.00

 गारियल  का  तेल  ,,  37.00.  29.00  44.00  34.00

 जिजेली  का  तेश  ,,  26.00.  21.00  21.00  20.00
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 ||  2  3.  4  5  6

 नमक  कि०  प्रा०  1.75  0.60  0.60  ०.50

 माचियसें  ड्ब्बो
 0.30  0.25  0.25  0.25

 कपड़े  धोने  का  साबुन  बार  9.50.  9.30.  11.50.  8.50

 लट्ठा  अद्‌द  15:65  14.25  14.25  14.00

 घोती  कर  भाव  77.70  76.55  58.80
 '

 साड़ी  ज  57.40  57.40  56.70  58.80

 ok  »«  जनबरी  के  प्रथम  सप्ताह  को  मूल्य

 स्रोत  :-  नागरिक  पूति  विभाग

 Toro  :  उपलब्ध  नही
 ५

 |

 )  Co ¢  स्‍ः

 ह  हि  fe
 ५.  *  कं  पे

 nf  ‘ ie  ह्‌*  ५५%  फ््कि

 ७5.६  /  १  fw  सन
 ह,ः

 ONS.  नकवी  ”  १7४४

 OF de!  me,  .  ।5  boil  es  है
 On  छः  be  ७  !  ४८9०५  हक  8  5
 ७६.३4.  0६.++  (७.९५  ४८9०५  हक  ॥क  की
 ७५.०६  ९७.१८  (५.९:  00.94  »  है  कक

 ५
 78
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 अखिल  भारतीय  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांकों  में  घटवढ़

 वर्ष  महीना  आद्योगिक  श्रमिक  उपभोक्ता  गहरी  गर-श्र  मिक  कमंचारियां

 मल्य  सचकाक  कृषि  श्रमिकों  के  लिए

 आधार  .  (19600  100)  भोक्‍ता  के  लिए  उपभोकता

 मल्प  सचकांक
 1960-6)  |  100)

 सूचकांक  1960-61  )

 1984  जनवरी  563  5()4  523

 1985  जनवरी  5४४  5३४  523

 1986  जनवरी  629  577  ६5३

 1987  जनवरी
 ह

 688  625  573

 फरवरी  086  624  573

 माच  68४6  625  573

 अप्रल  69]  630  572

 मई  705  63४  579

 जन  715  न्पः  58४

 विदेशों  कर्ज

 2488.  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  :

 श्रो  थो०  एम०  रेडडी  :  क्या  कित्त  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  भारत  पर  कुल  कितना  विदेशी  कर्ज  है  :

 किन-किन॑  देशों  और  वित्तीय  संस्थानों  से  कर्ज  लिया  गया  टै  ;  और

 क्‍या  विदेशों  से  लिए  गए  कर्ज  की  राशि  पाउंड  और  डालर  की  तुलना  में  रुपए  के

 मूल्यनਂ  के  कारण  दुगुनी  हो  गयी  है  हु

 कित्स  मंत्रालय  में  व्यय  बिभाग  में  राज्य  मंत्रों  गढ़  :  और  सूचना
 संलग्न  विवरंण  में  दी  गयी  है

 हु

 विदेशी  ऋण  को  पूरी  राशि  को  सयुकत  राज्य  अमेरिका  डालरों  और  पौंड  स्टलिंग  में

 अभिहिंत  नहीं  किया  जौंता हैं  बल्कि  यह  मिली-जुली  करेंसियाँ में  होती  हे
 ।  यच्धवि  अन्य  करेंसियों  के

 मुकाबले  की  विनिर्सथ  देर  में  होने  वाले  परिवर्तनों  के  फलस्त्ररूप  भपयों  में  अन्य  ऋण  देयता

 है  3
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 की  राशि  में  समय-समय  पर  परिवतंन  होते  फिर  भी  संबद्ध  विदेशी  करेंसियों  में  अंकित  ऋण  की
 राशि  पर  विदेशी  मुद्रा  दरों  में  होने  बाल  ऐसे  परिवतंनों  का  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  है  ।

 देश  का  नाम  31-3-87  को  शेष  बकाया  राशि

 देशों  के  सम्बन्ध

 1...  आस्ट्रिया  लियाई
 2.  बेल्जियम

 3.  कनाडा

 4.  डेनमार्क  कोन

 5.  फ्रांस  फ्रांक  )
 6.  जमंनी  संघीय  गण  राज्य

 7.  इटली

 8...  जापान
 9.  नीदरलंण्ड

 ब्रिटेन

 संयुक्त  राज्य

 अमेरिका

 अत्तर्शष्ट्रीय  पर्स
 निर्माण  और  विकास  बंक

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ

 विजरण

 मार्च  को  विदेशी  ऋणों  खाते  की  बकाया

 देनदारी  को  दर्शाने  बाला  बिवरण  ।

 14.  अन्तर्राष्ट्रीय  कृषि  विकास  निधि

 15.  यूरोपीय  आधथिक  समुदाय  ०ए०सी०

 (16,  स्विटजरलंण्ड
 ह  ह

 18.  आई०एम०ओ  ०

 19.7  ईरान  प

 ग  20."  कुबंत  निधि  ०्डी०

 देशों  की
 करेंसी  मिलियन

 570.552  57.63

 3864.191  132.54

 706.392  697.21

 834.042  157.63

 5136.709  1094.12
 4320.939  3063.55

 41.739  54.  30

 4084.700  4.08

 328.925  2828.75
 1757.280  1103.57

 256.124  530.43.

 2861.978  3723.43

 2272.169:
 '

 2956.09

 9763.129  12701.83

 112.380  146.08

 52.641.  58.39  ..

 36.93...  3९.99

 40-991.  14,77.

 3.912  दि  5.09.

 .  $.324  ,  .  5.99...
 /  -  302.94
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 21.  ओपेक  92.415  120.23

 22.  सऊदी  कोष  232.441  80.66

 23.  संयुक्त  अरब  अमी  रात  40.001  52.04

 24.  चेकोसलोवाकिया  )  61.169  6.12
 25.  हुंगरी  22,926  2,29

 26.  पोलैंड  1.146  0.11

 27.  सोवियत  जनवादी

 जनतंत्र  संघ  )  577,691  854,52

 28.  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष

 न्यास  निधि  )  371,311  620.67

 29.  ईरान  386.413  502.72

 जोड़  :  31918.78

 टिप्पणी  :  दाता  देशों  की  करेंसियों  के  आंकर्ड

 31  मार्च  1987  को  प्रचलित  विदेशी

 मुद्रा  दर  के  आधार  पर  परिवर्तित
 किए  गए  हैं  ।

 +इसके  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  विस्तारित  कोष

 सुविधा  के  अन्तगंत  पुनः  क्रय  सम्बन्धी  बकाया  देयताओं  की  राशि
 3  1987  को  333.750  करोड़  एस०डी०आर०  (4826.02
 करोड़  है  ।

 चर  दन  व्यापार  का

 2489.  श्री  मरसिह  सर्यवंशी  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  वानिकी  सलाहकार  बोडं  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  अन्देन  के  एक  राज्य  से

 दूसरे  राज्य  में  ले  जाने  को  विनियमित  करने  के  लिए  एक  कानून  बनाने  का  सुझाव  दिया
 और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?  मु

 पर्यावरण  और  बन  मत्रासय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  क्षेत्रीय

 सलाहकार  समूहों  में  से  एक  अन्तर  राज्य  वन  उत्पादन  आन्दोलन  पर  विलम्बन  का  सुझाव  दिया

 सभी  क्षेत्रीय  सलाहकार  समूहों  से  रिपोर्ट  मिलने  के  उठाये  जाने  वाले  कदमों  को

 निश्चित  करने  के  इस  रिपोर्ट  के  साथ-नाथ  अन्य  सुझावों  की  जांच  होगी  ।



 ७76 कप

 राज्यों  द्वारा  आबंटित  धन  का  उक्‍योग

 2490.  भ्री  के०डी०  सुल्तानपुरी  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोन-कौन  से  राज्यों  ने  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  आबंटित  बन  का  पूरा  उपयोग  नहीं
 किया  और

 गत  दो  वर्षो  का  तत्मंत्रंथी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 |]
 में  मरे  मंत्रो बित्त  मंत्रालय  में  व्यय  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०के०ਂ  :  ओर  राज्य

 योजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  अनुमोदित  संशोधित  गाडगिल

 फामू  ला  के  अनुसार  ब्लाक  ऋण  और  अनुदान  के  रूप  में  दी  जाती  ये  किन्‍्हीं  विशेष  परियोजनाओं
 अथवा  कार्यक्रमों  से  सम्बन्धित  नहीं  अनेथे  उन  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सहायता  में  अनुपातिक
 कटौती  की  जाती  है  जिन्होंने  योजना  आयोग  और  राज्य  सरकार  के  बीच  हुए  विचार-विमर्श  के  दौरान

 नियत  किए  गए  अनुमोदित  योजना  परिव्‌यय  को  पूरा  नहीं  किया  है  उन  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  भी  इसी
 प्रकार  की  कटोती  की  जाती  है  जिल्होंने  राज्य  योजना  के  अधीन  निर्धारित  परिव्यय  पूरा  नहीं  किया
 गया

 यषं  अनुमोदित  और  परिव्‌यय  के  दोरान  केन्द्रीय  सहायता  में  निम्न  प्रकार  से  कटौतियां

 को  गई  :-

 र० )
 राज्य  केन्द्रीय  सहायता  में

 असम
 कट

 नन्‍>+

 2  गुजरात
 न

 3  हरियाणा
 4.  हिमाचल  प्रदेश  0.05  --

 5  केरल  है  0,09

 6  मध्य  प्रदेश  0.95  -

 7.  महाराष्ट्र  0.27

 8,  मणिपुर
 पा  0.49

 9,  उड़ीसा  0.09

 पंजाब  2.88

 राजस्थान  न+  0.46

 त्रिपुरा  0,26

 पश्चिम  बंगाल

 कुल  जोड  :  9.79  6,74
 अन्‍न्‍««  आमम«««क

 86
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 अीनननन-«न्‍«मम  न  तन  जन  जब

 |

 उड़ीसा  में  बनरोपण  कार्यक्रम

 2491,  श्री  राधाकांत  डिगाल  :  कया  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  राज्य  में  वनरोपण  कार्यक्रम  के  लिये  कौन-कौन  सी  योजनायें  बनाई  गई

 उनमें  से  कितनी  योजनाएं  राज्य  के  आदिवासी  जिलों  में  कार्यान्वित  की  गई

 सरकार  द्वारा  निर्धारित  मानदंड  के  अनुसार  प्रत्येक  जिले  में  कम  से  कम  कितने  प्रतिशत

 भूक्षेत्र  में  बन  होने  और

 तत्संबन्धी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान
 :

 उड़ीसा
 राज्य  में  वनारोपण  का  काम  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तग्गंत  किया  जाता  इसमें  वनरोपण  क्षेत्र
 और  ग्रामीण  विकास  विभाग  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  .  विदेशों  से  सहायता  प्राप्त  उड़ीसा
 जिक  वनरोपण  परियोजना  सहित  राज्य  योजना  और  योजना  स्तर  योजनाएं  तथा  राज्य  वनसंवर्धन
 निगमों  द्वारा  संस्थागत  सहायता  से  कार्यन्वित  की  जा  रही  बनरोपण  योजनाएं  शामिल  हैं  ।

 जनजाति  जिलों  में  भी  वनरोपण  कार्यक्रमों  को  कर्यान्वित  किया  जा  रहा

 राष्ट्रीय  वन  नीति  के  अनुसार  समस्त  देश  के  एक  तिहाई  भूमि  पर  वन  होने
 परन्तु  इसमें  जिलावार  प्रतिशत  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सें  वन  लगाने  का  कार्यक्रम

 2493,  श्रीमती  डो०  के०  भंडारी  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  सिक्किम  में  वन  लगाने  के

 लिये  कार्यक्रम  के  बारे  में  8  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5987  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  वोई  द्वारा  वर्ष  1987-88  के  लिए  निर्धारित  किए  गए

 150  लाख  पौधों  को  लगाने  के  लक्ष्य  में  से  20  1987  तक  सिक्किम  में  कितने  पोधे  लगाये
 गये  हैं  ;

 इन  पोधों  की  पहचान  के  लिए  उन  पर  क्‍या  विशेष  चिन्ह  लगाये  गए  ओर

 सिक्किम  में  वर्ष  1987-88  के  दोरान  राज्य  क्षेत्र  योजनाओं  और  केन्द्र  प्रायोजित
 योजनाओं  के  अन्तर्गत  विभिन्‍न  योजनाओं  को  क्रियान्वित  के  लिए  कुल  प्रस्तावित  धनराशि  में  से

 20  1987  तक  कुल  कितनी  धनराशि  दी  गई  थी  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मस्त्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्री  जियाउरंहमान  :  रोपे  गए

 वक्षों  का  दिन-प्रति-दिन  का  रिकार्ड  नहीं  रखा  जाता  के  अन्त  तक  82.60
 लाख  वृक्ष  रोपे  गए

 रोपे  गए  पौधों  की  पहचान  के  लिए  कोई  विशेष  चिन्ह  नहीं  दिया  जाता
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 वनरोपण  की  राज्य  क्षेत्र  की  स्कीमों  के  राज्य  सरकार  द्वारा  निष्नियां  बंटित  की
 जाती  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीमों  के  केन्द्र  सरकार  द्वारा  20.7.1987  तक  निम्नलिखित
 धनराशि  बंटित  की  गई  है  :--

 स्कीम  का  नाम  20.7.87  तक  दी  गई  सहायता

 रुपये

 1...  ग्रामीण  जलाबन  की  लकड़ी  की  पौधरोषण

 और  पारि-संवेदनशील  गैर-हिमालय  क्षेत्रों  श्न्य
 में  वनरोपण

 2...  हिमालव  क्षेत्र  में  भूजल  ओर  बक्ष  संरक्षण  सायल  श्न्य
 मु

 3.  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  5.00

 4,  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  कार्यक्रम  7,25

 विदेशों  स॒द्रा  बिनियमस  अधिनियम  के  उल्लंघन  के  लिए  ली  गई  तलाशियां

 2494.  श्री  अमल  दत्त  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  भारतीय  नागरिकों  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  के  भजे  जाने
 के  बारे  में  18  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3149  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1986  के  दौरान  ली  गई  तलाशियों  के  मामलों  में  क्या  कार्यंबाहों  की  गई  तथा
 कितने  मुकदमे  चलाये  गए  ;  और

 वर्ष  1987  (30  1987  के  दोशन  कितनी  तलाशियां  की  गई  और  उनका
 क्या  परिणाम  निकला  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  व्यय  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  :  प्रवर्तन  निदेशालय
 ने  1986  के  दोरान  4186  तलाशियां  लीं  और  इसमें  से  27  मामलों  में  मुकदमें  शुरू  किए  गए  ।

 वर्ष  1987  के  दौरान  (30  1987  1697  तलाशियां  ली  गई  जिममें  बहुत
 से  आपत्तिजनक  दस्तावेजों  के  अतिरिक्त  261.74  लाख  रुपए  की  भारतीय  म॒द्रा  ओर  62.83  लार

 रुपए  के  बरावर  विदेशी  मुद्रा  पकड़ी  गई  ।

 सिविल  सेवा  1987  में  प्रश्नों  का  गलत  तरोके  से  तेयार  किया  जानाਂ

 2495.  प्रो०  निर्मेला  कुभारों  शक्ताबत  :  कया  प्रधान  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  संघ  लोक  सेवा  आयोग  को  ऐसे  अभ्यावेदन  मिले  हैं  जिनमें  कहा  गया  है  कि  सिबिल

 सेवा  1987  में  राजनीति  विज्ञान  पत्र  में  चार  प्रश्न  ऐसे  थे  जिनके  सभी  उत्तर

 गलत  तरीके  से  त॑यार  किये  गये  थ  जिसके  फलस्वरूप  उन  प्रश्नों  को  बिल्कुल  ही  छोड़  दिया

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  ;  और
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 हितों  को  अन्य  उम्मीदवारों  की  तुलना  में  संरक्षण  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  तथा  गह  मम्त्रालय  सें  राज्य
 सन्‍त्रो  हां  ।  संघ  लोक  सेवा  आयोग  को  इस  आशय  के  अभ्यावेदन

 प्राप्त  हुए  थे  जिनमें  यह  आरोप  लगाया  गया  था  कि  सिविल  सेवा  1987  में

 राजनीति  शास्त्र  के  प्रश्न  पत्र  के  कुछ  प्रश्न  इस  ढंग  के  थे  कि  इन्हें  हल  करना  सम्भव  नहीं  था  ।

 और  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  मामले  की  पूर्ण  रूप  से  जांच  की  गई  थी  तथा

 ऐसे  प्रश्न  जिन्हें  हल  नहीं  किया  जा  सकता  था  उन्हें  आयोग  की  सामान्य  प्रथा  के  अनुसार  प्रश्न  पत्र
 से  निकाल  दिया  गया  इससे  यह  सुनिश्चित  हो  गया  कि  अन्य  उम्मीदवारों  की  तुलना  में  वैकल्पिक
 विषय  के  रूप  में  राजनीति  शास्त्र  लेने  वाले  उम्मीदवारों  पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  न  पड़े  ।

 विश्व  बेक  हारा  भारत  को  दो  गई  घतराशि

 2496.  श्री  के०  रामचस  रेडडी  :  क्या  बिसत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विश्व  बंक  द्वारा  वर्ष  1986-87  में  भारत  को  सहायता  और  ऋण  के  रूप  में  कितनी
 धनराशि  दी  गई  है  ;

 वर्ष  1987-88  में  कितनी  धनराशि  दिए  जाने  की  संभावना  है  ;

 विभिन्‍न  राज्यों  कौ  यह  धनराशि  आवंटित  करते  समय  किन  मानदंडों  और  मार्ग-निर्देशों
 पर  विचार  क्रिया  जाता  है  ;  और

 आन्ध्र  प्रदेश  को  वर्ष  1986-87  और  1987-88  में  कितनी  धनराशि  आबंटित  की
 गई  है  ?  '

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यक्ष  विभाष  में  राज्य  मसत्रो  थो०  के०  :  और  30
 1987  को  समाप्त  होने  वाले  बक  के  राजकोषोय  वर्ष  1987  के  दोरान  विश्व  बैंक  समूह  द्वारा

 280.4  करोड़  अमरीकी  डालर  की  सहायता  का  वचन  दिया  गया  है  जितमें  से  212.80  करोड़  डालर

 अन्तर्राष्ट्रीय  पुननिर्माण  ओर  विकास  बेंक  के  उधारों  के  रूप  में  और  67.60  करोड़  डालर  अन्तर्राष्ट्रीय

 विकास  संघ  के  ऋणों  के  रूप  में  होगी  ।  वँक  के  राजकोपीय  वर्ष  1988  के  दौरान  वचनबद्ध  सहायता

 की  मात्रा  लगभग  2.5  अरब  डालर  तक  की  होने  की  आशा  है  ।

 और  बिश्व  बैंक  समूह  द्वारा  सहायता  के  वचन  विशिष्ट  परियोजना  नितेशों  के  रूप

 में  दिए  जाते  हैं  और  ये  राज्यों  के  आधार  पर  नहीं  होते  इसलिए  विश्व  बैंक  समूह  द्वारा  दी  जाने
 वाली  सहायता  का  आन्ध्र  प्रदेश  को  आजंटन  करने  का  प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 बैंक  के  राजकोषीय  वर्ष  1986  और  1987  के  दोरान  विश्व  वेंक  समूह  ने  आन्ध्र  प्रदेश

 परियोजना  के  लिए  27.10  करोड़  डालर  के  वचन  दिए  हैं  ।

 शेयरों  पर  ओबरड्  फूठ  की  सुविधा

 2497.  श्री  कुवर  राय  :  क्‍या  बित्ल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  ने  अपने  शेयरों  पर  ओवरड़ाफूट  की  सीमा  बढ़ाने  का

 अनुरोध  किया  है  ;  और  *

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बिस्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  भारतीय  रिजरवं  बंक  ने  सूचित

 किया  है  कि  उसे  शेयरों  के  बदले  ओवरड्राफूट  की  सीमा  बढ़ाने  के  बारे  में  पब्लिक  लिमिटेड
 »से  कोई  अनरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 अनुभाग  अधिकारी  के  बतनमास  सें  बेततन  का  निर्धारण

 2498,  श्रो  महेस्र  सिह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  संध  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  आयोजित  की  जाने  वाली  वरिष्ठ  वेयक्तिक

 सहायक  अनुभाग  अधिकारी  का  विभागीय  परीक्षा  के  प्रश्न  पत्रों  को  दो  भाषाओं  में  मुद्रित  करने  का
 निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  विभागीय  परीक्षा  में  उत्तीर्ण  होने  के  पश्चात्‌  संघं  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  चने  गये
 श्रेणी  आशुलिपिकों  तथा  सहायकों  का  वेतन  पुराने  वेतनमान  650-1040/1200  २०  में  710/-
 रुपए  निर्धारित  किया  जाता  था  तथा  इस  समय  उनका  वेतन  संशोधित  वेतनमान  2000-3500  रुपये
 में  2000  रुपए  निर्धारित  किया  जाता

 क्‍या  सरकार  का  संशोधित  वेतनमान  में  उनका  वेतन  2120/-  रुपए  निर्धारित  करने  का
 विचार

 (=)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 (a)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  तथा  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  जहां  पर  बरिष्ठ

 वैयक्तिक  सहायकों/अनुभाग  अधिकारियों  के  पद  के  लिए  विभागीय  परीक्षा  के  उम्मीदवारों  को
 हिन्दी  या  अंग्रं  जी  में  प्रश्न-पत्र  हल  करने  की  अनुमति  देते  वहां  प्रश्न-पत्र  द्विभाषी  अर्थात्‌  हिन्दी  और
 अंग्र  जी  दोनों  भाषाओं  में  छापे  जाएंगे  ।

 हां  ।

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 चतुर्थ  वेतत  आयोग  ने  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  अनुभाग  अधिकारी  ग्रेड  में  सथा
 केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा  के  ग्रेड  में  पदोन्नति  होने  पर  रु०  2000-3500  के
 घित  वेतनमान  में  न्यूनतम  प्रारम्भिक  वेतन  2120/-  रखे  जाने  की  कोई  विशेष  सिफारिश  नहीं  की

 सरकार  द्वारा  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  को  विना  किसी  संशोधन  के  स्वीकार  कर  लिया
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 सहायक  ग्रेड  से  अनुभाग  अधिकारी  ग्रेड  में  तथा  केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा  में  ग्रेड
 से  ग्रेड  में  प्रदोन्‍नति  होने  पर  अधिकारियों  का  वेतन  रु*  2000-3500  के  संशोधित

 वेतनमान  में  देतन  निर्धारण  के  सामान्य  नियमों  के  अनुसार  निर्धारित  किया  जाएगा  ।

 की  वृष्टि  से  सं  ज्रो  देना

 2499.  श्री  पाटिल  :  क्‍या  पर्थावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  केन्द्रीय  सरकार  को  पर्यावरण  सम्बन्धी  मंजूरी  के लिए  राज्य

 सरकारों  से  कितने  आवेदन  प्राप्त  हुए

 उनके  मंत्रालय  में  कितने  आवेदत  एक  वर्ष  से  अधिक  की  अवधि  से  लम्बित  पड़

 इसके  क्‍या  करण

 कितने  आवेदन  पत्र  स्वीकार  किए  गए  हैं  तथा  कितने  अस्त्रीकार  कर  दिए  गए  और

 (४)  अस्थीकार  किए  जाने  के  क्‍या  करण  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जिवाउरंहमान  :  पिछते  एक
 बर्ष  के  दौरान  विभिन्न  राज्य  सरकारों  से  पर्थावरणीथ  मंजूरी  के  लिए  38  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 और  राज्य  सरकारों  द्वारा  अवेक्षित  पर्तावरणीय  आंकड़े  प्रस्तुत  न  करने  के  कारण
 एक  वर्ष  से  भी  अधिक  समय  से  पर्यावरणीय  मंजूरी  के  लिए  56  आवेदन  पत्र  लम्बित  हैं  ।

 347  आवेदन-पत्रों  को  मंजूरों  दी  गई  है  और  192  अआवेदन-पत्रों  को  नामंजूर  कर  दिया
 गया  है  क्‍योंकि  1978  में  पर्यावरण  विभाग  द्वारा  पर्यावरणीय  प्रभाव  मूल्यांकन  आरम्भ  किय
 गया  था  ।

 (¥)  इन  आवेदन-पत्रों  को  नामंजर  करने  के  मुख्य  कारण  ये  थे  :-

 -  अपेक्षित  पर्यावरणीय  आंकड  प्रस्तुत  न  करना

 -  अपेक्षित  पर्यांवरणीय  कार्यकारी  योजना  बेस्तुत  न

 -  पर्यावरणीय  ओर

 -  पर्यावरण  पर  सम्भावित  प्रतिकूल  प्रभाव  ।

 बल  को  स्थापना

 2501.  नारायण  चन्द्र  पराशर  :  तया  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  पर्यावरण  संरक्षण  के  लिए

 कृषिक  बल  की  स्प्रापना  के  बारे  में  ।4  1982  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  -.  924  के  उत्तर  के
 4

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पर्यावरण  के  संरक्षण  के  लिए  कृतिक  वल  की  स्थापता  कर  दी

 गई  है  ?

 .  पर्याधरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जियाउरंहमान  :  हां  ।  दो

 कृत्यक  एक  उत्तर  प्रदेश  और  दूसरा  राजस्थान  1982  और  1983

 में  स्थापित  किए  गए  हैं  ।
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 2502.  सुधोर  राय  :  कया  पर्यांबरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  भर  में  वनों  के  अत्यधिक  काटे  जाने  पर  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कुछ  अंकुश
 लगा  और

 पिछले  तीनਂ  वर्षों  के  राज्य-बार  कितनी  अतिरिक्त  भूमि  को  सामाजिक  वानिकी
 के  अन्तगंत  लाया  गया  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमाम  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वन  लगाए  गए  क्षेत्र  का  राज्य  वार  विबरण  दर्शाने

 एक  बिवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है|

 विषरण

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्यवार  वन  लगाये  गये  क्षत्र

 000  ह े०

 राज्यकिन्द्र  शासित
 1984-8  5  1985-86  1986-87  6-87

 आन  प्रदेश  96.067  157.80  143.71

 2.  असम  21.126  19.80  31.28

 3.  बिहार  68.689  76.15  135.55

 4.  गुजरात  145.17  124.85  113.55

 5.  हरियाणा  48.375  46.85  37.08

 6.  हिमाचल  प्रदेश  25.95  33.60  33.56

 7.  जम्मू  ओर  कश्मीर  14.485  23.35  28.53

 8.  कर्नाटक  115.38  127.30  115.84

 9.  केरल  38,539  58.30  75.96.

 10.  मध्य  प्रदेश  172.81  175.05  196.00

 11...  महाराष्ट्र  96.95  108.25  119.09

 12. =  मणिपुर  5.32  6.25  7.44

 13.  मेघालय  5,135  6.55  7.90

 14.  नागाल॑ण्ड  7.79  13.45  27.18

 15.  उड़ीसा  53.4  96.50  116.34

 16.  पंजाब  26.5  29.50  28.38.

 17.  राजस्थान  41.578  47.90  67  05
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 18.  सिक्किम  4.016  4.1  |  5.75

 19.  तमिलनाइ  55.34  60.75  99.06

 20.  त्रिपुरा  7.5  10.00  13.15

 21.  उत्तर  प्रदेश  170.21  177.40  243.25

 22...  पश्चिम  बंगाल  50.05  55.75  77.80

 23.  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  445  4.75  6.12

 24...  अरूणाचल  प्रदेश  6.33  5.15  6.25

 25.  च्षण्डीगढ़  0.225  0.076  0.19
 26.  दादर  और  नगर  हवेली  1.065  1.55  1.76

 27...  दिल्‍ली  1.335  1.25  3.15

 28...  दमन  और  दीव  1.49  2.25  3.40

 29.  लक्ष्य  द्वीप  0.0055  0.0125  0.01

 30.  मिजोरम  32.5  35.00  23.90

 31.  पाण्डिचेरी  0.487  0.55  0.65

 कुल  1318.28 1514.538  1761.87
 में  बत  लगाने  की  योजना

 2503  क्रो  कमला  प्रसाद  क्‍या  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 पिछले  एक  वर्ष  के  दोरान  दिल्ली  में  कितने  पेड़  गिराए  गए  ओर  उसके  क्‍या  कारण

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  की  उद्यान  दिल्‍ली  नगर  नई  दिल्‍ली  नगर
 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  और  दिल्ली  छावनी  बोर्ड  आदि  जैसी  सिविल  संस्थाओं  ने  पिछले

 वर्ष  कितने  पेड

 कितने  पोधे  पनपे  और

 क्या  दिल्‍ली  में  एक  लाख  पेड़  लगाने  का  लक्ष्य  पूरा  कर  लिया  गया

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राम्य  मंत्रों  जियाउरहमान  सूचना
 एकत्रित  की  जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी

 बिबरण  संलग्न  है  ।

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 हां  ।
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 विवरण

 संघ  शासित  क्षत्र  दिल्‍नी  1986-87  के  लिए  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तग्गंत  बनरोपण

 क्रम  संख्या  एजेंसो  का  नाम  लगाए  गए  वृक्षों
 की  संख्या

 1.  लोक  निर्माण  विभाग  6,34,000

 2.  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  3,18,120

 धि  दिल्ली  नगर  निगम  7,67,000

 4.  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  13,29,590

 5.  दिल्ली  कनटोनमेंट  बोर्ड  98,598

 6.  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  91,341

 7.  दिल्‍ली  जल  प्रदाय  एवं  मल  जल  प्रयवंध  14,910

 कार्यकारों  प  जी
 2504.  डा०  बोी०एल०  शैलेश  :  क्‍या  बिस्तस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कुछ  समय  से  कार्यकारी  प ूजी  की  कमी  की  समस्या  पहले  से  बहुत  गंभीर  हो  गई

 क्‍या  कायंकारी  प्‌  जी  की  आवश्यकता  के  आकलन  के  लिए  कोई  मानदण्ड  निर्धारित
 किए  गए  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 क्‍या  देश  में  हाल  ही  में  आए  ज॑ंसे  कम्पनियोंਂ  की  भारी  संख्या  में
 स्थापना  के  कारण  सरकार  का  कार्यकारी  पू  जी  आकलन  सम्बन्धी  मानदण्डों  में  परिवर्तन  करने  का
 विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाद  न  :  भारतीय  रिजवयं  बंक  ने  सूचित
 किया  है  कि  ओद्योगिक  क्षत्र  के नाम  बकाया  बंक  ऋणों  की  राशि  जो  मुख्य  रूप  से  कार्यशील

 पूजी  वित्त  के  रूप  में  होती  वर्ष  1986-87  में  4304  करोड़  रुपए  की  वृद्धि  हुई  ।

 भारतीय  रिजवं  बंक  ने  आद्योगिक  एककों  की  कार्यशील  पूजी  सम्बन्धी  आवश्यकताओं
 का  सल्यांकन  करने  के  लिए  मानक  निर्धारित  किये  इन  मानकों  का  सम्बन्ध  ऋणकर्ताओं  के

 न्यूनतम  माजिन  और  निर्धारित  सीमाओं  के  अनुसार  तालिकागत  सामान  के  अनुरक्षण  तथा  प्राप्य

 वस्तुओं  से

 भारतीय  रिजबं  बंक  द्वारा  निर्धारित  प्रणाली  की  बराबर  समीक्षा  की  जाती  भारतीय

 रिजवं  बंक  हाल  ही  में  ऋण  प्राधिकार  योजना  के  परिचालन  की  शर्तों  को  उदार  बनाने  की

 घोषणा  की
 है

 जिसमें  अन्य  बातों  के  मामले  के  गुण  दोषों  के  आधार  पर  तालिकागत
 सामान  और प्राप्य  वस्तुओं  से  सम्बन्ध  निर्धारित  मानकों  में  20  प्रतिशत  तक  फेर  बदल  करने  की

 व्यवस्था  है  ।

 बिसीत  संस्थाओं  द्वारा  रुग्ण  कंपनियों  को  चालू  करता

 2505  बी०  एल०  शैलेश  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि
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 क्‍या  वित्तीय  संस्थाओं  की  यह  नीजि  कुल  मिलाकर  असफल  रही  है  कि  रुग्ण  कम्पनियों  के
 विद्यमान  प्रबंध  मंडलों  की  संस्था  द्वारा  वित्तीय  सहायता  दिए  जाने  से  पहले  कुल  वित्तीय  आवश्यकता
 की  कम  से  कम  20  प्रतिशत  धनराशि  जमा  करनी  चाहिए  ;

 क्‍या  रुग्ण  कम्पनियों  के  प्रबंधक  अपने  उद्यमों  को  बंद  करने  अथवा  उन्हें  बेचने  के  इच्छक
 नहीं  हैं  भोर  वे  रुग्ण  कम्पनियों  को  सामान्य  वित्तीय  सहायता  कायंत्रम  द्वारा  पुनः  खालू  करने  अथवा
 उनका  स्वस्थ  कम्पनियों  में  विलय  किए  जाने  के  लिए  सहज  रूप  से  उत्तरदायी  नहीं  हैं  ;  और

 ण्दि  तो  सरकार  का  वित्तीय  संस्थाओं  को  क्‍या  शक्तियां  प्रदान  करने  का  है
 ताकि  वे  उद्योगों  को  रूग्ण  होने  से बचाने  और  नियमित  क्षेत्र  में  व्यवस्था  कायम  करने  के  लिए  स्वयं

 पहल  कर  सकें  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनांदंन  :  से  भारतीय  औद्योगिक  विकास
 बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  वित्तीय  ऋणः  का  भुगतान  करने  से  रुग्ण  एककों  का  पुनरुद्धार
 करने  के  लिए  अतिरिक्त  वित्तीय  आवश्यकताओं  को  कम  से  कम  20  प्रतिशत  प्रवर्तकों  द्वारा  उपलब्ध

 कराए  जाने  पर  जोर  देती  हैं  ।  पात्र  मामलों  में  प्रवतंकों  को  यह  अंशदान  विभिन्‍न  चरणों  में
 देने  की  अनुमति  दे  दी  जाती  है  और  संस्थाओं  द्वारा  घनराशियां  आनुपातिक  आधार  पर  उपलब्ध  कराई
 जाती  हैं  ।  अर्थक्षम  रुग्ण  एककों  के  लिए  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  पुनरुद्धार  के  मिलेजुले  कार्यक्रम  तंयार

 किए  जाते  हैं  |  इन  कायंक्रमों  में  विभिन्‍न  राहतों  और  रियायतों  की  व्यवस्था  के  अन्य  बातों
 के  रुग्ण  एकक  के  किसी  ओर  कम्पनी  में  समामेलन  अथवा  विलय  अथवा  उसकी  बिक्री  की
 परिकल्पना  की  जाती  ऐसे  मिलेजुले  कार्यक्रम  तेयार  करते  समय  वित्तीय  संस्थाएं  प्रबंध  तंत्र  की
 पर्याप्त  पर  भी  विचार  करती  ऋण  करारों  के  अन्तगंत  संस्थाओं  को  आमतोर  प्रबंध  में
 संरचनास्मक  परिवर्तन  करने  के  अधिकार  प्राप्त  होते  लेकिन  इन  अधिकारों  का  अ्रयोग  सहायता
 प्राप्त  कम्पनियों  के  सहयोग  से  किया  जाना  होता  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनी

 1985  के  अधीन  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोई  में  कतिपय  शक्तियां  निहित  हैं  जिनमें

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  ऐसी  योजनाएं  तंयार  करना  शामिल  हैं  जिनमें  रुण  ओद्योगिक  कम्पनी  के

 प्रबंध  में  परिवर्तन  करना  अथवा  उसे  अपने  हाथ  में  रुणण  ओद्योगिक  कम्पनी  का  किसी  अन्य

 ओद्योगिक  कम्पनी  में  समामेलन  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनी  के  किसी  औद्योगिक  उपक्रम  के  एक

 भाग  अथवा  सम्पूर्ण  उपक्रम  को  बेचना  या  पटूटे  पर  देना  आदि  शामिल  हैं  ।

 सयुक्‍त  राष्ट्र  व्यापार  ओर  बिकास  सम्मेलन  को  व्यापार  ओर  विकास  सम्बन्धों  रिपोर्ट

 2506,  डा०  बो०  एल०  शलेश  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  संयुक्त  राष्ट्र  व्यापार  और  विक्रास  सम्मेलन  की  1987  वर्ष  की  व्यापार

 और  विकास  रिपोर्ट  देख  ली  है  जिसके  अमुसार  मंदी  का  बहुत  अधिक  खतरा  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  निरन्तर  गिरावट  को  रोकने  के  लिए

 कोई  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ताकि  उपरोक्त  रिपोर्ट  में  की  गई  टिप्पणियों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  राष्ट्रीय  अर्थव्यवस्था  का  अपेक्षित  विकास  हो  सके  !  ॥

 वित्त  मंत्रालय  में  स्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  थी०  के०  :  वर्ष  1987  के  है

 लिए  संयुक्त  राष्ट्र  भ्यापार  ओर  विकास  सम्मेलन  की  व्यापार  और  विकास  रिपोर्ट  के
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 थे  एएणय  णया  दयूय्िपिपप्पणा  ौ7कैक6॥#-++

 पिछले  18  महीनों  के  दोरान  विकसित  बाजार  वाली  अर्थव्यवस्था  के  देशों  में  आथिक
 विधियों  की  वृद्धि  में  कमी  हुई  है  ओर  इन्हें  खतरनाक  ढंग  से  मंदी  के  किनारे  के  निकट  खड़ा  कर
 दिया  है  ।

 1:
 1976  में  अ  कटाड-[५  में  अपनाए  गए  वस्तुओं  के  लिए  एकीकृत  कार्यक्रम  को  भारत  ने

 पूर्ण  समर्थन  दिया  है  अन्य  बातों  के  वस्तुओं  की  कीमतों  को  स्थिर  करने  का  प्रयास
 करना  और  इनके  सामने  प्रस्तुत  अन्य  समस्याओं  के  साथ  अन्तर्राष्ट्रीय  वस्तु  करारों  के  जरिए  निपटना
 शामिल  9  जुलाई  से  3  1987  तक  जेनेवा  में  हुए  अकटाड-शा  में  एकीकृत  कार्यक्रम  की
 बैधता  की  पुनः  पृष्टि  की  गई  थी  ।

 भारत-अमरोका  संयुक्त  दोर्धावधि  अनुसंधान  परियोजना  में  प्रगति

 2507.  डा०  बो०  एल०  शेलेश  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  मानसून  को  सही-सही  भविष्यवाणी  करने  के  उहूं  श्य  से  भारत-अमरीका  संयुक्त
 दीर्चावधि  अभुसंघान  परियोजना  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;

 अमरीका  से  सुपर  कम्प्यूटर  के  प्राप्त  न  होने  का  इस  परियोजना  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा
 और

 अमरीका  द्वारा  उपलब्ध  कराये  जाने  वाले  सुपर  कम्प्यूटर  के  अभाव  में  इस  संथुक्त
 मानसून  अनुसंधान  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  किक  प्रकार  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 बिज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंज्रालय  में  राज्य  मंत्री  सया  महासागर  परमाणु

 इलेक्ट्रामिको  और  अंतरिक्ष  विभागों  में  राम्य  मंत्री  के०  आर०  :  भारत  में

 मिश्चित  मानसून  पूर्वानुमान  पर  आधारित  कोई  भारत-अमरीका  संयुक्त  दीर्घावधि  अनुसंधान
 योजना  नहीं  है  ।  तथापि  दोनों  देशों  के  वीच  सहयोग  के  अल्पकालिक  कायंक्रम  हैं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 आरतोय  यूनिट  ट्ृस्ट  हारा  नई  योजनाएं  शूरू  करने  का  प्रस्ताव

 2508.  श्री  श्रोकांत  दत्त  नर्रासह  राब  बाडियर  :  क्‍या  बिस्त  मंत्री  यह  बताने  की  क़॒पा  करेंगे

 कया  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  का  कुछ  नई  योजनाएं  शुरू  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  इन  योजनाओं  के  माम  क्‍या  और  इन  योजनाओं  को  कब  से  लागू  करने
 का  विचार  है  ;  और

 इन  योजनाओं  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्स  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  :  और  वर्ष
 1987-88  के  दौरान  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  कुछ  नई  स्क्रीमें  शुरू  करना  चाहता  है  से  केबल  एक

 स्कीम  अर्थात  वृद्धेशील  आय  यूनिट  1987  को  अन्तिम  रूप  दिया  गया  है  जिसे

 पहली  1987  से  शुरू  किया  जाएगा  ।
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 उपयुक्त  नई  स्कीमों  की  मुख्य  विशेषताएं  इस

 (1)  स्कीम  के  अल्तर्गत  यूनिटों  की  बिक्री  पहली

 तक  होगी  ;

 तर

 1987  से  3।  1987

 (2)  यह  एक  निश्चित  समापन  अवधि  वाली  स्क्लीम  जिश्रकी  परिपक्वता  अवधि  5  वर्ष
 की  है  और  यह  स्क्रीम  एकल  व्यक्तियों  तथा  पात्र  संस्थाओं  के  लिए  खुली  है  ।

 (3)  उसके  अन्तर्गत  दिए  जाने  वाले  लाभांश  की  वृद्धिशील  दर  12.5  प्रतिशत  से  लेकर
 14  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  के  बीच  रखी  गई

 (4)  योजना  के  अन्तगंत  दो  विकल्प  अर्थात  अतमुख्ययविक  और  सामुच्चयिक  प्‌थोंक्‍्त
 विकल्प  के  अन्तगंत  लाभांश  की  अदायगी  छम्ाही  आधार  पर  की  जाती  है  और  उत्त
 रोक्त  के  आधार  पर  लाभांश  का  पुनः  तिवेश  अयने  आप  कर  विधा  जाता  है  ताकि  5
 वर्ष  की  समाप्ति  के  पश्चात  निवेशित  राशि  दुगुनी  हो  जाए  ।

 (5)  योजना  के  अन्त  में  2  प्रतिशत  के  न्यूनतम  प्रीमियम  की  व्यवस्था  होगी  ।

 आयकर  आयक्तों  का  सम्मेलन

 2509.  श्री  बिलास  मुत्तेमणार  :  क्या  बिस्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1987  में  आयकर  आयुक्‍तों  का  एक  सम्मेलन  आयोजित  किया  गया  ;

 यदि  ता  इसमें  कित-किन  मुद्‌दों  पर  विचार-विमर्श  क्रिया  गया  ;  और

 इस  सम्मेलन  से  क्‍या  लाभ  प्राप्त  हुए
 ?

 बित्स  मंत्रालय  में  स्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के०  :  हां  ।

 जिन  मुद्दों  पर  आयकर  आधुक्‍्तीं  के  सम्मेलन  में  विद्यार-विमर्स  क्रिया  गया  था  वे

 निम्नलिखित  हैं  :--

 (1)  संबीक्षा  कर-निर्धारणों  कीं  गुणवत्ता  में  सुधार  करना  ;

 (४)  कर-अपवंचन  और  धोखेबाजो  के  नये  तरीकों  की  शिनाछत  करता  और  उपश्रसे  निपटने  के

 लिए  उपाय  करना

 (ini)  भ्रशासकीय  ढांचे  के  कम्प्यूटरीकरण  और  प्रस्तावित  प्रत्यक्ष  कर  उपबन्धों  के  साथ
 व्येबस्थित  करना  ;

 (1५)  प्रत्यक्ष  कर  कानूनों  के  अन्तर्गत  मुकृदमेवजी  को  कम  करने  के  लिए  योजना  बनाना  ;

 (५)  सातवों  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्रत्यक्ष  कर  विधि-निर्माण  ;  और

 कर  उगाहियों  को  अधिक  से  अधिक  बढ़ाना  प्रत्यक्ष  कर  बड़ाने  के  लिए  नये  क्षेत्रों

 की  शिनाख्त  करना  भी  शामिल  ।

 इस  सम्मेलन  का  लाभ  निम्तलिखित  दृष्टि  से आयकर  आपुक्तों  के  साथ  महत्वपूर्ण  बिययों

 पर  विचार  बिमर्श  करना
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 (1)  क्षेत्रीय  कार्यालयों  का  नेतृत्व  करने  वाले  आयुकतों  से  प्राप्त  प्रतिपुष्टि  सूचना  के  आधार
 पर  ठोस  निर्णय  नीति  तैयार  करना  ;  और

 (ii)  कराधान  की  समस्याओं  के  समाधान  के  लिए  एक  समान  दृष्टिकोण  का  सुनिश्चिय
 करना  ।

 ]
 जबिकलांग  भ्यक्षितयों  को  रियायतें

 2510.  भ्रो  संफददीन  चोधरी  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विकलांग  व्यक्तियों  को  विभिन्न  सरकारी  रोजगारों  के  आवेदन-शुल्क  में  रियायतें हे  4
 मिलती  जेसा  कि  अनुस  चित  जाति  और  अनुस  जचिंत  जनजाति  आवेदनकर्ताओं  को  मिलती  हैं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  का  विकलांग  व्यक्तियों  को  सरकारी  सेवाओं  के  लिए  शुल्क  में
 रियायतें  देने  का  विचार  है  ?

 कल्पाण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिधर  :  नहीं  ।

 और  सरकार  ने  विकलांगों  के  लिए  वर्ग  तथा  पदों  में  3९८  रिक्तियों  का

 आरक्षण  किया  है  तथा  ऐसे  मामलों  में  कोई  फीस  नहीं  ली  जाती  ।

 जनजातोय  जनसंख्या

 2511.  भरी  मतिलाल  हंंसदा  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  जनजातीय  लोगों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी  है  ;  और

 उनमें  से  गरीवी  की  रेखा  से  नीचे  जीवनयापन  करने  वालों  की  राज्यवार  संख्या
 क्‍या

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  गिरिधर  :  ओऔर  एक  विवरण
 संलग्न

 विवरण

 राज्य/किन्द्रए
 ..

 कुल  अनुसूचित  ज्रीबी  रेखा के
 शासित  प्रदेश  संख्या  (1981  नीचे  रह  रहे

 लाखों  जनजातियों  की
 संख्या

 1.  2.  3.  -
 ry

 4.

 आन्ध्र  प्रदेश  31.76  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रह  रहे

 2.  असमग्रठ  18.29:  .  :  वासी  परिवारों  की  राज्यवार  संख्या

 3.  बिहार  58.11  के  सम्बन्ध  में  कोई  विशेष  सर्वेक्षण
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 1  2  3

 4...  गुजरात  48.49

 5.  हिमाचल  प्रदेश  1.97

 6.  कर्नाटक  18.25

 7.  केरल  2.61

 8.  मध्य  प्रदेश  119  ४7

 9.  महाराष्ट्र  57.72

 10.  मणिपुर  3.88

 11.  मेघालय  10.76

 12.  नागालेंड  6.51

 13.  उड़ीसा  59.15:

 14.  राजस्थान  41.83

 15.  सिक्किम  0.74

 16.  तमिलनाइ  5.20

 17.  त्रिपुरा  5.84

 18.  उत्तर  प्रदेश  2  33

 19.  पश्चिम  वंगाल  30.71

 20,  अंडमान  और  निकोबार  0.22

 दीपसमूह
 21.  अरूणाचल  प्रदेश  4.41

 22,  दादर  और  नगर  0.82

 23.  गोवा  दमन  और  द्वीव  0.11
 24.  लक्षदीप  0.38

 25.  मिजोरम  4.62

 भारत  534.  58

 लिखित  उत्तर

 4

 नहीं  किया  गया  ।  फिर  अनुसू चित
 जनजाति  के  विकास के  लिए कार्यदल

 ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान

 कुछ  अनुमानों पर  आधारित  देश  में

 आधिक  रूप से  सहायता  प्राप्त  करने
 वाले  लगभग  85  लाख  आदिवासी

 परिवारों का  अनुमान  लगाया  है  ।

 #  दिल्‍ली  और  पांडिब्रेरी  राज्यों/कन्द्रशासित  प्रदेशों  में

 अनुसूचित  जातियों  का  विशेष  रूप  से  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।
 **  प्रकाशित  आंकड़े

 श्रिपुरा  में  ऋण  शिविर

 2512.  श्री  अजय  बिश्वास  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिपुरा  में  ऋण  शिविर  आयोजित  करने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  विषय  पर  राज्य

 सरकार  से  बांतचींतं  की  है  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जनादंग  :  ओर  भारतीय  रिजवं

 बंक  के  मार्गनिर्देशों  के  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  दिए  जाने  वाले  ऋणों  के  प्रवाह  को  बढ़ाने
 के  अपने  समग्र  कार्यक्रम  के  एक  अंग  के  रूप  में  किसी  क्षत्र  विशेष  की  आवश्यकताओं  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  ऋण  शिविर  आयोजित  करते  इन  ऋण  शिविरों  पर  केन्द्र  द्वारा  नजर  रखना
 न  तो  व्यवहारिक  अथवा  न  ही  आवश्यक  समझ  गया  है  ।

 देश  में  कम्प्यूटरों  का  आयात

 2513.  श्री  अजय  विश्वास  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 वर्ष  1985-86  और  1986-87  के  दोरान  माइक्रो  तथा  मिनी  कुल  कितने  कम्प्यूटरों
 का  आयात  किया  गया  ;

 इन  वर्षों  के  दौरान  कम्प्यूटरों  के  आयात  पर  कुल  कितनी  राशि  ब्यय  की
 और

 विभिन्न  क्षंत्रों  में  कम्प्यूटरों  के  इस्तेमाल  के  बारे  में  वतंमान  स्थिति  क्‍या  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौक्षोगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेबट्रोनिको  ओर  अ  तरिक्ष  बिभागों  में  राज्य  मन्त्रो  के०आर०  :  वर्ष  1985-
 86  तथा  वर्ष  1986-87  के  दोरान  सुक्ष्म  तथा  लघु  दोनों  ही  प्रकार  के  कम्प्यूटरों  क ेआयात  करने  की

 अनुमति  प्रदान  की  गई  उनकी  बुल  संख्या  क्रमश  :  122  तथा  248  हैं  तथा  उनका  मूल्य
 लगभग  202  लाख  रुपये  तथा  370  लाख  रुपये  है  ।

 इन  वर्षों  के  दोरान  कम्प्यूटरों  का आयात  करने  के लिए  जितनी  राशि  की  अनुमति
 प्रदान  की  गई  वह  क्रमश  :  151  करोड़  रुपये  तथा  190  करोड  रू»  है  ।

 विभिनन  क्षंत्रों  में  कम्प्टरों  का  उपयोग  करने  के  संबंध  सरकार  की  वतंमान  नीति

 यह  है  कि  केवल  उन  क्षंत्रों  में  जहां  प्रत्यक्ष  रूप  से  जनशक्ति  में  कटोती  नहीं  की  जाती  है  अपितु
 वतंमान  कमंचारियों  के  पुननियोजन  के  लिए  और  सुअवसर  मिलते  वहां  कम्प्यूटरीकरण  को

 प्रोत्साहित  करना  ऐसे  कार्यकलापों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाता  है  जहां  कम्प्यूटीकरण  से

 कार्यों  में  अत्यधिक  रूप  से  कायं-कुशलता  में  वृद्धि  होती  है  जिसके  परिणामस्वरूप  आम  आदमी  को
 प्रत्यक्ष  रूप  से  धन  तथा  प्रयास  के  रूप  में  लाभ  मिलता  हो  ।

 11]  जेट  क्मिानों  को  खरोद

 2514.  आओ  के०  पी०  उस्सोकृष्णण  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यह  विदेश  मंत्रालय  अथवा  इस  के  अधिन  कार्य  कर  रहे  किसी  अन्य  संगठन  ने  अभी  हाख
 में  इग्जेक्यूटिवਂ  जेट  विमान  खरीदे

 ये  विमान  किससे  और  किस  मूल्य  पर  खरीदे  गये  हैं  और  यदि  इस  सौदे  में  कोई  बिक्री

 एजेंट  था  उसका  ब्योरा  क्‍या  y
 इन  जेट  विमानों  को  खरीदने  का  ओचित्य  क्या  और

 क्या  मंत्रालय  के  पास  कोई  अन्य  विमान  है  और  यह  किस  काय॑  के  लिये  प्रयोग  किये  जाते

 हैं  तथा  पिछले  एक  वर्ष  में  इसने  कितने  घन्टे  उड़ान
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 प्रधान  मंत्री  राजोब  :  भारत  सरकार  ने  तीन  वत/एस०आर०
 col  बिमान  खरीदे  हैं  ।  गल्फस्ट्रीम  के  एस०आर७  7०  |  वर्शन  में  रिसी  प्लेटर्फाम  की  व्यवस्था

 है  ।

 तीनों  विमानों  को  40.93  मिलियन  अमरीकी  डालर  की  कुल  कीमत  में  विनिर्माता

 गल्फस्ट्रीम  एयरोस्पेस  यू०एस०  से  सीधे  खरीदा  गया  इसके  बीच  में  कोई  बिक्री
 नहीं  था एजेंट  नहीं  था  ।

 विमानों  को  कार्य  के  लिये  नहों  खरीदा  गया  है  बल्कि  देश  की

 सुरक्षा  से  सम्बंधित  कार्यों  के लिए  खरीदा  गया  है  ।

 (@)  रखे  गए  विमानों  ओर  उनके  उपयोग  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  देना  सुरक्षा  की  दृष्टि  से
 ठीक  नहीं  होगा  ।

 भारतीय  के  लिये  विमानों  को  खरोद
 2515.  श्रो  तुलसोरास  :

 भी  रामाश्य  प्रसाद  सिह  :

 भरी  शांति  धारीबाल  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  सरकार  ने  भारतीय  वायुसेना  के  लिये  तीन  विमान  खरीदे

 यदि  हां  तो  ये  बिमान  किस  देश  से  खरीदे  गये  हैं  ओर  प्रत्येक  विमान  का  मूल्य  क्या

 उनकी  ब्रिसान  क्षमता  क्‍या  है  और  अमरीका  द्वारा  पाकिस्तान  को  दिये  गये  विमानों  से

 यह  किस  सीमा  तक  बेहतर

 ये  विमान  कब  तक  भारत  पहु  चने  की  संभावना  है  ?

 प्रधान  मत्री  राजीब  :  भारत  सरकार  ने  तीन  गल्फस्ट्रीम  ]रा/एस०आर०
 ए०  I  विमान  प्राप्त  किए  हैं  ।

 ह

 ये  विमान  एस  से  खरीदे  गये  थे  ।  तीन  बिमानों  का  मूल्य  40.93  मिलियन
 अमरीकी  डालर  है|

 गल्फस्ट्रीम  |  विमान  का  अधिकतम  आपरेटिंग  एल्टीट्यूड  45,000  है
 और  अनुमानतः  रेंज  4000  नाटिकल  मील  है  ।  तुलना  का  प्रश्न  युक्ति  संगत  नहीं  है  ।

 एक  विमान  भारत  में  1.6.  1987  को  पहु'चा  अन्य  दो  विमान  भारत  में  लगभग  दो
 वर्ष  बाद  पहु  चने  की  आशा  है  ।

 इण्जेक्यूटिय  जेटਂ  थिमानों  को  खरीद

 2516.  भ्रो  संयद  शाहबुहोन  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेश  मंत्रालय  ने  तीन  इक्जेक्यूटिव  जैटਂ  विमान  खरीदे  हैं  अथवा

 इनकी  सप्लाई  के  लिये  किसी  ठेके  पर  हस्ताक्ष  र  किये

 यदि  तो  इन  विमानों  की  मूल्य  एवं  रेंज  क्‍या

 सप्लाई  किये  जाने  की  संभावित  तारीख  क्‍या

 101



 लिखित  उत्तर  12  1987

 ये  विमान  किस  प्रयोजन  के  लिये  खरीदे  गये

 क्या  भारतीय  वायु  सेना  ने
 इन  विमानों  की  जांच  की  और

 क्या  ये  विमान  भारतीय  वायु  सेना  के  अति  विशिष्ट  व्यक्तियों  के  स्कर्वड़्न  में  शामिल
 :

 किये  जायेंगे  ?
 न्‍

 प्रधान  मत्री  राजोड  :  भारत  सरह,र  ते  गच्कष्तीब-त॥/रथ>  आर»

 ए०  |  विमान  प्राप्त  बियये  हैं  ।

 ८स  विमान  की  क्षमता  ।8  यात्रियों  की  है  ।  तीनों  विमानों  का  मूल्य  40.93  मिलियन
 अमरीकी  डालर  विमान  की  रेंज  4000  नाटिकल  मील  है  ।

 एक  विसान  1.6.  1987  को  मारत  पहुंचा  ।  अन्य  दो  विभानों  की  भारत  में  लगभग  दो
 वर्ष  बाद  पहु  चने  की  संभावना  है  ।

 ये  विमान  देश  की  मुरक्षा  से  जुड़  कार्यों  के  लिये  खरीदे  गये  हैं  ।

 इस  विमान  का  चयन  विशेषज्ञों  द्वारा  सुविचारित  मूल्यांकन  के  बंद  किया  गया  था  जिसमें

 वायुसेना  के  सेबारत  अधिकारी  भी  थे  ।

 (ax)  जी  नहीं

 आंध्र  प्रवेश  में  क्षत्रीय  ग्रालीण  बेंक  की  शाखायें  खोलना

 é

 2517,  श्री  बो  ०तुलसी  क्या  बिस  मंत्री  महबूबनगर  ओर  रंगा  रेइडी  जिलों
 में  बंकों  की  शाखायें  खोलने  हेतु  लाइसेंस  के  लिये  लंबित  आवेदन  के  बारे  में  4  1987  के

 रांकित  प्रश्न  संख्या  1281  के  उत्तर  के  संदर्भ  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  वीच  जानकारी  एकत्र  कर  ली  गई  है

 यदि  तो  शत्संत्रंधी  ब्यौरा  क्या  और लक

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  जानकारी  कब  तक  एकत्र  किये  जाने  की  संभावना
 ~

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  जी  हां  ।

 भारतीय  रिजर्व  बेक  ने  सूजित  किया  है  कि  उसे  आंध्र  प्रदेश  राज्य  में  महबूबनगर  और

 रंगरेड्डी  जिलों  के  पता  लगाये  गये  केन्द्रों  की  सूची  राज्य  सरकार  से  1986  में  प्राप्त  हुई
 राज्य  सरकार  द्वारा  महबूबनगर  के  20  केन्द्रों  और  रंगरेड्डी  जिले  के  42  केन्द्रों  की  सूची  भेजी

 गयी  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ते  हन  सूचियों  की  जांच  करने  के  परचात्‌  महबृबनगर  ओर  रंगरेइडी
 जिलों  में  शाखाए  खोलने  के  लिये  वाणिजि.क  बेकों  ओर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  वेंकों  को  क्रमशः  15  और  13
 केन्द्र  आबंटित  किये  इन  केन्द्रों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  मह॒बबनगर  जिले  में

 “5  केन्द्र  और  रंगरेडडी  जिले  में  सभी  ।3  केन्द्र  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  आवंटित  किये  गंये  हैं  ।

 भारतीय  रिजव॑ं  बक  ने  बेकों  से  यह  कहा  है  कि  वर्तमान  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  अवधि  के

 दौरान  भावंटित  केन्द्रों  में माखाए  विभिन्न  चरणों  में  खोली

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 102



 2  1909

 विवरण

 लिखित  उत्तर

 महबूबनगर  और  रंगरेड्डी  जिलों  में  वाणिज्यिक  बैंकों  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  आबंटित
 किये  गये  केन्द्रों  के नाम  दाने  बाला  विवरण

 केन्द्र  का  नाम
 अललम-म>मम  उ>ंरनान+  अमन  अमन»

 .  हस्नवाद

 5.  .

 6.  हानवाडा
 7.  खलालकिटा
 8.  सुगूर
 9.  पेढ़  पनूर  .

 *
 10.
 11.  जुन्नाराम
 12.  बीजावरम
 13.  कल्बीकोल
 14.  घर्मावरस
 15.  करवंगा

 1.  सरदारनगर

 2.  मुजाहिंदपुर
 3.  द्ादापुर
 4.  वेलछल
 5.  अजीजनगर
 6
 7
 8

 जिला  महबूबनगर

 जिला  रंगरेइडी

 वंक  का  नाम

 भारतीय  स्टेट  बैंक

 तदेव

 तदेव

 स्टेट  बेंक  आफ  हैदराबाद

 तदेव

 तदंव

 आन्धा  बैंक
 तदेव

 तदेव

 यूनियन  बेंक  आफ  इ  डिया
 मंगलश्वर  प्रामीण  बेक

 त्देव
 त्देव
 त्देव
 तदेव

 गोलकोण्डा  ग्रामीण  बेंक

 तदव
 तदेव

 तदैव
 तदैव
 तदंव
 त्देव
 तदेव
 तदेव
 तदेब
 तदेव

 तदेब
 तदंब
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 त-त+त  शक  —

 राजस्थान  में  निर्धनतता  उन्मलन  काय॑क्रमों  के  अन्तर्गत  ऋण

 2518.  श्री  बढ्धि  लगा  जन  :  क्‍या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  निर्धतता  उन्मूलन  संबंधी  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के  अस्तगंत  वर्ष  1986-87  के
 दौरान  कितनी  धनराशि  के  ऋणों  का  वितरण  किया

 कितने  प्रतिशत  लाभाधियों  को  इसका  लाभ  प्राप्त  हुआ  ओर

 वर्ष  1987-88  के  लिये  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  तथा  कितनी  धनराशि  के

 ऋणों  का  वितरण  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 चित्स  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनतादत  ओर  :  राजस्थान  में  प्राथामिकता
 कमजोर  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  ओऔर  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  सरकारी

 क्षेत्र  के  वहीं  «रा  बिए  मर  अध्रिमों  की  अद्यतन  उपलब्ध  स्थिति  निम्नानुसार  है  :-

 की  संख्या  लाखों

 करोड़  रुपए
 के  अत  में  खातों  की  सं०  बकाया  रकम

 1.  कुल  प्राथिमिकता  क्षेत्र  अग्रिम  1985  7.44  757.81

 2.  प्राथमिकता  क्षेत्र  में  कमबोर  वर्गों  को  नद्देव  6.16  207.94

 अग्रिम

 3.  कुल  विभेदी  ब्याज  दर  अग्रिम  तर्दव  0.94  14.53

 4.  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  अग्रिम  1985  4.40  260.74

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  बायंक्रम

 वास्तविक  लक्ष्य  प्राप्त  परिवारों  वास्तविक  लक्ष्य  संवितरित

 की  संख्या  के  मुकाबले  सहायता  सावध्रि  ऋण
 प्राप्त  परिवारों
 की  प्रतिशतता

 1,55,900  1,64,472  105.5  34.75

 शहूरी  गरीबों  के  वास्ते  स्वरोजगार  कार्पेक्रम
 '  हिताधिकारियों  की  संख्या

 अवधि  सूचना  देने  वाले
 कृन्द्रों  की  सं०  लक्ष्य  स्वीकृति  ऋण  प्रतिशतता

 1986-87  159  22,117  16,100  ?3

 1987  तक  )
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 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  और  शहरी  क॑  स्वरोजगार  कार्यक्रम  के

 अंतर्गत  1987-88  के  वास्ते  राजस्थान  का  वास्तविक  लक्ष्य  निम्नानुसार  है  :-

 ।.  समन्वित  ग्रामीण  विकास  काय॑ंक्रम  ---1,98,162

 2.  शहरी  गरीबों  के  वास्ते  स्वरोजगार  कार्य  क्रम-पात्र  केन्द्रों  में  300  व्यक्तियों  में  से  एक
 हिताधिका  री

 बको  से  गत  बर्ष  के  अन्त  में  अपने  कुल  बकाया  ऋणों  के  ।  प्रतिशत  तक  की  राशि  विभेदी  ब्याज

 दर  योजना  के  अन्तगंत  संवितरित  करने  के  लिए  कहा  गया  समन्वित  ग्रामीण  बिकास

 शहरी  गरीबों  के  वास्ते  स्वरोजगार  कार्य  क्रम  ओर  अन्य  गरीबी  हटाओ  कायंत्रमों  के  अन्तगंत  1987-88
 के  दौरान  ऋणों  का  भुगतान  प्रायोजित  पात्र  व्यक्तियों  की  संख्या  परिसंपित्तयों  की  योजनाओं
 की  हिताधिकारियों  के  ऋण  उपयोग  क्षमता  आदि  पर  मिर्भर  करेगा  ।

 मध्य  प्रदेश  के  भरिया  आवियासों  लोगों  के  लिए  योजनाएं

 2519.  श्री  परसरशाम  भारहाज  :  क्‍या  कल्बाण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  के  छिदवाड़ा  जिले  में  दुर्ग
 चाताल  कोट  में  252  आदिवासी  परिवारों  के  विकास  के  लिए  गत  एक  दशक  के  दौरान  लग

 करोड़  रुपया  व्यय  किया  है  ;

 क्‍या  98  प्रतिशत  से  भी  अधिक  ये  भरिया  आदिव्रासी  अब  भी  गरीबी  रेखा  से  नीचे

 जीवन  यापन  कर  रहे  हैं  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  उठाये  जाने  वाले  कदमों  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 कल्याण  मंजालय  में  उप  संज्ी  गिरिधर  :  से  मध्य  प्रदेश  सरकार  से

 विस्तत  जानकारी  मांगी  गई  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 चन्दत  के  उत्पादन  में  गिराबट

 2520.  श्री  पाटिल  :  क्या  पर्यावरण  और  घन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  भर  में  अपनी  मोहक  सुगंध  के  लिए  प्रसिद्ध  भारतीय  चन्दन  के  उत्पादन  में

 उसके  वक्षों  पर  स्पाईक  रोग  और  तस्करी  के  कारण  भारी  गिरावट  आयी  है  ;

 यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बस्ध  में  कर्ताटक  अथवा  तमिलनाडु  की

 सरकार  से  कोई  रिपोर्ट  मांगी  है  ;

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  भारतीय  वैज्ञानिकों  ने  इस  बारे  में  कोई  अनुसंघान  किया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  है
 ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जियाउर्रहमान  :  स्पाईक  रोग

 चंदन  के  वृक्षों  के
 रोगों  में  से  एक  आम  रोग  है  जिसका  परिणाम  यह  हुआ  कि  देश  के  कुछ  हिस्सों  में

 चन्दन  के  वृक्ष  बड़े  गमाने  में  नष्ट  हुए  हैं  और  उत्पादन  में  महत्वपूर्ण  कमी  अ!ई  चन्दन  के  वक्षों  की

 गैर-कानूनी  कटाई  के  उदाहरण  सरकार  के  ध्यान  में  आये  हैं  ।

 105



 लिखित  उत्तर  12  1987
 -  -

 इस  सम्बन्ध  में  रफ््य  सरकारों  से  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मांगी  गई
 प्रश्न  ही  नहीं

 और  भारतीय  वैज्ञानिकों  द्वारा  स्पाईक  रोग  के  निम्नलिखित  पहलुओं  पर  अनुसंधान
 किया  गया  है  :--

 (1)  रोग  के  लिए  उत्तरदायी  रोगवाहकों  और  जीवों  का  अभिनिर्धारण  ;

 (2)  चन्दन  के  वृक्ष  की  रोग  प्रतिरोधक  विविधता  और  इसके  परपोषी  पोधों  का
 निर्धारण  ;  और

 (3)  रोग  नियंत्रक  की  रासायनिक  पद्धति  ।

 द्स  रोग  के  कारक  के  रूप  में  जीव  जैसे  एक  सूध्मजीव  का  पता  लगाया  गया  है  ।

 भारतोय  ओश्योभिक  थिकास  बेंक  का  जापामो  कम्पनी  के  जरिए  ऋण  लेने  का  प्रस्ताव

 2522.  भरी  पो०  एसम०  सईद  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या.भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बेक  का  एक  बीमा  कम्पनी  के  जरिये  बहुत  बड़ी

 धनराशि का  ऋण  लेने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  उक्त  ऋण  का  ब्योरा  क्या  है  और  ऋण  लेने  के  मुख्य  उद्दृश्य  क्या  हैं  ; हे
 और

 al  ञ्ञ  ऊ क्‍या  सरकार  इस  वर्ष  यरोप  के  देशों  से  ऋण  प्राप्त  करने  की  संभावना  का  पता

 की  भी  योजना  बना  रही  ओर  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ऊनादंम  :  ओर  भारतीय  औद्योगिक

 विकास  बैंक  ने
 सूचित  किया  है  कि  उसने  जापानी  बीमा  कम्पनियों  सहित  ऋणदाता  कम्पनियों  के  एक

 सिडिकेट  से  10  अरब  येन  87  करोड़  का  ऋण  लिया  यह  ऋण  विकास  बेक  की

 सहायता-प्राप्त  ओद्योगिक  परियोजनाओं  की  बिदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए

 लिया  गया  इस  पर  5  प्रतिशत  वाविक  की  दर  से  ब्याज  लगेगा  और  यह  15  वर्षों  के  बाद

 चुकाया  जाएगा  ।  हि

 यूरोपीय  बाजारों  स ेऋण  लेना  उन  बाजारों  की  परिस्थित्रियों  ओर  धनराशियों  की

 आवश्यकता  पर  निर्भर  करता  है  ;

 में  अम्दन  का  उत्पादन
 '

 2523.  भरी  बो०  एस०  कृष्ण  अपूपर  :  क्‍या  पर्यावरण  भोर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  ह
 वर्ष  1986-87  के  दौरान  देश  में  चन्दन की  लकड़ी  का  कुल  कितने  टन  उत्पादन

 हुआ  ;

 क्‍या  पिछले  वर्षों  की  तुलना  में  उत्पादन  में  गिरावट  आयी  है  :

 यदि  ती  इसके  क्‍या  कारणहैं  ;  और
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 चन्दन  की  लकड़ी  की  संकर  किस्म  के  बीजों  का  उत्तादन  बड़ाने  के  जिए  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?  हि

 वर्याबरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जिवाउरंहमान  :  देश  में  वर्ष

 1986-87  6-87  के  दोरान  चन्दन  की  लकड़ी  का  कुल  उत्तादन  2806.65  मीट्रिक  टन

 और  1986-87  के  दोरान  पिछले  वर्षों  की  तुलना  में  उत्पादन  में  कुछ  कमी  आयी

 क्योंकि  अब  केवल  सूखे  वृक्षों  की  लकड़ी  ही  वनों  से  बाहुर  निकाली  जा  सकती  है  ।

 चन्दन  की  लकड़ी  की  कोई  संकर  जाति  नहीं  है  ।

 प्रूथ  रिएक्टर  का  कार्यकरण

 2524,  श्रीसतो  किशोरी  सिंह  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ध्रव  रिएक्टर  चालू  होने  के  पश्चात  के  बारह  महीनों  में  स  लगभग  छः  महीने  बंद

 रहा  है  ;  और

 यदि  तो  यह  रिएक्टर  इस  समय  क्रिस  स्थिति  में  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मस्त्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रानिको  और  अ  विभागों  में  राज्य  मंत्री  :  हां  ।

 रिएक्टर  को  इस  समय  40  मेधावाट  के  स्तर  पर  दित-रात  चलाया  जा  रहा
 आरंभ  में  सामने  आई  कम्पनों  सम्बन्धी  समस्या  का  समाधान  किया  जा  चुका  है  ।

 अनुसूचित  जातियों/अनुसचित  जनजातियों  के  उत्थान  के  पश्चिम  बंगाल  को
 आवंटित  धनराशि

 2525.  फूलरेण  गृहा  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 अनुमचित  जातियों/अनुमूचित  जनजातियों  और  पिछई  वर्गों  क्रे  उत्थान  के  लिए  पश्चिम

 बंगाल  के  लिए  वर्ष  1987-88  हेत  क्या  लक्ष्य  निश्चित  किए  गए  हैं  और  कितनी  घनराशि  आवंटित
 की  गई

 इन  वर्गों  के  उत्थान  के  लिए  वर्ष  1987-88  के  दौरान  राज्य  सरकार  द्वारा  कितनी

 घनराशि  खर्च  करने  का  विचार  है  ;

 वर्ष  1986-87  के  दोरान  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  ;

 क्‍या  इन  वर्गों  के  लिए  बनाई  गई  विभिन्न  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए
 जिला  स्तर  पर  कोई  संस्था  ब्रनाई  गई  है

 ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 कहयाथ  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  गिरिधर  :  ,  निध्वारित  लक्ष्य  अनुसूबित
 जाति  व  अनुसूचित  जनजाति  के  2,00,000  और  54,000  परिवार  ।
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 आबंटित  धनराशि  :  अनुसूचित  जातियों  व  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए
 1837.86  लाख  रु  ०  तथा  760.26  लाख  रु०  ।

 अनुसूचित  जातियों  के लिए  7953:05  लाख  रु०  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए
 3266.891  लाख  रु  ०  ।

 विशेष  केन्द्रीय  सहायता  राज्य  योजना

 अनुसूचित  जातियां  1883.62  7114.705

 अनुसूचित  जनजा  तियों  701.29  2975.103

 और  (©)  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  विकास  कार्यक्रमों  के

 क्रियान्वयन  के  लिए  सहायता  सलाह  देने  और  निरीक्षण  करने  हेतु  अनुसूचित  जाति  एवं

 सूचित  जनजाति  जिला  कल्याण  समिति  जिला  स्तरीय  समिति  में  निम्नलिखित  सम्मिलित  है  :-

 ।.  जिला  परिषद  अध्यक्ष  व  संयोजक

 2.  जिले  के  अनुसूचित  जाति  व

 अनुसूचित  जनजाति  के  सभी

 संसद  सदस्य  और  बिधान  सभा

 सदस्य  सदस्य

 3.  प्रत्येक  ब्लाक  में  से  ब्लाक  स्तरीय

 कल्याण  समिति  का  एक  अनुसूचित

 जाति/अनुसचित  जनजाति  सदस्य  सदस्य

 4.  जिला  मजिस्ट्र  ट  सदस्य

 5.  जिला  अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित
 जनजाति  कल्याण  कार्यालय  का  प्रभारी  अतिरिक्त

 जिला  मजिस्ट्रं  सदस्य

 6.  अनुसचित  जाति  व  अनुसूचित  जनजाति

 कल्याण  परियोजना

 पी  सदस्य

 7.  जिले  में  तंनात  विशेष

 अनुसूचित  जाति  व  अनुसूचित
 जाति  अधिकारी  सेदस्थ
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 बेंकों  हारा  दिए  गए  ऋणों  की  घनराशि

 2526.  ओ  माघ्रव  रेडडो  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बैंकों  द्वारा  दिए  गए  ऋणों  की  बकाया  धनराशि  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  और  राज्य  वार

 वतंमान  स्थिति  क्‍या  है  ;

 5000  रुपये  से  5000  रुपये  से  10,000  रुपये  10,000  रुपये  से  20,000

 रुपये  20,000  रुपये  से  50,000  रुपये  50,000  रुपये  1,00,000  रुपये तक  तथा

 ]  लाख  रुपये  से  अधिक  धनराशि  के  ऋण  प्राप्त  करने  वाले  लाभाथ्थियों  की  राज्यवार  संख्या  क्‍या  है  ;

 उक्त  श्रेणियों  में  ऋण  वापस  न  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 प्राथमिकता  बाली  विभिन्‍न  मदों  के  लिए  ऋणों  के  वितरण  का  राज्यवार  ब्योरा  क्या  है
 और  क्‍या  ग्रामीण  क्रषि  सम्बन्धी  क्षंत्र  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  मानदण्डों  आवि  में  कोई  संशोधन
 करने  का  विचार

 बिरत  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जनादम  दिसम्बर  1986  के  अन्त  की
 स्थिति  के  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  दिए  गए  अप्रिमों  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण
 में  दिया  गया  है  ।

 ओर  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  बंकों  की  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली
 से  प्रश्न  में  पूछ  गए  ढंग  से  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  द्वारा  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षत्र  के  अन्तगंत  दिए  गए  राज्यवार
 अग्रिमों  के  आंकड़े  दिसम्बर  1985  को  समाप्त  अवधि  के  सम्बन्ध  में  उपलब्ध  हैं  और  ये  आंकड़े
 बन्ध  में  दिए  गए  हैं|  बकों  से  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कह  दिया  गया  है  कि  मार्च  1987  के
 अन्त  उनके  कुल  अग्रिमों  में  प्रत्यक्ष  कृषि  ऋणों  का  हिस्सा  16  प्रतिशत  से  कम  नहीं  होना
 चाहिए  ।

 विवरण

 सरकारो  क्षंत्र  के  बैंकों  के  कुल  अग्निमों  और  प्राथमिकता-प्राप्त  क्षेत्र
 के  अग्रिमों  का  राज्यवार

 विवरण

 करोड़  रुपये

 क्षेत्र/राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  कुल  अग्रिम  प्राथमिकता  प्राप्त

 क्षेत्र  के  अग्रिम

 दिसम्बर  1986  दिसम्बर  1985

 1.  उत्तरीक्षत्र  11109  4154

 हरियाणा  1181  737

 हिमाचल  प्रदेश  250  142

 109
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 1  ह  3  4

 जम्मू  और  कश्मीर  163  101

 पंजाब  2353  1343

 राजस्थान  1445  758

 चंडीगढ़  1235  257

 दिल्ली  448]  816

 2...  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  740  362

 असम  546  253

 मणिपुर  29  15

 मेघालय  39  22

 नागालेण्ड  40  23

 त्रिपुरा  50  33

 अरुणाचल  प्रदेश  12  5

 मिलो  रम  9  6

 सिक्किम  15  5

 3.  पू्बों  छ्ंत्र  6855  2492

 बिहार  1572  861

 उड़ीसा  933  475

 पश्चिम  4340  1152

 अंडमान  और  निकोबार  द्वीपसम्‌ह  10  4

 4.  अध्यक्ष  त्र  6134  3208

 मध्य  प्रदेश  2137  1017

 उत्तर  प्रदेश  4015  2191

 5.  पश्चिमी  क्षत्र  16735  4097

 गुजरात  3425  1350

 महाराष्ट्र  13044  2646

 दमन  ओर  दूयू  263  98

 दादरा  और  नगर  हवेली  4  3

 दक्षिणी  क्षत्र  15208  6335

 110.
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 1  2  3  4

 आस्भ्र  प्रदेश  4224  1952

 कर्नाटक  3832  1616

 केरल  1892  842

 तमिलनादडु  5179  1890

 पांडिचेरी  79  35

 लक्षद्वीप  ]  1
 हिंसक  सि  सन  स  ेखसख  ै  न  च  लरननन_ननन  न  न :

 अखिल  भा
 56779  20648

 टिप्पणी  :  पर्णाकंन  के  कारण  सम्भव  है  कि  जोह  मेल  नहीं  खाये  । क

 राज  सहायता  के  प्रभाव

 2527.  श्रो  सो०  माधव  रेड्डी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रत्यक्ष  और  परोक्ष  रूप  में  भारी  राज-सहायता  देना  उत्तादन  वृद्धि  बिरोब्री  सिद्ध  हो

 रहा  और  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपतचारात्मक  कदम  उठाने  क्रा  विचार  है  ;

 उवं  कीटनाशक  दवाओं  और  बीजों  के  मामतने  में  कितनी  राज-सहायता
 दी  जाती  और

 ब्याज  की  विभदी  दरों  के  सम्बन्ध  में  कितनी  राज-सहायता  दी  जाती  हैं  ?

 बित्त  सम्त्रालय  में  ब्यथ  विभाग  में  राज्य  सजी  बी०  के०  गढ़  :  सरकार  द्वारा
 आधिक  सहायता  की  समय-समय  पर  पुनरीक्षा  को  जाती  है  और  यदि  जरूरत  हो  तो  इस
 स  में  उपचारात्मक  कारंवाई  भी  की  जाती  है  ।

 और  बालू  वर्ष  जता  कि  बषं  1987-88  के  बजट  अ्रतेखों  में  दर्शाया  गया

 खाद्यान्नों  और  उर्वरकों  पर  आर्थिक  सहायता  के  लिए  केल्द्रीय  सरकार  का  अनुमानित  व्यय

 इस  प्रकार  है  :--

 बजट  98४7-8४  ह॒  रुपए
 2  ठरी  अमननमनक  अननन«-न  अमनमभ  उन  अनममम«भक  अनमक-ममभक  जनननक

 खाद्यान्न  आयिक-सहायता  2000

 उर्वरक  आध्थिक-सहायंता  1910

 जिसमें  से  :  --  लता

 '  स्वदेशी  उवंरकों  पर  1750

 आयातित  उर्वरक  पर  160

 कीटनाशक  बीजों  और  ब्याज-जिभेदकों  पर  आर्थिक-पदायतरां  के  सम्वेर

 में  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  ।  -



 लखित  उत्तर  12  1987

 बैंक  ऋण  को  वसूली

 2528.  श्री  माधव  रेड्डो  :  क्‍या  बित्स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्यवार  ऋण  वसूली  की  स्थिति  क्‍या  है

 (a)  कया  पश्चिम  बंगाल  जेंसे  कुछ  राज्यों  में  बंक  ऋण  वसूली  असंतोषजनक  रही  जैसा
 कि  8  1987  के  टाइम्सਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  यदि  तो  तत्संबंधी
 ब्यौरां  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  तपचा  रात्मक  कदम  उठाने  का  विचार  और

 क्‍या  सरकार  का  रोजगार  के  अवसरों  और  जीवन  स्तर  में  सुधार  लाने  हेतु  विशिष्टि
 लाभदायक  वाणिज्यिक  परियोजनाओं  के  लिए  कमजोर  वर्गों  के  लोगों  के  लिए  ब्याज  की  दर  को  अधिक

 आकर्षक  तथा  लगभग  नाममात्र  निर्धारित  करने  का  विचार  है  ?

 वित्स  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जनादंत  :  ओर  सरकारी  क्षंत्र  के

 बेंकों  द्वारा  दिए  गए  प्रत्यक्ष  कृषि  अग्निमों  की  जून  1985  के  अन्त  में  वसूली  सम्बन्धी  स्थिति  का
 वार  ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों  के
 सम्बन्ध  में  प्रत्यक्ष  कृषि  अग्रिमों  की  मांग  की  तुलना  में  वसूली  की  प्रतिशतता  33.9  थी  जबकि  अखिल

 भारत  स्तर  पर  यह  प्रतिशतता  54:2  थी  ।  पश्चिम  बंगाल  में  अग्नरिमों  की  कम  वसूलीं  आमंतोर  पर

 वसूली  अनुशासन  के  खराब  बिजली  की  सप्लाई  कम  होने  और  कारगर  निगरानी  के  न  होने  के

 कारण  है  ।

 वसूली  के  कार्य  निष्पादन  को  सुधारने  की  दृष्टि  से  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  बंकों  को
 संगठनात्मक  ढांच  को  मजबूत  योजनागत  मूल्याकन  प्रणाली  उधार  देने  के  बाद
 निगरानी  रखने  ओर  राज्य  सरकारों  की  मदद  से  वसूली  अभियान  चलाने  आदि  जंसे  कारगर  उपायों
 को  अमल  में  लाने  के  लिए  कहा  बकों  को  निरन्तर  और  प्रभावकारी  पयंवेक्षण  रखने  के  लिए
 अपनी  निकटवर्ती  श!खाओं  के  समूह  के  वास्ते  एक  वसूली  कक्ष  स्थापित  करने  के  लिए  कहा  गया  है  ।
 बंकों  के  निदेशक  मंडलों  द्वारा  भी  वमुली  की  स्थिति  की  समय-समय  पर  जांच  की  जाती  है  ।

 समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  दिए  जाने  वाले  ऋणों  की  ब्याज  दरें  कम  रखी  गयी  है
 अर्थात  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  के  अन्तगंत  दिए  जाने  वाले  ऋणों  पर  4  समन्सवित  ग्रामीण
 विकास  का्यंक्रम  और  शहरी  गरीबों  के  स्वरोजगार  कायंक्रम  आदि  ज॑से  विशेष  योजनाओं  पर  10

 प्रतिशत  ब्याज  लिया  जाता  है  |  चू  कि  समाज  के  कमजोर  वर्गों  से  ली  जाने  वाली  ब्याज  दरें  पहले  ही
 कम  इन  दरों  को  ओर  कम  करना  व्यावहारिक  समझा  गया  है  ।

 विवरण  है

 सरकारी  क्षेत्र  के  बेकों  के  प्रत्यक्ष  कृषि  अग्रिमों  की  वसूली  सम्बन्धी  राज्यवार  स्थिति
 राज्य/संध  राज्य  क्षेत्र  का  नाम  मांग  के  मुकाबले  वसूली  की  प्रतिशतता

 जून  1985

 1...  उत्तरी  क्षेत्र  60.9
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 कै

 हज

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  कश्मीर

 पंजाब

 राजस्थान

 चंडीगढ़

 दिल्ली

 पूर्वोत्तर  क्षत्र

 अस्तम

 मणिपुर
 मेघालय

 नागालेंड

 त्रिपुरा
 अरूणाचल  प्रदेश

 मिजोरम

 सिक्किम

 पूर्वो  क्षेत्र

 बिहार

 उड़ीसा

 मध्य  प्रदेश

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिमी  क्षेत्र

 गुजरात

 महाराष्ट्र
 दमन  और  दीव

 दादरा  और  नागर  हथेली
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 6.  दक्षिणो  क्षत्र  58.6

 आंध्र  प्रदेश  57.4

 कर्नाटक  50.4

 केरल  69.0

 तमिलनाडु  63.9

 लक्षद्वीप  63.8

 पांडिचेरी  54.0

 54.2

 प्रदेश  को  आदिम  जनजातियों  के  लिए  योजनाए

 2529.  शो  हरोश  राबत  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  कुछ  आदिम  जनजातियां  रहती  हैं  ;

 यदि  तो  तस्मंत्रंव्वी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्या  उनके  विकास  के  लिए  कोई  पृथक  योजना  है  ;

 वर्ष  1985-86,  1986-87  और  1967-88  के  दौरान  उनके  विकास  के  लिए

 घनराशि  निर्धारित  की  गई  ;  पौर

 क्या  सरकार  को  इन  जनजातियों  के  विकास  के  लिए  निरन्तर  धनराशि  देने  का

 विचार
 3,  7

 बार  टे

 कल्याण  मंत्रालय  की  उप  संज्रो  गिरिधर  :  और  दो  आदिम

 जातियों  के  समूह  अर्थात  (1)  वुक्‍्सा  ओर  (11)  राजी  क्रमश  :  पोई
 गढ़वाल  तथा  पिथोरागढ़  मे  रहते  1981  की  जनगणना  के  अनुसार  उनकी  कुल  जनसंख्या  क्रमश  :
 34198  और  371

 से  (8)  इन  दो  समूह  के  सामाजिक-आर्थिक  विकास  के  लिए  विशेष  कायेक्रम  तैयार

 किए  गए  हैं  तथा  राज्य  सरकार  को  इन  कार्यक्रमों  के लिए  वर्ष  1985-86,  1986-87  एवं  1987-
 88  के  दौरान  क्रश  :  10  00  लाख  11.07  लाख  रु०  और  11.09  लाख  रु०  की  विशेष

 केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  है  ।  इन  जनजातियों  के  समूहों  के  विकास  के  लिए  सरकार  द्वारा  इस  समय

 दी  जा  रही  सहायता  को  सातवीं  योजना  के  दौरान  भी  जारी  रखा  जाएगा  |

 उत्तर  प्रदेश  को  प्रति  व्यक्ति  योजना  सहाग्रता  -.

 2530  रोश  राबत  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ४:  114



 2।  1909  लिखित  उत्तर

 गत  तीन  पंचवर्षीय  योजनाविधियों  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  को  प्रति  व्यक्ति  कितनी
 योजना  सहायता  दी  गई  और  इसमें  से  कितनी  धनराशि  राज्य  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  के  लिए  खर्च  की
 गई  ;

 कया  सरकार  का  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  शेष  वर्षों  के  लिए  राज्य  के  पर्वतीय
 क्षेत्रों  के लिए  योजना  सहायता  में  वृद्धि  करने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पोजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुख
 :  उत्तर  प्रदेश  राज्य  को  पांचवीं  योजना  के  दौरान  दी  गई  प्रति  व्यक्तति  केन्द्रीय  सहायता

 145  र०  तथा  छठी  योजना  के  दोरान  दी  गई  प्रति  व्यक्ति  केन्द्रीय  सहायता  296  रु०  थी  ।
 योजना  के

 राज्य  को  आवंटित  की  ग़ई  प्रति  व्यक्ति  केन्द्रीय  सहायता  471  र०

 अवधि  में  राज्य  के  पर्वतीय  क्षंत्रों  के  लिए  व्यय  की  गई  धन  राशि  नीचे  बताई
 गई  है  :-

 ह

 उ्यय  रु०
 योजना  अवधि  े

 राज्य  योजना  विशेष  केन्द्रीय  जोड़

 भवाह  सहायता
 ह  )

 पांचवीं  योजना  118.00  104.00  222.00

 (1974-79
 छठी  योजना  302.13  356.83  658.96

 सातवीं  योजना  521.50  553.50  1075,00°

 ) चलाए  का  आए  आ  शा  ड्णनन-नसफचछ  >फफष।':ए  फ
 विकास  और  इस  समय  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है

 ग्रामीण  बिकास  कार्य  कम  के  लिए  कुनाड़ा.की  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेंसी  से  सहायता

 श्री  के०  बी०  शंकर  गौड़ा  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कनाडा  की  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेंसी  ने  एशियाई  ओर  अफ्रीकी  देशों  में  ग्रामीण

 विकास  कायंक्रमों  के  लिए  200  करोड़  कैनेडियन  डालर  देने  का  निर्णम  किया-है  /

 यदि  तो  क्या  इस  योजना  के  अन्तगंत  भारत  ऋण  की  सर्वधिक  राशि  दी

 गई है ४0 ४ ० * * इस योजना के अन्तर्गत भारत की कितनी सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है ; और इस सहायता से किन किन यो जन ओं को कार्याविन्त किया जाएगा ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एशियाई
 ओर  अफ्रीकी  देशों  में  ग्रामीण  विकास  के  लिए  कनाडा  की  अंतर्राष्ट्रीय  विकास  एजेंसी  द्वारा  आरम्भ

 किए  गए  200  करोड़  कनेहियन  डालर  कर््यक्रम  के  संबंध  में  भारत  सरकार  को  सूचित  नहीं  किया

 गया

 विश्व  बेंक  से  सहायता

 2532.  ओर  सानिक  रेड्डी  :

 कली  सभाष  यादव  :

 ओी  एस  रघुमा  रेडडी  :

 शओी  प्रकाश  चना  :

 शी  धर्म  पाल  सिह  मलिक  :  क्‍या  बित्स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  बंक  ने  |  987-88  के  लिए  भारते  को  4  अरब  80  करोड़  डालर  की

 सहायता  प्रदान  की  है  ;

 यदि  तो  यह  किस  प्रयोजन  के  लिए  उपयोग  की  जाएगी  ;  और

 यह  सहायता  किन  शर्तों  पर  दी  गई  है  ?

 वित्त  मंज्रालय  में  व्यय  बिभाग  में  राज्य  मंत्रो  :  स  भारत

 सहायता  संब  की  ब्रैठक  विश्व  बेंक  सम्‌ह  ने  30  को  समाप्त  होने  वाले  विश्व  बेंक
 राजकोषीय  1988  के  लिए  भारत  को  2.5  अरब  अमरीकी  डालर  के  बराबर  सहायता  देने  का

 वचन  दिया  यह  सहायता  राज्य  तथा  केन्द्रीय  क्षेत्रों  में  बिशिष्ट  परियोजनाओं  के  लिए  वचनबद्ध

 होगी  ।  यह  सहायता  विश्व  बेंक  समूह  सहायता  की  विद्यमान  शर्तों  के  आधार  पर  प्रदान  की

 जाएगी  ।  इस  समय  अन्तराष्ट्रीय  पुननिर्माण  और  विकास  बंक  की  सहायता  विश्व  बंक  की  ऋण
 लागत  के  अनुपार  अधरे-वाधिक  संशोधित  ब्याज  को  परिव्तंतशील  दरों  पर  दी  जाती  इस  समय

 यह  दर  7-76  प्रतिशत  आमतौर  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  पुन्निर्माण  और  विकास  बंक  के  ऋण  20

 वर्षों  की  अवधि  में  प्रतिरेश  हे  ।  अन्तराष्ट्रीय  विक/स  अभिकरण  सहायता  ब्याज  रहित  परन्तु  इस

 सहायता  पर  0.75  प्रगत  का  सेवा  प्रभार  लगता  भरत  को  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  अभिकरण

 हारा  दिए  गए  ऋण  पहली  1987  से  35  वर्षों  की  अवश्रि  में  प्रतिदेय  हैं  ।

 जात  भारी  संबंत्र

 2533.  लो  मानिक  रेड्डी  :

 ली  सभावष  यावव  :

 आओ  रचुमा  रेड्डी  :

 शो  प्रकाश  बना  :;  ॥
 शी  धर्मपास  सिंह  मलिक  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  थाल  स्थित  भारी  जल  संयंत्र  में  उत्तादन  संतोषजनक  है  ;

 यदि  तो  दस  संयंत्र  में  प्रति-वर्ष  कुल  कितना  उत्पादन  होता  है  ।

 एस  संयंत्र  पर  कुल  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  है  ?
 का
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 वया  सरकार  का  देश  की  आवश्यकता  को  प्रा  करने  के  लिए  इसका  उत्पादन  बढ़ाने  का
 विचार  है  ;

 (3)  यदि  तो  तत्नंबंधी  ब्यौरा  वया  है  ;  और

 इस  प्रयोजनाथं  कितनी  धन  राशि  की  आवश्यकता  होगी  ?
 दिल्लान  और  प्रोद्योगिको  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु

 क्ट्रानिको  ओर  अ  तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  :

 इस  संयंत्र  की  स्थापित  खापिक  क्षमता  110  मीटरी  टन  £  ।

 1987  तक  164.54  करोड़  रुपये  व्यय  किए  जा  चुके  हैं  ।

 (a)  सरकार  का  विचार  इस  संयंत्र  की  क्षमता  बढ़ाने  का  नहीं  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 ।  उपग्रह  का  प्रमोश्वन

 2534  भ्रो  सानिक  रेड्डी  :

 श्री  समभाव  यादव  :
 ओर  रघमा  रेड्डी  :

 श्रो  प्रकाश  अम्द्र  :
 भ्रो  धर्मपाल  सिंह  मालिक  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  |  उपग्रह  का  प्रमोचन  करने  के  संबंध  में  इस  बीच

 कोई  निर्णय  लिया  है

 यदि  तो  इसका  प्रमोचन  किस  तारीख  को  होने  की  संभावना  है  ;  ओर

 इस  उपग्रह  के  निर्माण  में  कितनी  धनराशि  खर्च  हुई  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  तथा  सहासागर  परमाणु

 इलेक्ट्रॉमिको  ओर  अतरिक  विभागों  में  राज्य  मंत्रों  :  और

 हां  |  भारतीय  सुदूर  स  वेदन  उपग्रह  ।  को  1987  के  अत  में  अथवा

 1988  के  प्रारंभ  में  छोड़ा  जायेगा

 भारतीय  सदर  स  वेदन  उपग्रह  परियोजना  की  स्वीकृत  लागत  69.80  करोड़  रपमे

 जिसमें  एक  प्रमोचन  की  लागत  सहित  एक  उड़ान  मॉडल  और  एक  पूरक  प्रोटों  उड़ान  मॉडल  तथा

 अन्य  भ  का  विकास  और  निर्माण  की  लागत  शामिल  इस  पर  at  987  तक

 लगभग  60.12  करोड़  रुपये  की  राणि  खर्च  हुई  है  ।

 आदिबासी  सहकारो  संघ  के  लिए  प्रस्ताव

 2535.  ओमतो  माधुरी  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  बहुराज्य  सहकारी  ममिति  के  रूप  में  आदिवासी  सहकारी  विकास  संघ

 की  स्थापना  करने  का  विचार  है  ;
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और

 इसके  कब  से  कार्य  आरम्भ  करने  की  संभावना  है  ?

 कल्याण  मत्रालय  में  उप  मत्री  विरिधर  :  और  हां  ।  संघ  को

 पहले  ही  स्थापित  और  पंजीकृत  किया  जा  चुका  इसमे  राज्य  आदिवासी  विकास  सहकारी  निगम  बन
 विकास  निगम  और  राज्य  स्तर  के  अन्य  निगम/सहुकारी  सदस्य  होंगे  ।

 चालू  वर्ष  1987-88  से  इसके  कार्य  करने  की  सम्भावना  है  ।

 इस्दिरा  बिकास  पत्रों  में  किए  गए  निवेश  पर  आय-कर  से  छूट

 2536.  श्री  कृष्ण  अयूयर  :  कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 डाकधघरों  के  माध्यम  से  आवर्ती  जमा  खातों  ओर  इन्दिरा  विकास  पत्रों  में  किए  गए  निवेश
 पर  आय  कर  के  आकलन  में  छट  दी  जाती  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  कर  दाताओं  को  इन  बचत  पत्रों  को  खरीदने  के  लिए
 प्रोत्साहित  करने  के  लिए  इस  भिवेश  पर  आय  कर  के  आकलन  में  छूट  देने  का  विचार  है

 :

 वित्त  सत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बोःके०  डाकधर  बचत
 बक  संचयी  नियम  1959  के  अतन्‍्गंत  10  वर्षीय  खाते  -  या  वर्षीय  खाते  में  जमा
 की  गई  कर  लगने  योग्य  आय  में  से  पूव॑  वर्ती  वर्ष  में  जमा  की  गई  किसी  भी  राशि  पर  आयकर

 1961  की  धारा  के  अन्तगंत  छूट  की  अनुमति  इन्दिरा  विकास  पत्रों  में  किए  गए
 निवेश  में  ऐसी  छुट  नहों  दी  जाती

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 स्टेट  बेंक  आफ  मंसर  में  नगदो  भत्ता

 2537.  श्री  बी०एस०  कष्ण  अयूयर  :  क्‍या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  स्टेट  वंक  आफ  मंस्र  में  मुख्य  खजांची  के  अलावा  खजांची  एवं  क्लक॑  और
 चियों  को  कोई  नकदी  भत्ता  दिया  जा  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  मुख्य  खजांच्ी  के  अलावा  नकदी  का  लेन-देन  करने  की  जिम्मेदारी
 क्लर्क  और  खजांची  की  भी  ओर

 खजांची ३]  एबं

 यदि  तो  उन्हें  नकदी  भत्ता  देने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कार्यवाही  करने  का
 विचार  है  ?  wa

 बित्स  मंत्रासय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  जनाद  न  से  सरकारो  क्षेत्र  के  बैंकों
 के  अवाई  स्टाफ  के  भत्त  और  अन्य  सेवा  शर्ते  उद्योग  स्तरीय  अवार्डी/समझौतों  तथा  बैंक
 स्तरीय  यदि  कोई  द्वारा  नियंत्रित  की  जाती  स्टेट  बैंक  आफ  मैखर  ने  सूचित  किया
 है  कि  प्रधान  खजांची  के  अलावा  टेलरों  और  सहायक  प्रधान  खजांबियों  को  भत  ते  दिए  जाते  हैं
 खजांची  क्लक  को  औद्योगिक  स्तर  पर  भत्ते  दिए  जाने  की  व्यवस्था  भहीं  ry
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 2538.  श्रो  ब०एस०  कष्ण  अयूयर  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सम्बन्धित  बँक  में  अधिकारियों  की  एसोसिएशन  के  एक  प्रमुख  पदाधिकारी  की

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  बोर्ड  में  अधिकारियों  के  प्रतिनिधि  के  रूप  में  नियक्त  किए  जाने  की  प्रथा  समाप्त

 कर  दी  गई  ओर

 यदि  तो  कब  ओर  इसके  क्‍या  कारण  हैं
 ?

 बिरत  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंन  :  ओर  सरकार  बंकिंग  उद्योग

 के  हित  में  यह  आवश्यक  समझती  है  कि  किसी  अधिकारी  निदेशक  की  नियुक्ति  उसके  कतिपय  अधिकारी
 संघ  के  साथ  जुड़  होने  के  आधार  पर  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।  राष्ट्रीयकृत  बँक  और  प्रकीर्ण

 1970  और  1980  की  धारा  3  में  निर्धारित  उपब्रंधों  में  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा
 भारतीय  रिजंव  बक  के  साथ  परामर्श  के  पश्चात्‌  राष्ट्रीयकृत  बकों  के  उन  कर्मचारियों  में  से  जो

 कृत  बकों  के  कमंकार  न  राष्ट्रीयकृत  बंकों  के  बोर्ड  में  एक  निदेशक  नियुक्त  किए  जाने  की  व्यवस्था
 इन  स्कमों  में  ऐसा  प्रावधान  नहीं  है  कि  वे  व्यक्ति  अधिकारियों  की  संघ/संवों  के  मुख्य  पदाधिकारी

 कुछ  बेंक  अधिकारी  संधों  द्वारा  यह  मामला  अदालत  में  उठाया  गया

 तांबा  प्रयोग  करने  वाले  उद्योगों  पर  अत्यधिक  शुल्कों  का  प्रभाव

 2539.  श्री  बनातवाला  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अत्यधिक  आयात  और  उत्ताद  शुल्क  लगाए  जाने  के  कारण  तांबे  तथा  तांबा  मिश्रित

 घातुओं  के  उत्पादों  के  मूल्य  बढ़  जाने  से  तांबा  प्रयोग  करने  वाले  उद्योगों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है
 ओर  ये  उद्योग  40  प्रतिशत  क्षमता  उपयोग  कर  पा  रहे

 क्‍या  तांबे  के  अत्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  में  और  वृद्धि  होने  को  ध्यान  में  रखते  सरकार  का

 उपरोक्त  उत्पादों  पर  आण्ात  शुल्क  और  उत्पाद  शुल्क  समाप्त  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यप  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बी०के०  :  से  तांबे  पर

 उत्पादन  शुल्क  में  वर्ष  1982  से  अब  तक  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  गया  विद्यमान  अन्‍्तर्रा  ट्रीय

 जो  अक्सर  घटती-बढ़ती  रहती  और  तांब्रे  के  स्वदेशी  उत्सादकों  के  हितों  की  रक्षा  की

 आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  प्रशासनिक  मंत्रालय  के  साथ  परामश  करके  आयात-शुल्क  सम्बन्धी

 परिवतंन  किए  जाते  पिछली  बार  तांब्रे  पर  आयात  शुल्क  में  ऐसा  परिवर्तन  तवम्बर/दिसम्बर,

 1986  में  किया  गया  था  ।  इस  मंत्रालय  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अध्यावेदन  प्र।प्त  नहीं  हआ  है  कि

 धिक  आयात  तथा  उत्पादत  शल्क  की  वजह  से  तांबे  को  खपत  क  रने  याले  उद्याम  40  '  तिए

 उपयोग  पर  उद्योग  लाने  पर  मजबूर  हो  गए  अभी  तक  प्रशामनिक  मंत्रालय  से  आयात  शुल्क

 मेँ  कमी  करने  के  लिए  कोई  सिफारिश  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 लिक्‍्कों  का  आयात

 2540.  के>बो०  थामस  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 वर्ष  1986-87  के  दोरान  कितने  सिक्कों  का आयात  किया

 बया  देश  के  बाहर  और  सिक्‍के  ढालने  का  विचार

 (१)  देश  से  बाहर  सिक्कों  को  ढालने  में  कितनी  लागत  आती  और

 देश  में  ही  और  अश्रिक  सिक्के  ढालने  हृतु  बया  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 बित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मत्रो  जताद  :  वर्ष  1985  से  1987  के  दोरान
 आयात  किए  गए  400  करोड़  अदृद  क्यूप्रोनिकल  के  सिक्कों  में  से  237.30  करोड़  अदृद  सिक्‍के
 1-4-1986 6  से  31-3-1987  की  अवधि  में  प्राप्त  हुए  थे  ।

 उपरोक्त  में  बताए  गए  ब्यूप्रो-निकल  सिक्‍कों  के  अतिरिक्त  स्टेनलेस  स्‍्टी  के  125
 करोड़  अद॒द  सिक्‍के  वर्ष  1987-1988  के  दौरान  कनाडा  से  आयात  किए  जा  रहे  हैं  ।

 उपरोक्त  ओर  में  उल्लिखित  सिकको  के  आयात  की  कुल  लागत  लगभग  157

 करोड़  रुपए  होगी  ।

 इस  सम्बन्ध  में  उठाए  गए  महत्वपर्ण  कदम  प्रकार  हैं  :

 (४)  अधिक  उत्पादन  के  लिए  एक  प्रोत्साहन  योजना  शुरू  करना  ।

 (ii)  भारत  सरकार  की  टक्‍सालों  में  काम  बेः  धण्टों  को  48  से  बढ़ा  कर  60  घण्टे  प्रति  सप्ताह
 कर  दिया  गया  है  ।

 (iii)  कलकत्ता  स्थित  टकसाल  में  दूसरी  पारी  शुरू  कर  दी  गयी  है  ।

 (५)  कलकत्ता  तथा  हैदराबाद  स्थित  विद्यमान  टकसालों  का  आधुनिकीकरण  किया
 जा  रहा  सिक्‍का  निर्माण  की  24  और  नई  प्रेसें  स्थापित  की  गई  सिक्का
 निर्मांण  की  14  ओर  प्र॑सें  स्थापित  की  जा  रही  हैं  ।

 (४)  200  करोड़  अदृद  प्रति  वर्ष  की  क्षमता  वाली  एक  मई  टकसाल  उन्प्र०  में
 स्थापित  की  जा  रही  है  ।  इसमें  1988-89  में  उत्यादन  शुरू  हो  जाने  को  आशा  है  ।

 संरक्षण  के  लिए  केस्द्रीय  एजेंसी
 '

 श्री  टी०  बशीर  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पर्यावरण  संरक्षण  के  लिए  शीर्षस्थ  पारिस्थितिकीबिदों  और  प्राकृति  विज्ञानियों  से

 युक्त  एक  केन्द्रीय  ऐजेंसी  बनाने  का  प्रस्ताव  सरक।र  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  तस्पंबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  म त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  .  और  (w)
 एक  पर्यावरण  सुरक्षा  प्राधिकरण  के  व्योरे  तैयार  किए  जा  रहे  हैं  ओो  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  पर्यावरण
 संरक्षण  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  सलाह  देगा  ।

 :

 में  बसों  का  काटा  जाना

 2542.  बशीर  :  कया  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृषक  कि  :
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 क्या  पेड़ों  के  अन्धाघुन्ध  काटे  जाने  से  हिमालय  के  घने  वन  तेजी  से  जीण  होते  जा  रहे

 क्‍या  हिमालय  क्षेत्र  में  पारिस्थितिक  सतुलन  विशेष  रूप  से  निचले  भागों  बिगड़ता
 जा  रहा  ओर

 यदि  तो  इस  रुख  को  रोकने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रासय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  और
 कोई  विस्तृत  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।

 जलावन  की  चारे  ओर  इमारती  लकड़ी  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  और
 क्षेत्र  में  पारिस्थितिकीय  संतुलन  को  बनाए  रखने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  ।

 परिवार  कल्याण  और  नियोजन  हमारी  आर्थिक  आयोजना  का  एक  अभिन्‍न  भाग  है  ।  पशु  धन
 की  कोटि  में  सुधार  किया  जा  रहा  है  और  खू  टे  पर  बांध  कर  पशुओं  को  बिलाने  की  प्रथा  को  a
 हंन  दिया  जा  रहा  परती  भूमि  में  जलावन  की  लकड़ी  और  चारे  को  उगाया  जा  रहा
 जलावन  की  लकड़ी  की  मांग  को  कम  करने  के  लिए  बायोगस  सौर  कुकरों  और  सुधरे  हुए  चल्हों

 को  प्रयोग  में  लाया  जा  रहा  फलों  को  पैकिंग  के  लिए  लकड़ी  के  क्रट  के  स्थान  पर  उसके  विकल्पों
 के  विकास  को  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  केन्द्र  सरकार  ने  राज्यों  को  मार्गद्शी  सिद्धान्त  जारी

 किए  हैं  कि  1000  मीटर  से  अधिक  ऊ  चाई  पर  वृक्षों  को  कटाई  बिल्कुल  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।

 मन्दिरों  में  हरिजनों  का  प्रवेश

 2543.  श्री  के०  कुज्ज्म्ब  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  देश  में  अभी  भी  कुछ  ऐसे  मन्दिर  हैं  जहां  हरिजनों  को  प्रवेश  करने  की  अनुमति

 नहीं

 ण्दि  तो  ऐसे  मन्दिरों  के  राज्यवार  नाम  क्‍या  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिघर  :  ऐसा  कोई  मामला  सरकार  के

 ध्यान  में  नहीं  लाया  गया  है  ।

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ?

 सरकारो  सेवाओं  में  पदोन्‍नति  के  सोकों  सें  निकट  समानता  खाना

 2544.  श्री  लक्ष्मण  सलिक  :

 भ्रीमती  जयंती
 न

 बत
 श

 की  न
 श्  जयंती  पटनायक  :  क्या  प्रधान  भंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  हाल  हो  में  सभी  सरकारी  सेवाओं  में  पदोन्नति  के  अवसरों

 में  समानताਂ  लाने  के  नए  उपायों  की  धोषणा  की  और

 यदि  तो  नीति  सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  क्‍या  प्रक्रिया  अपनाये

 गई
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 लोक  शिकापत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बोरेन  सिंह  ऐ  :  और
 सरकार  ने  वरिष्ठ  ड्यूटी  पदों  के  15  प्रतिशत  तक  चयन  ग्रेड  पदों  के  सृजन  की  घोषणा  की  है  जिनके
 कारण  समूह  केन्द्रीय  सेवाओं  में  पदोन्नति  के  अवसरों  में  काफो  सुधार  हुआ  ऐसा  किए  जाने
 से  बयन  ग्रंड  में  पदोन्नति  के  लिए  मानदण्ड  तथा  चयन  ग्रंंड  पदों  की  संख्या  की  संगणना  का  आधार
 अखिल  भारतीय  तथा  समूह  केन्द्रीय  सेवाओं  में  एक  समान  वना  दिए  गए

 भारतोय  औद्योगिक  विकास  बंक  द्वारा  बांडों  का  जार  किया  जाना

 2545.  श्रो  अयूयप्‌  रेड्डो  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेक  का  119.74  करोड़  रुपए  की  अधि-्सूचित
 राशि  के  44  सीरीज  में  ढांड  जारी  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इन  बांडों  की  शर्ते  क्या  होंगी  ?

 बित्स  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंगन  और  भारतीय  ओद्योगिक
 विकास  बक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसने  मार्च  1987  में  119,75  करोड़  रुपए  की  अधिसूबित  राशि

 के  लिए  बांडों  की  सीरीज  जारी  की  थी  जिसमें  अधिसूचित  राशि  के  अतिरिक्त  11.98  करोड़

 रुपए  तक  कुल  मिलाकर  131.73  करोड़  के  अशदान  की  रकम  अपने  पास  रखने  का

 अधिकार  था  ।  इस  सीरीज  की  शर्ते  नीचे  दी  गई  हैं  :-

 ।.  निगम  मूल्य  सम  मूल्य  पर

 2.  व्याज  की  दर  :  छमाही  आधार  पर  देय  प्रतिशत  वाधिक

 3,  अर्वाक्ति  :  ।5  वर्ष

 4.  परिपक्यता  की  तारीख  16.3.2002

 भूमि  को  गेर-बानिको  प्रयोजनों  के  लिए  दिया  जाना

 2546.  श्री  मल्लापलली  रामअंह्रन  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  को  केरल  सरकार  से  वन  भूमि  को  गेर-बानिकी  प्रयोजनों  के  लिए

 इस्तेमाल  किए  जाने  के  बारे  में  कोई  अध्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 क्‍या  सरकार  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  केरल  में  वनों  की  भारी  पंमाने  पर  हुई  कटाई
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  आवेदन  पत्रों  को  मंजूरी  नहीं  दी  जाएगी  क्या  यह  रिपोर्ट  राज्य  के  उद्दृश्यों  के

 बिपरीत  नहीं  है  क्योंकि  वनों  की  पहले  ही  भारी  पैमाने  पर  कटाई  हो  चुकी  है

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  ओर

 1987  तक  मात्र  दो  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  ये  प्रस्ताव  (1)  पृयमाकुट्टी  जल-विद्यूत

 परियोजना  और  (2)  220  के.वी.डी./सी  त्रिय्र-कोझीकोड  पारेषण  लाईन  के  लिए  वन  भूमि
 के  उपयोग  के  लिए
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 केरल  राज्य  सरकार  से  अपेक्षित  सूचना  के  प्राप्त  न  होने  के  पूयमाकुट्टो  जल-विद्युत
 परियोजना  के  प्रस्ताव  को  बन्द  समझा  गया  है  और  220  के.वी.डी/सी  त्रिचूर-कोझीकोड़
 पारेषण  लाईन  के  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  से  अपेक्षित  सूचना  प्रस्तुत  करने  का  अनुरोध  किया
 गया  है  ।

 ऐसा  कोई  निष्कर्ष  नहीं  निकाला  जा  सकता  है  कि  इस  प्रकार  के  आवेदन  पत्र

 राज्य के  उहं  श्यों  के  विपरीत  हैं  ।

 सरकारी  कार्यालयों  का  आधुनिकोकरण

 2547.  श्रीमती  बसब  राजश्थरी  :  क्‍या  श्रश्चान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  आधनिकीकरण  के  लिए  कोई  व्यापक  :  योजना
 तेयार  बी  गई  है

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 आधुनिकीकरण  योजना  के  कब  तक  कार्यान्वित  किए  जाने  को  संभावना

 (8)  क्‍या  आधुनिकीकरण  योजना  के  लिए  कोई  मार्म-निर्देश  तैयार  किए  गए  और

 यदि  टो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  गा

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मत्रालय  में  उप  सत्री  बोरेन  सिंह  :  और

 आजकल  केन्द्रीय  सरकार  में  आधुनिकीकरण  के  दो  पहलुओं  को  कार्पान्वित  किया  जा  रहा  हैः

 ()  राष्ट्रीय  सूचनात्मक  केन्द्र  के  माध्यम  से  निर्णय-पुष्टि  के  उद्द  श्य  से
 प्रत्यक  विभाग  के  लिए  प्रबंध  सचना  पद्धति  का  विकास  इसके

 कम्प्यूटर  नेटवर्क  स्थापित  कर  रहा  है  ।

 (ii)  कार्यालयी  कामकाज  में  दक्षता  तथा  उत्पादकता  में  सुधार  लाने  के  लिए  इलैक्ट्रोनिक
 टाईपराइटर  तथा  बई  प्रोसेसर्स  प्लेन  पेपर  इलैक्ट्रोनिक  प्राईवेट  ब्रांच  एक्सचेंज

 पी.ए.बी  जंसे  कुछ  उपस्कर  तेजी  से  लगाए  जा  रहे  हैं  ।

 निर्णय-युष्टि  के  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  सभी  विभागों  में  कम्प्यूटर  लगाए  जाने

 की  संभावना  अन्य  कार्यालयी  उपकरण  जैसा  कि  ऊपर  उल्लेख  किया  जा  चुका  पहले  से  ही
 तेजी  के  साथ  प्रयोग  में  लाए  जा  रहे  हैं  ।

 ॥॒

 तथा  मोटेतौर  पर  आधुनिक  उपकरणों  के  प्रयोग  का  उ्ँ  शय  यह  हैं  कि  सूचना
 को

 और  अधिक  शीघ्रता  से  तयार  तथ्यों  और  आंकड़ों  का और  अधिक  विश्लेषण  किए
 अधिकाधिक  दक्षता  और  उत्पादकता  लाए  जाने  और  आवृत्तिमूलक  कार्यो  को  हाथों  से  निषपटाने  से  होने

 गाली  थकान  से  छूटकारा  पाने  में  सहायता  मिल  सके  ।

 ध्य  एशियाई  बिकास  बेक  से  सहायता

 हि  8.  श्रीमती  बसव  राजेश्वरी  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
 रा

 क्‍या  एशियाई  विकास  बँक  का  वर्ष  1987  के  दोरान  भारत  को  275  मिलियन  डालर

 और  300  मिलियन  डालर  के  बीच  ऋण  उपलब्ध  कराने  का  प्रस्ताव
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 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  किसी  अंतिम  निर्णय  की  सूचना  दे  दो  गइ  और

 यदि  तो  ऋण  की  शर्ते  कया  हैं  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  हां  ।

 उपयु  कत  वचनबद्धता  विशिष्ट  परियोजनाओं  के  लिए  होगी  जो  कि  एशियाई  विकास  बंक
 द्वारा  कारंवाई  किए  जाने  के  विभिन्न  स्तरों  पर

 ऋणों  की  प्रशासनिक  व्यवस्था  एशियाई  बिकास  अंक  द्वारा  लागू  की  जाने  वाली  मानक
 शर्तों  के आधार  पर  की  जाती  ब्याज  की  दर  एशियाई  विकास  बक  द्वारा  हर  छमाही  में
 रित  की  जाती  इस  समय  एशियाई  विकास  बैंक  द्वारा  लिए  आने  वाले  ब्याज  की  दर  7  03

 शत  एशियाई  विकास  बँक  के  ऋणों  की  वापसी  अदायगी  15-20  वर्शों  में  करनी  होती  है  ।

 इलक्ट्रानिक्स  कारपोरेशन  आफ  इष्डिया  लिमिटेड  में  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण

 2549.  श्रो  अनादिचरण  दास  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इलेक्ट्रानिक्स  कार्पोरेशन  आफ  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  विशेषकर
 और  श्रेणी-दो  के  पदों  के  सम्बन्ध  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए

 आरक्षण  सम्बन्धी  नियमों  का  पालन  नहीं  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इलेक्ट्रानिक्स  कार्पोरेणन  आफ  इंडिया  लिमिटेड  में  |  1987  को
 कमंचारियों  की  वतंमान  संख्या  कितनी  है  तथा  तुलना  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जनजातियों  की  बगंवार  संख्या  कितनी

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  कितन  आरक्षित  पद  अनारक्षित  गए  और  अनारक्षित
 करन  से  पूर्व  इन  पदों  को  भरने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  और

 कया  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए
 जैसा  कि  नियमों  में  निर्धारित  कोई  विशेष  सेल  बनाया  गया  और  संपर्क  अधिकारी  नियुक्त  किया
 गया  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रामिको  ओर  अतरिक्ष  विभागों  मे  राज्य  मंत्री  केਂ  आर०  :  और
 कम्पनी  ने  अनुमूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  पदों  के  आरक्षण  सम्बन्धी  सरकारी
 निदेशों  का  अनुपालन  1970  में  जारी  किए  गए  आदेशों  के  अनुसार  किया  है  ।

 1-6-87  को  इलेक्ट्रानिक्स  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  लिमिटेड  में  कमंच्रारियों  की  कुल  संख्या
 तथा  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुमूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों  की  संख्या  निम्नलिखित  थी  :

 श्रग  नियुक्त
 अनुपूि

 ते  प्रतिशत  अनुसूचित  प्रतिशत  निधारितप्रतिशतदा
 एाएणा  कर्मचारियों  जाति  ———  जनजाति  -“>-

 अनुसूचित
 जगत की  कुल  के  के  जाति

 कमंचारी  कर्मचारी  आना  प्राओण

 (४38  23.  2.7  1.  0-1.  16-2/0%  .  7-1/2%

 124



 21  1909  लिखित  उत्तर

 वर्ग  1310  52  4.0  77  0.5)
 बर्गगਂ  4462  528  11.8  74  1.7)
 वर्ग

 मेहतरों  889  241.  27.1  15  1.7)  13%  5%
 को  छोड़कर  (30.5.
 अन्य  अदक्ष  (85
 कर्मचारी

 मेहतर  142  3]  21.8 1  0-7)  15  6%

 (1.6.
 (85

 बोर्ड  के  अमुमोदन  से  पिछले  तीन  वर्षों  में  निम्ललिखिद  पद

 अना  रक्षित  किए  गए  हैं  :

 वरिष्ठ  लेखा  अधिकारी  ।  अनुसूचित  जाति  और
 ]  अनुसूचित  जनजाति

 2.  लेखा  अधिकारों  ]  अनुसचित  जाति  और
 |  अनुसूचित  जनजाति

 ये  पद  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  तीन  बार  विज्ञापित  किए  गए  थे  ।  इनमें  स  एक  वार
 पन  केवल  अन्‌  सूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  दिया  गया  विज्ञापनों  की
 प्रतियां  भारत  सरकार  के  निदेशों  के  अनुमार  अनुयूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के

 समाज  स्थानीय  संसद  सदस्यों  और  विध्वान  सभा  के  सदस्यों  तया  सूत्री  वद्ध  अन्य
 आधिकारियों  को  भी  भेजी  गई  थी  ।

 इलंक्ट्रानिक्स  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  लिमिटेड  में  अनुमूचित  जातियों  और  अनुसूबित
 जनजातियों  के  कर्मचारियों  क ेलिए  एक  विशेष  कक्ष  पिठले  8  वर्ष  से  काम  करता  रहा  यह  कक्ष
 सम्पक  अधिकारी  के  सीधे  नियंत्रण  में  जिनकी  सहायता  अनुयूचित  जाति  और  अनुयूचित  जनजाति
 के  कर्मचारियों  से  सम्बन्धित  एक  कक्ष  अधिकारी  करते  हैं  ।

 भारत  सहापता  संघ  के  समक्ष  उठाए  गए  सम  छ

 2550.  डा०  दसा  सामांत  :  क्या  बितत  मंत्री  यह  वलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  पेरिस  में  भारत
 सहायता  संघ  की  |7  1987  को  हुई  बैठक  में  भारत  द्वारा  उठाए  गए  मुद्दों  का  ब्यौरा

 क्या

 बिस  म॒  त्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  सत्री  गढ़बो  ):  1987  में  हुई
 भरत  सहायता  संघ  की  बैठक  में  भारतीय  प्रतिनिधि  मंडल  हाल  ही  के  वर्षों  में  भारतीव्र

 व्यवस्था  की  उपलब्धियों  पर  प्रकाण  डालने  के  भारत  के  विकास  प्रयत्तों  क ेलिए  सहायता

 संघ  के  सदस्यों  से  रियायती  दर  पर  अधिक  मात्रा  में  सहायता  देने  का  भी  आग्रह  किया

 भूथष्यवतों  राकेट  अ्रमोचन  भम्बा  का  विकास

 2551.  प्रो०  कुरियन  :
 क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  केरल  में  थुम्बा  स्थित  भूमध्यवर्ती  राकेट  प्रमोचन  केन्द्र  का  और  विकास  करने  का
 कोई  प्रस्ताव

 (=)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 भारत  अपने  प्रमोचन  केन्द्रों  स  मानव  युक्त  अ  तरिक्ष  वाहन  का  कढ  तक  प्रमोचन  करने
 के  लिए  समर्थ  हो  जाएगा  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  बिकास  परमाज
 और  अन्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  :  और

 भारतीय  अंतरिक्ष  अनुसंधान  संगठन  के  पास  थुम्वा  भ्‌मध्यवर्ती  त्रिवेन्द्रम  और  बालासोर
 में  परिशापी  राकेट  सुविधाएं  विद्यमान  अंतरिक्ष  प्रौद्योगिकी  और  उपयोग  के  क्षंत्र  में
 परिशापी  राकेट  परीक्षणों  की  बतंमान  और  प्रायोजित  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  इनका

 अन  रक्षण  किया  जाएगा  और  इनमें  उपान्त  सुधार  किया  थुम्बा  भूमध्यवर्ती  सकेट  प्रमोचन
 केन्द्र  के  बड़े  प॑माने  के  विस्तार  की  कोई  विशेष  योजना  नहीं  है  ।

 अपने  प्रंमोचन  केन्द्र  से  मानवयुक्त  अंतरिक्ष  वाहन  के  छोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव
 हे  । ्

 बम्बई  कम्प्यूटर  चेक  समाशोधन  प्रणाली  का  कल्याण  काम्प्लंक्स  तक  विस्तार

 2552.  श्री  घोलप१  :  क्या  घिस  मंत्री  बम्बई  कम्प्यटर  चंक  समाशोधन  प्रणाली  के
 कल्प्राण  काम्प्लेक्स  तक  विस्तार  के  बारे  में  25  1987  के  तारांकित  प्रण्न  संख्या  36  के
 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  इस  प्रणाली  का  कल्याण  काम्प्लेक्स  तक  विस्तार  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 वित्त  स  त्रालय  में  राज्य  मत्री  जनाइंन  :  और  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  यथा  उपलब्ध  सूचना  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 राज्य  को  केन्द्रीय  सहायता  बेने  सम्बन्धी  फाम  ले  में  संशोधन

 2553.  श्री  टी.बाल  गौड़  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  राज्यों  को  पेय  जल  और  अन्य  कल्याण  परियोजनाओं  के  लिए  केन्द्रीय

 सहायता  देने  सम्बन्धी  फामू  ले  में  संशोधन  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  बया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  सुख  :  क्रेन्द्र.प्रायोजित  त्वरित

 ग्रामीण  जल  पूर्ति  कायंक्रम  के  अन्तगंत  राज्यों  को  केन्द्रीय  सहायता  बे  आवंठन  में  संशोधन  :  के  बारे  में
 भारत  सरकार  द्वारा  सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  पु

 चूकि  मामला  अभी  विचाराधीन  इसलिए  इसे  अन्तिम  देने  के  बाद  ही  इसके

 ब्यौरे  उपलब्ध  होंगे  ।  हल

 126



 21  1909  लिखित  उत्तर

 2554.  श्री  बाल  गोड़  :  क्या  बित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  औद्योदिक  विकास  बैंक  को  आन्ध्र  प्रदेश  में  कुछ  अधिकारियों  के  विरुद्ध
 आरोपों  के  कारण  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  में  मुकदमें  का  सामना  करना  पड़  रहा  और

 सरकार  द्वारा  भारतीय  औद्योगिक  तिकाप्त  बंक  को  आन्श्र  प्रदेश  में  विधिन  वित्तीय
 णर्जेसियों  के  कायंकरण  की  समीक्षा  करने  के  लिए  निर्देश  देने  क ेलिए  क्या  कदम  उठाए  जा  हहे  हैं  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादन  :  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक
 ने  सूचित  किया  है  कि  उसे  आन्भ्र  प्रदेश  में  कुछ  अधिकारियों  के खिलाफ  आरोगों  के  सम्बन्ध  में  दिल्ली
 उच्च  न्यायालय  में  लम्बित  किसी  मुकदमें  की  जानकारी  नहों  है  ।

 भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  वह  राज्य  वित्तीय  निगमों/राज्य
 औद्योगिक  विकास  निगमों  के  कार्यों  का  समय-ससथ  पर  मूल्यांकन  करता  है  ताकि  उनके  परिचालनों  में

 सुधार  के  क्षत्रों  का  पता  लगाया  जा  सके  ।  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  राज्य  वित्तीय
 राज्य  औद्योगिक  बिकास  निगमों  के  परिचालनों  पर  उनके  बोर्डों  मे ंनामित  अपने  निदेशकों  के  माध्यम
 से  भी  नजर  रखता  है  |

 प्रदूषण
 2555.  श्री  बकक्‍कम  पृरूखोत्तमन  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे

 क्‍या  देश  में  ऐसी  औद्योगिक  इक्राइयां  हैं  जिन्होंने  अभी  तक  प्रदषण  नियंत्रण  उपाय  नहीं
 किये

 यदि  तो  क्या  उन्हें  बन्द  किए  जाने  और  एक  निश्चित  समय  के  भीतर  प्रदूषण
 नियंत्रण  उपाय  करने  के  नोटिस  जारी  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जिधाउरंहमान  :  हां  ।

 और  (1)  संबंधित  राज्य  बोड्डों  द्वारा  उद्योगों  को  समयवद्ध  आधार  पर  निर्बारित

 बहिस्राव  और  उत्सजंन  मानकों  के  अनुपालन  के  निदेश  दिए  गए  हैं  ।

 (2)  जल  निवारण  एवं  1974  ओर  वायु  निवारण

 एयं  1981  के  उपवन्धों  के  अधीन  केन्द्रीय  और  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्डों  ने

 प्र  दृषण  नियंत्रण  बोडों  की सहमति  के  बिना  चलाए  जा  रहे  अथवा  बोड्डों  द्वारा  दिए  गए  निदेशों  का

 उल्लंघन  कर  रहे  1386  उद्योगों  के  खिलाफ  मुकदमें  चलाए  हैं  ।

 (3)  पर्यावरण  1986  के  तहत  48  प्रदूषक  यूनिटों  के  खिलाफ  केस्द्र

 सरकार  द्वारा  कारण  बताओ  नोटिस  दिया  गया  है

 *  मगरमच्छ  पालत  फार्स ”
 2556.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्या  पर्यावरण  और  कन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 देश  में  मगरमच्छ  संरक्षण  और  अनुसंधान  केन्द्र  का  नाम  क्या  है  और  यह  कहां  स्थित

 क्या  किसी  मगरमच्छ  के  प्रजनन  में  सफलता  मिली  है  ;
 क्‍या  उड़ीसा  में  नदियों  में  पाए  जाने

 वाले
 घड़ियाल  लुप्त  हो  रहे  हैं  ;

 ओर

 यदि  तो  उनका  संरक्षण  करने  और  उनको  संख्या  बढ़ाने  हेतु  कया  कदम  उठाए

 पर्यावरण  ओर  बन  मन्त्रालय  में  राज्य  संत्रो  जियाउरंहमान  :  केन्द्रीय
 मगरमच्छ  प्रजनन  और  प्रबन्ध  प्रशिक्षण  संस्थान  हैदराबाद  में  स्थित  है  ।

 हां  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उय्ता  ।

 पुणे  नगर  निगम  द्वारा  विश्व  बंक  ऋण  में  से  सहायता  का  अनुरोध

 2557.  श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  पुणे  नगर  निगम  द्वारा  अपनी  जल  निकासी  सुधार  योजना  के
 लिए  विश्व  बंक  ऋण  में  से  102  करोड़  रुपए  की  धनराशि  देने  के  अनुरोध  को  अस्वीकृत  कर  दिया

 जैसा  कि  दिनांक  29  1987  के  डियन  एक्मप्रेसਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  :  ओर
 1987  में  पुणे  नगर  निगम  ने  शहरी  विकास  मंत्रालय  को  बहुत  सी  परियोजनाएं/योजनाए  प्रस्तुत  की

 जिनमें  भारत  सरकार  और/अथवा  विश्व  बंक  समूह  से  विकास  सहायता  मांगी  गई  थी  इनमें  से

 पुण  नगर  के  लिए  जल  मल  निकासी  की  व्यवस्था  में  सुधार  करने  ओर  एक  भूमिगत  जल  मल  निकासी
 की  व्यवस्था  करने  से  सबंधित  प्रस्ताव  पर  102  करोड़  रूपए  की  लागत  आने  का  अनुमान  था  ॥
 महाराष्ट्र  सरकार  ने  375  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  की  प्रस्ताबित  महाराष्ट्र  नगर  विकास
 योजना  को  शहरी  विकास  मंत्रालय  को  अलग  से  इस  प्रयोजन  से  प्रस्तुत  किया  था  कि  उसके  लिए
 विश्व  बंक  समूह  से  सहायता  मांगी  जाए  ।  चू  कि  उत्तरोक्‍्त  परियोजना  के  अन्तगंत  पुणे  के  महानगरीब

 क्षेत्र
 को

 भी  सम्मिलित  किए  जाने  का  प्रस्ताव  था  इसलिए  शहरी  विकास  मंत्रालय  ने  पुणे  नगर
 निगम  के  म्युनिसपल  कमिश्नर  को  सलाह  दी  है  fe  वह  प्रस्तावित  योजना  को  महाराष्ट्र  नगरीय
 विकास  परियोजना  में  सम्मिलित  करवाने  के  लिए  इस  मामले  को  महाराष्ट्र  सरकार  के  साथ  उठाए  ॥

 र  प्रदेश  को  दिया  गया

 2558.  श्री  सलोम  शेश्बानी  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  वर्ष  1985-86  के  दौरान  सामाजिक  वानिकी  योजनाओं  के  खिए
 उत्तर  प्रदेश  राज्य  को  कितना  धन  दिया  ;

 128



 21  1909  लिखित  उत्तर
 ने  न  सनातन

 क्या  राज्य  सरकार  को  उपय क्‍त  प्रयोजन  के  लिए  किन  अन्य  राष्ट्रीय  अथवा  अंतर्राष्ट्रीय

 स्त्रोतों  स ेधन  उपलब्ध  कराया  गया  और

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उपयुक्त  धन  का  उपयोग  किए  जाने  के  बारे  में  रिपोर्ट  देने  को

 कहा  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  वर्ष

 1985-86  के  दौरान  कैन्द्रीय  सरकार  ने  सामाजिक  वानिकी  परती  भूमि  विकास  बोर्ड  तथा

 ग्रामीण  विकास  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  राज्य  को  2536,65  लाख  रुपए  आबंटित  किये

 जी  हां  ।  विश्व  बंक  तथा  अंतर्राष्ट्रीय  विकास  की  संयुक्त  राज्य  एजेंसी  की  सहायता  से

 उत्तर  प्रदेश  में  सामाजिक  वानिकी  योजना  कार्यान्वित  की  जा  रही

 राज्य  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मासिक  तथा  त्र॑मासिक  प्रगति  रिपोर्ट  भेजी  जाती  हैं
 जिसमें  सहायता  के  उपयोग  में  हुई  प्रगति  बताई  जाती  है  ।

 प्रशिक्षण  के  लिए  विदेश  भेजे  गये  अधिकारी

 2560.  श्री  सीताराम  गावली  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  एक  वर्ष  के  दोरांन  कामिक  मंत्रालय  द्वारा  तकनीकी  विचार  गोष्टियों  में  भाग  लेने

 तथा  आगे  अध्ययन/प्रशिक्षण  कार्य  करने  के  लिए  वर्गंवार  मंत्रालय-वार  तथा  वर्ध-वार  50  वर्ष  से  कम

 आयु  के  50  और  55  वर्ष  की  आयु  के  अन्तर्गत  आयु  बले  55  और  57  वर्ष  की  आयु  के  अन्तर्गत

 आयु  वाले  तथा  57  वर्ष  से  अधिक  आयु  के  कुल  क्रितने  अधिकारियों  को  विदेश  भेजा  गया  ;
 -  क्या  विदेशों  में  उक्त  विशेष  उन्नत  अध्ययन  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  बाद  इन  अधिकारियों

 की  सेवाओं  का  उनके  प्रशिक्षण  के  अपने-अपने  क्षेत्र  में  उपयोग  किया  गया  है  या  और

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  उन्नत  अध्ययन  प्रशिक्षण  देने  में  कुल  कितना

 व्यय  हुआ  ।

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मत्री

 पो०  :  इस  मंत्रालय  में  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  वर्ष  1984-85,  1985-
 86  ओर  1986-87  के  दोरान  केन्द्रीय  मंत्रालयों/विभागों  से  विदेशी  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  के  लिए

 47,  54  और  53  अधिकारी  भेजे  गए  थे  ।  इन  अधिकारियों  का  मंत्रालय  तथा

 आयु-वार  विभाजन  संलग्न  विवरण  में  दर्शाया  गया  इस  मंत्रालय  द्वारा  तकनीकी  संगोष्ठियों  के

 लिए  अधिकारी  नहीं  भेजे  ।

 मोटे  तोर  पर  उपयोग  में  लाई  जाती  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 विवरण

 वर्ष  1984-85,  1985-86  और  1986-87  के  दौरान  विदेशी  प्रशिक्षण  पर  भेजे  गए
 अधिकारी  1

 समूह  अधिकारी  :

 वर्ष  मंत्रालय/विभाग  अधिकारियों  50  वर्ष  से  50-55  55-57  57  वर्ष

 1984-85 5  का  नाम  की  संख्या  कम  वर्ष  वर्ष  और
 उससे  ऊपर

 1  2  3  4  5  6

 शहरी  विकास  मंत्रालय  1  |  —  >>...

 विदेश  मंत्रालय  |  —  --  —

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  2  2  --  —  —

 गृह  मंत्रालय  है  6  |  न  कब

 कृषि  एवं  सहकारिता  2  2  न  अर

 वाणिज्य  मंत्रालय  2  2  --  —  _

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  |  ॥  --  जे

 इस्पात  तथा  खान  मंत्रालय  ||  |  _  _  —

 लोक  शिकायत  तथा  3  2  नः
 जप

 पेंशन  मंत्रालय

 स्वास्थ्य  और  परिवार  ]  --  --  कि

 मंत्रालय
 |

 रक्षा  मंत्राय  |  2  2  --  _--

 वित्त  मंत्रालय  13  13  —  _  —

 डाक  विभाग  4  4  —  —  _

 संघ  लोक  सेवा  आयोय  ]  ]  —  _  —

 नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  ।  ]  --  —
 का  कार्यालय

 योजना  आयोग  व  न  शक  न

 मंत्रिमंडल  सचिवालय  ]  1  जा  --  _

 संसदीय  कार्य  विभाग  1 1  —

 कुल  45  42  3  —  _
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 1  2  3  4  5

 समूह  अधिकारी
 :

 2  2
 न  ा

 ए
 जोड़  :  47  44  3.  —  -+-

 समूह  अधिकारी  :

 वर्ष  1985-86

 वित्त  मंत्रालय  15  15  न  न  —

 गृह  मंत्रालय  6  6  न
 नर

 ना

 लोक  शिकायत  तथा  9  9  -++  ~—  आर

 पेंशन  मंत्रालय

 पेट्रोलियम  और  प्राकृतिक  गैस
 मंत्रालय

 वाणिज्य  मंत्रालय
 श्रम  मंत्रालय
 रक्षा  मंत्रालय

 कृषि  मंत्रालय
 संघ  लोक  सेवा  आयोग

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय
 डाक  विभाग
 तल  परिवहन  मंत्रालय
 उद्योग  मंत्रालय

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग

 राजभाषा  विभाग

 सांख्यकी  विभाग

 विद्युत  विभाग
 केन्द्रीय  सतकंता  आयोग

 नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक
 का  कार्यालय

 करन  ।

 बीना

 है

 न

 कै

 बन
 3

 (७.

 कै3े
 ++

 >>
 के
 —

 me

 Se
 NY

 =
 (७

 oe
 (०

 WH
 —

 पञ  ब्  छः  और  |  ‘  |

 समूह  ब्खा ्पपह  बा  अधिकाश  हु

 लोक  शिकायत  ॒
 तथा  पेंशन  मंत्रालय  ा  ध््य

 जा  ४5

 जोड़  (1985-86)  54  54  --  ~  =
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 हर

 समूह  अधिकारी

 वर्ष  1986-87

 रक्षा  मंत्रालय

 कृषि  एवं  सहकारिता  मंत्रालय

 लोक  शिकायत  तथा

 पेंशन  मंत्रालय

 वित्त  मंत्रालय

 संचार  मंत्रालय

 इस्पात  और  खान  मंत्रालय

 कल्याण  मंत्रालय

 गृह  मंत्रालय

 श्रम  मंत्रालय

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय

 विद्युत  विभाग

 योजना  आयोग

 संघ  लोक  सेवा  आयोग

 डाक  विभाग

 समूह  अधिकारी  :
 बनने  कम

 जोड़

 12  1987

 8  7  1  +-

 3  2  ॥  --

 11  3  1

 11  11  --
 --

 2  2  --  >>

 1  |  —
 —

 1  ]

 6  6  --
 ~

 1  1  --
 --

 2  2  न  ~

 ।.  1  --  _

 1  |  --  --

 1  ]  --  --

 3  3  --  --

 1  1  --  --

 53  47  5  |
 eee  47 5  1

 47  5  बसूलना

 कमजोर  वर्गों  के  सोगों  को  बिए  गए  ऋण  पर  चक्र  वृद्धि  ब्याज  बसूलना

 श्री  बज  मोहन  महन्ती  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भूमिहीन  छोटे  आदिवासियों  और  अनुसूचित  जातियों

 को  ऋष  देने  वाले  बंक  दिए  गए  ऋण  पर  चक्रवृद्धि  ब्याज  वपूल  कर  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 क्‍या  सरकार  उक्त  वर्ग  के  जिन्हें  राष्ट्रीयक्ृत  बकों  द्वारा  ऋण  दिए  जाते  को

 दिए  गए  ऋण  पर  चक्रवृद्धि  ब्याज  की  प्रणाली  समाप्त  करते  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही
 ओर

 यदि  तो  तत्संत्ंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  भारतीय  रिजर्व  बेंक  ने  सूचित
 किया  है  कि  बंक  तिमाही  आधार  पर  अथवा  लम्बे  अतरालों  पर  ब्याज  लगा  तकते  हैं  और  जब  कभी
 किसी  खाते  पर  लगाया  गया  व्याज  ऋ  णकर्ता  द्वारा  नहीं  चुक़ाया  जाता  तो  ऐसा  स्थिति  में  अगली  बार
 ज्याज  लगने  पर  यह  चक्रवद्धि  ब्याज  बन  जाता  ब्याज  को  चक्रवद्धि  व्याज  में  बदलने  की
 प्रणाली  को  समाप्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  विदाराध्रीन  नहीं  कृषि  अग्रिमरों  के  मामले  में
 बैंकों  को  चालू  देय  रकमों  पर  ब्याज  को  चत्रवृद्धि  ब्याज  में  न  बदलने  के  लिए  कहा  गया  भारतीय
 रिजवं  वेंक  के  मार्ग  निर्देशों  में  यह  व्यवस्था  भी  की  गई  है  कि  बैंकों  को  25  000/  रुपए  तक  के  कणों
 पर  कोई  दंडात्मक  ब्याज  नहीं  लगाना  चाहिए  ।

 प्रशासनिक  कार्यालयों  में  कम्यूटर  प्रणालो  को  अपनाना

 2562.  श्रो  हुसेन  दलथाई  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  अपने  सभी  प्रशासनिक  कार्यालयों  में  कम्प्यूटर  प्रणाली  अपना  ली

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  अपने-अपने  प्रशासनिक  कार्यालयों  में  भी

 कम्प्यूटर  प्रणाली  अपनाने  के  लिये  जोरदार  सिफारिश  की  है

 क्‍या  यह  कम्प्यूटर  देश  में  ही  उपलब्ध  हैं  अथवा  उन्हें  आयात  किया  गया  और

 यदि  उन्हें  आयात  किया  गया  है  तो  किस  देश  से  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योपिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु  इले
 निकी  और  अम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  के०आर०  :  नहीं  ।  केन्द्रीय

 सरकार  अपने  बहुत  से  विभागों  तथा  प्रशासनिक  कार्यालयों  में  कम्प्यूटर  पर  आधारित

 सूचना  प्रणाली  चालू  कर  रही  सभी  विभागों  तथा  प्रशासनिक  कार्यलियों  को  अभी  तक  इस  कार्यक्रम

 के  अन्त्गंत  परी  तरह  से  नहीं  लाया  जा  सक

 नहीं  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  सभी  राज्य  सरकारों  से  जोरदार  सिफारिश  नहीं  की  है  ।

 राज्य  सरकारों  को  इलेक्टॉनिकी  विभाग  के  नामक  कार्यक्रम  के  जरिए  कम्प्यूटर-सेवाएं
 उपलब्ध  हैं  ।

 ये  कम्प्यूटर  स्वदेश  में  ही  उपलब्ध  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विश्व  विकास  रिपोर्ट

 2563.  श्री  श्रीबल्लभ  पा७िप्र
 हो

 और  जगम्माथ  पटनायक  :  े
 श्ली  पाठिल  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  विश्व  बैंक  द्वारा  प्रकाशित  विश्व  विकास  1987  में  भारत  की  लघु  उद्योगों
 के  लिए  क्षमता  लाइसेंस  प्रणाली  और  संरक्षण  नीति  पर  आलोचना  की  गई

 यदि  तो  इस  संबंध  में  उठाये  गए  मुख्य  मुह  क्या  और

 इस  पर  भारत  सरकार  की  वया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गढ़  से  एक  विवरण
 संलग्न  है  ।

 विवरण

 विश्व  विकास  रिपोर्ट  1987  का  संबंध  ऑद्योगीकरण  और  विदेश  व्यापार  के  विषय से  है  ।
 विभिन्‍न  देशों  में  औद्योगिक  विकास  की  नीतियों  की  जांच  के  संदर्भ  में  इस  रिपोर्ट  में  भारत  में  क्षमता
 लाइसेंसिंग  संबंधी  मद  भी  सम्मिलित  है  ।

 रिपोर्ट  में  यह  स्वीकार  किया  है  कि  क्ष  मता  लाइसेंसिंग  का  उद्देश्य  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि
 आद्योगिक  कार्यकलाप  औद्योगिक  और  समाजिक  नीति  उहूँ  श्यों  के  अनुरूप  हों  ज॑से  कि  प्राथमिकता  वाले
 उद्योगों  को  प्रोत्साहन  संयंत्रों  का  विकेन्द्रीकरण  करके  उन्हें  पिछड़  क्षेत्रों  में  लगाना  और  घरेल
 वति  तथा  मांग  के  बीच  भौतिक  सन्तुलन  वनाए  रखकर  अपर्याप्त  स्रोतों  का  संरक्षण  विसम  रिपोर्ट  के
 लेखकों  का  मत  है  कि  इस  लाइसेंसिंग  प्रणाली  के  कारण  स्वदेशी  फर्मों  के  बीच  ऐसी  प्रतियोगिता  पर
 नियंत्रण  लगा  जिनका  भारतीय  उप  इष्टतम  उत्पादन  की  मात्रा  तथा  धीमी  तकनीकी  प्रगति
 में  अत्यधिक  योगदान  है  ।  रिपोर्ट  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  चू  कि  भारत  के  बाजार के  व्याप्ति  क्षेत्र
 में  वृद्धि  हुई  है  और  क्षमता  लाइसेसिंग  के  प्र  तिकल  प्रभाव  और  स्पष्ट  हो  गए  सरकार  ने  कुछ
 उद्योगों  में  प्रगति  तथा  उत्पादकता  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  अपनी  कुछ  लाइसेंसिंग  अपेक्षाओं  को  महसूस
 किया  उनमें  संशोधन  किया  है  ।

 संसद  द्वारा  अनुमोदित  7  वीं  योजना  के  दस्तावेज  में  विनिदिष्ट  प्राथमिकताओं  और
 उद्योगों  के  अनुसार  ही  तियों  का  अनुसरण  करेगी  ।

 विद्यालयों  में  कम्प्यूटर  ववारा  शिक्षा

 2564.  श्री  अमरसिहं  राठवा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विद्यालयों  में  कम्प्यूटर  दुवारा  साक्षरता  एवं  शिक्षा  देने  का  कार्य  आरम्भ  किया
 गया

 यदि  तो  प्रत्येक  जिले  में  अब  तक  कितने  विद्यालयों  को  इसके  अन्तगगंत  लाया  गया
 हब  ला

 क्‍या  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  इसके  विस्तार  का  तथा  बड़ी  संख्या  में  विद्यालयों  को

 इसमें  शामिल  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और
 डे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  प्र  योजनार्थ  कितनी  घनराशि  निर्धारित  की
 गई  है  ?  ्ि

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिको  सम  त्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  इलेक्ट्रॉ
 निक  ओर  अन्तरिक्ष  बिभागों  में  राज्य  मंत्री  :  इलेक्ट्रॉनिकी  विभाग  द्वारा

 .
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 मानव  संसाधन  विकास  मंत्रालय  के  घनिष्ठ  सहयोग  से  विद्यालयों  में  कम्प्यूटर  साक्षरता  तथा  अध्ययन

 )  कार्यक्रम  प्रायोगिक  स्तर  पर  शुरू  क्रिया  गया
 |

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  अब  तक  शामिल  किए  गए  विद्यालयों  की  संख्या  नीचे  दिए

 अनुसार  है  :-

 1985-86  -  501

 1986-87  न  500

 विद्यालयों  का  चयन  राज्य  सरकारों  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  किया  जाता  है  और
 तोर  पर  इस  बात  का  सुनिश्यय  किया  जाता  है  कि  इसमें  सभी  जिले  शामिल  हो  जाएं  ।  अब  तक

 1986-87  आवंटित  किए  गए  विद्यालयों  की  राज्यवार  स्थिति  संलग्न  विवरण  में  दी

 गई  है  ।

 और  प्रायोगिक  परियोजना  से  हाप्तिल  किए  गए  अनुभवों  के  आधार  पर  सरकार

 अब  कार्यक्रम  को  सातवीं  योजना  की  शेष  अवधि  में  व्यापक  स्तर  पर  क़ियान्वित  करने  की

 योजना  बना  रही  है|  सॉफ्टवेय  संगठन  तथा  प्रबंधन  और  साथ  ही  इसके  लिए  आवश्यक
 विल्तीय  परिव्यय  से  संबंधित  विभिन्न  ब्यौरों  को  अन्तिम  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 विवरण

 क्लास  परियोजना  के  अन्तगंत  बष  1984-85,  1985-86  एवं  1986-87  के  दौरान
 जिन  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  विद्यालयों  का  आवंटन  किया  गया  है  उनके  नाम  तथा

 विद्यालयों  की  संख्या  दर्शाने  वाली  सूची

 क्रम  राज्य/संष  राज्य  क्षेत्र का  नाम  कुल  संख्या

 1.  आंध्र  प्रदेश  74

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  7

 3  असंम  49

 4  बिहार  73

 5  गुजरात  71

 6.  हरियाणा  33

 7  हिमाचल  प्रदेश  21

 8  जम्मू  और  कशमीर  22

 कर्नाटक  58

 10.  केरल  45

 11.  मध्य  प्रदेश  82

 12.  महाराष्ट्र

 '
 108
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 मणिपुर  9

 14  मेघालय  9

 15.  मिजोरम  5

 16.  नागालंण्ड  9

 17.  उड़ीसा  54

 18  «  पंजाब  5

 19.  राजस्थान  59

 20.  सिक्किम  9

 21.  तमिलनाडु  73

 22.  त्रिपुरा  6

 23.  उत्तर  प्रदेश  ५  141

 24.  पश्चिम  बंगाल  101

 25.  अण्डमान  एवं  नीकोबार  दवीप  समूह  5

 26.  चण्डीगढ़  प्रशासन  -  8

 27.  दादरा  एवं  नागर  हवेली  4

 28.  दिल्ली  प्रशासन  44

 29.  दमन
 एवं  दिव  6

 30  लक्षद्वीप  4

 31  पाण्डिचेरी  5
 ..

 2439
 है

 क्या  ग्रामीण  विशेषकर  आदिवासी  क्षंत्रों  की  अधिकांश  जनता  ईधंन  की
 पर  निर्भर  रहती  है  :

 यदि  तो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ईघंन  की  लकड़ी  के  वक्ष  लगाने  के  लिए  कोन  से  कदम
 प्र  हु उठाये  गए  हैं  ;

 क्‍या  सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  ईधंन  की  लकड़ी  के  वृक्ष  लगाने  के  संबंध  में  कोई
 लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  अब  तक  क्या  उपलब्धि  हासिल  हुई

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  लियाउरंहमान  :  जी  हां  $.
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 बीस  सूअओ  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  जलाऊ  प्रजाति  का  बुक्षारोपण  द्वारा  वन  संवर्धन

 करने  का  एक  भाग  एक  बिशेष  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  जलाऊ  प्रजाति  रोपणों  का
 निर्माण  एवं  इको  सेंसिटिव  हिमालययेत्तर  क्षंत्रों  मेंਂ  नाम  से  जिसके  अन्तर्गत  सभी  राज्यों  तथा

 संघ  शासित  क्षेत्र  दिल्‍ली  के  157  चुने  हुए  जलाऊ  लकड़ी  की  कमी  वाले  क्षंत्रों  में  जलाऊ  लकड़ी  का
 पोधारोपण  किया  जा  रहा  है

 (1)  जी  उक्त  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अन्तर्गत  सातवीं  योजना  अवधि  में  जलाऊ
 प्रजाति  को  सुधारने  के  लिए  3.65  लाख  हैक्टेयर  क्षत्र  का  लक्ष्य  रखा  गया  है  ।

 सातवीं  योजना  के  प्रथम  3  वर्षों  के  दौरान  भोतिक  लक्ष्य/उपलब्धियां  इस  प्रकार  हैं

 वर्ष
 |

 लगाई  गई  जलाऊ  प्रजाति

 लक्ष्य  उपलब्धियां

 1985-86  5-86  100666  94094

 1986-87  88650  89834

 1987-88  90000  कार्य  अभी  शुरू  किया

 जाना

 सिक्‍युरिटोी  बोर्ड  स्थापित  करना

 2560.  श्री  सत्पेन्द्र  नारायण  सिंह  :  क्या  छित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  शेयर  बाजारों  में  शेयर  धारियों  के  वैध  हितों  की  रक्षा  हेतु  एक  सिकक्‍युरिटी
 बोर्ड  स्थापित  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  ठो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 शेयर  बाजार  की  स्थिति  सुधारने  के  लिए  कोन  से  कदम  उठाने  का  बिचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  थो०  के०  :  और  स्टाक

 एक्सचेंजों  और  प्रतिभति  उद्योग  के  विनियमन  और  उनके  सम्यक  संचालन  के  लिए  सरकार  ने  एक

 अलग  बोई  गठित  करने  का  निर्णय  लिया  इस  संबंध  में  प्रा  ब्यौरा  अभी  अन्तिम  रूप  से  तैयार

 किया  जा  रहा  है  ।

 पं  जी  बाजार  का  विकास  करने  के  लिए  और  इसकी  समस्याओं  का  निराकरण  करने  के

 प्रायोजन  से  जो  उपाय  प्रारंभ  किए  गए  हैं  वे  एक  निरन्तर  जारी  रहने  वाली  प्रक्रिया  के  रूप  में  है  और

 इसकी  स्थिरता  प्रदान  करने  तथा  वास्तविक  निवेशकर्त्ताओं  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  समय-समय

 पर  सस॒चित  कदम  उठाए  जाते  रहे  हैं  और  आगे  भी  उठाए  जाते  रहेंगे  ।

 कर-अपवंजन  के  लिए  किये  गये  कम  मूल्यांकन  का  पता  ल  गाने  के  लिए

 भव्य  आबासों  का  सबक्षण

 2567.  आओ  कमला  प्रसाद  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि
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 क्‍या  भवनों  के  कम  मूल्यांकन  द्वारा  एकत्रित  काले  धन  का  पता  लगाने  के  लिए  भव्य
 कालोनियों  के  आवासों  में  विगत  में  सर्वेक्षण  किया  जाता  था  ;  और

 यदि  तो  इभ  सर्वेक्षण  कार्य  को  समाप्त  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 ह  विस  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  बी०  के०  :  और  भव्य
 कालोनियों  में  स्थित  भवनों  में  निवेश  के  संबंध  में  आयकर  विभाग  द्वारा  जांच  की  जाती  तथापि
 आयकर  प्राधिकारी  सर्वेक्षण  के  दौरान  रिहाइणी  परिमसरों  में  दाखिल  नहीं  हो  सकते  हैँ  ।

 परियोजनाओं  को  पर्यावरण  दृष्टि  से  मंजरी

 2568,  श्री  शास्ता  राम  पोतदुले  :

 श्रीमतो  ऊधा  बोधरो  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  पर्यावरण  संबंधी  मंजूरी  के  लिये  कौन-कौन  सी  सिंचाई  परियोजनाएं

 भर्ज  हैं  ते
 इन  परियोजनाओं  को  कब  तक  मंजूरी  दे  दिये  जाने  की  संभावना  है  ;  और

 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  बन  1980  के  उल्बंधन  के  कितने  मामलों

 की  केन्द्रीय  सरकार  को  सूचना  दी  गई  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  जियाउरं  हमान  ओऔर

 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  निम्तलिखित  30  भिचाई  परियोजनाएं  पर्वावरणौय  मंजूरी  हेतु  भेजी
 गई  है  :--

 1.  निचली  वारधा

 2.  निचली  बेन्ना

 3.  अरुणावती  परियोजना

 -  4.  ब॒दगंगा  परियोजना

 5.  तालम्बा  परियोगना
 6.  वारना  विचाई  परियोजना

 +  7.  निच्वली  तिरना  परियोजना

 8.  तुलतुली  परियोजना

 9.  गोसीखुद
 10.  निचली  दुधना
 11.  पुनड  सिंचाई  स्कीम

 12.  उज्जनी  परियोजना

 13.  निबली  गोदावरी  परियोजना

 14.  निचली  पेनगंगा
 15.  पिंजल  परियोजना
 16.  हुमेन नदी  परियोजना
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 17.  सत्ती  परियोजना

 18.  लेन्डी  सिंचाई  परियोजना

 19.  अंधेरी  नदी  परियोजना

 20.  घाटघर  पम्प  स्क्रीम

 21.  बांम्बला  नदी  परियोजना

 22.  उपरी  तापी

 23,  मुन  परियोजना

 24.  महाराष्ट्र  कम्पोजिट  सि्राई  परियोजना

 25.  कारवा  परियोजना

 26  नन्दर  मधमाश्वर  ५.  |%०+

 27.  सिना  कोजेगांव  परियोजना  मु  ।

 28.  वान  परियोजना

 29.  बवानथादी  परियोजना

 30.  तिलारी  परियोजना  ह

 बवानभाड़ी  और  तिलारी  नामक  केवल  तीन  परियोजनाएं  -  विचा  रार्थ  और  मंजूरी  हेतु
 अभी  भी  लम्बित  हैं  ।  अनियाग्र  ब्योरों  के  प्राप्त  होने  के  पश्चात्‌  ही  इन  पर  निर्णय  लेना  सम्भव

 होगा  ।

 वन  अधिनियम  1980  के  उल्लंघन  के  9  मामले  मोट  किए  गए  हैं  ।

 हे  हर

 कार्यक्रम  के  लाभ

 किला

 डा०  प्रभात  कुमार  सिश्र  :  क्‍या  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 क्‍या  उनके  मत्रालय  ने  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  परिणामस्वरूप  निर्धनों  को
 वास्तव  में  पहु  बे  लाभों  के  बारे  में  कोई  मूल्यांकन  किया  और

 )  यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  कया  है  ?

 योजना  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्जो  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  अम्त्रालय  में  राज्य  सम्त्रो
 :  ओर  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  कार्यक्रम  की  कतिपयं  मदों  के  संदर्भ  में

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  निष्पादन  का  प्रभावशाली  ढंग  से  प्रतब्रोधन  करता  जिनका  प्रवोधन

 मासिक  आधार  पर  किया  जानो  होता  मारप्तिक  प्रगति  रिपोर्ट  प्रकाशित  करने  के  माध्यम  से
 किया  जाता  जिसमें  लक्ष्यों  के  मुकाबले  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  राज्यों  के  निष्पादन  काਂ  मूल्यांकन  झस
 मंत्रालय  द्वारा  निर्धारित  लक्ष्यों  के  सम्दर्भ  में  किया  जाता  मासिक  आधार  पर  राज्यों  को  दर्जा  भी

 दिया  जाता  ताकि  राज्यों  में  मुकाबले  की  भावना  आए  ओर  उन्हें  बेहत्तर  निष्पादन  की  प्रेरणा  मिल
 |

 न  सी  :  < न  प््  .  ब
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 यह  मंत्रालय  प्रत्येक  तिमाही  में  विशेष  रूप  से  प्रगति  का  प्रयोधन  भी  करता  है  और  बीस  सूत्री
 के  अन्तगंत  सभी  मदों  के  सम्बन्ध  में  त्रमासिक  प्रगति  रिपोर्ट  निकालता  है  और  यह

 त्रै  मासिक
 प्रगति  रिपोर्ट  केन्द्रक  मंत्रालयों  से  प्राप्त  प्रक  सचना  पर  आधारित  होती  जहां  कायंक्रम  के
 नाभों  के  विस्तृत  मूल्यांकन  का  सम्बन्ध  ऐसा  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  ओर  सम्बन्धित  कार्यक्रम  के

 प्रभारी  केन्द्रक  मंजालयों  द्वारा  किया  जा  रहा  ग्रामीण  विकास  विभाग  ने  भी  बीस  सूत्री  कार्यक्रम
 की  दो  मुख्य  अर्थात  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  और  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  क  गंक्रम  के
 सम्बन्ध  मं  समवर्ती  मूल्याकन  शुरू  किया  ताकि  स्वतंत्र  एजेंसियों  के-माध्यम  से  कार्यक्रम  के  वास्तविक
 प्रभाव  का  पता  लगाया  जा  सके  ।  यह  अन्य  केन्द्रीय  मंत्रालयों  द्वारा  समबर्ती  मूल्यांकन  को
 अपनाने  पर  भी  जोर  दे  रहा  है  और  उनके  नियन्त्रणाधीन  मदों  के  लिए  समवर्ती  मल्यांकन  को  अपनाने

 की  जरूरत  के  लिए  उन  पर  लगातार  दवाब  डाल  रहा  है  ।
 ह

 सफेद  भात्‌

 2570.  डा०  प्रभात  कुमार  तया  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  बिलासपुर  जिले  में  सफंद  भालू  के  शावक  पाए  गए  और

 ‘

 यदि  तो  उन्हें  संरक्षित  करने  और  उनकी  संख्या  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 गए  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जियाउरंहमान  :  मध्य  प्रदेश  के

 बिलासपुर  जिले  मं  फरवरी  1987  में  सामान्य  काले  रंग  के  रीछ  का  एक  सफेद  शावक  पाया  गया  था  ।

 शावक  को  पशुअिकित्सक  और  वन्पजीव  कमंचारियों  की  देख-रेख  में  बिलासपुर  के  इंदिरा

 पार्क  में  रखा  गया  गावक  के  परिपक्व  होने  पर  ही  प्रजनन  का  प्रयास  किया  जा  सकता

 )
 राष्ट्रीयकत  बेंकों  को  शाखायें  खोलना

 प्रोल  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  बि्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  वर्ष  1987  में  हिमाचल  हरियाणा  राज्यों  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्ली

 तथा  चण्डीगढ़  में  राष्ट्रोयकृत  बैंकों  की  शाखाए  खोलने  के  लिए  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  नए  लाइसेंस

 जारी  वि  हर  गए  डर

 यदि  तो  उन  स्थानों  का  जिलावार  क्या
 है

 जिनके  लिए  लाइसेंस  दिए  गए  हैं

 तथा  मे  लाइसेंस  किन  किन  राष्ट्रीयक्‌त  बैंकों  को  आवंटित  किए  गए  हैं  ;  और

 इन  शाब्ाओं  के  किस  तारीख  तक  खोलने  जाने  की  संभावना  है  7?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जतादंत  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  यथासं मत्र सूचना  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 2572.  प्रो०  नारायण  अ्न्द  पराशर  :  क्‍या  प्रधात  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  सुदूर  संवेदन  प्रणाली  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  और  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  पहले  दो  वर्षों  के  दोरान  खनिज  वानिकी  भू-उपयोग  योजना  और  जल  प्रबंध

 आदि के  क्षेत्र  में  भारतीय  मंसाघनों  के  सर्वेक्षण  और  प्रबंध  के  लिए  कोई  मल्यवःन  आंकड़े  उपलब्ध

 कराये  हैं

 यदि  तो  विशिष्ट  क्षत्रों  में  से  प्रत्येक  के  तत्संत्रंधी  मुख्य  निष्कर्ष  क्‍या

 कया  सुदूर  संवेदन  प्रौद्योगिकी  के  प्रभावी  उपयोग  के  लिए  राष्ट्रीय  प्राकृतिक  संसाधन
 प्रबंध  प्रणाली  नेचुरल  रिसोर्सेज  मैनेजमेंट  स्थापित  कर  दी  गई

 यदि  तो  इसकी  स्थापना  कब  की  गई  थी  और  उसका  अन्य  आ्यौरा  क्या  है  तथा  इसके
 कार्थकरण  की  मु्य  बातें  क्‍या  हैं  ;  भोर

 (४)  यदि  तो  यह  किस  तारीख  तक  स्थापित  कर  दिए  जाने  की  राम्भावना  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मन्त्रालय  में  राज्य  मत्त्री  तथा  महासागर  परमाणु
 इलक्ट्रॉनिकी  और  अन्तरिक्ष  बिभागों  राज्य  सन्त्रो  :  और  इस
 समय  कोई  भी  भारतीय  सुदूर  संवेदन  उपग्रह  कक्षा  में  नहीं  भारत  के  पास  भास्कर
 जैसे  कुछ  सुदूर  संबेदन  उपग्रह  थे  ।  इनके  भारत  स्पॉट  जैसे  कुछ  विदेशी

 उपग्रहों  से  भी  आंकड़  प्राप्त  करता  है  ।  देश  में  अनेक  प्रयोकताओं  द्वारा  विविध  महत्वपूर्ण  उपयोगों
 जैसे  वन  भूमि  जल  परती  भूमि  कृषि  फसल  सर्वेक्षण
 तथा  खनिज  के  लिए  इन  आंकड़ों  का  प्रयोग  किया  जाता  है  ।

 हां  ।

 देश  में  प्रचालनात्मक  उपयोगों  के  क्षेत्र  में  प्राप्त  अनुभव  के  आधार  पर  तथा  कई  अन्य
 संभावित  उपयोगों  को  ध्यान  में  रखते  सरकार  ने  1985  में  राष्ट्रीय  प्राकृतिक  संसाधन  प्रबन्ध
 भ्रणाली  की  स्थापता  को  मन्जूरी  प्रदान  की  जो  कि  सुद्र  संवेदन  के
 माध्यम  से  प्राप्त  आंकड़ों  को  उपयुक्षा  प्रहस्वक्रीय  और  संगठनात्मक  संथोजनों  सहित  विद्यमान
 प्रणालियों  में  समाकलित  करेगी  ।  पर्वावरण  पर  उचित  ध्यान  देते  हुए  देश  के  प्राकृतिक  संसाधनों  का
 न्‍्यायोचित  और  योजनाबद्ध  उपयोग  संभव  बनाते  हुए  लागत  और

 सामयिक  सूचना  प्रणाली  प्रदान  करना  ही  का  कायंक्षेत्र  एन

 एस  की  आयोजमा  समिति  जिसमें  कई  सचिव
 शामिस  इसके  क्रियान्बक्म  पक्ष  को  देखरेख  करती  है  ।

 केन्द्र  और  राज्य  दोनों  स्तरों  के  विविध  सेक़टरों  में  प्रयोक्ता  एजेंतियों  जैसे  कृषि  और

 भूमि  जल  खनिज  महासागर  परती  भूमि  विकास  सहित  पर्यावरण  इत्यादि  को
 संसंधध्चनों  के  प्रबंध  के  लिए  एक  मुख्य  नये  साधन  के  रूप  में  इसके  बहुमुखी  उपयोगों  सद्दित  सुदूर
 संबेदन  के  उपयोग  के  लिए  प्रेरित  किया  जा  रहा  इन  प्रौद्योगिकियों  के  विकास  और  परिस्‍फरण  के
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 लिए  तथा  इनका  व्यापद  उपयोग  करने  के  लिए  राज्य  ओर  क्षेत्रीय  स्तरों  पर  सुदूर  संबेदन

 उपयोगों  में  परीक्षणों  की  योजना  बनाई  गई  अन्तरिक्ष  विभाग  भारतीय  अन्तरि

 अमृसंप्लान  संगठन  के  देज्ञातिकों  के  अलावा  लगभग  00,  केन्द्रीय  और  राज्य  स्तर  के  संगठ

 इन  परीक्षणों  में  सकिय  रुप  मं  भाग  ल  रह  हू  ।  आर्य  सदर  संवेदन  उपग्रह  उपयोग  कार्यक्रम
 हरा  प्रयास  का  एक  न  ६!  कई  उपयोग  परियोजनाओं  का  भी

 क्रियान्वयन  के  लिए  निर्धारण  किया  गया  है  ।

 कि  कम्प्यूटर  आधारित  प्रणालियों  से  सुदूर  संवेदन  आंकड़ों  का  वहतर
 और  तीब्ा  अर्थनिर्वंचन  संभव  होता  अन्तरिक्ष  विभाग  के  पर्यवेक्षण  के  प्रतिबिम्ब  विश्लेषण

 ऑर  अर्थनिर्वंचन  के  लिए  परिष्कृत  केम्प्यूटर  अपाएी  से  सुसज्जित  पांच  क्षेत्रीय  सुदूर  संवेदन  सेवा
 केन्द्र  अ  तरिक्ष  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  खान

 भारतीय  भ-विज्ञानीय  सर्वेक्षण  ओर  कृषि  भारतीय  क्रषिਂ  अनुसंधान  परिषद  द्वार  प्रदत्त  संयुक्त
 सिधि  से  स्थापित  करिए  जा  रहे  हैं  ।  कई  राज्यों  ने  पहल  ही  राज्य-स्तर  के  सुंदूर  उपयोग  केन्द्र

 यनिटें/संल  स्थापित  किए  आअब्रकि  अन्य  राज्यों  को  इन्हें  स्प्वाषित  क्रने..छी
 रो

 जना  है  ।
 एक  सतत  प्रक्रिया  विविध  प्रयोक्‍्ता  एजेंसियों  के  समन्वर्य  से  विविध

 योजत्राओं  ओर  परियोजनाओं  को  समर्य-समंय  पर  प्रांर॑म्भ  करते  हुए  विकासात्मक  उदृश्यों  कें  लिए  इस

 प्रणाली  का  प्रभावी  रूप  में  उपयोग  कियां
 ह

 उप़य कक्‍त  की  दृष्टि  से  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सेटेलाइट  लॉच  वहीकलਂ  का  जिक्तस
 .

 ..  2573.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  सेसिंगਂ  उपग्रह  छोड़े  जाने
 के  बारे  में  9  1986  के  अतारांकित  प्रश्न  संघया  6011  के  उत्तर  के  संम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 .  सेटेलाइट  लांच  व्हीलਂ  के  सहित  विभिन्‍न  उपग्रहों  जाने  में
 बया  प्रगति  हुई  है  ;

 5

 कया  सातवों  यौजना  के  अस्तिम  वर्ष  तक  सेटेलाइट  लांच  के  विकास  कें
 सिए  कायेक्रम्  में  यथा-निर्धारित  प्रगन  हो  रहौ  और

 क्‍या  1987  में  सेटेंलाइट  को  छोड़ने  में  हुई  असफलता  के
 कारणों  को  दूर  कर  लिया  गया  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  भंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाण
 इलेक्ट्रॉनिको  ओर  अम्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  सदर  संयेदन
 उपग्रह  |  ०,  और  की  श्रंखलां  में  प्रभ  और  डिठीय  उपग्रह  विदेश  से  छोड़े

 1000  भार  की  श्रेणी  के  सुदूर  संजेदन  उपग्रहों  को  झऋोड़ने  भरें  सक्ष  जिकासाध्रील

 हक
 उपग्रह  प्रमोचक  राकेट  की  प्रथम  विकाश्षात्मक  उड़ान  के  1989:  के

 की  सम्भावना है  मम  ।

 हां  ।
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 यद्यपि  24  मार्च  1987  को  हुई  की  प्रथम  विकसात्मक  उड़ान

 सफल  नहीं  रही  प्राप्त  आंकड़ों  से  पत्ता  चला  है  कि  भिशन  की  अधिकांश  क्रांन्तिक  मदों  का

 अच्छा  रहा  था  ।  असफलता  के  कारणों  का  ऋरान्तिक  रूप  में  विश्लेषण  किया  गया  है  तथा

 निर्धारित  द्वितीय  2,  जिसके  एक  वर्ष  में  किए  जाने  की  सम्भावना  में

 आवश्यवः  सुधार  किया  गया  है

 जनजातोय  उप-पोजना  के  लिए  विशेष  केन्द्रीय  सहायता

 2574.  श्री  परसराम  भारद्वाज  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चालू  वित्तीय  बर्ष  के  लिए  जनजाति  उप  योजना  हेतु  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  दी
 |

 न््क  गा
 यदि  तो

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  द्वारा  राज्यों  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  निर्देश  दिए  गए  हैं  कि

 डूस  योजना  में  केवल  जनजाति  कल्याण  के  लिए  ही  व्यवस्था  की  गई  है  ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  गिरिधघर  :  और  वर्ष  1986-87  में
 श्रदास  की  गई  155.00  करोड़  रुपये  की  धनराशि  की  सुलना  में  चालू  वर्ष  आदिवासी  उपयोजना
 के  लिए  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  168.50  करोड़  रुपग्रे  का  आवंटन  किया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्यों  को  दिशानिर्दश  जारी  किए  गए  हैं  कि  विशेय  केन्द्रीय
 सहायता  को  किसी  अन्य  कार्य  के  लिए  उपयोग  सें  नहीं  लाया  जा  सकता  और  आदिवासी  उपयोजना

 के  अन्तग्गंत  बनाई  गई  योजनाओं  के  लिए  ही  उपयोग  में  लाया  जा  सकता  है  ।

 गंगा  की  सफाई

 75.  श्रोमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 जिन  स्थानों  पर  गंगा  सफाई  कार्य  शरू  किया  गया  है  उन  विभिन्‍न  स्थानों  पर  गंगा  जल
 के  नमूने  के  बारे  में  नवीनतम  रिपोर्ट  क्या  और

 सफाई  के  अगले  चरण  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  गंगा  कार्य
 योजना  के  अन्तर्गत  27  स्थानों  पर  पानी  के  नमूने  एकत्र  किए  जा  रहे  हैं  और  उनका  विश्लेषण  भी
 किया  जा  रहा  है  ।  इसके  अतिरिक्त  हरिह्वार-ऋ  इलाहाबाद  और  वाराणसी  में

 गुणवत्ता  की  व्यापक  निगरानी  की  जा  रही  नमृने  को  समय-समय  पर  एकत्र  किया  जा  रहा  है
 ओर  आंकड़ों  का  मूल्यांकन  तथा  विश्लेषण  किया  जाता  एक  सम्मिश्र  सूचनांक  विकसित
 किया  गया  है  जिसमें  द्रवीभूत  भाक्सीजन  और  वायोकेमिकल  आक्सीजन  डिमाड  स्तर  ज॑से  महत्वपूर्ण
 जल  गुणवत्ता  परामीटर  सम्मिलित  एकत्रित  किए  गए  आंकड़ों  स  पता  चलता  है  कि  नदी  के  मुख्य
 भाषणों  के  लिए  द्रवीभूत  आक्सीजन  की  स्थिति  संतोषजतक  है  जबकि  वायोकेमिकल  डिमांड
 को  स्थिति  स्थानों  पर  अलग-अलग  है  ।  गंगा  कार्य  योजना  के  तहत  जल  ग्रणवत्ता  के  सम्बन्ध  में
 हाथ  में  ली  जाने  बाली  प्रदूषण  कस  करने  वाली  विभिन्‍न  स्कीमों  के  प्रभाव  का  पू  निमान  लगाने  के पी
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 लिए  एक  जल  गणवत्ता मॉडल  विकसित करने  का  कार्य  शुरू  किया  जा  चुका  है  और  वाराणसी  में
 इस  मॉडल की  जांच  कर  ली  गई  है  ।

 (a)  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  गंगा  कार्प  योजना
 के  अ

 त्गंत
 उत्तर  बिहार

 त  की या  जाता  ey और  पश्चिम  बंगाल  के  27  स्थानी  पर  कफाय  गया  1८  ४

 1987  तक  गंगा  कार्य  योजना  के  तहत  उत्तर  बिहार  और  पश्चिम

 बंगाल  में  शरू  की  जाने  वाली  कुल  259  स्कीमों  का  राज्य  सरकारों  परामर्श  से  पता  लगा  लिया

 इनमें  से  177  स्कीमों  को  175  करोड़  रुपए  की  अनुमानित  लागत  से  मंजूर  किया  जा  चुका
 है  और  उनका  कार्यान्वयन  शुरू  हो  चुका  है  ।

 हरिद्वार-ऋ  वाराणसी  के  पास  रामनगर  और  पटना  में  3.23  करोड़  रुपए  की
 मानित  लागत  से  7  स्कीमें  पहले  ही  पूरी  हो  चुकी  1987-88  के  अन्त  19.38  करोड़  रुपए

 की  अनुमानित  लागत  से  42  स्कीमों  के  पूरा  हो  जाने  की  उम्मीद  स्कीमों  के  कार्यान्वयन  की
 प्रगति  पर  निगरानी  रखी  जा  रही

 27  स्थानों  पर  विशिष्ट  पेरामीटरों  के  अनुमार  जल  गुणवत्ता  की  निगरानी  के  लिए  व्यापक
 प्रबन्ध  किए  गए  हैं  ।

 गंगा  कार्य
 योजना  में  जनता

 का  सहयोग  हासिल  करने  के  लिए  प्रदूषण  की  समस्याओं  और
 इनके  निवारण  के  तरोकों  के  बारे  में  जनजागरूकता  कार्यक्रम  और  प्रत्यक्ष  जन  भागीदारी  कार्मक्रम

 शुरू  किए  गए  हैं  ।

 30  1987  तक  स्कीमों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्यों  में  कार्यान्वयन  एजेंसियों  को
 36.98  करोड़  रुपए  की  राशि  दी  चुकी  है  जिसमे  से  एजेंसियों  ने  34.96  करोड़  रुपए  की  राशि
 खर्च  किए  जाने  की  सूचना  दी  है  ।

 गोवा  को  केन्द्रीय  सहायता

 2576.  श्रो  उत्तम  राठौड़  :  क्‍या  वित्स  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 गोवा  को  राज्य  का  दर्जा  मिल  जाने  से  गोवा  आर्थिक  रूप  से  सम्पन्न

 यदि  तो  क्या  इस  राज्य  को  इसके  विकास  के  लिए  कोई  विशेष  केन्द्रीय  सहायता
 देने  का  विचार  है  ;  ओर

 तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  म  त्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  संत्री  थी  ८के०  :  से  गोबा
 ।  (30.5.1987  राज्य  का  दर्जा  प्राप्त  किए  जाने  केन्द्रीय  करों  में  27  करोड  रुपए  के

 हिस्से  की  व्यवस्था  करने  ओर  संविधान  के  अनुच्छेद  275  (1)  के  अधीन  1987-88  के  लिए  5.9
 करोड़  रुपये  के  सहायता  अनुदानों  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  के  आदेश  जारी  कर  विए  गए  केन्द्रीय
 करो  में  8.61  करोड़  रुपए  के  हिस्से  और  अनुच्छेद  275  (1)  के  अधीन  2.99  करोड़  रुपए  के

 राज्य  सरकार  को  पहले  ही  दिए  जा  च॒के  राज्य  सरकार  को  राज्य  आयोजनाओं  के  लिए
 28.88  करोड़  रुपए  बी  राशि  की  केन्द्रीय  सहायता  भी  दी  गई  राज्य  सरकार  अपना  वित्तीक  -
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 प्रबंध  सुचारू  रूप  से  चला  रही  है  ।  राज्य  सरकार  ने  अब  तक  भारतीय  रिजवं  बैक  से  कोई  अर्थोपाय
 अग्रिम  नहीं  लिया  ह ैऔर  1.8.1987  की  स्थिति  के  अनुमार  भारतीय  रिजवं  बँक  के  पास  उसके
 30.07  करोड़  मुपये  के  ट्रै  जरी  बिल  हैं  ।

 को  पर्यावरण  को  दृष्टि  से 3"

 2577.  श्री  वक्‍्कम  पुरूषोत्त  मन  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिच  र  में  राज्य  संग्रहालय  और  चिड़ियाघर  को  पीची  में  आरक्षित  वन  क्षेत्र  में
 स्थानांतरित  करने  के  बारे  में  केरल  राज्य  सरकार  से  प्राप्स  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  पास

 लम्बित  पड़ा  और
 ह॒

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  बारे  में  कया  निर्णय  लिया  है  ?

 पर्यावरण  ओर  मन्त्रालय  सें  राज्य  सनन्‍्त्रो  जियाउरंहमान  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मुग  अभयारण्य

 2578.  श्री  तुलसीराम  :  कया  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आन्ध्र  प्रदेश  के  महबूब  नगर  में  मृगਂ  अभ्यारण्य  स्थापना  करने  को  कोई
 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  अभ्यारण्य  को  किस  स्थान  पर  स्थापित
 किग्रा  जाएगा  ;

 क्‍या  सरकार  को  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  से  एक  विस्तृत  प्रस्ताव  प्राप्त  हो  गया

 और

 यदि  तो  उक्त  अभ्यारण्स  को  स्थापना  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बस  सत्रालय  में  राज्य  मत्री  जियाउरहमान

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 अम्तर्राष्ट्रीय  कृषि  विकास  निधि  से  आगश्प्र  प्रदेश  को  सहायता

 2579.  भ्री  बी०  तुलसीराम  :  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अन्तर्राष्ट्रीय  कृषि  विकास  निधि  से  आन्ध्र  प्रदेश  में  जिन  परियोजनाओं  का  विकास  करने

 का  प्रस्ताव  उनके  नाम  क्‍या  हैं  ओर  उनसे  सम्बन्धित  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई  है  ;
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 यह  धनराशि  राज्य  सरकारों  को  कब  तक  जारी  किए  जाने  की  सम्भावना  और

 इससे  राज्य  में  कधि  के  विकास  में  क्रितनी  सहायता  मिलेगी  ?

 वित्स  स  त्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  भारत  सरकार

 ने  अभी  तक  आन्श्र  प्रदेश  की  किवी  भी  परियोजना  के  वित्तपोषण  पर  विचार  करने  के  लिए

 रष्ट्रीय  कृषि  विकास  निधि  को  कोई  प्रस्ताव  नहीं  भजा  है  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 भूमि  विकास

 2580.  श्री  शांति  धारीबाल  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  राजस्थान  में  विशेषकर  कोटा  जिले  में  कुल  कितनी  परती

 भूमि  का  सुश्रार  किया  गया

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  राजस्थान  में  इस  प्रयोन  के  लिए  कौन-कौन  सी  परियोजनाएं
 आरम्भ  को  गई  हैं  तथा  प्रत्येक  योजना  को  लागत  कितनी  है  और  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ;

 परती  भूमि  सुधार  के  परिणामस्वरूप  राजस्थान  को  लाभ  होगा  ;

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  श्री  शेष  अवधि  के  दौरान  इस  प्रकार  की  योजनाएं
 आरम्भ  की  जाएगी  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जियाउरंहमान  :  राजस्थान
 राज्य  में  पिछले  तीन  वर्षों  (1984-85  से  1986-87)  के  दौरान  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तगंत

 1,56,528  हैक्टेयर  के  क्षेत्र  को  वन-रोपण  द्वारा  कृषि  योग्य  बनाया  गया  यसुधारी  गई  परती

 भूमि  का  राज्यवार  विवरण  राष्ट्रीय  स्तर  पर  नहीं  रखा  जाता  है  ।

 ओर  परती  भूमि  वानिकी  ग्रामीण  विकास  राज्य
 बानिकी  सेक्टर  जिसमें  विदेशों  से  सहायता  प्राप्त  सामाजिक  वानिकी  परियोजनाएਂ  शामिल

 विभिन्‍न  योजनाओं  के  अन्तगगंत  वनरोपण  द्वारा  सुधारा  गया  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  वित्तीय
 तथा  भौतिक  स्थिति  इस  प्रकार  --

 बर्ष  वित्तीय  भौतिक
 लाखों  वनरोपण  क्षेत्र

 1984-85  1880  41578
 1985-86  870  47900

 1986-87  1574  67050

 पेड़ों  से  प्रत्यक्ष  लाभ  होने  के अलावा  परती  भूमि  पर  बनरोपण  करने  से  भूमि  कटाव
 बनाये  भूमि  सुधार  तथा  पारिस्थितिकी  की  स्थिति  में  समस्त  सुधार  लाने  में  सहायता

 मिलेगी  ।
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 राजस्थान  में  बेरोजगार  युवकों  को ऋण

 2581.  श्री  शांति  धारीवाल  :  बया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  के  कोटा  जिले  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  शाखाओं  द्वारा  स्व-रोजगार  योजना
 के  अन्तगंत  बेरोजगार  युवकों  को  ऋण  देते  समय  की  गई  अनियमिततायें  सरकार  की  जानकारी  में

 लाई  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 वे  रोजगार  यवकों  की  सहायता  करने  की  दृष्टि  से  अनियमितता  ओं  को  दर  करने  हेतु
 क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 बित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जनादंन  :  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  सूचित
 किया  है  कि  कोटा  जिले  में  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  की  शाखाओं  द्वारा  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  की
 रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  ऋण  दिए  जाने  में  किसी  अनियमितता  की  सूचना  उसे  नहीं  मिली  है  ।

 ओर  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 मृग  अम्यारण्य  है

 2582.  श्री  शांति  घारीवाल  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  राजस्थान  को  कोटा  जिले  में  एक  कस्तूरी  मृग  अध्यारण्य  स्थापित  करने  को  कोई
 प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ;

 कया  अभयारण्य  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार  को  राजस्थान  सरकार  से  कोई  विस्तृत
 रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  ;

 यदि  तो  अभ्यारण्य  स्थापित  करने  के  लिए  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की  सम्भावना

 है  और  इसके  लिए  कौन  सा  स्थान  चना  गया  है  ;

 (¥)  इस  पर  कार्य  कब  तक  शुरू  किए  जाने  की  आशा  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राम्य  मंत्री  जियाउरंहमान
 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 और  (7)  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 पश्चिमी  क्षेत्र  में  बंकों  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  कर्मचारियों  की  भर्ती

 2583.  श्री  छीतूमाई  गामित  :  कया  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 बन नीननाानी  क्‍िननओ  75  जज  जज

 बेकिंग  सेवा  पश्चिमी  क्षेत्र  द्वारा  वर्ष  1982  से  1986  के  दौरान  वर्ष-व।र

 श्रेणी  ।,  1,  11  और  के  फ़ितने  कर्मचारियों  की  भर्ती  की  गई  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 उनमें  से  अनुशूचित  जाति/अनुमूचित  जनजाति  के  कितने  उम्मीदवार  थे  और  तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्‍या

 अनुमूबित  जाति/अनुमूचित  जनजाति  के  कितने  उम्मीदवारों  ने  इन  पदों  के  लिए  आवेदन
 किया  था  और  तत्संव्रथी  ब्यौरा  क्‍या

 उनके  लिए  आरदित  पूरे  कोटे  को  न  भरने  के  विस्तृत  कारण  क्या  ओर

 (¥)  आरक्षण  कोटे  के  शेष  पदों  को कब  तक  भरे  जाने  की  सम्भावना  है  ओर  क्या  केन्द्रीय

 सरकार  ने  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  प्रवन्ध  मण्डल  को  उनका  पूरा  कोटा  भरने  के  बारे  में  कोई  विशेष

 मांर्गनिर्देश  जारी  किए  हैं  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  ससत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  जनादत  से  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंफों

 में  कर्मचारियों  का  वर्गीकरण  श्रेणी  ।,  11,  [1  और  IV  के  रूप  में  नहीं  किया  जाता  बल्कि  इन  बैंकों

 में  तीन  श्रेणियों  के  पद  होते  हैं  अर्थात  लिपिक  और  अधीनस्थ  कमंचारी  ।  पश्चिम  क्षेत्र  में

 दो  बैंकिंग  सेवा  भर्ती  बोई  हैं  अर्थात  बेकिंग  सेवा  भर्ती  बम्बई  ओर  बेंकिंग  सेवा  भर्ती

 बड़ौदा  ।  तेकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्ड  अपने-अपने  अधिकार  क्षेत्र  के  अधीन  सरकारी  क्षंत्र  के  बंकों  के  वास्ते

 लिपिकीय  कमंचारियों  क ेलिए  और  प्रतिभागी  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के  लिए  अधिकारी  संवर्ग  के  लिए
 भर्ती  करते  बेकिंग  सेवा  भर्ती  बोड़ों  से  प्राप्त  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गयी  है  ।

 ब्रेक  और  बैंकिंग  सेवा  भर्ती  बोई  वकाया  रिक्तियां  भरने  के  प्रयास/उपाय  कर  रहे  हैं  ओर  इस
 संबंध  में  सरकार  ने  भी  समय-समय  पर  अनुदेश  जारी  किए  इन  अनुदेशों  में  अनुसूचित
 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  विशेष  भर्ती  परीक्षाएं  आयोजित  भर्ती-पूर्व  तथा  पदोन्नति  पूर्व
 प्रशिक्षण  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  वर्तमान  आरक्षण  के  अलावा  इन  जातियों
 के  लिए  आरक्षित  बकाया  रिक्तियों  को.हिसाब  में  लेने  के  बाद  मांग-पत्र  भेजना  आदि  शामिल  हैं  ।
 बेकिंग  सेवा  भर्ती  बम्वई  ने  सूचित  किया  है  कि  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के
 उम्मीदवारों  के  लिए  आरक्षित  सभी  रिक्त  स्थान  बोर्ड  व्वारा  भर  लिए  गए

 बविबरण

 बेकिंग  सवा  भर्ती  बड़ंदा  और  बेकिंग  सेवा  भर्ती  बम्बई  के  सम्बन्ध  में  व्ष  1983
 से  1985  तक  के  दौरान  पदों  की  प्राप्त  आवेदनों  की  संदया  और  आबंटित/चयनित  उम्मीदघारों
 की  संख्या  की  सचना  देने  वाला  विवरण

 nes  ——

 वर्ष
 पद  प्राप्त  आवेदन  आवबंटि  त/चयनित  उम्मीदवारों

 विलय

 मम
 कम  नम

 अन्‍नन्‍_««  उन  अनजान  रा  सन  नस  जमन««भ

 बेकिंग  सेवा  भर्तो  बड़ोदा

 अ्रधिकारी  4399  2699  81  18
 लिसिक  8209  3390  134  188

 148
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 1983  अधिकारी  2855  834  82  37

 लिपिक  95835  3828  193  197

 1984  अधिकारी  1118  393  27  3

 लिपिक  9958  5914  117  196

 1985 5  अधिकारी  3463  1431  58  30

 लिपिक  11216  7965  103  217

 1.  बैंकिंग सेवा  भर्ती  अस्वई

 1982  अधिकारी  4110  1123  173  104

 लिपिक  15751  3298  304  348

 1983  अधिकारी  4711  1218  162

 लिपिक  16231  3401  259  335

 1984  अधिकारी  304  76  20  8

 लिपिक  14407  4282  214  106

 1985  अधिकारी  16224  2708  172  81

 लिपिक  ।45।  3099  133  ..  141

 |
 सुपर  संबाहुकता  अधु तं  धान  को  बढ़ाया  देने

 के  लिए  शीर्ष  संस्था  की  स्थापना

 2584.  श्री  घिजय  पाटिल  :  क्या  प्रघान  मग्नी  यह  बताने  की  कृपया  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सुपर  संवाहकता  अनुसंधान  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  शीर्ष

 संस्था  की  स्थापना  की  है  और  देश  में  क्रिस  प्रकार  उपयोग  किया

 यदि  तो  उक्त  शी  संस्था  की  क्या  कार्य  साँते  गए

 क्‍या  सरकार  देश  में  समस्याओं  को  सुपर  संवाहकता  में  अनुसंधान
 यो  जनाओं  के  लिए  व्यापक  वित्तीय  अधिकारी  सौंपने  पर  विचार  और

 यदि  तो  सुपर  संबाहकता  पर  आधारित  अनु  सं  वरान  परियोजनाओं  के

 लिए  विसोय  सहायता  देने  के  लिए  सरकार  को  व्या  नीति  है  ?

 बिज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु

 इुलेउट्रानिकी  और
 अ  तरिक्ष  विभागों  में  राश्य  सत्री  के०आर०  :

 शीर्ष  निकाय  के  विचारार्थ  विषय  इस  प्रकार  हैं  ५

 आवश्यक  बजट  व्यवस्था

 9
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 (2)  देश  के  भीतर  और  बाहर  दोनों  से  कामिकों  की  अतिथि  वैज्ञानिकों
 के  रूप  में  सेवाएं  प्राप्त  करने  के  लिए  तथा  देश  में  वे  सुविधापूर्वक  काय॑  कर  सकें
 इसके  लिए  सभी  कदम

 (3)  सभी  प्रकार  की  वस्तुएं  था  सेवाए  प्राप्त  करना  विस्तृत  कागजी
 परमिट  और  लाटसंसा  के  बिना  भायात  सहि

 )  सिविल  आदि  सहित  करवाना  ।

 रज

 उच्च  प्रचालकता  के  क्षेत्र  में  अनुसंधान  और  विकास  परियोजनाओं  को  वित्तीय  सहायता
 दी  जाएगी  जो  की  उनके  गुण-दोष  और  प्रत्येक  प्रस्ताव  से  उनकी  संबद्धता  निर्भर

 प्रशासन  को  कुशल  बनाने  सम्बन्धी  उपायों  की  समीक्षा

 2585.  क्री  कमला  प्रसाद  सिंह  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  प्रशासन  को  कुशल  बनाने  सम्बन्धी  उपायों  के
 बारे  में  5  1986  के  अतारांकित  प्रश्न  संखघा  263  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  क््पा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  प्रशासन  को  कुशल  बनाने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों  से  प्राप्त  उपलब्धियों
 का  म॒ल्यांकन  किया  और

 यदि  तो  तत्संन्‍धी  व्यौरा  क्‍या

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  भन्‍्त्रालय  में  उप  मंत्री  थीरेने  सिह  ऐ  :
 ओर  इस  सम्बन्ध  में  स्थिति  की  समय  समय  पर  पुनरीक्षा  की  जाती  किए  गए  सुधारों  के
 कुछ  उदाहरण  हैं  :  आयात/निर्यात  व्यापार  नियंत्रण  कम्पनी  कार्य  विभाग  तथा  ओऔद्योगिक
 विकास  विभाग  में  आवेदन  पत्रों  के  निपटान  में  तेजी  आई  योजनाओं  के  आर्थिक  अनुमोदन  में  लगने
 वाले  समय  में  कमी  आई  दावों  के  निपटान  के  बारे  में  रेलवे  में  काफी  सुधार  हुआ  है  तथा  कुल
 मिलाकर  मंत्रालयों  द्वारा  कार्य  के  निपटान  को  और  अधिक  यक्तिसंगत  बना  दिया  गया

 वन्य  जोबव  व्यापार

 2586.  श्री  राधाकांत  डिगाल  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ः  है

 क्‍या  सरकार  को  उड़ीसा  में  नन्दत  कानन  चिड़ियाधर  और  सिमिलीपाल  बन  में  अवैध
 बन्य  जीव  व्यापार  और  पशुओं  की  दुलंभ  जातियों  की  हत्या  की  जानकारी

 यदि  तो  गत  एक  वर्ष  के  दोरान  कितने  मामले  सरकार  के  ध्यान  में  लाये  और

 इसके  बाद  सरकार  द्वारा  क्‍या  कायंवाही  शुरू  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरहमान  से

 सूचना  एकत्र
 की  जा  र  ही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 बिदेशी  मुद्रा  का  प्रत्यावतंन

 2587.  भ्री  अमल  दस  :  कया  बिल  मंत्री  भारतीय  राष्ट्रिकों  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  का  स्वदेश
 प्रत्यावर्तन  के  बारे  में  18  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3149  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 150)
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 भारत  को  प्रत्यावतित  की  गई  विदेशी  मुद्रा  की  20  करोड़  रुपए  की  क्रिस  आधार
 पर  निक्राली  गई

 उपरोक्त  आंकड़ों  का
 विस्तृत  ब्यौरा  क्‍या  है  और  यह  किस  अवधि  के  दौरान  प्रत्यावतित

 की  गई  और

 इससे  पहले  और  बाद  की  अवधि  के  तुलनात्मक  आंकड़  क्‍या  हैं  ?

 बिस  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  (H)  वर्ष  1986  में  भारत  में

 अत्यावतित  20  करोड़  रुपए  मूल्य  की  विदेशी  मुद्रा  के  आंकड़  निम्नलिखित  आधार  पर  संकलित

 (i)  प्रवतंन  निदेशालय  द्वारा  कारंवाई  आरंभ  करने  के  पश्चात्‌  निर्यात  से  प्राप्त  हुई

 (ii)  विदेशी  बक  खातों  से  प्रत्यावतित

 (iii)  कमीशन/रायल्टी  की  प्रत्यावतित

 (५)  बिशेशों  में  बेची  गई  संपत्ति  के  विक्रय  से  प्राप्त  राशि  का

 (५)  परामर्शंदात्री/तकनीकी  शुल्फों  आदि  का  प्रत्यावतंनः

 (५)  अन्य  विविध  मर्दे  जिनके  सम्बन्ध  में  जानकारी  उपलब्ध  थीं  ।

 20  करोड़  रुपए  की  पूरी  राशि  1986  में  ही  प्रत्यावित  हो  गई  थी  ।

 वर्ष  1986  से  पहले  की  अवधियों  के  सम्बन्ध  में  ऐसे  आंकड़ों  का  संकलन  नहीं  किया
 गया  था  ।  वर्ष  1987  में  30  तक  2.85  करोड़  रुपए  की  रणंशि  प्रत्यावतित  की  जा  चुकी  है  ।

 राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षत्रों  का  न्यय

 2588.  श्री  असल  दस  :  क्‍या  जितत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984-85  से  1986-87  की  अवधि  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  तथा  संत्र  राज्य
 हु  _  5  +  .  या  कितनी क्षेत्रों  द्वारा  कुल  कितना  व्यय  किया  गया  और  वर्ष  1987-88  के  लिए  वजट  में  कितनी  धनराशि

 का  प्रावधान  किआ  गया

 योजमागत  ओर  बोजनेत्तर  व्यय  का  राज्य  संघ/राज्य  क्षत्रवार  ब्यौरा  क्या  और

 राज्यों/संघ  राज्य  क्षंत्रों  ने  संसाधनों  मे  कितनी  राशि  जटाई  और  उन्होंने  केन्द्रीय  सरकार
 स  कितनी  धनराशि  प्राप्त  हुई  ?

 बिल  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  :  कौर  ।6  राज्यों  के  सम्बन्ध  में

 उपलब्ध  सूचना  के  रूप  में  संलग्न  शेष  राज्यों  और  सभी  संब  राज्य  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित

 .  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 9  राज्यों  के  संबंध  में  उपलब्ध  सूचना  के  रूप  में  संलग्न  हैं  ।  शेष  राज्यों  और
 सभी  संध  राज्य  क्षेत्रों  से  सम्बन्धित  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  ।

 5।
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 जीवन  बीमा  निगभ  द्वारा  बसूल  की  गई  प्रीमियम  राशि

 2589.  श्री  अमल  दल  :  क्‍या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  सामाजिक  योजनाओं  के  लिए
 वार/संध  राज्यक्ष  त्रवार  कितनी  प्रीमियम  राशि  वसूली  को  और

 गत  तीन  वर्षो  के  दोरान  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  दिए  गए  ऋणों  का  राज्यवार/संघ
 राज्यक्ष  त्रयार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  म  त्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंत  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान
 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  में  एकत्रित  प्रीमियम  की  राशि  विवरण
 में  दी  गई  समाजोन्मुखी  योजनाओं  के  सम्बन्ध  में  प्रीमियम  के  रूप  में  अलग  से  कोई  वर्गीकरण

 नहीं  किया  गया

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  में

 दिए  गए  ऋणों  की  राशि  विवरण  में  दर्शाई  गई  है  ।

 विवरण-क

 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  वसूल  किए  गए  प्रीमियम

 re ..-  वर्ष  के  दौरान  वसूल  किया  गया  प्रीमियम
 भा

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  1984-85 5  1985-86  1986-87

 1  2  3  4

 मरूणाचल  प्रदेश  0.15  0.23  न+

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीष  समूह  न+  0.20  —

 आंध्र  प्रदेश  ह  115.57  139.44  168.40

 असम  23.15  25.16  39.07

 बिहार  55.21  63-70  74.66

 चंडीगढ़  7.33  8.21  न

 बिल्ली  93.68  105.45  151.80

 गोवा  4.14  5.32  8.97

 गुजरात  125.41  143.81  ..,  ,

 हरियाणा  22.23  26.70  63.62

 हिमाचल  प्रदेश  4.53  5.45  न

 जम्मू  और  कश्मीर  6.68  8.22

 कर्नाटक
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 ।  2  3  4
 eer

 क्वेरल  58.14  66.39  80.12

 मध्य  प्रदेश  57.61  67.57  81.99

 महाराष्ट्र  316.74  344.95  384.85

 मणिपुर  1.15  1.40  न

 मेघालय  1.71  2.59  शा

 मिजोरम  0.16  0.17  --

 नागालेंड  1.03  1.43  न

 उड़ीसा  17.73  21.80  27.54

 पांडीबेरी  1.24  1.19

 पंजाब  50.97  57.05  44.26

 राजस्थान  5457  62.85  76.19

 सिक्‍कम
 न

 गा
 -

 तामिलनाडु  122.78  140.79  163.02

 त्रिपुरा  1.40  1.67  न

 उत्तर  प्रदेश  215.96  176.62  204.85

 पश्चिम  बंगाल  153.13  172.87  199.44

 जोड़  1619.29  1775-19  2085.36

 विवरण-ख

 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  दिए  गए  ऋण

 राज्य  क्षंत्र
 ््ः

 बर्ष  के  दोरान  दिए  गए  ऋण
 1984-8 5  1985-86  7

 2  3  4

 आंध्र  30.35...  7.52  4.99
 असम  5.33  7.52  4.99
 बिहार  8.63₹  36.26  10.37

 .  दिल्‍सी  ,  8.63*  36.26  —
 गोवा  0.80  0.50  न

 गुजरात  9.03  60.20  17.20.

 हरियाणा  1.81  29.98  2.10

 हिमाचल  प्रदेश
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 1  2  3  4

 जम्मू  और  कप्मीर  5.52  5.30  4.24

 कर्नाटक  26.77  27-61  19.79

 केरल  ३०.५०  28.60  32.84

 मध्य  प्रदेश  25.99  31.17  25.15

 महाराष्ट्र  67.83  68.97  71.46
 :

 मणिपुर  0.67  1.19  0.48

 मेघालय  4.17  4,07  4,80

 सागालेंड  1.75  0.70  1.27

 उड़ीसा  11.90  18.42  19.12

 पांडीचेरी  क्न्स
 न  0.25

 19.82  24.43  21.21

 राजस्थान  18.92  20.80  29.15

 तामिलनाडू  51.25  59.70  64.81

 त्रिपुरा  2.07  1.67  2.19
 उत्तर  प्रदेश  55.56  60.06  67.70

 पश्चिम  बंगाल  27.34  26.25  26.83

 जोड़
 ः

 480.40..  563.33..  550.55
 ननीणीतीतणीनीनी  तनीयःयख।खनखनयती -  भत  न  न

 आंन्च्न  प्रदेश  में  ग॒  टूर  जिले  में  तम्बाक्‌  और  कपास  के  गोदा्ों  में  आग  की  वृर्घटनाए

 2590'  श्री  असल  दत्ता  :  क्या  बिस्त  मंत्री  आन्ध्र  प्रदेश  में  गुटूर  जिले  में  तम्बाक्‌  और
 कपास  के  गोदामों  में  आग  द्धंटनाओं  के  बारे  में  18  1987  के  अतारांकित  प्रश्न  संब्या  3178
 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि

 भुगतान  के  लिए  बकाया  दावों  की  स्थिति  गया  है  ;  और

 क्‍या  किसी  भी  दाबे  के  संबंध  में  जांच  कार्य  पूरा  हो  गया  है  तथा  उसके  क्‍या  परिणाम
 निकले  ?

 बिस्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंस  :  ओर  सूचना  एकत्र  की

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 द्वारा  प्रायोजित  योजनाएं

 2591.  झरी  शाम्ताराम  नायक  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 किः

 गोवा  राज्य  में  उनके  मंत्रालय  की  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  कौन-कौन  सी  योजनायें

 न्वित  की  जा  रही  है  ;

 प्रत्येक  योजना  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;
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 आओ  शा  नर

 इन  योजना  के  अन्तगंत  क्या  उपलब्धियां  प्राप्त  हुई  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  योजना  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  गोवा
 में  निम्नलिखित  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीमें  कार्यान्वित  की  जा  रही  हैं  :--

 (1)  ग्रामीणजलाबन  की  लकड़ी  की  पौधरोपण  और  पारि-संवेदनशील  गैरहिमालय  क्षंत्रों  में

 वनरोपण  ।

 2)  राष्ट्रीय  उद्यानों  के  विकास  के  लिए  सहायता  ।

 )  अभयारण्यों  के  विकास  के  लिए  सहायता  ।

 (4)  .  पर्यावरण  के  सम्बन्ध  में  केन्द्र  समन्वित  कार्यक्रम

 इनमें  से  प्रत्येक  स्कीम  की  मुख्य  विशेषताएं  में  दर्शायी  गई

 इन  स्कीमों  के  तहत  हासिल  की  गई  उपलब्धियां  में  दर्शायी  गई  हैं  ।

 पिछले  3  सालों  के  दौरान  इनमें  से  प्रत्येक  स्कीम  को  प्रदान  की  गई  केन्द्रीय  सहायता
 में  दी  गई

 गोवा  राज्य  में  कार्यान्वित  की  गई  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीमों  की  मुख्य  विशेषताएं  :

 (1)  ग्रामीण  जलावन  की  लकड़ी  की  पोधरोपण  ओर  पारि-संवेदनशील  गैर-हिमालय  क्षेत्रों
 में  बनरोपण  ।

 इस  स्कीम  का  उद्देश्य  अपने  गांवों  में  और  उनके  आस-पास  ग्रामीण  लोगों  की
 जलावन  की  चारा  और  छोटी-मोटी  इमारती  लकड़ी  की  जरूरतों  को  प्रा
 करना  केन्द्रीय  सहायता  की  पद्धति  50:50  के  आधार  पर

 (2)  राष्ट्रीय  उद्यानों  के  विकास  के  लिए  सहायता

 राष्ट्रीय  उद्यानों  और  अभयारण्यों  में  और  उनके  आस-पास  पशु/वन्यजीव  प्रजातियों
 की  प्रभावी  सुरक्षा  और  उपयुवत  प्राकृतिक  वास-स्थलों  के  विकास  में  सहायता  करना  |
 ब्यय  की  अनुमोदित  मदों  पर  शत-प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती  है  ।

 (3)  अभयारण्यों  के  विकास  के  लिए  सहायता

 अभयारण्यों  के  भीतर  या  उनके  आस-प/स  अभयारण्पों  के  लिए  प्रभावी  सुरक्षा  और
 प्राकृतिक  वास-स्थलों  के  उचित  विकास  में  सहायता  करना  ।  व्यय  की  अनुमोदित  मर्दों
 पर  शत-प्रतिशत  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती  है  ।

 (4)  पर्यावरण  के  सम्बन्ध  में  राज्य  समन्वित  कार्यक्रम

 इस  स्कीम  में  गोवा  में  पर्यावरण  के  लिए  एक  तकनीकी  सैल  स्थापित  करने  की

 संकल्पना  की  गई  तकनीकी  कर्मचारियों  और  न्यूनतम  सहायक  कर्मचारियों  के  वेतन
 के  लिए  सहायता  दी  गई  है  ।
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 ह

 गोवा  राज्य  में  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीम  के  तहत  हासिल  की  गई  उपलब्धियां  :

 (1)  ग्रामीण  जलाबन  की  लकड़ी  की  पौधरोपण  और  पारि-संवेदनशील  गैर-हिमालय  क्षंत्रों
 में  वन  रोपण  :-

 वर्ष  डगाए  गए  पोधे

 1984-8  5  150

 1985-86  210

 1986-87  600

 (2)  राष्ट्रीय  उद्यानों  के विकास  के  लिए  सहायता
 औ+  +  अनास  जन  जन  कक  वतन  नमन

 एक  राष्ट्रीय  उद्यान  को  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  ।

 (3)  अभयारण्यों  के  विकास  के  लिए  सहायता
 कल  अजित  की  ++

 एक  अभयारण्य  को  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  ।

 (4)  पर्यावरण  के  सम्बन्ध  में  केन्द्र  समन्वित  कार्यक्रम
 न  वनन-+  ः  अननन  +  जन  अन्‍ननन33ल्‍ननननिननग#ग  नम  «विन

 स्शीम  को  31.3.1987  को  ही  स्वीकृत  क्रिया  गया

 गोवा  राज्य  में  कार्यान्वित  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीमों  के  लिए  की  गई  केन्द्रीय

 सहायता  :

 स्कीम  वर्ष  बंटित  केन्द्रीय  अनुदान

 रुपयों

 1,  ग्रामीण  जलबानै  की  लकड़ी  की  1984-85 5  श्न्य
 पौधरोपण  और  पारि-संवेददशील  1985-86  12.50

 गर-हिमालय  क्षेत्रों  में  1986-87  15.00

 2.  और  3.  राष्ट्रीय  उच्चानों  और  1984-85  5  शून्य
 अभयारण्यों  के  विकास

 के  लिए  1985-86  श्म्य
 सहायता  1986-87  4.70

 4.  पर्यावरण  के  सम्बन्ध  में  केन्द्र  1984-85  शून्य
 समन्वित  कायं  क्रम  1985-86  5-86  शून्य

 1986-87  2.09

 :  452
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 सिबिल  सेवा  1987  का  सामान्य  अध्ययन  प्रश्म  पत्र  का  विशिष्ट
 स्वरूप

 2592.  प्रो०  निर्माला  कुमारी  शक्तावत  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सिविल  सेवा  1987  के  सामान्य  अध्ययन  प्रश्न-पत्र  में  अनेक

 ऐसे  प्रश्न  थे  जिसके  लिए  कृषि  विज्ञान  का  विशिष्ट  ज्ञान  अपेक्षित  था  तथा  इस  अनुबंध  के  अनुरूप
 नहीं  था  कि  सामान्य  अध्ययन  में  उम्मीदवारों  से  ऐसे  प्रश्न  पूछे  जायेंगे  जिसकी  सामान्य  शिक्षित
 व्यक्ति  से  अपेक्षा  की  जाती  है

 क्‍या  इस  संबंध  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ;

 इन  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  |  और

 क्या  परीक्षा  में  गर-कृषि  उम्मीदवारों  के  हितों  को  संरक्षण  देने  के  लिए  कोई  कार्यवाही
 री  गई

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मत्रासय  में  राज्य
 सत्रो  चिदस्बरम  )  :  सिविल  सेवा  1987  में  सामान्य

 प्रध्ययन  संबंधी  प्रश्न  पत्र  में  ऐसे  कोई  प्रश्न  नहीं  थे  जिनके  लिए  क्रषि  विज्ञान  सहित  किसी  भी  विषय
 का  विशिष्ट  ज्ञान  अपेक्षित  हो  ।  यह  प्रश्न  पत्र  उन  उपबन्धों  के  अनुरूप  था  जिनके  अनुसार  प्रश्न  पत्र
 में  दिए  गए  प्रश्नों  के  लिए  उसी  प्रकार  के  ज्ञान  की  जरूरत  होती  है  जिसकी  किसी  भी  सुशिक्षित
 व्यक्ति  से  अपेक्षा  की  जाती  है  ।

 और  इस  संबंध  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  सामान्य  अध्ययन  के  प्रश्न  पत्र  में  बैठने
 वाले  कुल  82,842  उम्मीदवारों  में  से  2  उम्मीदवारों  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 और  (3)  इन  अभ्यावेदनों  पर  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  विधिवत  विजार  किया

 गया  था  ।  सामान्य  अध्ययन  के  प्रश्न  पत्र  में  150  प्रश्न  थ ेऔर  इसे  अलग-अलग  विषयों  के  शैक्षिक

 विशेषज्ञों  के  एक  दल  द्वारा  इस  ढंग  से  प्रस्तुत  और  तैयार  किया  गया  था  कि  किसी  विशिष्ट  विषय
 के  किसी  भी  उम्मीदवार  पर  इसका  न  तो  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  न  किसी  को  कोई  अनुचित
 लाभ  मिले  ।

 गोआ  में  जनजाति  उप  योजना  के  अन्तर्गत  उपलब्धियां

 न्‍् 2593.  भी  शांताशम  नायक  :  वया  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 जनजाति  उपयोजना  के  प्रारंभ  से  गोआ  को  कुल  कितनी  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  दी

 गई  ;  और

 गोआ  दमण  और  दीव  में  जनजाति  उपयोजना  के  अन्तर्गत  इस  अवधि  के  दोरान  प्राप्त

 उपलब्धियों  का  वर्षवार  ब्योरा  क्‍या



 लिखित  उसर  12  1987
 जय  जप  -  ८

 कल्याण  मत्रासय  में  उप  मत्री  गिरिधर  :  केन्द्र  सरकार
 तथा  दीव  शासन  को  दमण  की  आदिवासी  उपयोजना  की  अतिरिक्त  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप
 में  बर्ष  1976-77  से  1987  के  दौरान  103.21  लाख  रुपये  की  राशि  जारी

 (a)  आदिवासी  लघु  समाज

 कुटीर  तथा  लघु  शिक्षा  तया  स्वास्थ्य  आदि  ज॑से  विभिन्‍न  क्षंत्रों  के  परिवारानुधारी
 कार्यक्रमों  के  कार्या-्वयन  के  जुरिए  आदिवासी  परिवारों  को  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  उठाने  में  विशेष

 ध्यान  तथा  बल  देने  वाला  क्षंत्र  विकास  कार्यक्रम  है  |  छठी  योजना  से  लकर  अब  तक  के  वर्षों  में  इन
 कार्यक्रमों  के  जरिए  आर्थिक  सहायता  प्राप्त  आदिवासी  परिवारों  की  संख्या  इस  प्रकार  :-

 अवधि  परिवारों  की  संख्या

 1980-85  5  3226

 1985-86  741

 1986-87  598

 1987-88  62
 1987

 ]
 रुपये  के  मूल्य  में  गिरावट

 2594.  श्री  काली  प्रसाद  पांडेय  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रुपये  के  मूल्य  में  अन्य  देणों  की  तुलना  में  काफी  गिरावट  आई  है  ;

 यदि  तो  इसक्रे  क्या  कारण  हैं  और  चाजू  वित्तीव  वर्ष  के  दौरान  विशेषकर  आयात
 और  निर्यात  पर  इसके  प्रभाव  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 गत  दो  वर्षों  में  भारतीय  रुपये  के  मूल्य  में  हुई  ग्रिरावट  के  बारे  में  ब्यौरा
 क्‍या

 बित्स  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  :  से  वर्ष

 1984-85, 5,  1985-86  और  1986-87  के  दौरान  मुख्य-मुख्य  अ  तर्राष्ट्रीय  करेंधियों  के  मुकाबले
 रुपए  का  औसत  मूल्य  इस  प्रकार  था  :-

 विदेशी  मुद्रा  की  प्रति  ८काई  के  मुकाबले  रुपए  का  मूल्य

 1984-85  5  1985-86  1986-87

 संयुवत  राज्य  अमरीकी  डालर  11.8886  12.2349  12.7782

 पौंड  स्टलिग  14.8668  16.8467  19.0722

 ड्यूश  मार्क  3.9877  4.5553  6.2970

 जापानी  गेन  0.0487  0.0562  0.0802

 फ्रांसीक्षी  फ्रांक  1.3006  1.4908  1.9290
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 कनाड़ी  डालर  9.0065  8.8892  9.309 5

 आस्ट्रे  लियाई  डालर  9.8944  8.4364  8.4913

 स्विस  फ्रांक  4.7797  5.4688  7.6068

 रुपए  को  विदेशी  मुद्रा  दर  उन  करेंसियों  की  भारित  डाली  के  मूल्य  के  संदर्भ  में  निर्धारित  की
 जाती  है  जो  भारत  के  साथ  प्रमुख  रूप  से  व्यापार  में  भागीदार  देश  अन्य  करेंसियों  के  मुकाबले
 रुपए  की  विनिमय  दर  में  ऊपर  की  ओर  अथवा  नीचे  की  ओर  होने  वाले  परिवर्तन  उन  करेंसियों  के

 मूल्य
 में

 होने  वाली  घट-बढ़  पर  निर्भर  करते  हैं  जो  कि  डाली  के  अंग  होते  परिवर्ततशील  विदेशी

 मुद्रा  दरों  के  युग  विदेशी  मुद्रा  समता  दरों  में  वार-बार  परित्रतेन  होता  एक  सामान्‍य  बात  है  ।

 देश  के  व्यापार  तथा  अन्य  लेन  देनों  खास  करके  तब  जब  ऐसे  लेन-देनों  का
 स्तर  बहुत  से  अन्य  सहयोगी  कारणों  से  प्रभावित  होता  विदेशी  मुद्रा  दर  में  होने  वाली  घट-वढ़  से
 पड़ने  वाले  प्रभाव  का  अलग  से  उल्लेख  करना  संभव  नहीं  है  ।

 ]

 विदेशों  को  प्रतिभा  पलायन

 2595.  श्री  डो०बो०  पाटिल  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कितने  शल्य-चिकित्सा  चिकित्सा  वेज्ञानिक  और  तकनीकी
 तथा  अन्य  कुशलता  अआाप्त  ब्यक्ति  प्रति  वर्ष  भारत  से  दूसरे  देश  में  जाकर  बम  जाते  और

 इस  तरह  के  प्रतिभा  पलायन  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  ऋदम  उठाये  गये  हैं  ?

 विज्ञान  ओर  प्रौ्लोगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  महासागर  परमाणु  इलंक्ट्रों निको
 ओर  अ  तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्रो  के०  :  हर  साल  जो  भारतीय

 सर्जन,चिकित्सा  वैज्ञानिक  ओर  अन्य  तकनीकी  कार्मिक  अन्य  देशों  में  जाकर  बस  जाते  हैं
 उनकी  सूची  रखना  संभव  नहीं  हुआ  है|  अतः  उनकी  सही  संख्या  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 भारतीय  वंज्ञानिकों  ओर  प्रोद्योगिकीविदों  को  इस  बात  के  लिए  प्र  रित  करने  हेतु  अनेक
 कदम  उठाये  गए  हैं  कि  वे  देश  में  ही  रहकर  अपने  क्षंत्र  में  कार्य  करे  ।  इनमें  से  कुछ  एस  प्रकार

 --  सभी  ब॑ज्ञानिक  विभागों/संगठनों  में  एक  लचीली  प्रक  योग्यता  पदोन्नति  योजना  प्रारंभ
 की  जा  रही

 --  ऐसे  कार्यक्रम  शुरूकिय  गये  हैँ  जिनके  जुरिए  देश  में  बंज्ञाकी  क  क्रोइड  समूह  बनाए  जाते

 हैं  जिनके  पास  विज्ञान  के  नये  और  अग्रिम  क्षेत्रों  में  अनुसंधान  कार्य  करने  के  लिए
 क्षित  सभी  आवश्यक  आधुनिक  सुविधाए  होती  हैं  ।

 --  युवा  वैज्ञानिक  भारत  से  बाहर  विशेषीकृत  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  म  भाग  ले  सकें  टनके
 अतिक्ति  अ  तर्राष्ट्रीय  सम्मेलनों  में  भाग  लेने  हेतु  वैज्ञानिकों  को  सहायता  प्रदान  करने  के

 लिये  विशेष  योजनाए  लागू  की  जा  रही  हहैं  ।

 --  वैज्ञानिकों  के  पूल  की  स्कीम  के  अतगंत  वैज्ञानि  को  प्रौद्योगिकीबिदों  की  अस्यायी

 नियुक्तित  का  प्रावधान  है  ।  अधिसंख्यक  पदों  के  सृजन  का  प्रावधान  भी  क्रिया  गया
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 --  जैव  महासागर  पर्यावरण  गैर-परम्परागत  ऊर्जा  टेलीमेटिक्स
 विकास  विभागों  आदि  जैसे  नये  वैज्ञानिक  विभाग/संगठन  स्थापित  किये  गये  हैं
 और  इनमें  से  कुछ  उच्च  प्रौद्योगिकी  क्षेत्रों  में  हैं  ।  इनके  द्वारा  व॑ज्ञानिकों

 विदों  और  डाक्टरों/को  कार्य  के  संतोंपजनक  अवसर  प्रदान  किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 --  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  कार्यों  के  लिए  वित्तीय  आवंटन  में
 निरंतर  काफी  वृद्धि  की  गयी  है  ।

 संगठनात्मक  कार्यक्षमता  और  वैज्ञानिकों  की  कार्य  की  दशा  में  सुधार  करने  के  लिए
 वेशञानिक  संस्थाओं  को  अधिक  प्रशासनिक  और  वित्तीय  शक्तियां  प्रदान  की  गई  हैं  ।

 केन्द्रीय  जांच  ब्योरा  हारा  मारे  गय  छापे

 2596.  श्री  कालो  प्रसाद  पांडेय  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  केन्द्रीय  जां  87  को  सरकारी  और  गर-सरकारी क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  28  1987  को  सरकारी  और  गैर-सरकारी  कार्यालयों
 के  कई  उच्चाधिकारियों  कार्यालयों/प्र  तिष्ठानों  और  मकानों  पर  छापे

 यदि  तो  जब्ती  के  माल  की  अनुमानित  कीमत  संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  छापों  के  आधार  पर  कितने  लोगों  और  फर्मों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गई  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 वो  ०  :  जो  नहों  ।

 श्न  तलाशियों  के  दोरान  बरामद  चल/अचल  दोनों  ही  प्रकार  की  मदों  के  ब्यौरे  नीचे  दिए

 अनुसार  हैं  :

 नकदी  बैंकों  में  जमा  सावधि  जमा  —  र०  9.49  लाख
 राष्ट्रीय  बचत  पत्र  शेयर  आदि

 वीडीयो  कंसट  रिकार्ड  जेवरात  --  २०  22.65  लाख
 तथा  घरेलू  सामान  आदि  जैसी  चल  परिसम्पत्तियां

 फलैट  तथा  भूमि  जैसी  अचल  परिसम्पत्तिय  --  र०  33.28  लाख

 इसके  अतिरिक्त  चल/अचल  परिसम्पत्तियों  आदि  के  लेन-देन  से  सम्बन्धित  काफी  संख्या  में
 अभिशंसी  दस्तावेज  भी  बरामद  करिए  गए  थे  जिनकी  छानबीन  की  जा  रही

 सभी  मामलों  की  जांच  चल  रही  है  तथा  केन्द्रीय  अन्वेषण  के  निष्कर्षों  क ेआधार
 पर  उपयुक्त  कारंवाई  की  जाएगी  ।

 केन्द्रीय  सचियालय  आशुलिपिक  सेवा  नियमो  को  फिर से  बनाता

 2597.  श्री  हाफिज  सोहम्भद  सिद्दीक  :  क्‍या  प्रधास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 5 फक:एफक।फफचडसकककससकस ं  न  ०  —  $$$

 क्‍या  सरकार  ने  चौथे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  पर  सरकार  के  निर्णय  के  कार्यान्वयन
 के  लिए  केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा  नियमों  को  तैयार  किया

 यदि  तो  नियम  बनाने  में  विलम्ब  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  हैं
 जज  हे हर  ये  कब  तक  बनाए  जायेंगे  और  क्‍या  इनकी  प्रतियां  सभा  पटल  पर  रखी  जायेंगी  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  स॒  ब्रालय  में  उप  मत्री  बोरेन  सिह  :  से

 नहीं  ।  केन्द्रीय  सचिवालय  आशुलिपिक  सेवा  के  सेवा  नियमों  को  पुनः  तैयार  करने  से
 संबंधित  चतुर्थ  वेतत  आयोग  की  सिफारिशों  को  कार्यानिवित  करने  का  कार्य  प्रगति  पर  संशोधित
 नियमों  के  अधिसूचित  होते  ही  उनकी  संसद  सचित्रालय  को  उपलब्ध  करा  दी  जाएगी  ।

 विल्‍लो  में  आपकर  को  बकाया  धमराशि

 2598.  श्री  गुरूवास  कामत  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ऐसे  करदाताओं  की  वर्ष  वार  संख्या  कितनी  है  जिन  पर  आयकर  विभ!ग  दिल्ली  में

 पिछले  दो  वर्षों  से  एक  लाख  रुपये  से  अधिक  आयकर  बकाया  है  और  उनसे  वस्तुतः  कितनी  धनराशि
 मांगी  गई  और

 बकाया  मांग  की  राशि  वसूल  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 वि  मंत्रासय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  दिल्ली  प्रभार  के  जिन
 आयकर  निर्धारितियों  के  मामलों  में  |  लाख  रुपए  से  अधिक  की  मांग  बकाया  है  उनके  सम्बन्ध  में
 य॑े-वार  ओर  वास्तविक  मांग  संबंधी  सूचना  क्षेत्रीय  कार्यालयों  से  एकत्र  करनी  जिसमें  बहुत  श्रम

 ग्रौर  समय  लगेगा  ।  यदि  ऐसी  सूचना  किसी  कर-निर्धारिती  विशेष  के  बारे  में  अपक्षित  तो  वह
 एकत्र  करके  माननीय  सदस्य  को  उपलब्ध  कराई  जा  सकती  दिल्ली  प्रभार  के  जिन

 निर्घारितियों  को  आयकर  के  रूप  में  विभाग  को  10  लाख  रुपए  से  अधिक  देना  है  उनके  संबंध  में  नीचे

 सूचना  दी  गई  है  :

 वर्ष  कर-निर्धारितियों  की  संख्या  बकाया  मांग
 रपयों

 1986

 (31-3-1986  की  स्थिति  320  31483
 के

 1987
 (31-3-1 98 7  की  स्थिति  459  47103
 के

 प्रत्येक  मामले  के  तथ्यों  ओर  परिस्थितियों  पर  निर्भर  रहते  बकाया  मांग  की

 वयूली/घटोती  के  लिए  संबंधिल  प्राधिकारियों  द्वारा  विधि  के  अनुसार  समय-समय  पर  समुचित  पे
 किये  जाते  इन  उपायों  अन्य  बातों  के साथ-साथ  अपीलीय  प्राधिकारियों  से  अनिर्णीत  अपीलों
 को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  अनुरोध  करना  शामिल  है  ।  इन  उपायों  में  आयकर  अधिनियम  की  धारा
 226  (3)  के  अन्त्ंत  कार्रवाई  करना  और  आयकर  अधिनियम  के  अन्तग्गंत  कर
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 वसूली  अधिकारी  को  वसूली-प्रमाणपत्र  जारी  करके  चल  और  अचल  सम्पत्तियों  की  कुर्कों  करना  भी

 शामिल  हैं  ।

 महाराष्ट्र  में  बेंक  शाखाए  ['  बोलना

 2599.  श्रो  गुरुवास  कामत  :  वया  वित्त  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  नई
 शाखाएਂ  न  खोलने  के  लिए  कहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ओर

 इस  प्रतिबंध  को  कितनी  अबधि  तक  लागू  रखा  जाएगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जतादंन  :  नहीं  ।

 और  प्रण्न  ही  नहीं  उठते  ।

 बानिको  का  बिकास  करना

 2600.  श्री  मरलोधर  माने  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  सरकार  का  विचार  कृषि  वानिकी  योजना  का  विकास  करने  का  है
 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 इस  योजना  के  अन्तगंत  किसानों  और  ग्रामीण  भूमिहीनों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं

 क्या  पट्टाਂ  योजना  के  अन्तगंत  कुछ  राज्य  सरकारों  द्वारा  पेड़  लगाने  के  लिये

 भूमि  आवंटन  को  बढ़ावा  दिया  जा  रहा  और

 यदि  तो  अत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :  जी  हां  ।

 और  मुख्यतः  सीमान्त/उपसीमान्त  भूमि  वाले  किसानों  को  पेड़वाली  फसलों  और
 खाद्य/वाणिज्यिक  फसलों  की  मिश्रित  फसलें  उगाने  में  प्रोत्माहित  करने  के  लिए  यह  प्रयत्न  किये  जा
 रहे  हैं  ।  इसके  साथ-साथ  राज्य  सरकारों  से  यह  भी  कहा  गया  है  कि  वे  परती  भूमि  को  भूमिहीन  और
 ग्रामीण  गरीब  लोगों  को  पेड़  उगाने  के  लिए  पट्टे  पर  दी  जाये  ओर  उनके  द्वारा  उगाये  मये  पेड़ों  का
 उन्हें  उपभोग  का  पूरा  अधिकार  दिया  जाए  ।  कृषि  वनरोपण  और  फार्म  बनरोपण  को  बढ़ाबा  देने  के
 लिए  राष्ट्रीय  परती  भूमि  विकास  बोर्ड  योजनाएं  और  ग्रामीण  विकास  योजनाएਂ  देश  भर  में
 कृत  जन  पौधशालाओं  का  एक  व्यापक  नेटवर्क  को  प्रोत्साहित  कर  रही

 ओर  जी  पेड़  पटट  या  इसी  प्रकार  पट्टे  पर  देने  की  योजनाए  आन्भ्र
 मध्य  उत्तर  प्रदेश  और  कर्माटक  ने  भी  शुरू

 कर  दी  इस  योजना  के  अन्तर्गत  भूमिहीन  ओर  ग्रामीण  गरीबों  को  केवल  पेड  उगाने  के  लिए  परती

 भूमि  दी  जा  रही  आ  बंटित  भूमि  पर  उगाये  गये  पेड़ों  का  पूरा  उपभोग  करने  का  अधिकार

 भोगियों  बो  दिया  जाता  है  ।

 इलेक्ट्रॉनिक  टेलीफोन  उपकरण  संयंत्र  की  स्थापना

 2601.  श्रीमती  जयम्ती  पटनायक  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  कुछ  अनिवासी  भारतीयों  ने  पश्चिमी  जमंनी  के  तकमीकी  सहयोग  से  इलेक्ट्रॉनिक
 टेलीफोन  उपकरण  संयंत्र  की  स्थापना  की  है  ;

 यदि  तो  यह  किस  स्थान  पर  स्थापित  किया  गया  है  तथा  इस  परियोजना  पर  कितनी
 लागत  आई  है  ;

 इस  संयंत्र  की  क्षमता  कितनी  है  तथा  इसमें  कितने  समय  में  उत्पादन  शुरू  हो  जाने  की
 सम्भावना  है  ;

 कु 5  जीर इस  संयंत्र  को  स्थापना  के  द्वारा  रोजगार  के  कितने  अबसर  पैदा  हुए  हैं

 तत्संबंधी  व्यौरा  क्‍या  है  ?

 विशान  ओर  प्रोद्योगिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  त0था  महासागर  परमाणु
 इलेक्ट्रॉनिकी  ओर  अस्तरिक्ष  विभागों  में  राज्य  मंत्री  ना  :  पश्चिम  जर्मनी

 सीमेंस  के  साथ  तकनीकी-सहयोग  से  इलेक्ट्रॉनिक  टेलीफोन  उपकरणों  का  विनिर्माण
 करने  के  लिए  एक  अनिवासी  भारतीय  को  एक  आशय-पत्र  जारी  किया  गया  संयंत्र  की  अभी
 स्थापना  नहीं  की  गई  है  ।

 हरियाणा  के  अनुमति  प्रदान  किए  जाने  योग्य  क्षत्र  में  परियोजना  की  स्थापना  करने  का
 प्रस्ताव  पू  जीगत  माल  में  33  लाख  रुपये  की  राशि  का  पू  जीनिवेश  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 परियोजना  की  लाएसेंसशदा  उत्पादन-क्षमता  2'0  लाख  है  तथा  वध  1988  के  मध्य  तक
 उत्पादन  आरम्भ  होने  की  संभावना  है  ।

 और  संयंत्र  के  स्थापित  हो  जाने  पर  लगभग  100  व्यक्तियों  के  लिए  रोजगार  के

 सुअवसर  उपलब्ध  कराए  जाने  की  संभावना  है  ।

 राज्यों  की  प्रति  व्यक्ति  आय

 2602,  श्री  मुरलोधर  माने  :  क्‍या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  पांच  राज्यों  के  क्‍या  नाम  हैं  जिनकी  प्रति  व्यक्ति  आय  सबसे  कम

 किन-किन  राज्यों  की  प्रति  व्यक्ति  आय  पिछले  तीन  वर्षो  के  दोरान  कम  हुई  है  ;

 उनमें  प्रति  व्यक्ति  आय  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 पोजना  मंत्रालय  में  राज्य  सज्रो  और  कार्यकम  कार्यास्थयल  मंत्रालय  म॑  राज्य  मंत्री
 प्रचलित  तथा  स्थिर  (1970-71)  दोनों  मूल्यों  पर  पिछले  तीन  बर्षों  अर्थात्‌  1983-84

 से  1985-86  के  लिए  अलग-अलग  राज्य  सरकारों  द्वारा  जारी  किए  गए  प्रति  व्यक्ति  आय  के  सरकारी

 अनुमान  संलग्न  विबरण  में  दिए  गए  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  1983-84  वर्षों  के  लिए  प्रति

 व्यक्ति  आय  के  अनुमान  त्रिपुरा  तथा  मिजोरम  को  छोड़कर  सभी  राज्यों  के  लिए  उपलब्ध  हैं  तथा

 प्रचलित  मूल्यों  पर  सबसे  कम  प्रति  व्यक्ति  आय  रखने  वाले  पांच  राज्य  हैं
 उत्तर  प्रदेश  तथा  मध्य  प्रदेश  ।  वर्ष  1984-85  के  मिजोरम  तथा  त्रिपुरा  के  लिए
 प्रचलित  मूल्यों  पर  अनुमान  तथा  1985-86  के  लिए  अरुणाचल

 उड़ीसा  और  त्रिपुरा  के  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  है  ।  बहू  कहना  सम्भव  नहीं  है  कि  क्‍या  उपयुक्त
 पांच  राज्यों  की  स्थिति  में  बाद  में  कोई  परिवर्तन  हुआ  है  ।
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 विवरण  से  यह  भी  पता  चलता  है  कि  पिछले  तीन  वर्षों
 के  दौरान  सतत्‌  मूल्यों  पर  आंध्र

 उड़ीसा  तथा  राजस्थान  राज्यों  के  सम्बन्ध  में  प्रति  व्यक्ति  आय  में

 गिरावट  थाई  है  ।

 केन्द्र  सरकार  ने  ऐसे  राज्यों  की  स्थिति  सुधारने  के  लिए  कई  कदम  उठाए  इनमें  से

 महत्वपूर्ण  उपाय  हूँ  (i)  अपना  योजनागत  व्यय  पूरा  करने  के  एक  फामू  ले  के  अनुसार  जो  पिछड़
 राज्यों  के  पक्ष  में  हैं  जिनकी  प्रति  व्यक्ति  आय  राष्ट्रीय  औसत  से  कम  केन्द्र  सरकार  से  राज्य  सरकारों
 को  संसाधनों  का  (ii)  आठवें  वित्चा  आयोग  के  अधिनि्णय  के  अनुसार  गैर-योजना
 संसाधनों  की  सुपुर्दंगी  जो  पिछड़  राज्यों  के  पक्ष  में  है तथा  जो  राजस्व  अन्तराल  को  शामिल  करने  के

 साथ-साथ  राज्यों  के  बीच  विषमताओं  को  कम  करने  का  प्रयत्न  करता  (11)  राज्यों  में  औद्योगिक
 रूप  से  पिछड़  क्षेत्रों  क ेऔद्योगिक  विकास  को  तेज  करने  के  लिए  निवेश  इमदाद  तथा  रियायती  वित्त
 व्यवस्था  के  रूप  में  विशेष  प्रोत्साहन  तथा  (iv)  गरीबी  उपशमन  कार्यक्रम  के  अन्सर्गत  संसाधनों

 राज्यवार  आवंटन  करते  छठी  योजना  की  अपेक्षा  सातवीं  योजना  के  दौरान  गरीबी  की  घटना
 पर  अधिक  वल  दिया  गया  है  ।  उच्च  गरीबी  अनुपात  वाले  राज्यों  को  इन  कार्यक्रमों  के  लिए
 निध्ियों  का  अधिक  आवंटन  प्राप्त  होगा  !

 विवरण

 विवरण  :  प्रति  व्यक्ति  1983-84  से  1985-86

 राज्य  प्रचलित  मूल्यों  पर  स्थिर  (1970-71)  मूल्यों  पर

 |  1983-84  1984-85  1985-86  |  1983-84  1984-85  1985-86
 |  |

 1.  आंध्र  प्रदेश  1968  1996  2184  746  705...  743

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  -2036  2160  उ.न  745  785.

 3.  असम  1862  1821  2017  586  584  604

 4.  बिहार  1284  1418  1548  458  476  488

 5.  गोआऊ  4062  4492  478.  1522.  1600  1754

 6.  ग्रुजरात
 “2768

 2768  2901...  2772  968  970  ४62

 7.  हरियाणा  3037  3259  3669  1083  1110  1217

 8:  हिमाचल  प्रदेश  2226  2217.  2542  768  716...  788

 9.  जम्मू तथा  कश्मीर  1976  2079  2173  663  664.  673

 10.  कर्नाटक  1970  2189  2136  731  772.  696

 11.  केरल  1901  2076.  2287  590.  607  614

 .  12.  मध्य  प्रदेश  1712  1693  1988  602  574  623

 13.  महांराष्ट्र  2990  3203  3430  1033  1017  1029

 14.  मणिपुर  “1967  2202.  2350  565  574  0०00
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 15.  मेघालय  1639  1727

 16.  मिजोरम

 17.  नागालैंड  2931

 18.  उड़ीसा  1636  1534  559  512

 19.  पंजाब  3732  4103  4416  1497  1566  1621

 20.  राजस्थान  2011  1990  2043  729  679  663

 21.  सिक्‍कम  2072  2559
 22.  तमिलनाडु  1859  2128  2353  671  745  779

 23.  त्रिपुरा  619

 24.  उत्तर  प्रदेश  1659  1782  1988  575  580  587

 25.  पश्चिम  बंगाल  2232  2594  2813  816  833  858

 क्यू  :  शीघ्र  अनुमान  प्रारम्भिक

 उपलब्ध  नहीं  :  आंकड़े  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  द्वारा  नहीं  भेजे  गए  हैं  ।

 संकलित  नहीं  :  अनुमान  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  ढारा  एक  वर्ष  के  लिए  भी  संकलित

 नहीं  किए  गए  हैं  ।

 ए्‌  1980-81  |  मूल्यों  पर

 अं  गोआ  के  सम्बन्ध  में  आंकड़  पूर्व  संध  शासित  क्षत्र  से  सम्बन्धित  हैं

 स्त्रोत  :  राज्य  सरकारों  के  अर्थ  तथा  सांख्यिकी  निदेशालय  ।

 टिप्पणी  :  विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  प्रयोग  की  गई  प्रणाली-विज्ञान  तथा  स्त्रोत  सामग्री
 में  भिन्‍नताओं  के  कारण  आंकड़े  पूर्णतया  तुलनीय  नहीं  है  ।

 खलो  छूट  योजना

 2603.  श्रीमती  अयम्ती  पटनायक  :  क्‍या  बिस्स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजवं  बैक  ने  खुली  छूट  योजना  आरम्भ  करने  की  घोषणा  की  है

 यदि  तो  खुली  छूट  योजना  आरम्भ  करने  का  मुख्य  प्रयोजन  क्‍या  ओर

 निर्यात  पर  अधिक  जोर  देने  हेतु  भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  शाज्य  मंत्री  बी०  के०  :  से  भारतीय
 रिजवं  बंक  और  आई०टी  ०सी०  की  तत्कालीन  मौजूदा  खुली  छूट  योजनाओं  परमिट

 के  स्थान  पर  8  1987  से  एक  नई  ब्लेंकिट  एक्सचेंज  परमिट  स्कीम  आरम्भ  की  गई  जहां
 तक  निर्यातकों  की  पात्रता  का  और  उस  प्रयोजन  का  सम्बन्ध  है  जिसके  लिए  ढले  किट  परमिटों  के  विरुद्ध
 धारकों  द्वारा  विदेशी  मुद्रा  ली  जा  सकती  यह  योजना  दोनों  ही  दृष्टि  सं  व्यापक  और  लघ्रीली
 नई  योजना  के  अन्तगंत  बहुत  सी  अतिरिक्त  मदों  के  सम्बन्ध  में  विदेशी  मुद्रा  की  निकासी  के  लिए  ब्लैकिट
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 परमिटघारकों को  काफी  स्वतंत्रता  दी  गई  है  इसमें  कतिपय  विशिष्ट  मदों  पर  क्रिए  जाने  वाले  व्यय  पर

 लगाई  गई  उच्चतम  मौद्रिक  सीमा  को  समाप्त  कर  दिया  गया  है  नई  योजना  के  अधिकतम

 विदेशी  मुद्रा  राशि  जिसके  लिए  निर्धातक  पात्र  बह  भी  भारतीय  रिजय  बेक  और  आई०टी०सी०  की

 पुरानी  ब्लैंकिट  परमिट  दोनों  के  अंतर्गत  कुल  मिलाकर  उनकी  विदेशी  मुद्रा  पात्रता  की  राशि
 को  तुलआ  में  काफी  अधिक  है  ।

 ई  योजना  आरम्भ  करने  का  मूल  उद्दे  श्य  निर्यातों  को  प्रोत्साहन  देना  यह  सुविधा
 फ़ों  को  इसलिए  दी  गई  है  ताकि  वे  हर  बार  भारतीय  रिजर्व  बैंक  की  अनुमति  लिए  बिना  अल्प

 नोटिस  पर  विदेश  यात्रा  करने  के  अलावा  विदेशों  में  विभिन्‍न  निर्यात  संवर्धन  तथा  कारबार  सन्‍्बन्धी
 विधियां  आरम्भ  कर  सकें  ।

 भारतीय  स्टेट  बेक  में  निदेशकों  का  कार्य  काल

 २604.  श्रो  सी०के०  क्षुप्पुस्वामो  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  निदेशक  के  लिए  अधिकतम  अवधि  (8  के
 बारे  में  बैंकिंग  विनियमन  1949  द्वारा  लगाई  गई  रोक  को  भारतीय  स्टेट  बैंक  तथा  इसके

 सहयोगी  बैकों  में  लाग  नहीं  किया  जाता

 यदि  ता  इसके  क्‍या  करण

 क्‍या  भारतीय  स्टेट  बैक  के  उत  निरदेशकों  जो  लगातार  $  से  अधिक  वर्षों  से  पद  पर
 बने  हुए  स्थानान्तरण  किया  गया  और

 यदि  तो  इन  निदेशकों  के  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  उत्तराधिकारी  का  पता  लगाने  की
 क्रिया  को  तीत्र  करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है/किए  जाने  का  प्रस्ताव  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राम्य  मंत्रों  जनादंन  से  भारतीय  स्टेट  बैक  के
 केन्द्रीय  बोर्ड  के  निदेशकों  का  कार्थकराल  भारतीय  स्ट्रेट  बैंक  1955  के  सम्बद्ध  उपबंधों  द्वारा
 निषंत्रित  होता  है  और  न  कि  बंकक्रारी  विनियमन  1949  के  उपवंधों  इस  समय
 भारतीय  स्टेट  ब्रेक  के  केन्द्रीय  बोई  में  दो  निदेशक  ऐसे  हैं  जो  भारतीय  स्टेट  बेंक  1955  के
 उपबंधों  में  अपने  उत्ताराधिकारियों  की  नियुक्ति  8  वर्ष  से  अधिक  समय  से  लगातार  इस

 पद  पर  कार्प  कर  रहे  उतधुकत  दो  निदेशकों  में  से एक  के  मामले  जो  भारतीय  स्टेट  बैंक  के
 केन्द्रीय  बोई  में  अधिकारी  निदेशक  उत्तराधिकारी  की  नियुक्ति  के  विपय  में  अदालत  में  मुकदमा
 चल  रहा  है  और  मामला  विचाराध्रीन  सरकार  ने  दूसरे  निदेशक  जो  भारतीय  स्टेट  बैक  के
 केन्द्रीय  बोर्ड  में  8  वर्ष  से  अधिक  से  लगातार  अपने  पद  पर  उपयुक्त  उत्तराधिकारी  का  पता  खगाने
 की  शुरू  कर  दी  है

 बेंक  क्र्माचारियों  का  एक  थक  से  दूतरे  बह  में  रचाबांतरण

 2605.  झी  सी०के०  कुष्पुस्थामों  :  कया  किल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  में  स्थित  बंकिंग  विभाग  ने  निहित  स्वार्थ  को  समाप्त  करने  के  लिए
 राष्ट्रीयक्ृृत  वैंकों  में  वेतनमान  पांच  से  ऊपर  के  अधिकारियों  का  एक  वैक  से  दूसरे  वैंक  में  स्थानान्तरण

 किए  जाने  के  बारे  में  सरकार  के
 पूर्व  निर्गय  को  कार्यान्वित  किया
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 बया  वरिष्ठ  वेतनमान  के  अधिकारियों  को  राष्ट्रीकृत  वकों  से  भारतीय  स्टेट  बैंक  में

 नियुक्त  किया  जाता  यदि  तो  शसके  कया  कारण  और

 क्‍या  भारतीय  स्टेट  बैक  में  वेतनमान  छः  वेवनमात  -  सात  तथा  वेननमाल  आठ
 अधिकारियों  को  उनके  निवास  के  निकटबर्ती  स्थानों  पर  नियुक्त्र  क्रिया  गया  यदि  हां  तो  तम्संबंधी

 ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनाईत  और  सरकार  सरकारी
 क्षेत्र  के  वेंकों  वरिष्ठ  प्रबन्धकों  के  ऐसे  पदों  पर  जिनके  लिए  बकों  मेंउपयुक्त  अधिकारी  उपलब्ध  नहीं

 अन्य  बेंकों  से  अधिकारी  लेकर  वरिष्ठ  प्रबन्थन  को  मजबूत  बनाने  की  प्रक्रिया  आरम्भ  करने  के  लिए
 कहा  वास्तविक  संबंश्रित  संगठनों  के  परामर्श  से  की  जाती  हैं  ।

 भारतीय  स्टेट  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उच्चतम  कायेपालक  ग्रेड  स्केल-छः  के  आठ
 अधिकारियों  उच्चतम  कार्यपालक  ग्रैंड  स्केल-सात  के  छः  अधिकारियों  और  उच्चतम  कार्यपालक  ग्रेड

 के  एक  अधिकारी  को  उनके  अपने-अपने  अधिबास  के  स्थानों  पर
 नियुक्त  किया

 गया  है  ।

 केरल  में  वक्‍फों  के  विकास  के  लिए  वित्तीप  सहायता

 2606.  श्रो  म्‌  ल्‍्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  वकफ  परिषद  की  वित्तीय  सहायता  से  केरल  राज्य  में  किन  बकक़ों  का  विकास
 किया  गया

 इनमें  से  प्रत्येक  बक्‍फ  को  केन्द्रीय  वक्रफ  परिषद  द्वारा  कितनी  धनराशि  दी

 क्‍या  सरकार  का  केरल  राज्य  में  और  वच्फों  का  विकास  करने  के  लिए  कोई  वित्तीय

 सहायता  देने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्मंबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है
 ?

 कल्याण  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मिरिथर  :  और  केन्द्रीय  बकफ  परिषद
 की  ऋण  सहायता  से  केरल  राज्य  में  निम्नलिखित  दो  वक्‍फ़ों  का  विकास  किया  गया  है  :-

 वक्‍फ  का  नाम  परिषद  द्वारा  दी  गई  सहायता  धनराशि

 ।.  हशिमिया  मदश्सा  बक्‍्फ  20.00  लाख  रुपए
 केरल

 2.  मदरसा  दारूसल्लन  11.90  लाख  रुपए
 चेलचेरी

 और  वक्‍फ  बोडों/बक़्फों  को  उनके  शहरी  वक्फ  सम्पतियों  के  विकास के  लिए

 हारिक  योजनाओं में  ऋण सहायता  केम्द्रीय  वक्‍फ  परिषद  द्वारा  दी  जाती  है  न  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 केरल  से  भी  जब  कभी  ऐसे  प्रस्ताव  प्राप्त  तो  परिव३  ऐसी  सहायता  देने  के लिए  विधिवत  विचार

 और  निर्णय  करेगी  ।  इस  समय  केन्द्रीय  बक्फ  परिषद  के  पास  केरल  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 की  पूछ  बाला

 2607.  श्रो  मल्लापल्ली  रामचस्त्रन  :  क्‍या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 व्या  केरल  के  वैलीਂ  वनों  मे  पए  जाने  वाले  शेर  की  पूछ  वाले  बन्दरों  की
 खतरनाक  प्रजातियों  के  बारे  में  मंत्रालय  द्वारा  कोई  अध्ययन  किया  गया

 रों
 किया  जिसके  अनुसार  केरल  के  शान्त  घाटी  बनों  में  इस  प्रजाति  की  संड्या  लगभग  300

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  तथा  प्रजातियों  की  संख्या  कितनी

 क्‍या  पिछले  तीन  वर्षो  में  उनकी  संख्या  में  वृद्धि  हुई  है/हास  हुआ

 इन  प्रजातियों  का  बचाने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  :

 का  सर्वेक्षण भारतीय  प्राणो  सर्वेक्षण  ने  1980  से  1983  तक  देश  में  सिह  पच्छी  बन्दर

 इस  गणना  के  अनुसार  देश  में  मिह  पुच्छी  बन्दरों  की  संख्या  लगभग  1760  है  जबकि

 1975  में  इनकी  संख्या  लगभग  8४00  थी  जिनमें  150  शान्तघाटी  के  भी  शामिल  थे  ।

 इस  प्रजाति  की  सुरक्षा  क ेलिए  उठाए  गए  कदमों  में  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :-

 (1)  इस  प्रजाति  को  वन्य  जीव  अधिनियम  1972  की  में  शामिल  करना
 ताकि  वाणिज्यिक  शोषण  और  शिकार  से  इसकी  पूरी  तरह  से  सुरक्षा  की  जा  सके  ।

 (2)  तीन  राष्ट्रीय  उद्यानों  और  ग्यारह  अभयारण्पों  में  सिंह  पु"छी  बन्दरों  और  इसके
 स्थलों  की  सुरक्षा  की  व्यवस्था  ।

 लीजिग  कम्पनियों  के  कार्यकरण  को  विनियमित  करना

 2608.  श्री  मलल्‍लापल्लो  रामचन्द्रन  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  लीजिग  कम्पनियों  के  का्यंकरण  को  विनियमित  करने  के  लिए  कानून
 बनाने  का  विचार  है
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  सुझाव  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 बित्स  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  संत्रो  बो०के०  :  नहीं  +

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 2609.  श्रो  सम्धु  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 ना

 क्‍या  तटक्ती  और  तटदूर  अनुपध्रान  आंध्र  प्रदेश  में  नम  भूमि
 और  तटवर्ता  पारिस्पितिकीय  प्रणाली  केन्द्र  स्थापित  करने  का  कोई  विचार  और

 यदि  तो  तत्मंबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पर्याबरण  ओर  बन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्री  जियाउरंहमान  :  ऐसा  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 खिलाड़ियों  को  ऋण

 2610.  श्री  सी०  सम्बु  :  क्‍या  तित्त  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खिलाड़ियों  को  अपना  क्रारोवार  अथवा  उद्योग  आरम्भ  करने  के  लिए  ऋण  देने  का
 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  हां,'तों  तत्तंत्रंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जतादत  :  और  भारतीय  रिजर्व  बँक
 ने  सूचित  किया  है  कि  केवल  खिलाड़ियों  के  लिए  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  है  जिसके  अन्तगंत  उन्हें
 व्यापार  या  उद्योग  शुरू  करने  के  लिए  ऋण  दिर  जाते  हों  ।  वर्तमान  योजताओं  के
 अन्य  लोगों  के  साथ-साथ  खिलाड़ियों  के  ऋण  अनुरोधों  पर  गुण-दोपों  के  आव्रार  पर  विचार  किया

 सावं  जनिक  क्षत्र  सें  इलेक्ट्रॉनिक  एकक
 हि
 2612.  श्री  सेयद  शाहब॒ददीन  :  क्या  प्रव्वात  मंत्री  यह  बनाने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 सार्वजनिक  क्षेत्र  में  बतंमान  इलेक्ट्रोतिक  एककों  के  स्थानों  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  अन्य  राज्यों  में  प्राथमिकता  के  आधार  पर  नए  इलेक्ट्रानिक  एकक  स्थापित  करने
 का  प्रस्ताव  है

 ?

 विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सथा  सहासागर  परमाणु
 इलैक्ट्रानिकी  ओर  बिभागों  में  राज्य  मंत्री  :  केल्ीय
 जनिक  क्षेत्र  में  बनेमांत  टलेक्ट्रॉनिक  उकाटयों  की  सूची  तथा  उतके  स्वापन  ले  संलग्त  विवरण  में

 दिए  गए  हैं  ।

 ट्स  समय  सावंजनिक  क्षेत्र  की  नई  इतसट्रॉनिक  इकाइयां  स्थापित  करने का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं
 विवरण

 केन्द्रीय  सावंजनिर  क्षेत्र  के  अन्तर्गत  आने  वाली  इलेक्ट्रॉनिक  इकाइयों  और  उनके  स्थापना  स्थल

 सं०  इकाई  का  नाम  स्थापना-स्थल

 1.  भारत  ड़ाईनामिक्स  लिमिटेड  हैदराबाद
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 2.  भारत  इसेक्ट्रॉनिक्स  लिमिटेड  बंगलौर

 पचकुला
 पुणे  एवं  सहिबाबाद

 3.  भारत  हैवी  इलंक्ट्रिकलस  लिमिटेड  बंगलौर  एवं  भोपाल

 4.  सेंट्रल  इलंक्ट्रानिक्स  लिमिटेड  साहिबाबाद

 5.  सी०एम०सी ०  लिमिटेड  सिकंदराबाद

 6.  इलैक्ट्रानिक्स  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  लिमिटेड  हैदराबाद

 7.  ई०्टी०एण्ड  टी०  नई  दिल्‍ली

 8  हिन्दुस्तान  एयरोनॉटिक्स
 लिमिटेड

 हैदराबाद  और
 लखनऊ

 9  हिन्दुस्तान  मशीन  टुल्स  लिमिटेड  बंगलोर

 10...  हिन्दुस्तान  टेलीपिंटर्स  लिमिटेड  मद्रास

 11  इंडियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  बंगलौर

 रायबरेली
 और  श्रीनगर

 ।2  इंस्टमेंटेशन  लिमिटेड  कोटा

 13  समीकन्डक्टर  कांम्प्लेक्स  लिमिटेड  मोहाली
 शी  ससससससयस  ता  न

 अधिक  ऊ  चलाई  थाले  क्षेत्रों  मे ंअनसंधान  और  विकास  कार्यो  सम्धरधी  यशपाल  समिति
 को  रिपोर्ट

 2613,  प्रौ०  लारायण  चंद  पराशर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  अधिक  ऊचाई  बाले  क्षंत्रों  में
 संघान  और  विकास  कार्यों  सम्बन्धी  यशपाल  समिति  की  रिपोर्ट  के  बारे  में  9  1986  के
 अतारांकित  प्रश्न  सं०  5980  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अधिक  ऊ  चाई  विशेष  रूप  से  हिमालय  के  निकटवर्ती  क्षंत्रों  में  अनुसंधान
 और  विकास  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  यशपाल  की  अध्यक्षता  में  गठित  13  सदस्यीय  समिति  दी
 रिपोर्ट  पर  कोई  कायंवाहो  शुरू  की  गई  है  ;

 ह

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  की  गई  कार्यवाही  की  संक्षिप्त  रूपरेखा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  उक्त  कायवाही  कब  तक
 शुरू  किए

 जाने  की  संभावना  है  तथा  उसका  स्वरूप  कया  है  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोक्चोगिकी  सन्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्रो  तथा  सहासगर  प रसायु
 इलंक्ट्रानिको  ओर  अंतरिक्ष  विभानों  में  राज्य  मस्त्रो  :  ओर  जी
 हां  ।  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  ने  एक  स्वायत्तशासी  संस्थान  वल्लभ  पंत  हिमालय  पर्यावरण
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 एवं  विकास  संस्थानਂ  की  स्थापना  के  लिए  कदम  उठाए  हैं  जो  कि  उत्तर  प्रदेश  में  अल्मोड़ा  जिले  में
 स्थित  होगा  ।  इस  संस्थान  को  सोसाइटीज  रजिस्ट्रेशन  1860  के  अल्तगंत  ।4  जुलाई  1987

 को  पंजीकृत  किया  गया  है  ।

 इस  संस्थान  के  मुख्य  उद्देश्य  ये  (1)  हिमालयीय  क्षेत्र  के  प्राकृतिक  संसाधनों  के  संरक्षण
 ओर  सतत  बिकास  के  लिए  एकीकत  प्रबंध  नीति  तैयार  करना  ओर  उनकी  क्षमता  का  प्रदर्शन

 तथा  (2)  दुबंल  पारिस्थितिक  यंत्र  में  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  और  जन  जागरूकता  के
 क्षेत्र  में  और  क्षेत्रीय  कार्य  परियोजनाओं  को  शुरू  करने  के  लिए  एकोकत  नीति  आयोजना  के  लिए

 एक  केन्द्रीय  विन्द्‌  के  रूप  में  कार्य  करना  ।

 एशियाई  विकास  बेक  से  सहायता

 2614.  डा०  बी०  एल०  शेलेश  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  एशियाई  विकास  बंक  ने  21  मिलियद  डालर  25  करोड़  की  कुल
 राशि  दो  ऋणों  के  रूप  में  भारत  को  प्रदान  की  है  ताकि  पोलिएस्टर  यान॑  परियोजना  के  लिए  वित्त

 जुटाने  में  भारत  की  मदद  की  जा  यदि  तो  संबंधित  परियोजना  कोन  सी

 क्‍या  इस  बँक  ने  एक  फार्म  क ेलिए  3.5  करोड़  रुपए  के  साम्य  पू  जी  निवेश  की  भी

 अनुमति  दी  ओर

 यदि  तो  वह  फर्म  कौन  सी  है  ?

 वित्त  मन्‍्त्रालय  में  व्यय  विभाग  सें  राज्य  सत्री  जी०  के०  :  से

 हां  ।  एशियाई  विकास  बैंक  के  निदेशक  बोड  ने  मैससं  डी०सी०एल०  पालिएस्टर  लिमिटेड  को

 उनकी  पालिएस्टर  यान॑  परियोजना  के  लिए  बंक  से  वित्तीय  सहायता  लेने  की  अनुमति  दे  दी  इस
 थ्

 सहायता  के  210  लाख  डालर  की  ऋण  सहायता  के  अलावा  फर्म  में  30  लाख  डालर  की

 राशि  का  इक्विटी  निवेश  शामिल  है|

 गुजरात  के  तटवर्तो  क्षत्र  में  जब्त  को  गई  निषिद्ध  बस्तुए

 2615,  श्रो  भोहन  भाई  पटेल  :  कया  बिस्स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  के  तट  पर  1987  के  दौरान  जब्त  की  गई  निषिद्ध  बस्तुओं  का
 ब्यौरा  क्या

 जब्त  वस्तुओं  का  मूल्य  कितना

 इस  समय  ग्रुजरात  के  तट  पर  सीमाशुल्क  विभाग  की  कितनी  नौकाएं  लगी  हुई  हैं  ;

 और

 क्‍या  का  विचार  गुजरात  तट  को  मजबूत  बनाने  का  है  ताकि  पाकिस्तान  से

 भारत  को  और  भारत  से  पाकिस्तान  को  की  जाने  बाली  तस्करी  पर  रोक  सगाई  जा  सके  ?

 बिस्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  बी०के०  :  से  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है और  सभा  पटल  पर  रख  दी
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 नशाले  पदार्थों  का  पकड़ा  जाना

 2616.  डा०  चन्द्र  शेखर
 वी  कमला  प्रसाद  रावत  :  नया  वित्त  मंत्री  यह  वताने  की  छृपा  बरेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  दो  महोनों  के  दौरान  देश  के  भिन्‍न  भागों  में  नशीले  पदार्थों  की  भारी  मात्रा

 पकड़ी  गई  ;
 ह

 यदि  तो  ये  नशीले  पदार्थ  किन-किन  स्थानों  से  पकड़  गए  तथा  कितनी  मात्रा  में

 पकड़े  गए  ;

 क्‍या  सरकार  ने  नभीले  पदार्थों  की  तस्करी  करने  वालों  के  विद्ध  कोई  कायंवाही  की  है  ;
 और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्स  भन्‍्त्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मनन्‍्त्री  जो०  के०  :  से  नशीले
 ओषध  द्रव्यों  के  अवेध  व्यापार  पर  प्रवर्तन  एजेन्सियों  द्वारा  लगातार  नजर  रखने  के

 पिछले  दो  महीनों  के  दौरान  देश  के  विभिन्न  भागों  में  कई  प्रकार  के  नशीले  औषध  द्रव्य  प्रचुर  मात्रा
 में  पकड़े  गए  जून  और  1987  में  अभिग्रहण  के  महत्वपूर्ण  मामले  संलग्न  विवरण  में
 दिए  गए  हैं  जिसमें  अभिगृहीत  मात्रा  ओर  उन  स्थानों  के  जहां  अभिग्रहण  किया  गया  दिए  गए
 हैँ  ।

 इन  मामलों  में  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कानून  के  तहत  उचित  कारंवाई  की
 जई  है  ।

 विवरण

 क्रम  सं  ०  अभिग्रहण  की  नशीले  औषध  मात्रा  स्थान  का  नाम  जहां
 --..  .  ७  पगरीक्ष  दव्य की  किस्म  अभिग्रहण  किया  गया

 1.  4.6.1987  9  80  जरस  445.000  भारत-पाक-सीमा

 2.  4,0.1987  हेरोश्न  5.620  बम्बई  हवाई  अड्डा

 3.  10-11  /6/87  हेरोइम  198.975  .  ओघपुर
 91.270  बीकानेर

 4.  12.6.1987  हेरोइन  3.375  बम्बई
 5.  16.6.1987  हेरो  इन  3.000  बम्बई  हवाई  अड्डा
 6,  17.6.1987  गांजा  260.000  पश्चिमी

 ॥
 7.  18.6.1987  गांजा  110.000  निरप्पाकर
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 8.  22,6.1987  हेरोइन  5.000  बम्बई

 9.  30.6.1987  गांजा  310.000  पूर्वी  बम्पारन

 ह
 10.  2.7.1987  हशीश  4365.000  अम्बई

 11.  6.7.1987  ,  हैरोइन  दिल्‍ली

 12.  7.7.1987  हेरोइन  11.980  अम्बई  हवाई  अड्डा
 13.  8.7.1987  गांजा  217.000  पश्चिमी  अम्पारन

 14... 14.7.1987  अफीम  60.300  भीलवाड़ा
 15.  20.7.1987  मैडरेक्स  की

 गोलियां  40.000  बम्बई

 हेरोइन  0.80  बम्बई
 16...  20.7.1987  हेरोइन  8.200  बअम्यई  हवाई  अड्डा
 17...  20.7.1987  हेरोइन  4.400  बम्बई  हवाई  अड्डा
 18.  21.7.1987  गांजा  210.000  पूर्वी  चम्पारन

 सोने  के  म्‌  लय  में  बद्धि

 2617.  श्री  बलवन्त  सिंह  रास  बालिया  :
 डा०  चिन्ता  मोहन  :  क्‍या  विरत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच्च  है  कि  देश  में  हाल  के  वर्षों  में  सोने  के  मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  पहले  तीन  वर्ष  के  दोरान  खुले  आजार  में  सोने  का  वषंबार  अधिकतम

 और  न्यूनतम  मूल्य  कितना  था  ;

 1987  के  पिछले  सप्ताह  में  सोने  के  क्‍या  और

 क्‍या  सरकार  ने  सोने  के  वतंम्ान  मूल्य  पर  नियंत्रण  रखने  और  उसमें  कमी  के  लिए
 कदम  उठाए

 बित्त  सं  त्रालय  में  व्यय  बिभाग  में  राज्य  म'त्री  थी०के०  :  हां  ।

 बम्बई  बाजार  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  सोने  का  न्यूनतम  तथा  अधिकतम  मूल्य
 निम्नानुसार  था  :-

 10  ग्राम  मानक  सोने  का
 सना  अमनम««भक  ee  ऋमनम«%+»#मममभक  —  ज-म-+नन+मम-ककन-न«  ना

 न्यूनतम  अधिकतम

 1984  1860/-₹०  2035/-₹०
 1985  1945/-8०  2235/-९०
 1986  2070/-९०  2430/-६०
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 बम्बई  बाजार  में  1987  के  प्रथम  सप्ताह  के  दौरान  सोने  का  मूल्य  निम्नानुसार
 था  :-

 1-6-87  7  «  10  ग्राम  मानक

 2-6-87  2805/-6  ०

 3-6-87

 4-6-87  2790/-6 ०
 5-6-87  2775/-₹  ०

 6-6-87  2770/-₹०

 नहीं  ।

 |
 केन्व्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोई  के  पास  लम्बित  पड़े  संसद  सदस्यों  के  पत्र

 2618.  श्री  सोमजो  भाई  डासमर  :  कया  बिस्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  के  पास  संसद  अति  विशिष्ट  अयक्तियों  से  प्राप्त  कितने

 पत्र  छः  महीने  से  छः  से  बारह  मड़ीने  से  और  एक  वर्ष  से  अधिक  समय  से  लम्बित

 पड़े  और

 ये  पत्र  कब  तक  निपटाए  जाने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  सत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  संत्री  15
 1986  की  स्थिति  के  अति  विशिष्ट  व्यक्तियों/संसद  सदस्यों  से  प्राप्त  90  पत्र  केस्द्रीय  प्रत्यक्ष

 कर  बोर्ड के  पास  लम्बित  15.7.1986  से  15.7.1987  की  अवधि  के  दौरान  562  पत्र  प्राप्त

 हुए  थे  ।  इसी  अवधि  में  572  पत्र  निपटा  दिए  गये  थे  और  इनमें  से  15.7.87  की  स्थिति  के  अनुसार
 80  पत्र  लम्बित  रह  गए  थे  |  इन  80  पत्रों  में  से  ;

 ())  72  पत्र  6  मास  से  कम  के  लिए  लम्बित  रहे  थे  ;

 (॥)  ४8  पत्र  6  से  12  मास  तक  लम्बित  रहे  और

 iii)  कोई  भी  पत्र  एक  यर्ष  से  अधिक  अवधि  तक  लम्बित  नहीं  रहा

 खु

 कोई  नियत  तिथियां  निर्धारित  करना  कठित  ऐसे  पत्रों  को  निपटाने  के  लिए  सबसे  अधिक
 प्रायमिकता  दी  जाती  है  ।

 राजस्थ  पृप्तअर  निदेशालय  द्वारा  सांप  को  खालों  का  पकड़ा  जाना

 {

 ऐसे  प्रत्येक  मामले  में  अ  तनिहित  जटिलताओं  को  देखते  इनके  निपटान  के  लिए

 2619.  श्री  बनबारी  लाल  पुरोहित  :
 डा०  गोरी  शंकर  राजहूंत  :  क्‍या  बित्स  मंत्री  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे

 कथा  राजस्व  गुप्नचर  बम्बई  के  अधिकारियों  ने  हाल  ही  में  20  लाख  रुपए

 मूल्य  की  सांप  की  खा।लें  पकड़ी  हैं  ;
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 यदि  तो  तत्संधी  ब्योरा  क्या

 इस  संबंध  में  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्‍या  और
 दोषी  पाए  गए  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यबाही  की  गई  है  ?  ध

 बित्त  सम्त्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  बो०के०  :  से  ।8
 1987  को  राजस्व  आसूचना  बम्वई  के  अधिकारियों  ने  विक्टोरिया  बस्‍्बई

 में  लगभग  20.86  लाख  रुपये  के  मूल्य  की  सांप  की  41725  खालें  पकड़ी  थी  ।  सांप  की  खालें  मँसजज

 पूनम  बम्बई  द्वारा  दुबई  को  निर्यात  की  जाने  वाली  बिस्तर  की  सूत्री  चादरों  की  28
 गांठों  की  एक  खेप  से  पकड़ी  गई  मेसर्ज  सोमजी  एण्ड  दवई  और  आगे
 जांच-पड़ताल  चल  रही

 |

 कारगर  जांच  के  हित  में  टस  स्तर  पर  और  ब्योरा  देना  समयो'चरत  नहीं  होगा  ।

 यूनिट  ट्रस्ट  आफ  इंडिया  द्वारा  भवि८्प  निधि  से  जड़ी  बीमा  योजता  प्रारंभ  करना
 2621.  भरी  श्लोकांत  दत्त  मर्रासहराज  वाडिय  र  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 9)
 क्या  यूनिट  ट्रस्ट  आफ  इ  डिया  द्वारा  भवियव  निध्रिसे  जुड़ी  बीमा  योजता  का  प्रारम्भ

 किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बी०  के०  :  नहीं  ।

 उपयुक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 मशीली  ओऔषधिपों  को  बिक्तो

 2622.  प्रो०  मधु  दंडबते  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ब्राउन  शुगर  जंसी  नशीली  औषधियों  की  बिक्री  अजमानतीय  अपरात्र

 यदि  तो  कया  इसको  बिक्री  करने  के  अपराध  में  गिरफ्तार  किये  गये  लोगों  को
 जमानत  पर  छोड़  दिया  गया  है  ;  भोर

 यद्दि  तो  इस  पर  नियंत्रण  हेतु  कया  कदम  उठाये  गयब  हैं  ?

 बित्त  भर  ज्ालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  से  ब्राउन  शुगर
 सहित  स्वापक  ओषध-द्रव्पों  की  अवैध  बिक्री  एक  अजमानवीय  अपराश्र  नसीते  ओषध-दव्रब्य  सम्बन्धी
 भिन्न-भिन्न  प्रकार  के  अपराधों  के  लिए  अनेक  ब्यक्तिपों  को  गिरफ्तार  किया  गया  नशीने

 द्ब्यों  की  अवेध  बिक्री  के  सम्दन्ध  में  भिरफ्तार  किए  गए  तथा  जमानत  पर  रिहा  किये  गये  ्यक्तिपों  की

 संख्या  के  सम्बन्ध  में  सूचना  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों/संघ  शात्तित  क्षेत्रों  की  उन  विभिन्‍न  प्रवर्तन

 एजेंसियों  से  एकत्र  की  जानी  है  जिन्हें  स्व/पक्र  औयश्  द्रब्य  तथा  मनःप्रभावी  1985  को

 लागू  करने  का  अधिकार  दिया  गया  पूरे  देश  से  ऐत्री  सूचना  एकत्र  करने  में  समथ  लगगा  तथा
 सम्भबतः  यह  परिणामों  के  अनुरूप  नहीं  हो  ।  स्वापक  औवव  व्रठप्  लिय्ंत्रण  यू  रोद्गवारा  वर्ष
 1987  में  दिल्ली  में  अब  तक  की  गई  24  गिरफ्तारियों  में  से  केवल  तीत  व्यक्तियों  को  ही  जनवासखत  पर

 रिहा  किया  गया  बताया  गया  प्रवर्तत  एजेंियों  अमानवीय  अपरातत्रों  सम्दत्धी  मामलों  में
 द्ह
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 rn  ्  ा>ऊाऊषतऊषा।भ।ख।पभपभभ:भझ।भ”ह!?ए!।  है

 जमानत  के  लिए  आवेदनों  का  विशेध  करने  तथा  ऐसे  मामलों  में  उच्च  न्यायालयों  में  अपील  दायर  करने

 की  आशा  है  जिनमें  ऐसे  व्यक्तियों  को  जमानत  पर  रिहा  कर  दिया  जाता  है  ।

 सोने  और  सिन्थेटिक  फाइबर  को  तस्करो

 2623.  प्रो०  मध  बंडबते  :  क्या  दित्त  मंत्र  यट्‌  बताने  को  क्रपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  में  सोने  और  सि  थेटिक  फाइबर  की  बड़  पैमाने  पर  तस्क
 ॥

 ऊँ  हक

 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  इनकी  कितनी  तस्करी  की  ओ

 विदेशी  मुद्रा  के  देश  से  बाहर  जाने  को  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं

 बित्स  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बी०  के०  :  सरकार  को  प्राप्त

 रिपोर्टो  और  किए  गए  अभिग्रहणों  से  पता  चलता  है  कि  सोना  और  संणश्लिष्ट  फैब्रिक्स  देश  में  तस्करी

 के  लिए  आकर्षण  की  वस्तुएं  बनी  हुई

 तस्करी  एक  गुप्त  कार्य  हुंने  के  तस्करी  द्वारा  लाए  गए  सोने  और  संश्लिष्ट

 फैन्निक्स  के  मूल्य  का  अनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 तस्करी  रोधी  अभियान  को  सामान्य  रूप  से  समग्र  देश  में  तेज  कर  दिया  गया  तथापि

 हमारे  भू-सीमा  क्षेत्रों  ओर  समुद्र  तटों  में  इस  पर  विशेष  जोर  दिया  गया  उपयुक्त  उपचारी  उपाय
 करने  के  लिए  तस्करी  की  प्रवृत्तियों  और  किए  गए  अभिग्रहणों  की  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  के
 संबंधित  प्राधिकारियों  के  साथ  घनिष्ठ  तालमेल  बनाए  रखकर  सूक्ष्म  समीक्षा  की  जाती

 अपराधियों  के  विरुद्ध  विभागीय  तौर  पर  और  न्यायालयों  में  मृकदमे  चलाकर  सजा  दी  जाती

 है  ।  उपयुक्त  मामलों  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी  निवारण  अधिनियम  के  तहत  भी  उन  पर
 कारंबाई  की  जा  सकती  है  ।

 इलेक्ट्रानिक  मवों  के  आयात  का  प्रभाव

 2624.  प्रो  मध  दंडबले  :  क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  बत॑मान  आयात  निर्यात  नीति  के  अन्तर्गत  निजी  सामान  के  1250  मूल्य
 के  जिसमें  500  तक  की  इलेक्ट्रानिक  मर्दे  शामिल  आयात  करने  की  अनुमति  है  ;

 यदि  तो  क्या  खाड़ी  के  देशों  से  इस  प्रकार  के  उपहार  पार्सल  इतने  अधिक  हैं
 इससे  देश  के  इलंक्ट्रानिगी  उद्योग  पर  असर  पड़ता  है  ;  और

 यदि  तो  इसे  रोकने  के  लिये  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  ब्यय  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  बी  के०  आयात  नियंत्रण
 1955  के  500/-  रुपए  तक  की  उपभोक्ता  इलक्ट्रॉनिकी  मंदों  सहित  1250/-  रुपए  तक

 के  वेयवित  इस्तेमाल  माल  को  किसी  आयात  लाहसेंस  को  प्रस्तुत  करने  की  अपेक्षा  के  बिना  लाने  की

 अनुमति  200/-  रपए  तक  मूल्य  के  वास्तविक  उपहारों  को  इस  श्रेणी  के  अन्तर्गत  अन्य
 सभी  माल  पर  शुल्क  उद्ग्रहणीय  होता

 और  खाड़ी  के  देशों  से  आयातित  इलंक्ट्रॉनिकी  मदों  के  उपहार-पासंलों  के  बारे  में
 अलग  से  कोई  रिकार्ड  नहीं  रखा  जाता  इलैक्ट्रॉनिकी  मदों

 के  आयात  हेतु  अनुश ेय  सीमा
 को  एतना  अधिक  नहीं  समझा  जाता  है  कि  उससे  घरेलू  इलंक्ट्रॉनिकी  उद्योग  पर  ब्रा  असर  पड़े  । की
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 जीव

 2625.  श्री  बललभ  पाणिग्रहो  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  वन्य  जीव  अभ्यारण्पों  के  राज्य  वार  नाम  क्या  हैं  :

 वहां  कोन-कोन  से  दुलंभ  पश्‌  हैं  और  उनकी  संख्या  कितनी  है  ;

 क्‍या  उड़ीसा  में  ऊषाकोठी  सूची  में  णानिल  है  ;  और

 यदि  तो  पसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउरंहमान  वन्य  जीव

 अभ्यारण्पों  की  राज्यवार  सूची  में  है  ।

 दुलंभ  पशुओं  की  एक  सूची  और  उन  प्रजातियों  की  लगभग  संख्या  जिनकी  सूचना
 उपलब्ध  में  अन्य  पशुओं  के  सम्बन्ध  में  कौई  गणना  नहीं  की  गई  है  ।

 हां  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विवरण  ।

 भारत  में  वन्‍्यजीव  अभयारण्य
 अनन-न  जम  अननन>«-«.  ना  आओ  5

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीयममू ह्‌

 क्रम  अभयारण्य  के  नाम
 ह

 जिला

 1.  बरन  आइलंण्ड  अण्डमानस

 2.  क्रोकोडायल  अण्डमानस
 3.  नाकोंडम  अण्डमानस
 4.  नार्थ  रीफ  अण्डमानस

 5.  साउथ  सन्टिनेल  अण्डमानस

 आन्ध्र  प्रदेश

 1.  कोरिगा  पूर्वी  गोदावरो

 2.  एंटरनगरम  बारंगल
 3.  कबाल  अदिनाबाद

 4.  किन्नरसानी  खम्माम

 5.  केलरू  पश्चिमी  गोवावरी

 6.  लांजमहगु
 ..

 अदिलाबाद  और  करीमनगर

 7.  /  5:  मंजिरा  ८5  |  */  मेडक
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 8.

 9.

 10.

 11.

 12.

 13

 14.

 15.

 अरूणाचल  प्रदेश

 नागाज्‌  नसागर

 नीलापाट्ट
 पाखल  ,
 पापीकोण्डा

 पोचरम्‌

 प्राणाहिता

 पुलिकट
 श्री  बेंकटेश्वर

 इटानगर

 लालि

 महाओं

 पाखुल

 बरनाडी

 गरमपानी

 लाओखावा

 मानस

 नामेरी

 ओरांग

 वाभा

 पबितोरा

 सोनाई  रूपाई

 भिमबन्ध

 डालमा

 गौतम  बुद्ध

 हजा री  बाग

 12  1987

 गु  टूर  कुरनूल

 मेहबूब  नालकोंडा

 नीचला  सुबनसिरि

 पूर्वी  सियांग

 बिबांग  घाटी

 पूर्वी  कमांग
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 जामनगर

 भड़ोच

 जूनागढ़
 राजकोट

 185
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 4.  सुलतानपुर  गुड़गांव

 हिमाचल  प्रदेश

 1.  बांडली  मण्डी

 2.  चैल  सोलल

 3.  दरनधाटी  |  ओर  11  शिमला

 4.  ;  दरलाधाट  सोलन

 5.  ।  गमगुल  सिया-बे ही  चम्बा

 6.  गोबिन्दसागर  विलासपुर
 7.

 ॥
 काला  सौर  और  खाजियर  चम्ला

 8.  कनावर  कुलु

 9.  खोखन  कुल

 10  कियास  कुबु

 11.  कुगती  जम्बा

 12.  लिप्पा  असरंग  किन्नोर

 13.  मजाथल  खमरंग  सोलन

 14.  ;  मनाली  कुलु

 15.
 रु

 नाम्गु  मण्डी

 16.  हु  नैनादेवी  विलासप्र

 17.  पोडेम  कांगड़ा

 18  रक्षम  जित्तकुल  किन्नोर

 19  रनूका  सिमौर

 20  क्र
 रूपी  भावा  किन्नौर

 21...  सेचू  तुन  नाला  चम्या

 22  शिकारी  देवी  ह  मच्डी

 23.  Boeck,  5.  शिल्खी  ।  ॥॒  ;  सोलन  ह
 24.  ,  सिम्बजबारा  पु  सिरमौर

 ॥

 25  शिमला  जलग्रहण  क्षेत्र  शिमला
 रु

 26  तालरा  शिमला
 ॥2

 27  ४
 ०

 तिर्थन  [2

 पु

 कक  कण
 न

 Fa ~
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 बलतल

 गुलम्ग

 हिरापोड़ा

 होके  रसर
 जखस्रोता

 लाचीपाड़ा

 श्रीनगर

 श्रीनगर

 श्रीनगर

 जम्मू

 बारामुला

 बारामुला

 जम्मू
 श्री  नगर

 जम्मू

 जम्मू

 लिमोमा
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 4६  ते

 ४.
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 ०७
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 तन
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 ७

 +#
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 20

 :

 ।
 रे

 दर
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 ही

 90
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 ०

 (५
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 ।
 ले

 ०

 ७

 +

 ४७

 २

 :-

 |

 अरामल

 चिमोनी

 चिन्नार

 इदुककी
 नैयार

 परमभिकुलम
 पीची  वजानी

 पेपाश

 शेण्द्‌ रनी
 थाट्टीकाड
 वायनाड

 बोर

 देओलगांव  देहकुरी
 धकना  कोलकज
 ग्रेट  भारतीय  सोहन  बिड़िया
 करनाल  व

 किनवात

 मलघाट

 नागजिरा

 राघानयरी
 तान्‍्सा
 यबाल

 12  1987

 कन्‍्नानूर
 क्विलोन

 द्ड्क्की

 प्द्क्की
 त्रिवेन्द्रम

 पालषघाट

 त्रिचूर

 कोट्टायाम
 क्विलोन

 ह्द्क्की
 कालिकट  और  वायनाड

 .
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 6.  बोरी  होशंगाबाद

 ॒  गांथी  सागर  मंदासौर

 8.  घाटिगांव  महान  भारतीय

 सोहन  चिड़िया  ग्वालिवर  हु

 9.  गोमरडा  रायगढ़

 10.  करेरिआ  महान  भारतीय
 सोपन  चिड़िया  शिवपुरी

 11.  कैन  घड़ियाल  छत्तरपुर

 12.  /.  खरमोर  घार

 13.  खिओनी  देवास

 14.  नरसिहगढ़  रायगढ़

 15.  राष्ट्रिय  चम्बल  मुरैना

 16.  नुरादेही  नरसिंहपुर

 17.  पंचमढ़ी  होशंगाबाद

 18.
 *  पमेद  बस्तर

 19.  बनपथा  शहडोल

 20.  वालपुर  मुरैना

 21.  पेंच  सिओनी

 22.  फेना  सांडला

 23.  रानपानी  रायसेन

 24  सैलाना  रतलाम

 25
 -  संजय  सिधि

 26.  समरसोत  सरगुजा

 27.  शिघोरी  रायसेन

 28  खीतानदी  रायपुर

 29  खोन  वडियाल  सतना

 30  तमोर  पिगला  सरगुजा

 31  उदान्ती  ल्‍ड  बर्फली  रायपुर

 मेघालव  vous

 1.  1::1/  ज्राषमारा  ."...._  गारो  पहाड़ियां

 ३,  1.1“  og  शूर्दी  खासी  पहाड़ियां

 3.  33  ।-  गारो  पहाड़ियां



 मिजोरभ

 1.  द्म्पा  आइजलस  .

 नागालैष्ड

 1.  फाकिम  तुएनसांग
 2.  इंटांकी  कोहिमा
 3.  पुल्किबाजे  ,  कोहिमा
 4.  रंगपहाड़  कोहिमा

 उड़ीसा

 1.  बालु  खण्ड  पुरी
 2.  भित्तरकोनिका  कटक
 3.  अन्दका  पुरी
 4.  चिल्का  पुरी  और  गंजम

 5.  देखी  गढ़  सम्बलपुर
 6.  हृदगढ़  मंयू रभंज
 7.  खालासुनी  सम्बलपुर
 8.  .  कोयागढ़  फुलबानी
 9.  कुलदिहा  बालासोर
 10.  '  लाखरी

 11.  .”.  बेसीपाली  पुरी
 12.  »  नम्दनकानन  «  »  पुरी
 13.  *.  सिल्कोशिया  गो  कटक  ओर  फुलबानीः
 14.  »  सिमलीपाल  oo  -  मंयू  रभंज
 16.  -”

 झुनाबेदा  कालाहाण्डी
 पंजाब  -

 सम्बलपुर

 पंजाब
 हट

 2. "te  अबोहर  क्षेत्र  फिरोजपुर
 भ््

 2.  "  ५  »बीर  बुनेहरी  पटियाला  पटियाला  ।
 3.  ४  गुरडियाल  ण्रटियाला  ग

 4, "५ कर मोतीबाग पटियाला
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 5.  लेक  अमृतसर

 राजस्थान

 1.  भेंस  रोड  गढ़  चित्ताश्गढु

 2.  दराह  गेम  कोटा

 3.  जंसमंद  उदयपुर
 3.  जमबा  रामगढ़  जयपुर
 5.  जवाहर  सागर  कोटा

 6.  खैलादेवी  श्रुमाधोपुर
 7.  कुम्भलगढ़  उदयपुर

 8.  os  माउण्ट  आब्‌  सिरोही

 9.  नाहरगढ़  जयपुर
 10.  राष्ट्रीय  चम्बल  कोटा

 11.  फुलवारी  उदयपुर

 12.  रामगढ़  विश्वधारी  बुन्दी

 13.  सरिस्का  अलवर

 14.  साजनगढ़  अजमेर

 15.  शेरगढ़  कोटा

 16.  »  »  सीतामाता

 17.  »  ताल  चप्पर  च्रू

 18.  be.  «_  -  नसोड्गढ़  रावली  अजमेर

 19.  ri.  -  बन  विहार  |  **  '*-  '
 घोलापुर

 सिक्किम  की

 1.  .  फामबंग  ,  ...  पूर्वी

 3.
 ।

 सिहभा  ic  व  सुनुषांग
 '

 तमिलनाडु

 भऋ  अल्नामलाई  2१  कोबस्बटूर
 2.

 हि  कगमलकड  (0  सनेजब्णी
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 3.  कारीकिली  चेंगलपाट्टु

 4.  मुदुमलाई  नीलगिरि

 5.  मुण्डनथुराई  तिरूनेलबली

 6.  नीलगिरि  ताहर  नीलगिरि

 7.  पायंट  कालीमेर  थंजावुर
 8.  पुलिकेट  चेंगलपट्ट्‌

 9...  बेदानंथगल  चेंगलपट्टू

 10  बेतंगगुड्डी  रामनाथपुरम

 त्रिपुरा

 1.  त्रिश्ना  दक्षिणी  त्रिपुरा
 2.  तेहरीजाला  पश्चिमी  त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश

 1.  चन्द्र  प्रभा  वाराणसी

 2.  चिला  गढ़बाल

 3.  गोविन्द  पशु  बिहार  उत्तरकाशी
 4.  हस्तिनापुर  मेरठ

 5.  कंंमुर  मिर्जापुर
 6.  बहराइच

 7.  .  कैदारनाथ  अमोली

 8.  किशनपुर  लखमभीपुर  खेरी

 9.  :
 महावीर  स्वामी  ललित  पुर

 10.
 मोतीचू

 र
 देहरावून  ध्

 11.  राष्ट्रीय  चम्बल  लखनऊ

 12.  भवाबगंज
 13.  '  .

 सहारनपुर
 14.  *  _

 बांदा

 पश्चिम  बंगाल  शा
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 3  बक्सा  जलपायगुड़ी
 4  लप्रामारी  जलपायगुदो
 5  गोरूमारा  जलपायगुड़ी
 6.  हलिदे  24  परगना

 7  जल्दापाड़ा  जलपायगुडी

 8  लेथियन  द्वीप  24  परगना

 9.  महानन्दा  दा्जिलिंग

 10:  नरेन्द्रपुर  24  परगना

 11.  परमदान  नदिया

 12.  रायगंज  पश्चिम  दिनाजपुर

 13.  रमनाबगान  बर्दवान

 14.  सजनाखाली  24  परगना

 15.  सिचल  दाजिलिंग

 विधरण  2

 दुलंभ  पशुओं  की  सूची  अधिनियम  की  के

 1  अण्डमान  वन्य  सूअर
 2.  भराल

 3...  विन्दुरांग
 4.  कालामृग
 5.  ब्रो--एन्टलर्ड  डियर  अथवा  थामिन

 6.  हिमालयी  भूरा-भालू
 7.  कंप्ड  लंगूर
 8...  स्थाहगोश

 9.  चीनी  पंगोलिन

 चिकारा  अथवा  भारतीय  गजेल

 11.  लमबित्ता  स्योपा्ड )
 12.  केकड़ा  भक्षक  लघु  पुक््छ  वानर  ब-इटिंग
 13.  मरुस्थली  बिल्ली

 14.  मरुस्थली  लोमड़ी

 15.  गाय

 193



 सिलित  उत्तर

 194

 16.

 17.

 18.

 19.

 20.

 21.

 22.

 23.

 24.

 25.

 26.

 27.

 28.

 29.

 30.

 31.

 32.

 32.

 34.

 35.

 .  ल्थोंपाई  कंट

 अमाइन

 फिसिंग  कैट

 चौसिंगा  हरिण

 गंगा  का  सूस

 बिसनो  या  गोर

 सुनहरी  बिल्ली

 सुनहरा  लंगूर

 बड़ी  गिलहरी

 हिमालयी  आईबेक्स

 हिमालयी  थार

 दृढ़  लोमी  खरगोश

 हांग  बागर

 हुलॉक
 भारतीय  हाथी
 भारतीय  सिह

 भारतीय  जंगली  गधा

 भारतीय  भेड़िया

 क/मीरी  मृग

 लीफ  मंकी

 नेंदुआ

 लेजर  अथवा  रेड  पंडा

 -  सिह  पुष्छी  बानर

 लोरिस  .

 लिटिल  इ  डियन  पोरपांयज

 लिनक्स

 मालाबार  गंध  बिलाब

 मलाय  अबवा  सन  बियर

 मारबल्ड  केट

 सारखाोर

 12  1987
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 46°
 47.
 48.
 49.
 50.
 51.

 52.

 53.

 54.

 55.
 56.

 57.

 58.

 59.

 60.

 72
 73.
 74.

 है  5  +

 ओबिस  अमान  अथवा  नयान
 नीलगिरि  लंगूर
 पालास  की  बिल्ली

 साल

 पिग्मी  सूअर

 बिज्जू
 गैंडा
 रस्टी  स्पाटेड  कैंट

 सिराउ

 ऊदबिलाव

 रीछ

 तजीला  वानर
 स्मॉल  द्रावंकोर  उड़ने  वाली  गिलहरी
 हिम  तेंदुआ
 सस्‍्तबफिन  डोलंपिंग
 स्पाटेड  लिनंसांग
 स्वाम्प  डियर
 टाकिन  अर्थवा  मिशेमी  टाकिल
 लिब्बती  हरिश  अथवा  चीहू
 तिब्बती  लोमड़ी

 तिब्बती  गंजेल
 तिथब्बती  जंगली  गधा

 लिखित  उत्तर

 उन  और  पक्षियों  की  प्रजातियां  जिनकी  निकटतम  संक्ष्या  का  अनुमाम
 उपलब्ध  है  |

 एशियाई  सिंह

 2.  कश्मीर  मृग  _

 239

 554
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 3.  मणिपुर  ब्रो-एन्टीलर्ड

 डियर  न+  35

 4...  भारतीय  गेंडा  ना  1200

 5.  जंगली  गधा  _  1989

 6.  नीलगिरि  ताहर  न  2200

 7.  बाघ  _  4005

 ४.  काला  मुग  24000

 ]
 सिक्किस  में  आयकर  काम्न

 2626,  भ्रो  बसबन्त  सिह  रामबालिया  :  क्‍या  बित्स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गया  सिविकम  के  आयकर  कानून  शेष  देश  के  आयकर  कानूनों  से  भिन्न  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 बया  सिद्किम  के  कानून  में  इस  त्रूटि  का  काले  धन  का  वंध  आय  में  परिवर्तित  करने  के

 लिए  छुल-आम  दुश्पयोग  बिया  जा  रहा  और

 यदि  ता  इस  बारे  में  कोन  सी  सुधारात्मक  कायंबाही  की  गई  है  ?

 बिस्त  स  त्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मन्‍्त्री  बी०के०  ओर  जी

 हां  ।  आयकर  1961,  सिक्किम  राज्य  पर  लागू  नहीं  होता  है  ।  सिक्किम  राज्य  में

 पहले  से  चल  रहे  राज्य-आयकर  नियम  अब  भी  लागू
 ऐसे  कुछ  प्रयास  ध्यान  में  आए  हैं  और  इन  मामलों  मे  उपयुक्त  कारंवाई  की  गई  है  ।

 भारत  के  प्रत्यक्ष  कर  कानून  सिक्क्मि  राज्य  में  लागू  करने  के  लिए  कारंवाई  आरम्भ  की
 गई  है  ।

 ]
 केन्लीय  जांच  व्पूरो  द्वारा  मारे  गए  छापे

 2627.  श्रीमती  असवराजेश्बरों  :  क्‍या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 बया  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  28  1987  को  33  स्थानों  पर  छापे  मारे  और  16

 सरकारी  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  मामले  दर्ज  किए  ;;  ह

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्योरा  क्या  है  ओर  बेहिसाब  परिसंपत्तियों और  सरकारी  पद  के

 दुरुपयोग  के  कितने  मामलों  का  पता  लगाया  गया  ओर

 इन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  *

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  सत्रालय  में  राज्य  मत्रो  तथा  मुह  सत्रालय  में  राज्य

 अंत्रो  पी०  :  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  ने  28  1987  को  43  स्थानों  की

 तलाशियां  ली  तथा  16  लोक  सेवकों  के  बिरुद्ध  मामले  दर्ज  किए  ।  Ve
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 तलाशियों  के  दौरान  अराम३  हुई  चत्र/अचन  दोनों  ही  प्रकार  की  कुल  मदों  के  व्यौरे
 नीचे  दिए  अनुसार  है  :

 बेंकों  में  सावधि  जमा  रसीदें  4.18  लाख
 राष्ट्रीय  बचत  पत्र  तथा  शेयर  आदि  ।

 वीडिओ  कैसट  जेबरात  तथा  22.10  लाख

 घरेलू  सामान  आदि  जैसी  चल  परिसम्पत्तियां  ।

 फ्लेट  तथा  भूमि  जंसी  अचल  परिसम्पत्तियां  21.44  लाख

 इसके  अतिरिक्त  चल/अचल  परिसम्पत्तियों  आदि  के  लेन-देन  से  सम्बन्धित  काफी  संबया  में
 अभिशंसी  दस्तावेज  भी  बरामद  किए  गए  जिनकी  छान-बीन  की  जा  रही

 सभी  मामलों  की  जांच  चल  रही  है  तथा  केन्द्रीय  अम्वेषण  ब्यूरों  के  निष्कर्षों  के  अ  धार
 पर  उपयुक्त  कारंवाई  की

 आयकर  ओर  घन  कर  की  बकाया  राशि  को  बसूली

 2628.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  बिस्स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के दौरान  आयकर  और  धनकर  के  कप  में  अलग-अलग  कितनी  धनराशि

 बसूल  की  गई  ओर  अभी  कितनी  बकाया  राशि  वसूल  की  जानी

 गत  तीन  बर्षों  के  दौरान  राज्यवार  तथा  संध  राज्य  क्षंत्रवार  कितनी  तलाशियाँ  ली  गई
 ओर  धनकर  की  चोरी  के  कितने  मामले  दर्ज  किए

 क्‍या  सरकार  आयकर  दाताओं  तथा  धनकर  दाताओं  द्वारा  कर-विवरणियां  प्रस्तुत  किए
 जाने  के  कार्य  को  आसान  बनाने  के  लिए  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  है  ?

 जिस  स  जालय  में  स्ययम  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बी०के०  :

 वर्ष  एकत्र  की  गई  धनराशि

 आयकर  घनकर

 रुपयों

 1984-85  5  4483.66  107.58

 1985-86  5-86  5375.45  153.44

 1986-87  6028.37  159.76

 )

 31.3.1987  की  स्थिति  के  वसूली  के  लिए  लम्बित  आयकर  माग  की  कुल  बकाया
 राशि  मांगे  देय  नहीं  हुई  है  उसके  3424.49  करोड़  थी
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 1986  की  स्थिति  के  जो  धनकर  बसूल  करना  बाकी  था  उसकी  बकाया  राशि  237  करोड़

 रुपए  थी  ।

 गत  तीन  वर्षों  क ेदोरान  आयकर  1961  के  अधीन  ली  गई  तलाशियों  की

 संस्या  इस  प्रकार  है  :  -

 1984-85  4345

 1985-86  6431

 1986-87  .  7054

 विभांग  को  आयकर  अधिनियम  के  अन्तर्गत  प्राधिकृत  तलाशी  के  परिणामस्वरू  प  धनकर

 नियम  के  तहत  कीई  भी  कारंवाई  करने  की  मनाही  नहीं  गत  तीन  बर्षों  में  धनकर
 1957  के  तहत  चलाए  गए  अभिभोजनों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 1984-85  5  51
 1985-86  96
 1986-87  है|

 संख्या  अधिक  होने  के  राज्य-वार  और  संध  राज्य  क्षेत्रवार  ब्यौरा  प्रस्तुत  करना  संभव
 नहीं  होगा  ।

 और  ववरणी-प्रपश्नों  सहित  सभी  सांविधिक  प्रपत्रों  की  समीक्षा  करने  के  लिए  एक
 समिति  का  गठन  किया  गया  है  ।

 राजस्व  आसूचना  निदेशालय  द्वारा  तस्करों  जिरोधो  कार्यवाही  में  तेजो  लाना
 2629.  शो  बाला  साहिब  बिखे  पाटिल  :  क्‍या  बित्स  संज्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 राजस्व  आसूचना  निदेशालय  द्वारा  तस्करों  का  पता  लगाने  के  लिए  गत  दो  वर्षों  के
 दोरान  कितने  छापे  मारे  गये  तथा  तल!शियां  ली  गई  ;  और  उनके  क्‍या  परिणाम  |  नकले  ;  और

 तत्मंबंधी  ब्योरी  क्‍या  है  और  राजस्व  आसचना  निदेशालय  द्वारा  कितने  मूल्य  की  सामग्री
 पकड़ी  कितने  व्यक्ति  विरफूतार  किए  गए  और  कितने  व्यक्तियों  पर  मृकदमा  चलाया  गया  और
 कितने  व्यक्तियों  को  दोषी  पाया  गया  ?

 बिस्त  सजालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  :  और
 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 चराने  के  लिए  भूमि

 2630,  श्रो  सोताराम  जे०  गावलो  :  क्‍या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  डृपा  करेंगे

 क्‍या  केवल  पशु  चराने  के  लिए  निर्धारित  किए  गए  कुछ  जो  गोचारण  भूमि  के

 नाम  से  जाने  जाते  संघ  राज्य  क्षेत्र  दादरा  और  नागर  हबेली  के  ग्रामीण  लोगों  को  पुतंगालियों  के
 शासन  काल  से  कराए  जा  रहे

 Vee
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 क्‍या  अब  वन  विभाग  नेगांव  के  लोगों  को  गोचारण  भूमि  उपलब्ध  कराने  डी  यह

 सुविधा  बन्द  कर  दी  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  दादरा  और  नागर  हबेली  प्रशासन  ने  पशु  चराने  के  लिए  कोई  अन्य  वैकल्पिक
 व्यवस्था  की

 यदि  तो  क्‍या  प्रशासन  का  यह  सुविधा  उपलब्ध  कराने  का  विचार  और

 यदि  तो  कब  तक  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जियाउर्रहमान  से

 सूचना  एकत्र  की  जाएगी  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 सूरत  में  आय-कर  के  छापे

 2631.  श्री  छीत्‌  भाई  गाभित  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  में  सूरत  शहर  में  कितनी  कम्पनियों  और  भवन-निर्माण  ठेकेदारों  पर  1985  से
 1987  तक  आयकर  के  छापे  मारे  गए  ;

 इससे  कितना  काला  घन  पकड़ा  और

 आयकर  की  चौरी  करने  वाले  व्यक्तियों  के  खिलाफ  या  दण्डात्मक  कार्यवाही  की  गई  है
 अथवा  की  जा  रही  है  ?

 बिस्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  संत्रो  बो०के०  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 क्षयरोग  के  अस्पतालों  को  विए  गए  चन्दे  को  धनराशि  पर  आयकर  से  छूट
 2632.  क्रो  छोतू  भाई  गामित  :  क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  ढृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गुजरात  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  स्वयं  सेबी  संगठनों  द्वारा  चलाए  जा  रहे  क्षय
 रोग  के  अस्पतालों  को  विए  गए  चन्दे  की  पूरी  धनराशि  पर  आय  कर  से  छूट  देने  का  अनुरोध  किया

 है  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 बित्त  स  जालय  सें  व्यय  विभाग  में  राज्य  सत्रो  जी  हां  ।  तपेदिक
 अस्पताल  खोल  करके  और  उनका  संचालन  करके  राष्ट्रीय  तपेंदिक  नियंत्रण  कायंक्रम  में  भाग  लेने
 वाले  स्वयंसेवी  संगठनों  को  दिए  जाने  वाले  दान  पर  आयकर  की  अदायगी  से  शतप्रतिशत  छूट  प्रदान

 करने  ओर  इस  संबेंध  में  आयकर  1961  की  धारा  35  गगक  के  उपबंधों  को  संशोधित

 करने  का  गुजरात  के  मुख्य  मंत्री  ने  केन्द्रीय  सरकार  अनुरोध  किया  था  ।

 (=)  केन्द्रीय  सरकार  ने  गुजरात  सरकार  का  अनुरोध  स्वीकार  नहीं  किया  था  क्‍योंकि  यह
 प्रस्ताव  उन  उद्देश्यों  के  अनुरूप  नहीं  था  जिनके  लिए  धारा  35  गगक  के  उपबंधों  का  अधितियमस
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 किया गया  शतप्रतिशत  छूट
 की  अनुमति केवल  तपेदिक  अनुसंधास  संस्थानों  को  दिए  गए  दान  के

 संबंध में  आयकर  अधिनियम  की  धारा  35  के  एक  अन्य  उपबंध  में  निर्धारित  कुछ  शर्तों  को  पूरा
 करने पर  दी  जाती  पूर्ण  रूप  से  लोको।कारी  प्रयोजनों  के  लिए  चलाए  जा  रहे  को  दिए
 गए  दान  पर  यह  छूट  दान  के  50  प्रतिशत  की  सीमा  तक  ही  दी  जाती  परन्तु  लाभ  के  प्रयोजन
 के  लिए  चलाये  जा  रहे  अम्पतालों  को  यह  नहीं  दी  जाती  गुजरात  सरकार  को  उपयुक्त
 तथ्य  की  जानकारी  दे  दी  गई  थी  ।

 बाद

 1987  में  आर्थिक  अपराधियों  के  विरुद्ध  अभियान

 2633.  थ्री  के०  बो०  शंकरगौड़ा
 भ्रो  बसवराज  :
 श्री  नम्जे  गोडा  :
 श्री  प्रकाश  पाटिल  :  क्‍या  बिल्त  मंत्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 से  1987  की  अवधि  के  दौरान  आर्थिक  अपराधियों  का  पता  लगाने  के
 लिए  मारे  गये  छापों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 लेखा-ब।ह  य  कितने  मूल्य  की  सम्पत्ति  पकड़ी  और

 वर्ष  1986  की  इसी  अवधि  के  दौरान  औकितने  छापे  मारे  गये

 बित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  गढ़बो  और
 कर  विभाग  ने  1987  में  निम्नलिखित  तलाशियां  ली  थीं  जिनके  परिणामस्वरूप  निम्नलिखित  अनुसार
 प्रथम  दृष्ट्या  लेखा-बाह  य  परिसम्पत्तियां  जैसे  जवाहरात  और  अन्य  पकड़ी  गईਂ  थीं  :--

 अवधि  तलाशियों  पकड़ी  गई  परिसम्पत्तिमों  का  मूल्य
 की  संख्या  रुपयों

 1987  547  766.26
 1987...  ..  472  429.11

 1987  1135  1832.62
 1986  की  इसी  अवधि  निम्नलिखित  अनुभार  तलाशियां  ली  गई  थी  :--

 अवधि  तलाशियों  पकड़ी  गई  परिसम्पत्तियों
 की  संरया  का  मूल्य|

 रुपयों

 1986  304  379.80
 1986  208  269.43

 1986  450  420.34
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 2634.  श्री  डी०  एन०  रेड्डी  :  क्‍या  बिल्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बम्बई  और  दिल्ली  हवाई  अड्डों  पर  वर्ष
 1987  में  अब  तक  कितना  और  कितने  मूल्य

 का  तस्करी  का  सोना  पकड़ा  गया  है  ;

 इसका  किस  प्रकार  निपटान  किया  गया  ;

 क्‍या  इसका  साब्जनिक  नीलामी  द्वारा  अथवा  अन्यथा  निय्दान  किया  गया  ;  और

 इसके  निपटान  से  कितनी  धन-राशि  प्राप्त  हुई  ?

 वित्त  सम  त्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  :  से  सूचना
 एकत्र  को  जा  रही  है  और  सदन  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ॥

 राष्ट्रीयकृत  बंकों  में  अनुसूचित  जातियों/अनुधुचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण

 2635,  श्री  सुलतानपुरी  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दस  वर्षों  के  दौरान  देश  के  प्रत्येक  राष्ट्रीयक्ृत  बंक  में  अनुमचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिये  कितने  पद  आरक्षित  किए  गए  थे  ;  और

 प्रत्येक  बैंक  द्वारा  इन  जातियों  के  लिये  आरक्षित  निम्न  और  उच्च  पदों  को  न  भरे  जाने
 के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बिल्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादंम  और  वर्ष  1985  और
 1986  के  दौरान  लिपिक  और  अधीनस्थ  संवर्ग  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जातियों  के  वास्ते  आरक्षित  पदों  की  बंक-वार  संख्या  को  दशशाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 बैंकों  ने  सूचित  किया  है  कि  इन  संबर्गों  में  अनुसूचित  जातियों/अनुधूचित  जनजातिषों  के  वास्ते

 आरक्षित  सभी  इन  समुदायों  से  संबंधित  पात्र  व्यक्तियों  के  उपलब्ध  न  होने  की  वजह  से  नहीं  भरे

 जा  सके  ।
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 2636.  श्री  हुसेन  वलथाई  :  क्‍या  कार्यक्रम  कार्पानवयन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  विभिन्‍न  मंत्रालयों  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  विभिन्‍न  योजनाओं  के
 कार्यान्वयन  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  सरकार  ने  कोई  निगरानी  प्राधिकरण  बनाया  है  ;

 क्या  प्रत्येक  मंत्रालय  में  ऐसा  स्वतन्त्र  निगरानी  प्राधिकरण  है  जो  संत्रंधित  मंत्रालय  के
 अधीन  सीधे  काम  करता  है  ;

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  प्राधिकरण  का  काय॑  करने  का  तरीका  क्‍या  है  ;  और

 यदि  हां  ;  तो  इसकी  कार्य  पद्धति  क्‍या  है  ;

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  और  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुल  :
 केन्द्रीय  सरकार  के  मंत्रालयों  द्वारा  चलाई  जा  रही  सभी  विभिन्‍न  योजनाओं  के  कार्यान्वयन

 का  प्रबोधन  और  पर्ववेक्षण  करने  के  लिए  कोई  एक  प्राधिकरण  स्थापित  नहीं  किया  गया  परन्नु
 कार्यक्रम  कार्या्वयन  मंत्रालय  को  निम्नलिखित  काम  सौंपे  गए  हैं  -(1)  32  राज्यों  और  संघ  राज्य
 क्षेत्रों  में  कार्य  क्रम  का  प्रबोधन  (2)  नौवहन  और

 पैट्रोलियम  और  जैसे  कुछ  महत्वपूर्ण  आधारी  संरचना  क्षेत्रों  के  निष्पादन
 का  प्रबोधन  ;  और

 (3)  प्रत्येक  20  करोड़  रुपये  से अधिक  लागत  वाली  सभी  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  के
 कार्यान्‍्वयन  का  प्रबाधन  ।

 से  जबकि  कायक्रमों  और  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  में  लगे  हुए  संबंधित  केन्द्रीय

 मंत्रालयों  ने  भी  अपने-अपने  नियन्त्रणाधीन  मद  का  प्रवोधन  करने  के  लिए  अपनी-अपनी  व्यवस्था  भी

 की  हुई  कार्यक्रम  कार्यान्वयन  मंत्रालय  इन  परियोजनाओं  ओर  आधारी  संरचना  क्षंत्रों
 के  निष्पादन  का  समग्र  प्रबोधन  करता  है  ।  यह  एक  ऐसी  प्रणाली  द्वारा  किया  जाता  है  जिसमें  संबंधित
 प्राधिकारियों  से  प्राप्त  रिपोर्टों  को  मंत्रालय  में  संसाधित  किया  जाता  है  और  फिर  प्रधानमंत्री
 मंत्रिमंडल  सचिवालय  और  अन्य  सरकारी  एजेंसियों  को  रिपोर्ट  भेजी  जाती  हैं  ।

 अखिल  भा  रतोय  सेवाओं  के  अधिकारियों  को  थिपध्रियाओं  को  पारिवारिक  पेंसन  के  भुगतान  के  भावेश

 2637.  श्री  एन  डेनिस  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  भूतपूर्व  भारतीय  इंजीनियरिंग  सेवा  सहित  अखिल  भारतीय  सेवाओं  के
 अधिक।रियों  की  विधवाओं  को  पारिवारिक  पेंशन  का  भुगतान  करने  के  संबंध  में  आदेश  जारी  किये

 यदि  तो  क्या  इसकी  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  ;  और

 यदि  तो  इसे  जारी  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य
 पी०  :  से  भूतपूर्व  भारतीय  ६  जीनियरी  सेवा  सहित  अखिल  भारतीय  सेवा  के

 अधिक।रियों  के  परिवारों  को  जो  अखिल  भारतीय  सेवा  एवं  सेवानिवृत्ति  प्र
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 1958  के  नियम  के  अधीन  परिवार  पेंशन  पाने  के  पात्र  नहीं  उन्हें  कामिक  तथा  प्रशिक्षण
 विभाग  के  दिनांक  23-7-1985  के  पत्र  संख्या  द्वारा  जिसकी  एक
 प्रति  सभा  पटल  पर  रख  दी  गई  22-9-1977  से  परिवार  पेंशन  मंजूर  कर  दी  गई

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संस्या  4640/87]

 चतुर्थ  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  की  सिफारिश  के  अनुसरण  में  पेंशन  तथा  पेंशमभोगी  कल्याण
 विभाग  के  दिनांक  16  1987  के  कार्यालय  ज्ञापन  संख्या  द्वारा  जिसकी
 एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रख  दी  गयी  मं  रखा  बेखिये  संख्या

 4640/87]

 1-1-1986  से  परिवार  पेंशन  की  मात्रा  संशोधित  कर  दी  गई  है  ।

 पेंशन  के  दावों  को  शीघ्र  निपटान  करने  पश्‌  निगरानी  रखने  हेत  सेल

 2638.  श्री  डेमनिस  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पेंशन  के  दावों  को  अंतिम  रूप  से  निपटाने  के  विभिन्‍न  मंत्रालयों  द्वारा  की  गई  प्रगति
 पर  निगरानी  रखने  हेतु  कामिक  मंत्रालय  में  कोई  तंत्र  अथवा  सेल  स्थापित  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  तस्संबंधित  ब्यौरा  कया  है  ;

 तो  चौथे  बेतन  आयोग  की  सिफारिशों  से  संवंधित  सरकारी  आदेशों  का  शीघ्र
 कार्यान्वयन  किस  प्रकार  सुनिश्चित  करने  का  विचार  है

 ;

 क्‍या  स्वास्थ्य  मंत्रालय  और  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशालय  ने  अब  तक  अपने  अधिकारियों
 की  पेंशन  में  संशोधन  नहीं  किया  है  ;

 यदि  तो  कितने  मामले  लम्बित  हैं  और  पेंशन  के  सभी  लम्बित  मामलों  का  तेजी  से
 निपटान  करने  हेतु  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  !

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  उप  मत्री  बोरेन  सिह  एं  से

 पेंशन  तथा  पेंशनभोगी  कल्याण  विभाग  सामान्यतः  मंप्रालयों/विभागों  द्वारा  जो  पेंशन  की  व्यवस्था  क
 अन्तिम  पेंशन  मामलों  के  निषटान  में  हुई  प्रगति  पर  दृष्टि  रखता  1-4-1987  से

 कार्यालयों  के  अध्यक्षों  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  जिम्मेबार  बना  दिया  गया  है  कि  सेबानिवल
 होने  वाले  कर्मचारियों  को  सेवानिवृत्ति  की  तारीख  को  ही  पेंशन  भुगतान  आदेश  जारी  कर  दिए  जाएं  |
 पेंशन  के  बारे  में  चोथे  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  पर  सरकार  के  निर्ण यों  को  कार्य-रूप  दिये
 जाने  से  सम्बन्धित  आदेशों  की  अनुवर्ती  कारंवाई  के  रूप  में  सभी  मंत्रालयों/कार्यालयों  तथा  पेंशन
 संवित  रण  प्राधिकारियों  को  यह  निर्देश  दे  दिये  गये  हैं  कि  संशोधित  पेंशन  अधिक  से  अधिक  31  ज  भाई

 तक  लागू  कर  दी  जानी  चाहिए  ।

 ओर  (३)  स्वास्थ्य  मंत्रालय  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  उस  मंत्रालय  द्वारा  60  प्रतिशत
 से  अधिक  मामलों  में  पेंशन  के  संशोधन  के  आदेश  पहले  ही  जारी  कर  दिये  गये  बकाया  मामलों
 को  शीघ्रता  से  निपटाने  की  दिशा  में  उक्त  मंत्रालय  द्वारा  कारंवाई  शुरू  की  जा  चुकी  है  ।
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 2639,  श्री  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  विभिन्‍न  निर्यात-वस्तुओं  के  संबंध  में  व्यापार  संगठन  द्वारा

 प्रस्तुत  तथा  विभिन्‍न  अन्य  स्रोतों  से  एकत्रित  किए  गए  आंकड़ों  की  विस्तृत  समीक्षा  करने  के  पश्चात्‌
 और  बजट  में  किए  गए  परिवतंनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उनके  लिए  शुल्क  वापसी  दर  अनुसूची  की
 घोषणा  की  है  ;  ओर

 यदि  तो  इस  प्रकार  घोषित  की  गई  दर  अनुमूची  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विल्ल  मज्रालय  से  व्यय  विभाग  म  राज्य  सत्रो  :  और  शुल्क
 की  प्रति  अदायगी  की  संशोधित  अनुसू ची  को  दिनांक  30  1987  को  अधिसूचित  किया  गया  था  ।
 दिनांक  1-6-87  से  प्रभावी  निर्यातों  पर  संशोधित  दरों  संबंधी  वित्त  राजस्व  विभाग
 की  दिनांक  30  1987  को  जारी  की  गई  सावंजनिक  सूचना  सं०  9/87  में  सम्मिलित  किए  गए

 सार्वजनिक  सूचना  की  प्रतियां  संदर्भ  हेतु  संसद  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 बोड़ी  मजदूर  कल्याण  निधि  के  लिए  उपकर  एकत्रित  किया  जाना

 2640.  श्री  संयद  मसुदल  हुसन  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  वीड़ी  मजदूर  कल्याण  निधि  के  लिये  उपकर
 के  रूप  में  कितनी  घन-राशि  एकत्रित  की  गई  और  उसका  वर्ष  वार  तथा  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  है  ;
 और

 इन  राज्यों  में  इन  तीन  वर्षों  के  दोरान  इस  निश्चि  से  बीड़ी  मजदूरों  के  कल्याण  संबंधी
 विभिन्‍न  योजनाओं  पर  खर्च  की  गई  धनराशि  का  वर्षवार  तथा  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बिल  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जनादंत  :  विवरण  1.  जिममें  ब्योरा  दिया

 गया  संलग्न

 निधि  से  व्यय  का  राज्यवार  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  चूकि  लेखे  क्षत्रवार  रखे  जाते  हैं
 ओर  प्रत्येक-क्ष त्र  के  अन्तगंत-कुछ  राज्य  आते  हैं  ।

 विवरण  2.  जिसमें  क्ष  त्रवार  ब्योरा  दिया  गया  संलग्न  है  ।

 वर्ष  1984-85,  1985-86  और  1986-87  के  लिए  बीड़ी  कमंचारी  कल्याण  निधि  से

 .  बसूला  गया  राज्यवार  उपकर  दाने  वाला  विवरण  ।

 राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  रुपयों

 1984-85  5  1985-86  1986-87
 न्तिम

 उत्तर  प्रदेश  13  23  25

 महाराष्ट्र  32  32  34
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 मध्य  प्रदेश  78  80  soਂ
 अड्मान  एवं  निकोबारद्वीप/सिक्कम  33  30  35
 पश्चिम  बंगाल  न  न  जा

 उड़ीसा  3  4  4

 दिल्ली/हरियाणः  न
 --  न

 राजस्थान  4  5  4

 चंडीगढ़  ष्  जा
 ने

 हिमाचल  प्रदेश  _  “  ण्

 जम्मू  एवं  कश्मीर  लत  ध््ा
 णण

 पंजाब  __  करन  _

 पांडीचेरी  |  42  52  54

 तमिलनाइ  |
 अरूणाचल  प्रदेश  !

 असम  |

 मणिपुर  |

 मेघालय  |  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं  कुछ  नहों
 मिजोरम

 नागालैंड  ।

 तिपुरा
 !

 दादरा  एवं  नागर  |  कुछ  नहीं  1

 दमन  एवं  द्वीप  के  |

 क्षेत्र  |

 गुजरात  |
 आन्भ्र  प्रदेश  58  62  60

 कर्नाटक  52  56  58

 बिहार  17  21  20

 केरल  |  13  14  14
 सक्ष  |

 गोबा  ना  णा
 जा

 जोड़  345  380  390
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 ने  बच  न  5  जन  कनीननननानननितीन नमन  -+  न

 रेशम  पर  सीमा  शुल्क  समाप्त  किया  जाना

 2641.  श्रो  नरसह  सर्यवंशी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  रेशम  बोड़  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  रीलिंग  मशीनों  के  आयात  पर  से  सीमा

 शुल्क  हटाये  जाने  की  सिफारिश  की  है  ताकि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  बेहतर  उपकरणों  का  आयात  कर
 और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०के०  हां  ।

 कपड़ा  मंत्रालय  ने  जिन्हें  केन्द्रीय  रेशम  बोई  की  सिफारिशें  प्राप्त  हई  दस  विषय
 पर  अपने  मत  अभी  प्रस्तुत  करने  हैं  ।  प्रशासनिक  मंत्रालय  के  मत  प्राप्त  हो  जाने  पर  इस  मामले  की
 जांच  की  जायेगी  ।

 भारतीय  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  विश्व  बंक  को  नोति

 2642.  श्री  के०  एस०  राव  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  बैंक  ने  भारतीय  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  एक  नीति  संत्रंधी  दस्तावेज

 की  रूपरेखा  तैयार  की  है  ;

 यदि  तो  उक्त  दस्तावेज  में  की  गई  मुछ्य  विफारिशणें  क्या  हैं  तत  उत  पर  सरकार  की
 क्या  प्रतिक्रिया  और

 क्‍या  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  एक  उपाय  के  रूा  में  मुद्रा  विनतियम  दर  के  समाधोजता
 का  सुझाव  दिया  गया  है  और  यदि  तो  इस  संत्रंध्  नें  सरकार  का  क्या  दष्टिकोण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बी:के०  :  (+)  से  विश्व  वेक
 के  कमंचारियों  ने  अपने  अश्ययन  के  एक  भाग  के  रूप  में  विकास  प्रस्तावित

 नीतिਂ  नामक  एक  रिपोर्ट  का  मभौदा  तैयार  किया  यहू  विश्व  बेंक  का  एफ  आन्तरिक  दस्तावेज

 इसका  विवरण  सीमित  है  और  इस  रिपोर्ट  को  पाने  वाले  किसी  भी  व्यक्ति  को  इसकी  विषय

 सची  को  प्रकट  करने  का  अधिकार  नहीं  सम्जद  मामलों  में  कोई  भी  तिर्गयय  केवल  भारत  की

 अपनो  प्रायमिकताओं  और  नीतियों  को  ध्यान  में  रत्कर  ही  किया  जाएगा  ।

 शेर  पुनः  प्रयोग्य  संताधनों  का  बिदोहन

 2643.  भी  संयद  शाहबुद्दोन  :  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हमारे  स्वतंत्र  आर्थिक  क्षेत्र  में  समुद्र  हल  पर  गेर-प्रयोग्य  संसाधनों  का  पता  लगाने  और
 उनके  विदोहन  के  कार्य  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;

 इस  क्षंत्र  में  प्रमुख  खनिजों  का  अनुमूचित  भंडार  कितना  और

 हमारे  देश  का  अ  तर्राष्ट्रीय  एजेंसी  अबवा  अबने  देश  के  नियंत्रण  में  समुद्र  तल  पर  ऐसे
 संसाध्चनों  के  विदोहन  में  किस  सीमा  तक  भाग  लिया  जा  रहा  है  ?

 विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  महासागर  परभाण
 और  अन्तरिक्ष  बिभागों  में  राज्य  मंत्रों  अनन्य
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 आवक  क्षेत्र  के  गैर  प्रयोज्य  संसाधनों  के  लिए  अनेक  झमुद्रवेज्ञानिक  पोतों  को  इस्तेमाल
 करके  विस्तृत  सर्वेक्षण  सुव्यवस्थित  रूप  से  किये  जा  रहे  इन  सर्वेक्षणों  के

 रूटाइल  जैसे  महृत्यपूर्ण  खनिजों  का  पता
 चला

 अनन्य  आर्थिक  क्षंत्र  का  क्षेत्रफल  20  लाख  वर्ग  किलोमीटर  से  भी  अधिक  होने  के
 कारण  जब  तक  विस्तृत  सर्वेक्षण  और  अम्वेषण  कार्य  पूरा  नहीं  हो  जाता  तब  तक  विभिन्न  खनिजों  का
 सही  अनुमात  लगाना  संभव  नहीं  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  का  इन्डियन  रेयर  अर्थ्स  भारत  के  उपतट  जल  से
 अनेक  खनिजों  का  विदोहन  कर  रहा  अब  तक  इस  क्षेत्र  में  कोई  विदेशी  सहयोग  नहीं  हुआ  है  ।

 बिना  च्षेयरमैन/प्रबन्ध  निदेशक  के  सार्वजनिक  क्षत्र  के  उपक्रम

 2644.  श्री  रेणु  पद  दास  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उन  साव॑जनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिनमें  इस  समय  कोई  चेयरमन  अथवा
 प्रबंध  निदेशक  नहीं  और

 इन  पदों  को  कब  तक  भरे  जाने  की  संभावना  है  ?

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  गृह  सत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 पी०  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 इन  रिक्तियों  के  भरे  जाने
 के  लिए  चयन  की  प्रक्रिया  पूरे  जोरों  पर

 विवरण

 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  30.6.1987  को  निम्नलिखित  केन्द्रीय  लोक  उद्यमों  में
 अध्यक्ष  तथा  प्रबन्ध  निदेशक  नहों  है  ।

 क्रम  सख्या  पद/उचद्यम  का  नाम

 1.  प्रबन्ध  निदेशक  भारत  प्रासज  तथा  मर्कनिक  इ  जीनियर्स

 2.  अध्यक्ष  एवं  प्रथन्ध  निदेशक  राष्ट्रीय  वस्प्र  निगम
 3.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  डर  जिग  कारपोरेशन  आफ  इ  डिया
 4.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  राष्ट्रीय  बस्त्र  उद्योग

 5.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  राष्ट्रीय  बस्त्र  उद्योग

 6.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  हिन्दुस्तान  उबंरक  निगम

 7.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  हिन्दुस्तान  कागज  निगम

 8.  पैरादीप  फास्फंट्स  लिमिटेड

 9.  प्रबन्ध  हाईड्रोकाबंनस  लिमिटेड

 10.  प्रबन्ध  स्कूटर्स  है  डिया  लिमिटेड

 11.  प्रवस्ध  जेसाप  एच्ड  कम्पनी  लिमिटेड
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 12.  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग

 3  अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम

 प्रवन्ध  लगान  जूट  मशीनरी  कम्पनी  लिमिटेड

 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  भारत  लेदर  निगम  लिमिटेड

 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम

 प्रबन्ध  हिन्दुस्तान  पैकेजिंग  कम्पनी  लिमिटेड

 प्रबन्ध  प्राग  टूल्स  लिमिटेड

 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम

 प्रबन्ध  हिन्दस्तान  एन्टीबायोटिक्स  लिमिटेड

 अध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  दिल्‍ली  परिवहन  निगम

 प्रबन्ध  भारत  वेंगन  एण्ड  इ  जीनियरिंग  कम्पनी  लिमिटेड

 उच्चोग  के  लिए  योजना  आवंटन

 2645.  श्री  अमृतदत्त
 श्री  अनिल  बसु  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रस्येक  पंचवर्षीय

 योजना  में  उद्योग  के  लिए  आवंटित  की  गई  घनराशि  का  प्रतिशत  कितना  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  और  कार्य  क्रम  कार्यान्वयन  मस्त्रालय  में  राज्य  संत्री  सुख
 :  एक  विवरण  संलग्न

 ह
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 सो-डाट  फार  डेबलेयमेंट  आफ  की  स्थापना

 2646.  श्री  जितेन्द्र  प्रसाद  :  कया  श्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सी-डाट  फार  डिवलेपमेंट  आफ  नामक  संगठन  की  स्थापना  किन
 लक्ष्यों  और  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  क ेलिए  की  गई  है  ;

 इस  संगठन  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  थे  और  अपनी  स्थापना  के  समय  से
 इसने  क्‍या  लक्ष्य  प्राप्त  किये

 इस  संगठन  के  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  है  ;  ओर

 इसकी  स्थापना  के  समय  से  इसे  वाधिक  बजट  में  कितनी  घनराशि  आवंटित  की  गई
 और  इसने  कितनी  धनराशि  का  उपयोग  किया  ?

 विज्ञान  ओर  प्रोद्योगिकी  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  महासागर  परमाणु
 इलक्ट्रॉनिको  ओर  अ  तरिक्ष  बिभागों  में  राज्य  मंत्री  केਂ  आर०  :  टेलीमैटिकर
 विकास  केन्द्र  का  मुख्य  उद्देय  भारतीय  परिस्थितियों  के  लिए  उपयुक्त  तथा  स्वदेश  में  ही
 विनिर्माण  करने  के  लिए  नवीनतम  अंकीय  इलेक्ट्रॉनिक  स्विचन  प्रणाली  का  विकास  करना
 संचार  स्विचन  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  आत्मनिर्भरता  हासिल  करने  का  लक्ष्य

 तीन  वर्षों  के  भीतर  ही  स्वदेशी  डिजाइन  के  बहुत  बड़  एक्सचेंज  का  क्षंत्रीय  परीक्षण
 करने  का  लक्ष्य  रखा  गया  बहुत  बड़  एक्सचेंज  का  क्षेत्रीय  परीक्षण  चरणों  में  किया  जा  रहा  है  ।
 इस  क्षेत्रीय  परीक्षण  का  पहला  चरण  1987  के  अन्त  में  दिल्ली  तथा  बंगलौर  में  शुरू
 होगा  ।

 30  1987  की  स्थिति  के  अनुसार  टेली  मै  ट्रिक्स  विकास  केन्द्र  में  स्टाफ  की  संख्या

 नीचे  दिए  अनुसार  है  :

 अनुसंधान  तथा  विकास  —  290)  गुल  संख्या  460

 सहायक  स्टाफ  —  170)

 वर्ष  बजट  आबंटन  घन  राशि  का  उपयोग

 1984-85 5  3.49  1.50

 (25.8.85
 1985-86  ,  16.03  12.61

 1986-87  11.51  10.94
 1987-88  16.26  3.60

 (30  1987

 47.29  28.65
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 12°00  मध्याह्

 कुमारी  समता  अनर्जो  :  मैं  आपके  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहती  हूं  कि  पश्चिम
 बंगाल  के  एक  सूचता-उपनिदेशक  ने  स्वतंत्रता  वर्षगांठ  समारोह  सम्बन्धी  क्रियान्वयन  समिति  को
 एक  तार  भेजकर  बताया  है  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  मिट्टी  एकत्र  नहीं  करेगी  तथा  उक्त  ममारोह
 में  शामिल  नहीं  होगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  समस्या  क्‍या  है  ?

 कुमारी  ममता  बनर्जो  :  हम  चाहते  हैं  कि  गृह  मंत्री  इस  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दें  ।  हम  जानना
 चाहते  हैं  क्या  यह  सच  या  नहीं  ?

 अध्यक्ष  महोवय  :  आप  ऐसा  किस  नियम  के  तहत  कह  रहे  हैं  ?

 कुमारी  समता  बनर्जो  :  वे  स्वतंत्रता  वर्षगांठ  समारोह  में  हिस्सा  नहीं  यह  विचित्र  बात

 है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  मत  चिल्लाईये  ।

 श्री  हरूभाई  मेहता  :  एक्सप्रे  सਂ  ने  अपने  8  अगस्त  के  सम्पादकीय  लेख
 द्वारा  विशेषाधिकार  का  उल्लंघन  किया  है'*ਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  जाईये  ।  अब  माननीय  सदस्य  बोल  रहे  हैं  ।

 भ्रो  हकूभाई  मेहता  :  इन्डियन  एक्सप्रं  स  द्वारा  सम्मानीय  सदन  तथा  माननीय  अध्यक्ष  की  निन्‍्दा

 की  गई  है  जिससे  विशेषाधिकार  उल्लंघन  का  गम्भीर  मामला  बनता  अतः  हमने  एक्सप्रेसਂ
 के  विरुद्ध  विशेषाधिकार  का  मामला  उठाने  की  सूचना  दी  उन्होंने  अध्यक्ष  को  पक्षपाती  कहा  है  तथा
 सदन  की  निन्‍्दा  की

 अयध्क्ष  महोदय  :  रेफर  कर  दिया  क्यों  ऐसी  बातों  पर  आप  ध्यान  देते  जिस  दुकान  में
 जैसा  मोल  टैे  वेसा  हो  बिकता  आप  क्‍या  इन  वातों  की  परवाह  करते  हैं  ।

 ]

 श्री  हरू  भाई  मेहता  :  हम  इसकी  अनदेखी  नहीं  कर  सकते  '''

 अध्यक्ष  महोदय  -:  ठोक  है  मैं  इसकी  जांच  करू  इसमें  परेशानी  की  कोई  बात  नहों  है  ।

 आर  जयपाल  रेडडो  :  आपको  स्मरण  होगा  कि  हमने  प्रधानमंत्री  तथा

 श्री  ब्रद्मदत्त  दोनों  के  खिलाफ  विशेषाधिकार  के  प्रस्ताव  की  सूचना  दी

 |
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  बताया  आपको  दिया  आप  जवात्र  दे  दीजिये  मैं  फिर  टेक-अप

 कर
 लू

 /
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 भो  संफुहोन  चोधरो  :  मैंने  आपको  लिखा

 श्री  बसुदेश  आचार्य  हम  संतुष्ट  नहीं  हैं  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय

 :
 मैंने  यही  कहा  है  श्रीमन्‌  कि  आप  फिर  दोबारा  लिखकर  दे  मैं  दोबारा

 देख  लू  *

 ]
 श्री  जसपाल  रेडडो  :  विनिर्णय  आप  को  देना  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  आप  इसे  मुझे  दे  दीजिये  ।

 शो  जसपाल  रेड्डो  :  मेरा  विचार  था  कि  प्रधानमंत्री  इसका  जवाब  देंगे'*ਂ

 कुमारी  ममता  बन्जों  :
 गृहमंत्री  को  वक्तव्य  देने  के  लिये  कहिये  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  होम  मिनिस्टर  को  दे  दीजिये  ।

 ]
 श्री  भव्र  श्वर  तांती  :  असम  में  बाढ़  की  स्थिति  काफी  गम्भीर  लेकिन

 प्रधानमंत्री  ने असम  राज्य  का  दोरा  तक  नहीं  किया  वहां  पर  लाखों  लोग  बेघर  हो  गये  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  मैं  कया  कर  सकता  हू  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  अन्य  आदमी  गये  सारी  जगह  प्राइम-मिनिस्टर  थोई  ही  जा  सकते
 टाइम  होगा  तो  चले  जायेंगे  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोबय  :  इसमें  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  आप  बंठ  जाईये  ।

 मधु  रण्डबते  :  कृपया  मेरी  वात  सुनिये  और  तो  विनिर्णय  आप  वह  मुझे
 स्वीकायं  होगा  ।  20  1987  को  रक्षा  मंत्री  श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  ने  स्वीडन  के  रेडियो-प्रसारण
 के  संबंध  में  वक्‍तब्य  दिया  उस  प्रसारण  मे  आरोप  लगाये  गये  थे  कि  बोफोस  सोदे-में  कमीशन  दिया

 गया  था  ।  मैंने  स्वीडिश  नेशनल  आडिट  ब्यूरो  रिपोर्ट  से  ऐसा  प्रमाण  दिया  जो  इस  वक्तव्य  का

 खण्डन  करता  इस  सम्बन्ध  में  मैंने  2!  जुलाई  को  विशेषाधिकार  प्रस्ताव  की  सूचता  दी  थी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  टसे  देखू  गा  ।

 ]
 मैं  इसे  देखूं  मैं  देखकर  ही  कुछ  करूगा  ।
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 ]

 मधु  दण्डबते  :  मैं  आपसे  निवेदन  कर ूगा  कि  आप  इस  पर  श्यानपूर्वक  विचार  करें  और

 फिर  अपना  निर्णय  दे  ।

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  देख  लू  देखकर  ही  कुछ  कहूंगा  ।

 मधु  वण्डबते  :  आप  और  कितना  समय  लेंगे  ?  मैंने  यह  2।  जुलाई  को  दिया

 ,  अध्यक्ष  महोदय  :  वह  तो  मैं  देखकर  ही  वगैर  देख  कंसीडर  कंसे  करू गा  ।

 |

 सधु  वष्डवते  :  क्या  यह  आपके  विचाराजीन  है  ?

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  में  दखू  गा  ।

 ]
 सबु  दण्डवते  :  हम  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  यह  आपके  विचाराधीन  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मैंने  भी  यही  कहा  है  ।  मैं  देखू  गा  ।  देखने  का  मतलब  यही है  कि  मैं

 इस  पर  विचार  करूगा  |

 मधु  बण्डबते  :  मेरा  अनुरोध  सिफ  यह  है  कि  सत्र  समाप्त  होने  से  पहले  आप  इस  पर
 विचार  कर  लीजिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठोक  है  ।

 भी  रघमा  रेड्डी  :  आन्ध्र  प्रदेश  विधान  सभा  ने  एक  समिति  गठित  की  है'*'॥

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  सीमाओं  को  समझने  की  कोशिश  वह  सदन  स्वायत्तशासी  है
 और  यह  सदन  भी  स्वायत्तशासी  दोनों  को  ही  स्वतंत्रतापू्वकं  काम  करने  का  अधिकार

 )

 अध्यक्ष  महो बय  :  मैं  कुछ  नहीं  सुनना  चाहता  ।  यह  असंगत  नियम  के  अनुसार  नहीं  है  $
 आप  वैंठ  जाईये  ।

 श्री  बिलेश  गोस्वामो  :  आज  एक  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  पर  चर्चा  होनी  खेद  की
 बात  है  कि  इसमें  असम  के  एक  भी  सदस्य  का  नाम  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  इसमें  मैं  क्या  कर  सकता  में  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।

 ta  म्  न
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 ]
 अध्यक्ष  महोक्ष्य  :  मैं  तो  इसमें  कोई  मदद  नहीं  कर  सकता  ।  यदि  सदन  इसके  लिए  महमत

 तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  ।

 क्री  दिनेश  गोस्थामो  :  सदन  की  राय  ले  लीजिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।  आप  बाद  में  बात  कीजिये  ओर  मुझे  बता  दीजिए  ।  इस  तरह  से  नहीं

 चलेगा  महोदय : जी नहीं, मैं आपको

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  तांती  इस  तरह  शोर  मत  कीजिये  ।  यह  ठीक  नहीं  अपना  व्यवहार
 ठीक  रखिये  |  शोर  करने  से  तो  समस्या  हल  नहीं  होगी  ।

 लिया

 श्री  विनेश  गोस्वामी  :  मैं  नहीं  समझता  कि  शीला  जी  इस  बारे  में  आपत्ति

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  जी  मैं  आपको  सदन  में  ऐसा  करने  की  इजाजत  नहीं  आप  पहले
 परस्पर  बातचीत  कीजिए  और  फिर  मरे  पाम  आईये  ।

 श्री  दिनेश  गोस्वासी  :  लेकित  यदि  इसे  अभी  ले  लिया  जाता  है  तो  ऐसा  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 अध्यक्ष  महोबय  :  मैं  इसे  नहीं  कर  सकता  ।  आप  बाद  में  परस्पर  बातचीत  सदन  में

 नहीं*  +न्ध

 )

 शी  शोसनाडोश्वर  राव  :  मैंने  आपको  एक  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  की

 सूचना  दी  है  उत्पादनकर्ताओं  ने  टायर.की  कीमतों  में  वृद्धि  की  है  टस  तस्य  के  बावजूद  कि
 सरकार  ने  इनकी  कीमतों  में  वृद्धि  न  करने  के  निदेश  दिये

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  नोटिस  दिया  है  र  मैं  इस  पर  विचार  करूगा  ।  इसमें  परेशानी  की
 क्या  बात  है  ।

 श्री  खुरेश  कुरप  :  महोदयਂ

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आपकी  क्‍या  समस्या  क्‍या  है  ?

 ओर  सुरेश  कुदप  :  2  मई  को  इस  सभा  में  ध्यानाकर्षश  प्रस्ताव के  साथ्यम  से

 बाड़ा हिन्दू राव स्थित मिल क॑ बन्द किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा की गई थी
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 अध्यक्ष  महोरय  :  समस्या  क्‍या  है  ?

 भ्री  स्रेश  कुरुप  :  आपको  याद  होगा  कि  तत्कालीन  श्रम  मंत्री  ने  स्पष्ट  आश्वासन  दिया  था
 कि  रा ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  पहले  आप  मुपें  लिखकर  दीजिये  और  फिर  मुझसे  मिलिये  ।  मैं  यहां  पर  इस

 बारे  में  चर्चा  नहीं  कर  सकता  ।

 श्री  सुरेश  कुरुप  :  वह  मिल  बन्द  होने  जा  रही  है  ओर  मैंने  ध्यानाकर्षण  की  सूचना
 दी

 |  व्पयव्रधघान  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  पहले  मेरी  बात  सुनिये  ।  आप  क्‍या  साबित  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ?
 आपको  आकर  मुझे  बताना  होगा  कि  समस्या  क्‍या  हैं  ।  जब  तक  मैं  इसे  स  मझ्ू  गा  नहीं  तब  तक  मैं  इस
 पर  सदन  में  चर्चा  की  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।  आपका  स्वागत  आप  मुझे  समझाईये  कि  समस्या
 क्या  है  तथा  इसके  बाद  हम  उस  पर  चर्चा  करेंगे  कितनी  आसान  सी  बात

 श्रीरती  रोतठा  सुजर्जो  :  आपने  मेरे  अछावा  सभी  को
 अनुमति  दी

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बहुत  ही  सभ्य  महिला  हैं  कृपया  बंठ  जाईये  ।

 श्रीमती  गोता  मलर्जो  :  मुझे  अनुमति  दीजिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नही  ।  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।  मैं  अनुमति  नहों  दे सकता  ।

 श्रीमती  गाता  मुखर्जो  :  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतों  में  काफी  बृद्धि  हुई  है'*ਂ  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  सूचना  दीजिये  आप  जानता
 हैं

 कि  मैं  सूचना  मे  a

 भूतिपूवंक  विचार  करता  हु  ।  किर  भी  आप  क्यों  चिल्ला  रही  हैं
 हे  सूचनाओं  पर  हमेशा

 आरीमतो  गीता  मुखर्जो  :  यह  शोर  मचाना  नहीं  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  शोर  मत  करिये  |  आप  सूथना  दें  ओर  मैं  उस  पर  विचार  करू ह
 )

 श्री  भट्ठ  श्बर  तांतो  :  लाखों  लोग  बेघर  हो  गये

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  तांती  नियंत्रण  से  बाहर  हो  गये  मैं  थह  नहीं  ध्रमझ  पा  रहा  हू  कि
 उनसे  कैसे  निपटा  जाये

 श्री  भर  श्यर  तांती  :  मैं  हाऊस  में  वहां  जा  कर  बेढू  गा  ।  ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  यहां  आकर  बैठने  से  आपका  प्रथोजन  सिद्ध  होता  हो  तो  जरूर  बैठिये  ॥
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 श्री  भट्ट  श्बर  तांतो  :  आप  मेरे  प्रति  बहुत  निष्ठुर  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  आपकी  समस्या  समझता  हूਂ  परन्तु  इस  तरह  की  बातों  के  लिये  मैं  अनुमति
 नहीं  दे  सकता

 श्री  भव्र  श्वर  तांतो  :  मेरे  यहां  के  लोग  मर  रहे  हैं  '।

 ॥  व्यषधान  उनके

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  यह  बात  मालूम  है  ओर  उनके  प्रति  मैं  सहानुभूति  प्रकट  करता  हू  ”'”।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  फिर  आप  मुझ्त  पर  वयों  चिल्ला  रहे

 )

 .  अध्यक्ष  सहोदय  :  माननीय  सदस्य  मेरी  ओर  ध्यान  दें  ।  कुछ  सदस्य  शोर  मभाते  जा  रहे
 श्री  आपके  दल  के  सदस्य  क्‍या  कर  रहे  हैं  ?  यह  बहुत  खराब  बात

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  ये  लोग  क्‍या  साबित  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ?  क्या  ये  मुझे  डराने  की
 कोशिश  कर  रहे  हैं  ?  मैं  सभा  में  इस  तरह  की  ब्लंक-मेलिंग  की  अनुमति  नहीं  ।

 )

 अध्यक्ष  मट्टोदय  :  ये  सदन  के  माननीय  सदस्य  इससे  सदम  की  प्रतिष्ठा  गिरती

 है  ।  यह  अशोभनीय  है  ।

 श्री  विमेश  गोस्वामी  :  संसदीय  का  मंत्री  के  साथ  मैंने  बात  की  उन्हें  तो  कोई

 आपत्ति  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोबय  :  तो  मुझे  भी  कोई  आपत्ति  नहीं  मुझे  आपत्ति  इस  बात  पर  है  कि  मामनीय

 सदस्य  अनुचित  तरीके  अपनाते  हैं  इससे  नैतिक  मूल्यों  का  ह्ास  होता  यह  बहुत  गलत  बात  है  तथा
 इससे  सदन  की  प्रतिष्टा  कम  होती  है  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  ब.ल्पनातीत  मनुष्य  इतना  अमानब्रोम  कैसे  हो  सकता  यह
 असंगत

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभी  कुछ  नियमानुसार  होगा  ।  मैं  नियमों  को  नहीं  बना  रहा  मैंतो
 सिफं  नियमों  के  अनुसार  कार्य  कर  रहा  हू  ।  यह  सब  या  है  ?  वे  सदन  का  महत्य  घटाने  की  कोशिश
 कर  रहे  हैं  और  लीकतत्र  के  आधार  पर  ही  कुठाराधात  कर  रहे
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 अध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  ही  शर्म  की  बात  है  |  अब  तो  मसले  इस  बारे  में  ही  भार्गंका  होने  लगी

 हैं  कि  लोकतांत्रिक  प्रक्रियाजों  का  अस्तित्व  भविष्य  में  बना  रहेगा  अथवा  नहीं  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  ऐसा  क्‍यों  करते  हैं  जबकि  मैंने  दिनेश  जी  से  कहा
 है  कि  बे  बात  कर

 सकते  हैं  और  मैं  सहमत  हो  जाऊ  गा  ।  मुझे  इसमें  काई  दिक्कत  नहीं  है  ?  परन्‍्त  यह  मेरी  समझ
 मे  नहीं

 आता  कि  वे  उस  नरह  की  बात  क्यों  करते  यह  बद  खेद  की  बात  है  ।

 ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  बह  सब  अनावश्यक  है  और  अपेक्षित  भी  ।  श्री  नरसिह  राव  ।

 12.08  म०  पर

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पश्र

 |

 संघ  राज्य  छत्रों  में  तथा  स्वापतल  निकायों  के  अदीन  भारत  सरकार  में  कार्य रत  विद्यालय  के
 अध्यापकों  के  वेननमानों  में  पुतरीक्षण  के  बारे  में  विवरण

 मानव  संसाधन  विकास  मत्रालय  में  शिक्षा  और  संस  कृति  विभागों  में  राज्य  मंत्री  कृष्णा
 :  मैं  श्री  बी०  नरसिद्द  राव  की  और  संत  राज्य  क्षेत्रों  में  तथा  भारत  सरकार

 द्वारा  प्रायोजित  स्वायत्त  निक्रायों  के  अधीन  भारत  सरकार  में  कार्यरत  विद्यालय  के  अध्यापकों  के
 वेतनमानों  में  पुनरीक्षण  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अ ग्रेजी  तथा  इस  विपय
 12  1987  के  सरकार  के  आदेश  को  सभा  पटल  पर  रखती  हर

 में  रखे  गये  ।  संख्या  एल >टी०-4591  ]

 रूए्ण  ओद्योगिक  कंपनी  |985  इत्यादि  के  अन्‍्तर्मत  अधिसूचनाएं
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जनादत  :  मैं  निम्तलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 ५  रखता  हू  :--

 (|)  मग्ण  औद्योगिक  कंपनी  1985  की  श्रारा  36  की
 धारा  (3)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  अधिमूचनाओं  क्री  एक-एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  :--

 ह

 औद्योगिक  और  वित्तीय  पृननिर्माण  अपीलीय  प्राश्िकरण  तथा  अन्य  सदस्यों
 के  भत्ते  तथा  सेवा  की  1987  तथा  अग्नेजी

 _

 जो  10  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का  नि०
 381  में  प्रकाशित  हुए

 जआद्योनिक  और  विन्ीय  पुन्निर्माण  बोई  की  शक्तियां  तथा
 1987,  जो  ।5  1987  को  भारत  के  राजपत्र  सें  अधिसूचना  संख्या  साउका०नि०
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 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 506  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखो  देखिये  संख्या  एल०टी>-4592/87|

 (2)  रुग्ण  आद्यानिक  कम्पनी  19$5  की  धारा  ७  के  साथ

 पद्धित  धारा  5  के  अंतर्गत  जारी  की  गई  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  382  (=),
 जो  10  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  जिसके  द्वारा  15

 1987  से  आद्योगिक  और  वित्तीय  पनर्निर्माण  अपीलीय  प्राधिकरण  का  गठन

 किया  गया  की  एक  प्रति  तथा  अ  भ्रंजी  ।

 में  रखी  गयो  ।  देखिय  संख्या  4593/87  |

 (3)  रुग्ण  ओद्योगिक  कम्पनी  1985  की  धारा  6  के  साथ

 पठित  धारा  4  की  उपधारा  (2)  के  अ  तगंत  जारी  की  गई  अधिसूचना  संख्या  सा०का०

 नि०  625  जो  !  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई
 जो  श्री  बी०डी०  विदेशी  मुद्रा  विनिमय  अपीलीय  विधिक  कार्य

 विभाग  की  औद्योगिक  और  वित्तीय  पुनरनिर्माण  बोर्ड  के  सदस्य  के  रूप  में  नियुक्ति
 के

 बारे  में  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्र ॑जी  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०टी  ०-4594/87  |

 (4)  रूग्ण  औद्योगिक  कम्पनी  अधिनि  1985  की  धारा  ।  की  उपधारा

 (3)  के  अन्तर्गत  जारी  की  गई  अधिसूचना  संख्या  444  (5),  जो  28  अगर
 को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  जिसके  द्वारा  उक्त  अधिनियम  की

 धाराओं  15  से  34  के  उपबन्ध  लागू  होने  की  तारोख  15  1987  नियत  की  गई

 की  एक  प्रति  तथा  अ ग्र॑ जी  ।

 में  रखी  ग्यो  ।  देखिये  संख्या  ]

 (5)  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनी  1985  की  धारा  3  की  उपधारा

 (1)  के  अन्तगंत  जारी  की  गई  अधिसू चना  सा०  का०  नि०  575  (७),  जो  15  जून

 1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  जिमके  द्वारा  उक्त  अधिनियम  के

 प्रयोजनों  के  लिए  भारतीय  स्टेट  बैंक  1955  की  धारा  3  के  अन्तगंत  गठित

 भारतीय  स्टेट  बैंक  भारतीय  स्टेट  बैंक  षगी  1959  की

 धारा  3  के  अन्तगंत  गठित  समानुषंथ्री  बैंकों  को  तथा  बैंककारी  कम्पनी  का

 अर्जद  और  अ  1970  वथा  1980  के  अन्तग्रंत  गठित  तत्संबंधी  नये

 बैंकों  को  लोक  वित्तीय  संस्थाओ  के  रूप  के  विनिरदिष्ट  किया  गया  की  एक  प्रति

 तथा  अ  ग्र॑ं  जी  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०टी  ०-4595/87  ]

 (6)  एक  राष्ट्रीय  आवास  बँक  स्थापित  करने  तथा  अन्य  सम्बन्धित  मामलों  के  श्स्ताव  के

 सम्बन्ध  में  उच्च-स्तरीय  ग्रूप  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अग्न॑जी

 ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या
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 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति  12  1987
 उन्तालीसवां  प्रतिवेदन

 बूरी-मापन-विज्ञान  बिकास  नई  विल्नी  के  वर्व  1984-85  और  1985-86  के  वाथिक
 प्रतिवेदन  और  समोक्षा  तथा  इन  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  बिलम्थ  के  लिए  विवरण  ।

 विज्ञान  ओर प्रौद्यो  गिको  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  महासागर  परमाणु
 क्ट्रनिको  और  अ  तरिका  विभागों  में  राज्यमंत्री  के०आर०  :  मैं  समा  पटल  पर
 लिखित  पत्र  रखता  हूं  :--

 (1)  द्री-मापन-विज्ञान  विकास  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1984-85  के  वापिक
 प्रतिवेदन  की  एक  तथा  अ  ग्रं  जी  संस्करण  )  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 ग्रथालय  में  रखे  गयो  |  वेखिये  संख्या

 दूरी-मापन-विज्ञान  विकास  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1985-86  के  वापिक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 में  रखे  देक्षिये  संध्या

 दूरी-मापन-विज्ञान  विकास  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1984-85  तथा  ।985-86  के
 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी

 ।
 ह

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिवित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  विलम्ब्  के  कारणों  को
 दर्शान  वाला  एक  विवरण  तथा  अ  ग्रेजी  ।

 थालय  में  रखा  देखिये  संश्या  एल०टी  ०-4597  और  4598/87  |

 -  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिकरण  उपाध्यक्ष  तथा  सदस्यों  के  भत्ते  तथा  सेवा  की
 संशोधन  1987

 लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  संत्रालय  में  उप  मंत्रों  बोरेग  सिह
 निक  अधिकरण  1985  की  धारा  37  की  उपधारा  (1)  के  अ  त्गंत  केन्द्रीय  प्रशासनिक
 अधिकरण  उपाध्यक्ष  तथा  सदस्यों  के  भत्ते  तया  सेवा  की  संशोधन  1987,
 जो  18  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  583  में  प्रकाशित

 हुए  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हु

 में  रखो  गयो  ।  देखियं  संह्या

 12.09

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधो  समिति
 उन्वालोतव्या  प्रतिवेदन

 |

 श्री  तस्थि  दुशई  :  मैं  गे र-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों

 सम्बन्धी  समिति  का  उन्तालीसवां  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हू  ।
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 ध्यानफर्ष ण  प्रस्ताव  के  बारे  मे

 12.09

 प्रविलंबनोय  लोक  महत्व  के  विषय  को  ग्रोर  ष्याताकर्ष भ  प्रस्ताव  के  बारे  पें

 झोमती  किशोरों  सिंह  :  मैं  जल  संशाधन  मंत्री  का  अविलम्बनीय  लोक
 महत्व  के  निम्नलिखित  विषय  की  ओर  ध्यान  आकार्पत  करती  हे  औ

 सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दें  :--

 पश्चिम  बंगाल  और  देश  के  अन्य  भागों  में  आई  विनाशक।/री  जिसके
 परिणामस्वरूप  जन-धन  की  भारी  हानि  हो  रही  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  करिए  गए
 चारात्मक  उपाय  ।

 क्रो  दिनेश  गोस्थामी  पहले  भी  कई  बार  ध्यानाकंण  प्रस्तावों  को  नियम
 193  के  अन्तर्गत  चर्चाओं  में  बदला  गया  है  ।  अतः  उस  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  को  भी  नियम  193  के

 अस्तर्गत  चर्चा  में  बदल  दिया  जाना  क्योंकि  बैलर  में  असम  से  कित्री  भो  सदस्य  का  नाम  नहीं
 आया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  हम  इसे  नियम  123  के  अल्तगंत  चर्चा  में  बदलते  हैं  तो  कया  आप

 सहमत  हैं  कि  आप  में  से  सिर्फ  दो  सदस्य  बोलेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोबय  :
 यदि  आप  उपरोक्त  बात  से  सहमत  हैं  तो  हम  इपको  नियम  193  के  अस्त

 चर्बा  में  बदल  देंगे  ।  अन्यथा  तयोंके  मैं  एके  गलत  उदाहरण  स्थापित  नहीं  करना

 श्रीमती  किशोरी  सिंह  ।

 )

 आीमती  किशोरी  सिंह  :

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  मिनट  ठडरिये  ।  यहां  यड़  क्‍या  हो  रहा  है  ?  कठिनाई  यह  है  कि  हमें
 तारीख  भी  बदलनी  पड़ेगी  ।

 थी  बिनेश  गोस्वामी  :  जिन  सदस्यों  का  ध्याताकर्षण  प्रस्ताव  के  अस्तगेत  का  सूची  में

 नाम  है  उनको  तथा  असम  के  दो  सदस्थों  को  ही  नियम  193  के  अल्तर्यत  बो  चने  झी  अनुमति  दी

 अगर  सभा  इस  बात  पर  सहमत  है  तो

 मथु  बंडबते  :  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 ओमतो  गीता  मुखर्जों  :  पिछने  सात  वर्गों  के  ऐसा  सिफ  एक  ही

 पूर्व  उदाहरण  ऐसा  पंजाब  पर  छ्थनाकर्वण  प्रस्ताव  पर  बच  के  दौरान  हुआ  तब  आने  सभा
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 अविलंबनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  12  1987
 ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  के  वारे  में

 >+-+__+++++

 की  कायंसूची  में  दिए  गए  नामों  के  अतिरिक्त  माननीय  सदस्य  श्री  निहालसिंह  को  बोलने  की  अनुमति
 दी  थी  ।  अतः  असम  से  एक  सदस्य  को  बोलने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  ।

 )

 प्रो०  मधु  दंश्वते  :  मेरा  सुझाव  है  कि  सत्ताधारी  दल  तथा  विरोधी  पत्र  दोनों  की  तरफ  से
 एक-एक  सदस्य  को  बोलने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 क्री  विपिनपाल  दास  :  कल  मैंने  इस  प्रश्न  को  उठाया  था  और  महझ्े  बताया
 गया  था  कि  इस  मामले  पर  चर्चा  करने  के  लिए  एक  अवसर  दिया  जायेगा  ।  भेरा  सुझाव  है
 कि  आज  की  कायंमची  में  शामिल  पांच  सदस्यों  के  साथ-साथ  असम  से  भो  दो  सदस्यों  को  बोलने  की
 अनमति  दी  एक  सत्ताधारी  पक्ष  से  दूसरा  विपक्ष  से  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  सामने  जो  समस्या  है  वह  प्रक्रिया  संबंधी  है  ओर  मुझे  नियम  के  »नुसार
 चलना  होता  है  ।  सबसे  पहले  तो  हमें  इस  चर्चा  को  नियम  193  के  तहत  लाना  होगा  इसके  बाद  इस
 पर  बैंलट  कराया  और  इसे  दुबारा  से  इसे  कराये  जाने  की  कोशिश  की  जायेगी  ।  हमने  पहले
 भी  ऐसा  किया  ऐसा  करने  में  मुझे  कोई  दिक्कत  नहीं  हम  इसे  बाद  कल  या  परसों  कर
 सकते  हैं  ।

 प्रोਂ  सधु  ब&वते  :  मैं  एक  सुझाव  दें  सकता  हूं
 । आप  इसे  नियम  193  के  तहत

 में  न  बदलें  बल्कि  इसे  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  ही  रहने  दें  और  अपनी  अवशिष्ट  शक्तियों  का  निवंहनः  करते

 हुए  शक्तियों  का  इसमें  दो  अतिरिक्त  सदस्यों-एक  सदस्य  सत्ताधारी  पक्ष  में  तथा  दूसरा  विरोधी  पक्ष  से
 को  बोलने  का  अवसर  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  तब  तो  इस  समस्या  का  समाधान  ही  नहीं  हो  सकेगा  ।  ओर  अनेक  सदस्य
 बोलने  के  लिए  आगे  आ  जायेंगे  ।

 श्री  बिनेश  गोस्बासो  :  अगर  सभा  सहमत  होती  है  तो  इसमें  कोई  कठिनाई  नहीं  है  ॥
 एक  विशेष  मामले  के  रूप  में  असम  से  एक  सत्ताधारी  दल  से  संबंधित  सदस्य  तथा  एक  विरोधी  दल  से
 संबंधित  सदस्य  का  बोलने  कृू  अवसर  दिया  जा  सकता  मेरे  विचार  में  सभा  इस  पर  सहमत
 होगी  ।  हैं

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  पूर्व  उदाहरण  के  रूप  में  कल  फिर  जिक्र  किया  जायेगा  और  आप
 यही  बातें  फिर  कहेंगे  ।

 |  ्यवधान  )

 प्रो०  मधु  दंशवते  :
 हम  आपको  आश्वासन  देते  हैं  कि  हम  इसे  एक  पूर्व  उदाहरण  के

 रूप  में  नहीं  इसलिए  सत्ताधारी  तथा  विपक्ष  के  एक-एक  सदस्य  को  बोलने  का  अवसर  दिया
 जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :

 )
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 प्रस्ताव  के  बारे  में

 संसदीय  कार्य  संत्री  तथा  खाद्य  और  नागरिक  पूतिसत्रो  एच०के०एल०  :
 अगर  जो  कुछ  सुझाव  दियः  जा  रहा  है  उस  पर  सहमति  हो  जाती  है  तो  दोनों  पक्षों  से

 एक  सदस्य  से  बात  नहीं  बनेगी  ।  ऐना  संभव  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यही  मैंने  कहा  है  ।

 थरो  एच्०के०  एल०  भगत  :  ध्यानाकपंण  प्रस्ताव  के  अन्तगंत  आज  को  कायंनूब्री  में  दिये
 गये  नामों  के  अतिरिक्त  अगर  दो  सदस्य  बोलने  जा  रहे  हैं  तो  दोनों  सदस्य  सल्ताध्ारी  पक्ष  के  ही
 होंगे  ।

 डा०  गोरो  शंकर  राजहूंस  :  इस  मद  के  अन्तर्गत  मेरे  राज्य  से  किसी  भी
 सदस्य  का  नाम  शामिल  नहीं  किया  गया  मरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  समस्या  सबसे  अधिक  खराब  है

 आज  आल  इ  डिया  रेडियों  ने  अपने  समाचार  बृजेटिन  में  उल्नेख्व  किया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  साथ  यही  रामस्प्रा  है  कि  जब  हर  कोई  बोलना  चाहता  मैं  क्या  कर
 सकता  हूं  ?  मेरी  यही  समस्या

 मुझे  कोई  दिक्कत  नहीं  ।  यदि  आगके  पास  समय  है  तो  मुझे  कोई  दिक्कत  नहीं  ।  आप  इस

 बारे  में  चर्चा  कर  सकते  चर्चा  कीजिए  ।  में  कभी  चर्चा  से  इकार  नहीं  मैं  केवल

 गुल्ला  करने  से  मना  करता  हूं  ।

 (6

 अध्यक्ष  महोदय  :  तो  फिर  हम  बाद  में  हम  बारे  में  चर्चा  करेंगे  ।

 ]
 अब  इस  पर  नंक्स्‍ट  वीक  ही  डिस्क्रशन  होगा  ।

 श्री  बसुदेव  आज्वा्य  :  अगले  हफूते  तो  बहुत  देर  हो  जायेगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  तो  फिर  मैं  क्‍या  करू  ।  मरे  हाथ  में  जितना  मैंने  कर  दिया  ।  आप  मरी

 अजबूरी  भी  तो  समझा  करो  |  मैं  क्या  कर  सकता  हूं  ।

 भ्रो  बसुदेव  आज्वार्य  :  कालिंग  अटैशन  पर  ही  बोलने  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  अहोबदय  :  लेकिन  वे  जा  बंठ  वह  नहीं  मानते  ।  वे  वाह्ते  हैं  कि  वे  भी  श्ोलना

 आहते  हैं  ।  फिर  तो  सारा  काम  गलत  हो  जाएगा  |

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  तो  फिर  नियम  193  के  अधीन  चर्चा  को  ही  पूरी  कर  लेने  दीजिए  ।

 )

 ]
 भ्रो  दिनेश  गोस्थान्नी  :  चर्ना  अगले  सोमवार  रख  सी  जाये  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  अगले  सप्ताह  इस  बारे  में  चर्चा  करेंगे  ।

 )
 डा०  गुलाम  याजदानी  :  कृपया  सेरी  वात  सुनिए  ।  मैं  पश्चिम  बंगाल  से  हूं  और  मैं

 भी  एस  बारे  में  बोलना  चाहता  हूं  ।

 |
 अध्यक्ष  महोश्य  :  अब  हो  हो  गया  ।

 ]  ह

 हम  भगले  सप्ताह  इस  बारे  में  चर्चा  करेंगे  ।

 )

 आऔीमती  किशोरों  सिम्हा  :  खड़ी  हुई  --

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आपको  भी  मोका  मिलेगा  ।

 मद  संख्या  8  :  श्री  यहां  उपस्थित  नहीं  है  ।

 मद  संख्या  9  :  श्री  राम  रतन  राम  ।

 12.17  ३.

 समिति  के  लिये  निर्वाचन

 झनसृचित  जाति  यों  तथा  भ्रमसचित  जनजातियों  के  कल्याण  स  बंधी  समिति

 ओर  राम  रतन  राम  :  मैं  निम्नलिखित  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  वह  इस  सभा  की  अनुसू चित  जातियों
 तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  संबंधी  समिति  की  शेष  कार्यावधि  के

 श्री  रामनारायण  जो  राज्य  सभा  से  निवुत  हो  गये  के  स्थान  पर  इस
 समिति  के  साथ  सहयुक्त  करने  के  लिए  राज्य  सभा  से  एक  सदस्य  नाम-निर्देशित  करने
 के  लिए  सहमत  हो  तथा  राज्य  सभा  द्वारा  इस  प्रकार  नाम-निर्देशित  सदस्य  का  नाम
 इस  सभा  को  सूचित  करे  ।

 '

 12.18

 महोदय  पीठासीन  हुए  ।)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 प्रश्न  यह

 यह  सभा  राज्य  सभा  से  धिफारिश  करती  हैं  कि  वह  इस  सभा  की  अनुसूचित
 तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  संबंधी  समिति  की  शेष  कार्यावधि  के
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 जन

 श्री  रामनारायण  जो  राज्य  सभा  से  निवृत  हो  गये  के  स्थान  पर  इस
 समिति  के  साथ  सहयुक्त  करने  के  लिए  राज्य  सभा  से  एक  सदस्य  नाम-निर्देशित  करने
 के  लिए  सहमत  हो  तथा  राज्य  सभा  द्वारा  इस  प्रकार  नाम-निर्देशित  सदस्य  का  नाम
 इस  सभा  को  सूचित  करे  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुआ  ।

 “  12.19
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 नियम  377  के  प्रधोन  सामले
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 कर्माटक  में  कारजागो  में  महालक्ष्मो  किटटूर  ओर  गोल  गुभ्यज  एक्सप्रंस  रेल  गाड़ियों
 को  रोकने  को  आवश्यकता

 श्री  बसबराज्‌  :  मैं  नियम  377  के  अधीन  एक  बवक्‍्तब्य  देता  हू  ।

 कर्नाटक  में  हावेरी  और  हुब्बालली  के  बीच  स्थित  करजगी  एक  महत्वपूर्ण  स्थान  वहां  पर
 श्री  राधवेन्द्र  स्वामी  का  प्रसिद्ध  मन्दिर  है  जहां  पर  समूचे  कर्नाटक  से  तथा  पड़ोसी  राज्य  आन्प्न  प्रदेश
 ओर  महाराष्ट्र  से  हर  रोज  हजारों  भक्त  आते  वहां  मुसलसानों  का  भी  पवित्र  स्थान  है  ओर  बहुत *  से  मुसलमान  भक्त  नियमित  रूप  से  यहां  आते

 मैं  माननीय  रेल  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हू  कि  महालक्ष्मी  किटटूर  एक्सप्रंस
 और  गोल  गुम्बज  एक्सप्रेस  रेल  गाड़ियों  को  कारजागी  में  रोकने  की  तुरन्त  व्यवस्था

 लोगों  पर  तेजाब  फेंकने  बाले  समाज  विरोधी  तत्वों  के  लिए  दंड  का  प्रायधान  करने  के

 लिए  भारतीय  बंड  दंड  प्रक्रिया  संहिता  और  भारतीय  साक्ष्य  अधिनियम  में
 संशोधन  करने  को  आवश्यकता

 श्री  अअय  मुशराम  :  लोगों  पर  तेजाब  फेंकने  की  घटनाओं  में  बड़ी  तेजी
 ”  से  वृद्धि  हो  रही  है  जैसा  कि  मेरे  चुनाव  अंत्र  जबलपुर  में  हो  रहा  समाज  विरोधी  तत्व  तेजाब  का

 प्रयोग  हिसा  और  बदला  लेने  की  भावना  से  कर  रहे  हैं  ।  इसके  आतंक  का  प्रभाव  बहुत  अधिक
 तेजाब  खाल  ओर  मांस  को  जलाकर  हड्डियों  में  सुराख  कर  देता  इससे  प्रभावित  होने  वाले  बहुत
 से  लोगों  की  आंखें  जली  गई  ओर  उनका  चेहरा  विकृत  हो  गया  ।  एक  स्थिति  ऐसी  आती  है  अब  इससे
 पीड़ित  व्यक्ति  स्वयं  को  इसीलिए  कोसता  है  कि  बह  जीवित  ही  क्‍यों  रहा  ।

 तेजाब  द्वारा  घायल  करना  ।  अंग  भंग  करना  भेहरे  बिकृत  करना  ।  आदि  जैसे  अपराधों  के  मामले
 भारतीय  वंड  संहिता  की  धारा  326/307  के  अन्तगंत  दर्ज  किए  जाते  अतः  शोकहित  यह
 भावश्यक  है  कि  भारतीय  दंड  संहिता  आपराधिक  प्रक्रिया  संहिता  प्रोसिजर  और
 भारतीव  साक्ष्य  अधिनियम  में  निम्नलिखित  प्रावधान  किए  जाए  :--

 भारतीय  दंड  संहिता  में  उचित  संशोधन  करके  यह  प्रावधात  किया  जाए  जिससे  कि
 तेजाब  फेंककर  चेहरा  विकृत  करने/अंग  भंग  करने  को  एक  विशेष  अपराध  की  संज्ञा  दी  जा  सके  और
 इसके  लिए  कम  से  कम्त  आजीवम  काराबास  की  सजा  दी  जा  सके  ।
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 ऐसे  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  विशेष  न्यायालय  गठित  करने  हेतु  आपराधिक  -

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  में  संशोधन  किया  जाए

 साक्ष्य  अधिनियम  में  भी  ऐसा  सं  गोवेन  किया  जाए  जियसे  कि  यह  करने  का  भार
 दोवी  व्यक्ति  पर  डाला  जा  सके  कि  उसने  अपशाध  नहीं  किया  अथवा  इसके  विरुद्ध  मूलतः  कोई
 मामला  बनता  ही  नहीं  है  ।

 मूलत

 दोषी  व्यक्ति  पर  भारी  राशि  का  जुर्माना  किया  जाए  और  उम्रकी  बयूली  उसकी  सम्पत्ति  ;
 से  अथवा  उनकी  प्रति  पूर्ति  जैन  में  श्रत  कराकर  अनिवार्य  रूससे  की  जाए  ता  क  पीड़ित  व्यक्ति  को

 अपनी  विकित्मा  पर  होते  वाले  भारी  खर्च  का  मआवजा  मिल  सके  ।
 कै

 ]
 भूसिडोन  ओर  छोटे  कितानों  को  10  वर्ण  पूर्व  गए  ऋणों  को  माफ  करते  को
 आवश्यकता

 श्री  उमाकास्त  मिश्र  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियय  377  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित

 सूचता  आपकी  सेवा  में  प्रस्तुत  करता  हू
 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  करोड़ों  छोटे  किसान  और  खेतिहर  मजदूर  ऋण  से  दत्रे  हुए  उनकी

 अपवनी  आवश्यकताओं  के  लिए  समप-सम्य  पर  सहकारिता  राजस्व  विभाग  तया  अन्य  विभागों
 और  बेकों  से  ऋण  लेना  पड़ता  किल्तु  रोजगार  की  कभी  एवं  गरीबी  के  कारण  वे  अपना ”
 ऋण  अदा  करने  में  असमर्थ  रहे  हैं  और  उनके  ऊार  कर्ज  और  उसके  सूद  का  बोझ्न  इतना  बढ़  गया  है
 किन  तो  वे  यह  कर्ज  अदा  कर  सकते  हैं  और  न  किपी  प्रकार  की  उनसे  वसूली  की  जा  सकती  इस
 प्रकार  के  कओं  की  वसूली  में  शासन  द्वारा  समय  और  धन  बरब।द  करना  व्यर्थ  साथ  ही  लाखों
 परिवाशों  को  राहुत  देने  के  लिए  भी  गम्भीरता  से  विचार  करता  आवश्यक  है  |  इस  प्रकार  के  परिवारों
 को  पीढ़ी  दर  पीढ़ी  कर्ज  से  दबाए  रखना  अमानवीय  है  ।

 भारत  सरकार  से  मेरा  निवेदन  है  कि  देश  के  सभी  भूमिहीनों  और  छोटे  किसानों  के  हर  प्रकार
 के  ऋण  और  बकाया  चाहे  जिय  विमात  से  सम्बन्धित  हों  तथा  दत  ब्ष  के  ऊपर  के  हों  उन्हें  माफ  करने
 की  कार्यवाही  की  जाए  तप्रोंकि  इस  प्रद्रार  के  ऊर्जों  क्री  और  बकायाओं  की  क्सूली  होना  सम्भव
 नहीं  है  ।'

 ]  न

 बिजयबाड़ा  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  का  एक  परीक्षा  केसा  खोलने  की  सांत

 भो  शोभनाव्रीश्वर  राब  :  मैं  केन्द्रीय  सरकार  का  ध्यान  एस  बास
 की  ओर  आकृधित  करता  हूं  कि  विजयवाड़ा  में  संत  लोक  सेवा  परीक्षा  केन्द्र  न  होने  के  कारण

 बहुत  सारे  उम्मीदबारों  को  बहुत  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता

 आन्प्र  प्रदेश  में  केवल  राजत्रानी  हैदराबाद  के  बंद  विजयवाडा  ही  एक  ऐसा  शहर  है  जहां
 :  झर्वाशिक  महाविद्यालय  बड़ी  में  डिप्री  कालमों  के  विजयब  डा  में  बहुत  से  ऐसे  कालेज  *ਂ

 :  भी  है  एस  पत्रकारिता  स्नातक  आदि  जैसे  स्नातकोत्तर  पाझुयक्रम  विषय  पढ़ाये  जाते
 यहां  दो  इंजीनियरिंग  कानेज  तथा  एक  मैंडिकलਂ  कालेज  स्व्रास्थ्य  विज्ञान  विश्वविद्यालय  भी
 विजयवाडा  में  है  ।

 कान
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 विजयवाडा  तटवर्ती  आन्ध्र  प्रदेश  के  बीचोंबीच  स्थित  यह  नगर  रेस  और  सड़क
 का  महत्वपूर्ण  जं+शन  है  तथा  देश  के  हर  भाग  से  जहा  यहां  हवाई  सेवा  की  सुविधा  भी

 उपसब्ध  है  ।

 बिजयवाडा  में  वेंक  अधिकारी  ब्रेक  क्लर्क  परीक्षाएं  रेलवे  सेवा
 आयोग  बरीक्षाएं  पहले  ही  आयोजित  की  जा  रही  है  ।

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हु  कि  विजयवाड़ा  में  संध  लोक  सेवा  आयोग  परीक्षा  केन्द्र
 ,  स्थापित  करने  के  लिए  शीघ्र  ही  आवश्यक  कदम  उठाये  जायें  ।

 खाद्य  डबल  रोटी  तथा  अन्य  उपभोक्ता  वस्तुओं  की  कीमतें  न  बढ़ने  देने
 के  लिए  कारगर  उपाय  करने  की  आवश्यकता

 भ्री  मोहम्मद  महरुूज  अली  खां  :  खाद्य  तेत  और  वनस्पति  घी  के  मूल्य  तो  पहले  से  ही
 बहुत  अधिक  हैं  और  अब  पता  चला  है  कि  निर्माताओं  ने  12-8-87  से  उनमें  और  अधिक  बृद्धि  कर
 देनी  है  तथा  कुछ  लोकप्रिय  ब्रांड  तो  पहले  ही  बाजार  से  गायब  हो  चुके  हैं  ।  थी  के  पांच  किलो  के  डिब्जे
 के  मूल्य  में  कम  से  कम  पांच  खाद्य  तेलों  के  डिब्बों  के  मूल्य  भी  5  रुपये  से  10  रुपये  तक  बढ़
 जाने  की  सम्भावना  है  जबकि  रिफाहड  तेल  के  5  के  डिब्बे  पर  15  रुपये  बढ़ने  की  सम्भावना

 पिछले  दो  महीनों  में  लोकप्रिय  रिफाइड  तेल  ओर  अन्य  खाद्य  तेलों  के  मूल्य  में  ।0  रुपये  से  अधिक
 की  वृद्धि  पहले  ही  हो  चुकी  है  ।  सब्जियों  और  दालों  के  भाव  तो  पहले  ही  आम  आदमी  की  पहुंच  से

 *  बाहर  क्षोभ  की  बात  तो  यह  है  कि  ये  दरें  सुपर-बाजार  और  सहकारी  भण्डारों  में  भी  लागू
 होंगे  ।  पोस्टमेंन  मू  गफली  रिफाइन्ड  आयल  का  डिब्जा  जो  मार्च  में  161  रुपये  का  था  ओर  अब  188
 रुपये  का  बिक  रहा  उसका  मूल्य  स्थित  बजार  में  195.55  रुपप्रे  रखा  गया

 है  जबकि  सुपर  बाजार  की  अपेक्षा  खुने  बाजार  में  दरें  कम  अर्थात  185  रुपये  5  किलोग्राम
 डालड़ा  रिफाइन्ह  के  डिब्बे  की  दरों  में  पिछते  20  दिनों  में  तीन  बार  बृद्धि  हुई  बताई  जाती  है  ।
 आयातित  तेलों  के  कोटे  में  बुद्धि  किए  जाने  के  बाजूद  भी  मानसून  की  असफलता  या  किसी  अन्य  कारण
 को  उत्पादक  कीमत  बढ़ाने  के  लिए  पर्याप्त  आधार  मान  लेते  कीमतों  में  हुई  हाल  ही  की  वृद्धि  से
 उपभोक्ताओं  पर  बहुत  अधिक  कुप्रभाव  पड़ेगा  विशेष  रूप  से  तब  जबकि  साबुन  सर  में  लगाने  के  तेल
 ओर  खाद्य  उत्पादों-आदि  की  कीमतें  पहले  ही  बहुत  बढ़ी  हुई  हैं  ।

 मैं  सरकार  से  अनुरोध  करू गा  कि  हस  बारे  में  कारगर  उपाय  करें  ओर  खाद्य
 डबल  मक्खन  आदि  की  कीमतों  को  नियन्त्रित  बढ़ने  से  रोककर  उन्हें  उचित  दरों

 पर  उपभोक्ताओं  के  लिए  उपलब्ध

 उत्तर  आरकट  जिले  में  इलेइगिरों  हिस्स  अथवा  जवादु  हिल्स  में  दूरदर्शन  रिले  केशा

 स्थापित  करने  की  आवश्यकता

 भो  ए०  जयभोहस  :  कतपदी  में  बतंमान  कम  शक्ति  का  दूरदर्शन  जो  मद्रास
 ओर  अन्य  दूरद्शत  स्टेशनों  से  दूरदर्शन  कार्यक्रम  प्रसारित  करता  यह  पूरे  उत्तर  अकोंतू  जिले  में
 प्रसारण  नहीं  भेज  पाता  इस  जिले  में  कितने  प्रतिशत  जनसंस्या  तक  प्रसारण  पहु  चते  इस  बारे
 में  सर्वेक्षण  करने  से  पता  चलेगा  कि  लगभग  50  प्रतिशत  जनसझ्या  तक  ही  इस  रिले  केन्द्र  के  प्रसारण

 पहुंच  पाते  हैं  ।
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 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  जनजातीय  लगभग  35  प्रतिशत  आबादी  जनजातियों  की  है
 जनजातीय  लोगों  को  राष्ट्रीय  धारा  में  लाने  हेतु  इन  क्षंत्रों  के  विकास  की  तुरन्त

 हु

 कता  है  जिससे  कि  विभिन्‍न  विकासीय  योजनाओं  का  फल  समाज  के  कमजोर  वर्गों  तक  पहंच  सके  ।
 यह  आवश्यक  है  कि  इस  प्रचार  माध्यम  द्वारा  जनजातीय  लोगों  को  शिक्षित  करने  के  लिए  उत्तर

 अकोंत्‌  जिले  के  पश्चिमी  ओर  अन्य  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  दूरदर्शन  प्रसारण  पहुंचाने  के  लिए  एक
 दर्शन  रिले  केन्द्र  जबदु  हिलस्‌  या  इलेइगिरी  हिलस्‌  में  स्थापित  किया  यदि  बंमान  दूरदर्शन
 रिले  केन्द्र  जोकि  केवल  कत्ूपदी  और  इसके  आस-पास के  क्षेत्रों  को  ही  सेवित  कर  रहा  फो  ,
 गिरी  हिजस  या  जवद्‌  हिलस  के  शिखर  पर  स्थापित  कर  दिया  जाता  तो  पहाष्डी  क्षेत्रों  में  बसे
 वासी  लोगों  सहित  समूचे  उत्तर  अकात्‌  जिले  में  प्रसारण  फ्हुच  सकते  थे  ।

 |
 _  अतः  सरकार  से  अनुरोध  करूगा  कि  वह  यथाशीघ्र  इलैइगिरी  या  जवादु  हिलसू  पर

 दूरदर्शन  केन्द्र  स्थापित  करने  पर  विचार  करे  |
 न्‍
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 जिनुवाद  ]  े  ५"
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  कृषि  मन्त्री  द्वारा  30  जुलाई  1987  को  इस  सदन  में  दिये  गये  ,

 वक्तव्य  पर  आगे  चर्चा  श्री  बी०एस«  क्रष्ण  अय्यर  ।

 श्री  बी०  एस०  कृष्ण  अब्यर  :  कल  मैं  यह  बताने  के  लिए  कि  भारत  सरकार
 ने  कुछ  राज्यों  में  सूखा  स्थिति  को  गम्भीरता  से  नहीं  लिया  तथ्य  और  आंकड़े  उद्धृत  कर

 रहा

 मैं  वर्ष  1987-88  के  कुछ  और  नवीनतम  आंकड़े  अवधि  उद्धुत  करता  हूं
 जो  सश्कार  द्वारा  ही  दिय  सरकारी  विवरण

 राज्य  मांगी  गई  न  करोड़ों

 सहायता  अनुमोदित  व्यय

 हु  अधिकतम  सीमा

 आन्श्र  प्रदेश  240.75  25.19

 गुजरात
 429.87  31.55  ह

 महाराष्ट्र  453.02  31.01
 ह

 राजस्थान  781.83  69.13

 तमिलनाड  348.45  34.74

 आप  राज्यों से  क्या  कराना  चाहते  आप  राज्य की  सहायता कंसे  कर  सकते  हैं  मदि  आप  ,

 उन्हें  बित्तीय  सहायता  नहीं  देते  आप  किस  तरह  उनकी  सहाबता करने  जा  रहे  हैं
 ?

 मुझे  आश्चर्य  है  कि  अभी  तक  कुछ  राज्य-जैसे  राजस्थान  और  आश्ध्र  प्रदेश

 गत  चार  वर्षों  से  गम्भीर  दुर्भिक्ष  से  पीड़ित  चले  आ  रहे
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 इसीलिए  मैंने  कहा  कि  केन्द्र  द्वारा  अभी  तक'दी  गई  सहायता  केवल  टालमटौल  पर्ण  या  बस  नाम
 मात्र  ही  रही  है  ।  खैर  मैं  प्रसन्‍न  हूँ  कि कम  से  कम  अब  तो  भारत  सरकार  ने  इसे  मामले  को  गम्भी  रता
 से  लिया  है  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  वे  इस  संत्रंध  में  आगे  कार्यवाही  करेंगे  ।  उन्होंने  एक  उच्च-स्तरीय
 समिति  का  गठन  किया  है  जिसके  अध्यक्ष  स्वयं  प्रधान  मंत्री  होंगे  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  और  क्‍या  कार्य  हुआ
 उन्होंने  कल  कहा  कि  एक  कार्य  योजना  बनी  सूब्षे  की  स्थिति  अभूतपूर्व  इसे  युद्ध  स्तर  पर

 हाथ  में  लेना  चाहिए  ।  मैं  इसके  बारे  में  विस्तार  से  जानना  चाह गा  ।  प्रत्येक  हमें  प्रचार  माध्यमों

 द्रदर्शन  आदि  द्वारा  सूखे  और  बाढ़  की  स्थिति  की  जानकारी  दी  जा  रही  आप  प्रतिदिन

 एक  राज्य  की  स्थिति  दिखा  रहे  पिछली  हमें  मध्य  प्रदेश  की  सूखे  की  स्थिति  दिखाई  गई
 थी  ।  उस  दिन  आपने  गजरात  में  सखे  वी  स्थिति  दिखाई  थी  और  उससे  पहने  दिन  यह  राजस्थान  के

 बारे  में  दिखाया  था  और  इसी  प्रकार  राज्यों  की  स्थितियां  दिखाई  जा  रही  लेकिन  हम  यह  जानना

 चाहेंगे  कि  इस  मामले  में  आप  क्‍या  करना  चाहते  आपने  अपने  वकतठप  यहू  स्पष्ट  नहीं  किया

 है  ।  आप  क्‍या  कार्यवाही  करने  जा  रहे  हैं  ?  हम  अपेक्षा  करते  हैं  कि  भारत  सरहार  वास्तव  में  ही  कुछ
 करना  चाहेगी  ।  हम  यह  भी  जानना  चहेंगे  कि  आप  कौन  सी  ठोस  कारथ॑वाही  करने  जा  रहे  और
 हसे  अवश्य  स्पष्ट  किया  जाना  चाहिए  ।

 स्थिति  बहुत  गम्भीर  यह  जितना  कि  हम  सोच  पा  रहे  उससे  भी  अधिक
 गम्भीर  है  अनेक  माननीय  सदस्य  इस  बारे  में  पहले  ही  बोल  चुके  मैं  उनकी  बात  को  दोहराना
 नहीं  चाहता  ।  मैं  केवल  माननीय  सदस्यों  की  स्मृति  को  केवल  पुनः  ताजा  करना  चाहता  हू  |  समाचार

 है  कि  हमारे  देश  के  470  जिलों  मेंस  152  जिलों  वर्षा  क्री  एक  बूंद  भी  नहीं  गिरी  ये

 प्रमुख  अनाज  खरीफ  अवधि  में  उगाये  जाने  हैं  ।

 60  प्रतिशत  से  भी  अधिक  अनाज  खरीफ  अवधि  में  उगाए  जाते  जहां  तक  तिलहन  का

 संबंध  55  प्रतिशत  से  अधिक  तिलहन  केवल  खरीफ  अवर्जि  में  ही  उगाए  जाते  हम  तहीं  जानते

 कि  इस  बारे  में  सरकार  की  क्‍या  सोच  सरकार  शायद  यह  सोच  रही  है  कि  हमारे  पास

 231  लाख  टन  का  सुरक्षित  भण्डार  हम  सुरक्षित  यवि  स्थिति  इसी  प्रकार  जारी  रही
 और  यदि  हमें  अपना  सरक्षित  भण्डार  ही  खोलना  पड़ा  तो  फिर  अगले  बर्ष  क्या  परिस्थिति  होगो  ?

 हमें  इस  बात  को  भी  सोचना  मैं  जानना  चाहू  या  कि  इस  मामले  पर  सरकार  की
 क्या  सोच  है  ?

 हम  यह्‌  जानकर  भयभीत  हैं  कि  गुजरात  राज्य  विशेष  रूप  से  सोराष्ट्र  जोकि

 मू  गफली  का  लगभग  70  प्रतिशत  भाग  उगाता  वहां  केबल  25  प्रतिशत  किसानों  ने  फसल  बोई

 गई  दूसरी  चौंका  देने  वाली  स्थिति  यह  है  कि  47  प्रमुश्च  में  से  अनेकों  जनाशयों  में  जल

 संग्रह  70  प्रतिशत  से  भी  कम  स्थिति  यह

 छठी  बोजता  और  अभी  केन्द्रीय  सरकार  सूखे  और  बाढ़  पर  लगभग  4000  करोड़

 रुपया  ख़र्च  कर  चुकी  लेकिन  मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  इससे  कोई  स्थायी

 परिसम्पत्तियां  भी  पैदा  की  गई  हैं  या  व॒स्नुतः  किलनी  राशि  खर्च  को  गई  यह  बहुत

 महत्वपूर्ण  मैं
 माननीय  मंत्री  से  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  से  लेकर  अब
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 बी०  एस०  कृष्ण  अयूयर]--जारी

 तक  बाढ़  और  सूखे  पर  कुल  कितनी  राशि  खं  को  गई  है  और  कितनी  परिसम्पत्तियां  पैदा  की

 गई  है  ?

 मर  अपने  राज्य  के  बारे  में  कहूँ  तो  यह  बहुत  et  दुभांग्यपूर्ण  कि  कर्नाटक  लगातार  चौ्

 बर्ष  भी  पुनः  गम्भीर  दुर्भिक्ष  से  शिकार  हो  रहा  मेरे  पाम  तत्संबंधी  आंकड़  हाल  ही  हमारे
 राजस्व  मंत्री  भी  एक  ज्ञापन  आपको  भी  प्रस्तुत  कर  चुके  कर्नाटक  में  दक्षिण-पश्चिम  मौनसून  फिर
 से  फंल  हो  चुकी  हैं  और  राज्य  फिर  गम्भीर  दुर्भिक्ष  स्थितियों  का  सामना  कर  रहा  25000
 गांवों  मं  से  11158  गांबों  जिनमें  98  तालुक  हैं  और  14  जिले  अभाव  की  स्थिति  बहुत  गम्भौर

 है  ।  बरसात  बिल्कुल  नहीं  हुई  वर्षा  बहुत  ही  अल्प  मात्रा  में  हुई  इसने  खरीफ  मौसम  के  लिए
 प्रारंभिक  वे  जुताई  को  भी  गम्भीर  रूप  से  प्रभावित  किया  कर्नाटक  के

 मांडया  ओर  कोडागु  जिलों  में  अधिकांश  स्थानों  में  बुआई  का  प्रतिशत  30  से  भी  कम  रहा
 चिकमगलर  गुलबर्गा  ओर  रेच्‌र  जैसे  जिलों  में  यह  बुआई  55  प्रतिशत  से  भी  कम

 हुई  है  ।
 |

 इसका  श्रेय  राज्य  सरकार  को  जाना  चाहिए  कि  वह  लगातार  तीन  वर्षों  से  सखे  की  स्थिति
 से  बहुत  साहस  से  लड़ती  आ  रही  राज्य  सरकार  ने  2000  करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  की  हानि
 उठाई  है  ।  राजस्व  की  हानि  तो  बहुत  ही  हुई  है  ।  राज्य  सरकार  यह  सूखा  राहत  कार्यों  पर  लगभग
 800  करोड़  रुपये  खर्च  कर  चुकी  लेकिन  इसे  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता  के  रूप  में  केवल  100
 करोड़  रुपये  प्राप्त  हुए  वर्तमान  सूखे  के  लिए  भी  यहू  राज्य  सरकार  पहले  ही  बहुत  राशि  खर्च
 कर  चूकी  है  और  राहत  कार्य  भी  पहले  ही  प्रारम्भ  कर  चुकी  है  यहां  तक  कि  अप्रैल  से  इसने  स्वय
 पर्याप्त  मात्रा  में  पेयजल  प्रदान  नौकरी  प्राप्त  करने  के  लिए  आने  वाले  सभी  लोगों  को
 रोजगार  पगुओं  के  लिए  बारे  की  आपूर्ति  करने  और  अनाज  की  आपूर्ति  करने  के  लिए  उपाय

 शुरू  कर  दिये  इसका  भी  मूल्यांकन  किया  जाना  है  कि  यदि  वर्तमान  स्थिति  जारी  रहती  है  तो
 राज्य  सरकार  को  लगभग  15  से  20  लाव  लोगों  को  प्रतिदिन  रोजगार  प्रदान  करना  होगा  ।  अत  :
 पिछले  वर्ष  को  भांति  इस  बार  भी  राज्य  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  से  सहायता  मांगने  के  लिए  विबश

 हुई  सरकार  यह  कह  सकती  है  क्रि  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  ग्रामीण  भूमिहीत
 रोजगार  गारन्टी  सूखा-प्रसित  क्षेत्र  कार्यक्रम  आदि  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  धन  राशि  उपलब्ध

 लेकिन  यह  धन  राशि  ऐसी  स्थिति  से  निबटने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  है  ।  हाल  ही  में  उस  दिन
 जब  कर्नाटक  के  राजस्व  मंत्री  मंत्री  महोदय  से  मिले  तो  उन्होंने  15  करोड़  रुपये  की  तुरन्त
 सहायता  की  मांग  करते  हुए  एक  ज्ञापन  मंत्री  महोदय  को  दिया  था  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  अनुरोध
 करूंगा  कि  बहू  इस  राशि  को  तुरन्त  मंजूरी  दें  ।  इसी  मैं  श्री  गृदि  चन्द  जन  की  मांग
 का  समर्थन  करता  हू  जिन्होंने  राजस्थान  के  लिए  50  करोड़  रुपये  की  सहायता  मांगी  है  ओर  मैं

 गुजरात  की  माननीय  सदस्या  की  मांग  का  भी  समर्थन  करता  हू  ।  उसे  प्रत्येक  राज्य  क ेलिए  जो  कि
 मभ्भीर  अकाल  अबस्थाओं  कारोबार  हो  रहा  है  तुरम्त  ही  बित्तीय  सहायता  देना  आवश्यक  और  मुझे
 विष्वास  है  कि  भारत  सरकार  इस  मामले  पर  गम्भीरता  से  विचार  करेंगी  और  सहायता  देगी  ।

 पेय  जल  के  बारे  जेसा  कि  माननीय  मंत्री  अबगत  हैं  कर्नांक  राज्य  पहला  राज्य  था
 जिसने  कर्मांटक  में  लगभग  सभी  गांबो  को  पेय  अस  उपलब्ध  कर्नाटक  में  लगभग  25000

 234



 21  1909  दिश  में  सूखे  की  स्थिति  पर  चर्चा
 जन

 गांव  हैं  ।  लेकिन  दुर्भाग्यवश  मौनसून  की  कम  वर्षा  के  कारण  भू  जल  की  पूरी  तरह  प्रतिपर्ति  नहीं
 हो  सकी  पिछले  वर्षों  में  जो  गहर  नलकर  काफी  लागत  से  लगाए  गए

 सूख  चूके  अत  :  गांवों  को  जल  देने  के  लिए  राज्य  सरकार  को  फिर  से  और  अश्रिक  गहरे
 नलकप  खोदने  पड़ें  गे  ।  अत  :  अब  इन  सब  चीजों  के  लिए  तुरन्त  वित्तीय  सहायता  की
 आवश्यकता  है  ।

 दूमरी  बात  यह  है  कि  जहां  कहीं  भी  फसलें  सूब  चुकी  हैं  बहां  यदि  वर्जा  भी  होती  तो  भी
 ये  खरीफ  की  फसलें  पुनर्जीवित  नहीं  हो  सकतीं  क्योंकि  वे  पूर्णतया  सूब  चुकी  जहा  कहीं  बड़ी
 मात्रा  में  फसलें  सूख  चुकी  वहां  किस्तानों  को  सहायता  देना  आवश्यक  और  यही  राज्य  सरकार
 करना  चाहती  ताकि  किसान  दालों  जैसी  ताकि  वेकाहयके  उगायें  जिलें  कम  आदता  को
 आवश्यकता  होती  इसके  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  पहायता  आवश्यक  है  ।

 दूसरी  चीज  जो  महत्यपर्ण  वह  है  पग॒ओं  के  लिए  चारा  |  पिठले  तीन  वर्षों  से  जब  कर्नाटक
 में  सखा  हरियाणा  और  पंजाब  जैसे  राज्य  कर्नाटक  की  सहायता  के  लिए  आगे  आये  और  उन्होंने
 राज्य  को  चारा  प्रदान  किया  ।  ये  दो  राज्य  भी  अकाल  की  स्थितिओं  से  प्रभावित  हैं

 अब  हम  उनसे  भी  ज्यादा  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  श्थिति  में  केन्द्रीय  सरकार  की  सहा
 यता  मिलनी  जरूरी  सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करना  होगा  कि  जड़  कीं  अतिरिका  चारा  उपर

 वहां  से  सकी  सप्लाई  कर्नाटक  और  राजस्थान  ज॑मे  राज्पों  को  की  जाए  जडां  चारे  का  अभाव  है  |
 कर्नाटक  पिछले  सूखे  के  समय  राज्य  सरकार  ने  पशुओं  के  संरक्षण  हेतु  अनेक  खोली

 पशुओं  के  संरक्षण  के  लिए  अनेक  केन्द्र  खोले  थे  ।  यह  आवश्यक  है  कि  चाल  सखे  की  स्थिति  में  हर

 जगह  खोली  जानी  चाहिए  ।  लिए  भी  सहायता  की  आवश्वकता  है  ।

 राज्य  सरकार  एक  विस्तृत  ज्ञापन  भेज  रही  है  जिसमें  स्थिति  की  गम्भीरता  और  मांगी  गई
 सहायता  की  मात्रा  का  विवरण  विस्तृत  ज्ञापन  इस  में  मंत्री  महोदय  से

 एक  बार  फिर  अनुरोध  करू गा  कि  वह  यह  सुनिश्चित  करें  कि  15  करोड़  रुपए  की  तद्य  सहायता
 कर्नाटक  को  तुरन्त  पहुंचाई

 अन्त  मैं  एक  या  दो  और  सुझाव  देना  चाहुंगा  ।  प्रत्येक  वर्ष  हम  सख  की  स्थिति  के  बआरे
 में  चर्चा  करते  हैं  और  इस  पर  यह  केवल  वह  विच।र-बिमर्ग  ही  होता  घध्स  पर  बल  मात्र

 विचार-विमर्श  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  बल्कि  भारत  सरकार  को  सूखे  की  स्थिति  से  निबटने  के  लिए

 और  इस  सम्बन्ध  में  स्थायी  हल  ढूढ़ने  के  ठोस  प्रस्ताव  पेश  करने  एक  हल  जिसका

 सुझाव  मैं  देना  वह  यह  है  कि  भारत  सरकार  की  अन्‍्तर्राज्य  नदी  जल  सम्बन्धी  विवादों  को
 बार्ताओं  के  द्वारा  तुरन्त  ही  करने  हेतु  स्वयं  शुरूआत  करनी  चाहिए  ।  यदि  आप  न्‍्यायाधिकरण  पर

 छोड़  देते  हैं  तो  इसमें  लम्बा  समय  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  ।  जल  संवाध्नों  का  प्रबन्ध  बहुत
 महत्वपूर्ण  और  आवश्यक  प्रधान  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  गठित  जल  संश्षाप्रन  विक्षासम  परिषद  को

 पूरे  देश  के  लिए  एक  योजना  तैयार  करनी  चा  और  सुनिश्चित  करना  चाड़िए  कि  अल्त्रराम्य  नदी

 जल  बिवाद  जल्दी  ही  तय  किये  जाएं  ।

 भारत  सरकार  के  पास  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भी  योजनाएं  होनी  चडद्धिर  कि  सर्दियों  को

 जोड़ा  विशेषकर  गंगा  और  गंगा  और  गोदाबरी  जैती  नदियों  को  जोड़ने  का  कार्य  तुरन्त
 आरम्भ  किया  गए  ।
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 बी०  एस०  कृष्ण  अयूयर--[जारी  |

 एक  अन्य  सुझाव  जो  मैं  देना  चाहूंगा  वह  यह  समझा  जाता  है  कि  फलों  के  पैदा  करने  के
 अधिक  जल  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  मैं  सुझाढ  देना  चाहूंगा  कि  भारत  सरकार  को  एक  ऐसी

 व्यापक  योजना  बनानी  चाहिए  ताकि  हर  जगह  मात्रा  में  फल  पैदा  किए  जाएं  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  भारत  सरकार  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  ठोस  उपायों  की  पेशकश  करेगी  )
 मैं  इस  बात  पर  बल  देता  हूं  कि  इस  समस्या  का  सामना  युद्ध  स्तर  पर  किया  जाना

 सूखे  का  हमारे  देश  की  अर्थव्यवस्था  पर  गंभीर  प्रभाव  पड़ेगा  ।
 मैं  यहां  पिछले  20  दिनों  से  यह  तीसरा  मानसून  सत्र  जिसमें  मैं  भाग  ले  रहा

 लेकिन  इस  सतन्न  को  मानसून  सत्र  नहीं  कहा  जा  सकता  तकनीकी  रूप  से  भी  मैं  सही  ही  कह  रहा

 हूं  बयोंकि  वह  सत्र  वजट  सत्र  का  विस्तार  मात्र  इस  बार  गर्मी  भी  पहले  की  अपेक्षा  अधिक  पड़ी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  मानसून  सत्र  नहीं  है  ।  यह  तो  मून  सून  जल्दी  दिख  रहा
 सत्र  हम  चन्द्रमा  को  नियमित  रूप  से  देख  रहे  हैं  ।

 श्री  थी  ०एस०  क॒ष्ण  अम्यर  :  उसके  परिणाम  बया  निकले  ?  बजट  सत्र  के  दौरान  हम  जितना
 खर्त  करते  थे  उसस  लगभग  100  प्रतिशत  हमें  अधिक  खर्च  करना  पड़  रहा  वारिश  नहीं  होने  के
 कारण  सब्जियो  ओर  यहां  तक  की  मांसाहारी  खाद्य  पदार्थों  के  भी  दाम  बढ़  गए

 माननीय  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  इसे  गंभीरता  से  लें  और  देखें  कि
 देश  के  समक्ष  जो  सूखे  की  स्थिति  है  वह  हल  हो  हमें  ध्स  बात  का  भी  ध्यान  रखना  चाहिए
 के  भविष्य  में  सूखा  पड़ने  की  स्थिति  में  राज्यों  को  कटिनाई  का  सामना  न  करना  पड़े  ।  न

 इन  शब्दों  के  माननीय  मंत्री  समेरा  अनुरोध  है  कि  वह  अपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करें  |
 उपाध्यक्ष  महोवय  :  अब  तक  हो  चके  आप  और  कितना  समय  लेना  चाहते

 '

 )

 संसवीय  काय॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शीला  दो  :  मैं  सदन  मे  उपस्थित  रहूंगी
 सदन  निर्णय  ले  सकता  है  कि  उसे  कितना  समय  और  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नियमों  के  अन्तगंत  केवल  2  घंटे  की  व्यवस्था  हम  साढ़े  तीन  घंटे

 पहले  ही  लगा  चुके  हैं  ।

 )

 झीमतो  शीला  दीक्षित  :  मैं  जानती  हूं  कि  वक्‍ताओं  की  संख्या  अधिक

 यह  सदन  पर  निर्भर  करता  आपका  स्वागत  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आप  को  मंजूर  है  तो  हम  समय  को  बढ़ा  सकते

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  कितना  समय  चाहिए  ?

 एक  साननोय  सदस्य  :  सारा
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शरू  में  हम  3  घंटे  और  बढ़ा  दे  रहे  हैँ  ।

 कृषि  मंत्री  जी०एस०  :  उपाध्यक्ष  पिछले  चार  दिनों  से  मैं  सदन  में  हूं  ।
 मैंने  सोचा  था  कि  आज  चर्चा  प्री  हो  जाएगो  ।  मैं  पक्के  तौर  पर  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  वे  कितना
 समय  और  लेगे  क्‍योंकि  उत्तर  देने  के  लिए  मुझे  भी  समय  की  जरूरत  होगी  कया
 आप  कल  का  दिन  भील  रहे  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  देखेंगे  ।  मुझे  एक  लम्बी  सूची  मिली  है

 ढ़िल्लो  :  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 )

 श्री  प्रधान  :  उपाध्यक्ष  इस  सदन  में  जितने  भी  माननीय  सदस्य
 बोले  उन  सभी  ने  इस  बात  को  स्वीकार  किया  हैं  कि  यह  शताब्दी  का  सबसे  बड़ा  सूखा  इस
 शताब्दी  या  उससे  पहले  कितना  बड़ा  सूखा  यह  कोई  नहीं  जानता  ।  एक  संतोष  की  ढात  केवल
 यह  है  कि  इस  समस्या  से  हमारी  सरकार  पूरी  तरह  से  सजग  है  ।  प्रधान  मंत्री  जी  ने“भी  उसको  बहुत
 ही  संजीदगी  के  साथ  लिया  उन्होंने  न  केवल  मंत्रिमंडल  की  उपसमिति  बनाई  बल्कि  उस  पर
 कार्यवाही  भी  शुरू  कर  दी  मेरे  अपने  राज्य  मध्य  प्रदेश  में  भी  सरकार  न  बहुत  संजीदगी  के  साथ
 ओर  युद्ध-स्तर  पर  इसका  मुकाबला  शुरू  किया  है  ।

 सूखा  कितना  उसकी  जो  भयंकरता  कोई  आतंक  फंलाने  का  दृष्टि  से  नहीं  बल्कि

 वास्तविक  स्थिति  क्‍या  है  और  क्या  होने  वाली  है...उसको  जब  तक  नहीं  समझा  जाएगा  तब  तक  उतना

 सीरियसली  काम  भी  नहीं  हो  सकेगा  ।

 अब  तक  यह  होता  आया  है  कि  जहां  भी  सूखा  पड़ता  कहीं  तीन  साल  से  सूखा  पड़

 रहा  कहीं  चार  साल  से  सूखा  पड़  रहा  वहां  पर  जब  वर्षा  ऋतु  शुरू  होती  तो  यदि  कहीं  पानी

 पड़ा  है  तो  बुवाई  नहीं  अगर  पानी  गिर  गया  और  बुवाई  हो  फिर  पानी  नहीं  पड़ा  ।  जिंससे
 खरीफ  की  फसल  खराब  हो  गयी  ।  या  फिर  जब  खरीफ  की  फसल  पकने  पर  आती  दाने  बढ़ते  हैं
 उस  बकक्‍त  पानी  नहीं  पड़ता  ।  इस  सब  का  यह  नतीजा  होता  है  कि  बाद  में  आकलन  किया  जाता  है
 कि  इतने  परसेंट  सूखा  है  ।

 श्रीमन्‌  यह  पहला  मौका  है  कि  मानसून  ने  अपने  शवाब  के  समय  धोखा  साबन  के

 महीने  में  आम  तौर  पर  आदमी  सोचता  है  कि  वर्षा  होगी  ।  उसकी  कल्पना  में  बादल  छाये  रहते
 रिमप्लिमं-रिमप्िम  वर्षा  हो  रही  होती  वादल  गरज  रहे  होते  बादल  कड़क  रहे  होते  हैं  ओर  भारों
 ओर  हरियाली  ही  हरियाली  होती  यह  हमेशा  से  सावन  की  कल्पना  रही  मैं  समझता  कि

 यह  पहला  अवसर  है  कि  इस  बार  सावन  में  ऐसा  कुछ  नहीं  हमारे  यहां  एक  कहावत  है  कि  सावन
 के  अंधे  को  हरा  ही  सूझता  है  ।  दुर्भाग्य  से  इस  साबन  में  कोई  अधा  हुआ  होगा  तो  उसको  सूश्षा  ही
 सूखा  मजर  आयेगा  ।  इस  बार  के  सूखे  में  ओर  पहले  के  सूख  में  यह  अन्तर

 इसी  यह्‌  जो  हमारी  खरीफ  की  फसल  समभग  सभी  राज्यों  जहां-जहां
 सूखा  पड़ा  नष्ट  हो  चुकी  है|  लेकिन  इस  देख  में  ऐसे  लोग  भी  हैं  जो  इस  देश  के  लोगों  की  मुसीबतों
 से  पहले  उठाना  चाहते  यह  बात  सब  जानते  हैं  कि  जहाँ  तक  चावल  और  धाम  का  सवाल
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 के०एन०  -  जारी

 हमारे पास  स्टाक  है  ।  लेकिन  दलहन  और  तिलहन  इन  दोनों  की  फसल  नष्ट  हो  गयी  जिसका

 मतीजा  होगा  कि  दाल  और  तेल  और  मंहगा  होगा  लेकिन  हमारे  व्यापारियों  ने  इन्हें  अभी  से  महंगा  कर

 दिया  इस  पर  सरकार  को  गौर  करना  है  |

 श्रीमन्‌  हम  राहत  कार्य  जरूर  चलायेंगे  ।  लेकिन  हमें  यह  देखने  की  भी  आवश्यकता  है  कि  कई

 स्टेट्स  कई  जिलों  में  आज  भी  मिनिमम  वेजिज  को  रिवाईज  नहीं  किया  गया  है  ।  केन्द्रीय  सरकार
 को  सभी  स्टेट  गवर्नंमेंट्स  का  पाबंद  करना  चीहए  कि  वे  इतने  मिनिमम  वेजिज  दें  जिससे  कि  मजदूर
 किसी  तरीके  से  अपना  भरण-पोषण  कर  सके  ।  अगर  दो-चा  र  साल  पहले  के  मिनिमस  वेजिज  रिवाईज
 नहीं  होते  हैं  तो  उन  मजदूरों  की  मुश्किलें  ओर  बढ़ने  वाली  हैं  ।

 इसी  प्रकार  से  एक  ओर  मुसीबत  हमारे  सामने  आयेगी  ।  एक  तरफ  तो  गांवों  में  हम  मिनिमम
 वेज  दे  कर  उनकी  आवश्कता  पूरी  करेंगे  ।  दूसरी  तरफ  हम  जो  सब्सीडाईज्ड  अनाज  दे  रहे  हैं

 हम  वहां  जल्दी  से  जल्दी  पहुचाए  ।  तभी  वह  उनको  मिल  सकता  हमारे  गरीब  भा
 खा  सकते  हैं  |  देहातों  गरीब  लोग  हमेशा  वरसात  में  एक  काम  करते  वे  अपने  घरों

 झोंपड़ियों  पर.केले  और  कह  पंदा  करते  हैं  ।  कुमइं  पंदा  करते  साल  भर  यही  वे  इस्तेमाल  में  लाते
 तेकिय  इस  बार  यह  भी  मिजने  वाला  नहीं  है  ।  मैं  चाहता  हु  कि  देहातों  में  हम  अनाज  के  साथ

 साथ  प्याज  भी  पहुचाएਂ  ।  आज  जो  प्याज  का  एक्सपोर्ट  होता  उसको  बन्द  किया  जाना  चाहिए
 और  उसे  गांवों  में  पहू  बचाया  जाना  चाहिए  ।  दूपरे  खाने  का  तेल  उनको  मिलना  चाहिए  ।  तीसरे  जलाने
 के  तेल  की  भी  अगर  हमने  आपूर्ति  की  तो  शायद  हम  उनकी  कुछ  और  मदद  कर  पायेंगे  ।

 > हट
 छः द्

 श्रीमन्‌  आज  सबसे  बड़ी  कमी  पीने  के  पानी  की  आने  वाली  पीने  के  पानी  को  हमें  बड़
 एमाने  पर  ट्रांसपोर्ट  करना  यह  ट्रासपोर्ट  हमें  गांवों  में  ही  नहीं  करना  पड़  बल्कि  यह  पहला
 अवसर  होगा  जबकि  देश  के  अनेक  शहरों  में  भी  पीने  का  पानी  हमें  पहु  जाना  चाहे  यह  पानी
 हमें  वेगन  से  पहु  चाना  लेकिन  हिन्दुस्तान  के  शहरों  में  भी  हमे  पीने  के  पानी  को  पहु  बचाने  को
 आवश्यकता  पड़ेगी  ।

 ऐसे  मौके  पर  हमें  पिछले  कामों  पर  भी  गोर  करना  चाहिए  ।  गांव-गांव  में  पानी  का  प्रबन्ध
 करने  के  लिए  हमने  ट्यूबवैल  हैन्डपम्प  लगाने  की  कोशिश  की  ।  लेकिन  ज्यादा  काम  छोटे  ठेकेदारों
 से  लिया  गया  है  जिसका  नतीजा  यह  है  कि  बहुत  से  हैस्ड  पम्प  बेकार  हो  चुके  पानी  का  लेबल
 नीचे  होने  की  वजह  से  जो  अच्छे  पम्प  वे  भी  खराब  हो  चुके  इसी  प्रकार  से  हम  इस  बात  का
 अन्दाजा  नहीं  लगा  पाए  कि  हमें  कितने  रिग्स  कीं  आवश्यकता  पड़  गी  ।  जहां  पत्थर  या  मिट्टी  का

 स्ट्र॒टा  वहां  बसे  ही  रिग्स  भेजें  लेकिन  वह  हमने  नहीं  किया  ।  इसलिए  निश्चित  रूप  से  हम  पानी  की
 ब्यंवस्था  सही  रूप  से  नहीं  कर  पायेंगे  ।  राज्यों  कों  रिग्स  भी  जल्दी  से  जल्दी  पहुंचाने  की  आवश्यकता

 एक  महःस्वपूर्ण  बात  मैं  और  कहना  चाहता  हू  ।  हमारा  देश  दूसरे  देशों  के  मुकाबले  में  बहुत  पीछे
 है  क्योंकि-हमने  एनर्जी  पैदा  करने  का  प्रयास  किया  है  लेकिन  कन्‍्जरवेशन  आफ  एनर्जी  की  तरफ  माज
 तक  ध्यान  नहीं  विया  कि  हम  किस  प्रकार  से  एनर्जी  को  कन्जवं  कर  सकते  हैं  जो  कि  सबसे  ज्यादा
 सस्ती  हो  सकती  है  ॥  अन्त  में  मैं  अपने  राज्य  के  बारे  में  कहना  चाहूगा  ।  जितना  सूखा  इस  बार  पड़ा
 उम्के  लिए  निश्चित  रूप  से  पन्‍द्रह-बीस  करोड़  रुपए  हर  महीने  खर्च  करने  पढ़ंगे  ओर  दोलाश  टन
 अम्राज़  भेजना  पड़  रिम्स  बोरिंग  सक्षीन  भी  वहां  भेजती  पढ़ेंगी  जिससे  कुभों  में  जहां  पानी  मिल
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 सकता  वहां  वोरिग हो  सके  ।  एक  ब्लाक  में  कम  से  कम  दो  रिस्स  पहुंचाने  पड़ेंगे तभी  पानी  का
 ज्यादा  मुकाबला  कर  पायेंगे  अन्यथा  नही  ।  अपने  दूसरे  दल  के  साथियों  से  कहना  चाहूगा  कि  इसको

 राष्ट्रीय  विपत्ति  के
 रूप  में  लेना  चाहिए  ।

 ऐसा  न  हो  कि  आप  यह  सोचते  रहें  कि  बिल्ली  के  भागों  यह  भी  छींका  टूटा  है  और  इससे  भी
 राजनीतिक  लाभ  उठाए  ।  अगर  ऐसा  करेंगे  तो  निश्चित  रूप  से  देश  को  नकसान  पहुंचायेंगे  ।  मुझे
 आशा  हमारी  सरकार  इस  मामले  में  अवश्य  ध्यान  देगी  ।  इन  शब्दों  के  साय  मैं  अपनी  बात  समाप्त

 ५

 [  अनुवाद ]
 श्री  उसाकांत  मिश्र  :  मरा  सुझाव  है  कि  भोजनावकाश  को  स्थगित  कर

 दिया  जाए  ताकि  अधिक  सदस्य  चर्चा  में  भाग  ले  सकें  ।

 श्रोमती  शोला  दीक्षित  :  अगर  सदन  का  यह  निणेय  है  तो  मझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  हम  भी  चाहते  हैं  कि आज  भोजनावकाश  को  स्थगित  कर  दिया
 उपाध्यक्ष  भहो दय  :  तो  हम  आज  भोजनावक्राश  को  स्थगित  करते  हैं

 J

 श्री  भोष्म  वेव  दुब  उपाध्यक्ष  आज  इस  शताब्दि  का  सबसे  बड़ा  सूखा  हमारे
 देश  को  घेरे  हुए  है  ।  उसके  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  जा  चुका  मैं  एक  ऐसे  क्षत्र  से  आता  हूं  जहां
 पिछले  तीन  साल  से  बराबर  सूखा  पड़ा  हुआ  पहली  बार  सूखा  नहीं  पड़ा  ओसत  तरीके  से  ज॑ंसी

 फसल  होठो  बह  भी  गत  पांच  वर्षों  से  मेरे  क्षंत्र  उत्तर  श्देश  में  नहों  इस  प्रकार  से
 पांचवां  साल  है  जहां  पड़  रहा  इस  साल  सूखे  की  स्थिति  बहुत  खराब  जानवरों  के  लिए  चारा

 नहीं  है  ओर  मनुष्य  के  लिए  अन्न  तथा  पीने  के  लिए  पानी  नहीं  जमीन  फटी  हुई  है  ओर  नहरें  सूखी
 हुई  कुए  ,  हेल्ड  पम्प  या  ट्यूबवल  जो  लगे  हुए  उनका  पानी  का  लेवल  नीचे  उतरता  जा  रहा
 जैसा  मेरे  एक  साथी  न॑  कहा  कि  कुछ  समय  के  बाद  ऐसी  स्थिति  आने  वाली  है  जबकि  हमारे  पीने  के

 पानी  के  साधन  भी  बेकार  हो  जायेंगे  ओर  हमें  टैंकरों  या  गाड़ियों  द्वारा  भरकर  के  पानी  पहु  चना  पड़ेगा
 न  सिर्फ  गांवों  में  बल्कि  शहरों  में  भी  इस  व्रिभीषिका  के  बारे  में  कुछ  भी  कहना  कम  नहीं  होगा  ।  सथ

 लोग  इससे  परिचित  हैं  कि  सूखे  की  जब  स्थिति  आती  है  तो  दो  प्रकार  से  प्रबंध  होते  एक  तो  यह  कि
 जो  आपदा  एकदम  आ  गई  है  उसका  मुकाबला  कंसे  किया  जाए  ।

 सरकार  जागरूक  है  और  सारी  व्यवस्थायें  की  जा  रही  ' लेकिन  उसके  साथ-साथ  यह  भी

 ध्यान  रखेंनाँ  चाहिएं  कि  थे  क्षेत्र  जहां  पहले  हों  की  कमा  रहती  करीब-करीब

 रहता  वहां  बनाये  जाने  चाहिएं  स्थिति  पैदा  उल्का
 मकांबलो  सके  1  अपने  यहां,की  एक  योजज़ा  के  में  भी  जिक्र  करना  चाहता  |:  सम्‌
 1979  में  के  अन्तर्गत  पूरे  बुन्देलखण्ड  के  पांच  जिले  इलाहाबाद  और  मिर्जापुर  में

 पठारी  इलाकों  के  लिये  एक  प्रोजेक्ट  बना  था  |  उसके  अन्तगंत  फौरन  विदेशी  पूसे  से  विदेशी  तकनीशियनों
 द्वारा  विदेशों  मशौनों  द्वारा  डीप  टयबवेल  बीर  करने  के  बाद  नीचे  के  पानी  को  सतह  पर  लाना  था
 और  यह  सर्वे  किया  गया  कि  इस  इलाके  की  चटंटानों  के  नीचे  पानी  का  अटूट  भण्डार  पड़ा  हुआ  है  ॥
 लेकिन  मुझे  आश्चयं  और  खेद  के  स्थ  कहना  पड़  रहा  हैं  कि  हर  बार  लिखने  के  बाद  और  जल
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 भीष्म  देव  दुबे  |--जारी

 संसाधन  मंत्रालय  की  मांग  पर  बहस  के  समय  कहने  के  बाद  भी  वह  प्रोजेक्ट  सामने  नहीं  आ  रहा
 इस  पर  कोई  चर्चा  नहीं  की  जा  रही  जिस  प्रोजेक्ट  को  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  कर
 लेना  चाहिए  था  वह  सातवीं  योजना  में  भी  शामिन्न  नहीं  आज  वह  प्रोजेक्ट  शामिल  कर  लिया
 गया  होता  और  काम  हो  गया  होता  तो  वहां  सूखे  की  विभीषिका  इतनी  भयंकर  नहीं  होती  ।

 जहां  तुरन्त  राहत  के  कार्यक्रम  किये  जा  रहे  योजनायें  बनाई  जा  रही  हैं  वहां  इस  बात  को
 भी  ध्यान  में  रखना  चाहिए  कि  जो  ऐसा  क्षेत्र  है  जहां  आमतौर  से  सूखा  पड़ता  जहां  पीने  के  पानी
 की  कमी  हमेशा  रहती  असिचित  जमीन  खेती  के  लिए  पानी  नहीं  मिलता  है  वहां  जो  बड़ी
 बोजना  है  अधूरी  या  स्वीकृति  के  लिए  पड़ी  हुई  उसको  तुरन्त  स्वीकृति  दी  जाये  और  कार्य  शुरू
 करवाया  जाये  ।  बहुत-सी  ऐसी  योजनायें  हैं  जो  बड़ी  मन्थर  गति  से  चल  रही  आगे  नहीं  रही

 हैं  ।  उनके  ऊपर  ध्यान  दिया  जाये  और  उन्हें  जल्दी  पूरा  किया  जाये  ।

 न  आन भू»  ee अत  अननान+।+

 मेरा  राहुत  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  निवेदन  है  कि  इसमें  आमतोर  से  सड़क
 तालाबों  में  मिटटी  डलवाई  जाती  है  और  दो-चार  साल  बाद  वह  मिट॒टी  ब्रेकार
 चली  जाती  है  ।  इसमें  ऐसे  काम  कराये  जापें  जो  स्थाई  स्ट्रकचर  बनकर  रहे  और  राष्ट्र  का  पैसा
 बेकार  न  जाये  ।  इन  राहत  के  कार्यों  को  हर  व्पक्तिति  नहीं  कर  क्‍योंकि  कोई  विकलांग

 कोई  कमजोर  कोई  वृद्ध  कोई  लड़का  ऐसे  भी  आदमी  होते  हैं  जिन्होंने  कभी  शारीरिक
 श्रम  नहीं  किया  होता  है  ।  इसलिए  कुछ  ऐसी  योजनायें  बनाई  जायें  जिससे  उनको  भी  जीविका  के  लिए
 पैसा  मिल  सके  ।  जरूरी  चीजों  की  कीमतें  बढ़  जाने  से आदमी  की  क्रय  शक्ति  भी  कम  हो  जाती
 उसे  जो  मजदूरी  मिलती  है  वह  पर्याप्त  नहीं  उसके  अनुरूप  नहीं  होती  कि  वह  बढ़ी  हुई  कीमतों
 की  चीजें  खरीद  सके  ।  इसलिए  कीमतों  पर  कंट्रोल  लगाना  जरूरी  आवश्यक  वस्तुओं  का  मूल्य
 निर्धारित  होना  चाहिए  ।  इसके  लिए  सरकार  को  विशेष  ध्यान  देना  चाहिए  ।  इसके  अधिक  राहुत  मिल
 सकती  है  ।  हमारी  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  राहत  कायों  के  सूखे  से  निपटने  के  युद्ध  स्तर  पर
 काम  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  आर्थिक  सहायता  मांग  की  उत्तर  प्रदेश  के  दो-एक  ही  जिले

 हैं  जो  आंशिक  रुप  से  प्रभावित  लकिन  उन्हें  भी  नहीं  छोड़ा  जा सकता  |  सूखे  से  सारे  के  सारे  जिले

 बड़ी  भयंकर  स्थिति  में  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  उस्सर  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  सुर
 से  निपटने  के लिए  जो  आर्थिक  सहायता  की  मांग  की  है  ''  ।

 1.00  थ

 आप  उसे  अविलम्ब  पूरी  करें  ताकि  प्रादेशिक  सरकार  राहत  कार्स  कर  सके  ।  मेरा  क्षत्र  जनपद
 यांदा  है  उसमें  एक  ऐसा  क्षेत्र  है  जो  प्रतिवर्ष  पीने  के  पानी  की  समस्या  से  प्रभावित  रहता  वहां
 इसकी  दिक्कत  रहती  करोड़ों  रुपयों  की  स्कीम  बनी  हुई  पाठा  क्ष त्र  है उसका  नाम  ।  वहां  इस
 बरय  बड़ी  भगंकर  स्थिति  पीने  के  लिए  पानी

 कल
 ल  मुहैया  नहीं  हो  रहा  मेरा  निवेदन  है  कि

 इस  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाये  ।  मैं  आपका  कि  आपने  मुझे  श्ोलने  का  समय

 [  अनुवाब  ]
 अम्मा  मस्यो  :  उपाध्यक्ष  पिछले  तीन  दिनों  से  सदन  में

 देश  में  व्याप्त  सखे  की  स्थिति  पर  अर्चा  हो  रही  है  ।  काफी  प्रतीक्षा  के बाद  मुश्  आज  मौका  मिला

 *म्रलत  :  तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रं  जी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  |
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 सारा  भारत  भंयकर  सूद्षे  की  चपेट  में  है  ।  तमिलनाइ  सूखे  से  बरी  तरड  प्रभावित  दक्षिण
 पश्चिम  और  उसर  पर्व  मानसन  तमिलनाड़  में  असफल  रहा  है

 तमिलनाडु  में  लगातार  सूखे  के  कारण  राज्य  में  50-60  सालों  से  खडे  नारियल  के  वगीचे
 और  अन्य  वनस्पति  नष्ट  हो  गए  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  पोल्लाची  में  नारियल  के  पेड़  सूखे  से
 गंभीर  रूप  से  प्रभावित  हुए  सूखे  ने  म ंगफली  ओर  अन्य  जिलहनों  को  भी  नहीं  बरुशा  फसलें
 सूख  गई  हैं  और  नष्ट  हो  गई  अनुमान  है  कि  सखे  से  फातलों  को  ही  1000  करोड़  रुपए  का
 नुकसान  हुआ  है  ।

 केन्द्र  सरकार  ने  सूखे  के  कारण  हुए  नुरुमान  का  जायजा  लेने  के  लिए  तमिलनाडु  में  एक
 दल  भेजा  दल  ने  कोयम्बट्र  सहित  तमिलनाड  के  अन्य  सभी  जिलों  का  दौरा  उन्होंने
 मेरे  निर्वाचन  क्षत्र  पोंगन्र  और  पल्‍लादम  का  भी  दोरा  दल  ने  उन  सभी  जगहों  वा
 दौरा  किया  जितके  लिए  मैंने  उससे  सिफारिग  को  दल  ने  किपानों  की  तकलीऊकों  को  वास्तव  में
 समझा  ।  उसने  महसूस  किया  कि  सूखे  से  प्रभावित  लोगों  के  पुनर्वास  के  लिए  राहत  के  तौर  काफी
 धनराशि  की  जरूरत  दल  तमिलनाड  सरकार  के  इस  मत  से  पूरी  तरह  सहमत  था  कि  347
 करोड़  रुपए  की  राहत  सहायता  दी  जाए  ।  लेकिन  यह  जानकर  मुझे  बहुत  खेद  हुआ  कि  केन्द्र  सरकार
 ने  राहत  के  रूप  में  राज्य  को  अब  तक  केवल  थोडी  सी  धनराशि  अर्थात  31.77  करोड़  रुपए  की
 मंजरी  दी  है  मैं  माननीय  मंत्री  को  बताना  चाहता  हूं  कि  तमिलनाड़  के  लोग  केन्द्र  सरकार  द्वारा
 का  गए  इस  अल्प  आंबटन से  दुखी  हैं  ।

 पिछले  जंसा  कि  आमतौर  पर  होता  राज्य  में  सूखे  की  स्थिति  थी  लेकिन  अचानक
 भारी  वर्षा  होने  से  तंजावूर  में  घान  की  फसल  को  काफी  नुकपान  हुआ  ।  तंजाबूर  जिसे  तमिलनाई
 का  चावल  का  भंडार  कहा  जाता  में  पिठले  साल  चावल  की  फसल  नहीं  केन्द्र  सरकार  को
 इसकी  जानकारी  थी  लेकिन  इसने  राज्य  सरकार  को  कोई  राहत  प्रदान  नहीं  तमिलनाड़  ने

 राहत  के  तोर  पर  310  करोड़  रुपए  की  मांग  की  कुल  मिलाकर  इस  साल  के  दौरान  केन्द्र
 सरकार  ने  सूखा  राहत  सहायता  के  तीर  पर  राज्य  सरकार  को  केवल  31.77  करोड  रुपए  मंजूर
 किए  मैं  मानतीय  मंत्री  से  जानना  चाहता  ह  कि  क्रेन्द्र  सरकार  किस  तरह  आशा  करती  है  कि
 राज्य  सरकार  इस  अपर्याप्त  घनराशि  से  सूखे  से  उत्पन्न  समस्या  के  हत  के  लिए  राहत  उपाय
 इसलिए  केन्द्र  सरकार  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  राज्य  सरकार  की  मांग  के  अनुरूप  सहायता  राशि  को
 तत्काल  बढ़ाया  जाए  ।

 तमिलनाडु  में  पेयजल  की  समस्या  बड़ी  गंभीर  समस्या  केन्द्र  द्वारा  अपर्याप्त  आवंटन  के

 आवजूद  राज्य  सरकार  ने  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  के  हर  उपाय  किया  राज्य  सरकार  ने  पेयजल

 और  कृषि  कार्यों  क ेलिए  अमझभन  85  कशोरह  रुपये  व्यय  किए  है  |

 माननीय  कुषि  मंत्री  इस  बात  से  सहमत  होंगे  कि  तमित्रनाहु  में  पेयजल  की  समस्या  राम्य  के

 लिए  नई  नहीं  यह  समस्या  यहां  काफी  समय  से  है  ।  जैसे  इस  समस्या  को  आगे  और  नहीं  बताए
 रखा  जाना  मैं  केन्द्र  सरकार  को  भेताबनी  हूं  कि  राम्य  में  पेयजल  की  दस  गंभीर
 समस्या  के  आगे  गंभीर  परिणाम  निक  उसे  तस्काल  हल  किया  जाना  कुछ  योजनाए

 अवश्य  तैयार  की  जानी  चाहिए  ।  तेलपू-गंगा  परियोजना  आस्प्रप्रदेश  और  तमिलनाइ  द्वारा  प्रायोजित

 योजना  हमें  वह  बात  नहीं  भूलनी  चाहिए  कि  भारत  की  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  स्वर्गीव  श्रीमती
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 आर०  अण्णा  नम्बी]--जारी

 गांधी  ने  इस  परियोजना  का  उ

 जोर  देता

 स  तरह  के  निर्णय  से  अधिक  पानी  मिलने  पर  तंजावूर  ओर  त्रिची  को  सूखो  घरती  को

 पानी  की  सप्लाई  अधिक  मिलेगी  ।  इससे  चावल  की  पैदावार  को  बढ़ाने  मदद  मिलेगी  ।

 ऐसा  नहीं  है  कि तमिलनाडु  सरकार  पेयजल  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  प्रयास  नहीं
 कर  रही  पेयजल  उपलब्ध  कराने  के  लिए  विभिन्न  योजनाओं  को  लागू  किया  जा  रहा  इनमें
 सबसे  प्रमुख  3  करोड़  रुपए  लागत  की  पालार  नदी  योजना  उत्तरी  आरकोट  जिले  में  स्थित
 पालार  नदी  का  पानी  बड़ी  बड़ी  पाइप  लाइनों  द्वारा  मद्रास  में  लाया  जा  रहा  राज्य  सरकार  ने
 केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  पालार  परियोजना  का  50  प्रतिशत  खर्च  वह  वहन  करें  |
 माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  राज्य  सरकार  के  इस  अनुरोध  पर  अनुकम्पा  पूर्वक  विचार  करें
 तथा  राज्य  मरकार  द्वारा  मांगी  गई  घन  राशि  यथा  शीघ्र  प्रतिपूति  की  जाए  ।

 पेयजल  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  कुछ  विशेष  उपाय  भी  कर  रही  है  १
 रेलों  का  इस्तेमाल  आमतौर  पर  यात्रियों  के  आवागमन  और  माल  की  ढुलाई  के  लिए  किया  जाता

 लकिन  आजकल  तभिलनाड  में  पानी  की  ढलाई  रेलों  द्वारा  होती  कृष्णा  नदी  का  पानी  रेलों
 द्वारा  मद्रास  गहंर  और  अन्य  क्षत्रों  में  पहु  चाया  जा  रहा  महानदी  से  पानी  लाने  के  लिए  पोतों
 का  इस्तेमाल  किया  जा  रहा  सरकार  ने  नएवेलली  लिभनाइट  खानों  में  उपलब्ध  पानी  का  इस्तेमाल
 करने  की  भी  योजना  बनाई  है  ।

 सरकार  केवल  इन  प्रयासों  से  संतुष्ट  नहीं  हो  गई  है  सागर  क  जल  को  मानव  उपभोग  के
 लिए  मीठे  जल  में  परिवर्तित  करने  के  लिए  अपेक्षित  प्रौद्योगिकी  और  अपेक्षित  उपस्कर  अर्जित  करने
 के  लिये  राज्य  सरकार  जापान  सरकार  के  साथ  बातचीत  कर  रही  मशीन  ने  .  केवल  साग्र
 जल  को  पेय  जल  में  करेगी  अपितु  100  में  ब्राट  बिजली  के  उत्पादन  में  भी  म्रद्दद
 करेगी  |  हा  हे  हैं

 अब  मैं  किसानों  की  कठिनाईयों  पर  प्रकाश  डालू  गा  ।  सूखे  से  सबसे  बरी  तरह  प्रंभोवितਂ  होती
 है  ।  तमिलकडु  सरकार  ने  अत्यधिक  अनुप्रह  करके  किसानों  का  325  कैरोड़  श्वये  ऋण  बटटे
 खाते  में  डाल  दिया  सतहु  काम  सहायता  प्रश्न  करते  के  3.372
 पम्पलंटा  को  बिजली  के  कनेबशन  दिये  गये  हैं  +  10:55  लाख  किसानों  को-निशल्क  बिजली  प्रदान  -  की
 गई  मैं  माननीय  मंत्री  को  इस  बात  से  अवगत  कराना  चाहूंगा  कि  इन  उपायों  के  कारण
 प्राकृतिकि  आपदाओं  के  बजजद  चावल  और  गन्ना  के  में  रॉरज्य  सरकार  अग्रणी  रही
 केन्द्र  सरकार  भी  उदारतापर्वक  आगे  आये  और  सरकार  के  लिये  और  धन  का  नियत

 करे  ।
 ॒  ह॒

 है  हरा  /  ८ ०
 ब.म  होने  का  मुख्य  कारण  यह  है  कि  जम  में  हमारी  विशेष  रूचि  नहीं  है  ४.

 न्‍अ>न्‍न्‍«न्‍»ःक«क+केम  बा#ााम०नन-+ा
 हमारा  यह  नारा  एक  परिवार  फिन्त्‌  ६  सके  बरख्जूद,अतेक  शाज्योंमें  वक्ष  जाते
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 प्रकृतिक  जंगलों  को  बुल-डीजरों  से  साफ  करके  मंदान  बनाया  जा  रहा  है  इसके  कारण  बादल  बनने  की
 स्वाभाविक  प्रक्रिया  में  बिध्नन  पड़ता  लायमेंस  प्राप्त  गैर  सरकारी  उद्यमी  बेहिचक  पेड़ों  को  काट  रहे  -

 हैं  ।  वे  पर्यावरण  संतुलन  को  बिगाड़  रहे  और  जिसके  परिणाम  निर्धन  व्यक्तियों  और
 किसानों  को  अथक  परेशानियां  उठानी  पड़ती  हैं  |  मंत्री  महोदय  इस  पर  गंभीरता  पूर्वक  विचार  करने  की
 कृपा  करेंगे  ।

 1 मेरे  निर्वाचन  क्षंत्र  होल्लाची  बालपाराय  क्षेत्र  में  अभी  भी  हजारों  पेड़  काटे  जा  रहे
 हैं  ।

 इस  मामले  को  न्यायालयों  तक  ले  जाया  गया  और  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  फंसला  दिया  कि  सूखे
 वक्ष  काटे  जा  सकते  है  और  हरे  भरे  वक्ष  को  न  काटा  जायें  |  सबसे  बड़े  न्‍्यायालय  के  आदेश  के

 कोयम्बात्र  जिले  कुरंगुमुड़ी  और  प्नब्रोट्रम  स्टेटों  हरे-भरे  हजारों  पेड़  काटे  जा  रहे  हैं  ।

 प्रकृतिक  बनों  को  उजाड़  कर  मंदान  बनाया  जा  रहा  टपक्री  तत्काल  रोहा  जाथे॑  माननीय  मंत्री  .

 महोदय  बिना  किसी  भेद-भाव  के  वृक्षों  की  कटाई  रोकने  के  लिये  तत्काल  कदम  आर्थिक
 विक्राश  में  काफी  हद  तक  बाधक  है  ।  वक्ष  लगाये  जापें  और  वन  रोपण  कार्यक्रम  को  जोश  से  कार्यान्वित

 किया  जाये  ।

 मैं  इस  बात  का  भी  उल्लेख  करना  चाहुगा  कि  सूदा  राहत  के  रूप  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  दिये
 गये  धन  को  तमिलनाड़ू  सरकार  बड़  कौशल  से  व्यथ  कर  रही  है  |  राज्य  सरकार  ने  भी  सूश्वा-पीड़ित
 लोगों  को  समय  पर  राहत  पहु  बचाने  के  लिये  अपने  कोप  से  और  अधिक  धन  का  नियतन  किया

 दूसरी  कुछ  राज्य  केन्द्रीय  सहायता  को  पूरी  तरह  से  और  कोमल  पूर्वक  व्यय  नहीं  करते  हैं  तथा
 शेष  राशि  केन्द्र  सरकार  को  लौटा  देते  हैं  ।  इसलिये  गरीबों  के  लिये  तथा  सड़ी  दिगा  में  कार्प  करने  के
 लिये  तमिलनाड़  सरकार  की  निश्चित  रूप  से  प्रशंसा  की  जाती  चाहिये  |  ऐवी  सरकार  प्रशंता  के  योग्य

 और  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  राज्य  सरकार  को  तत्काल  500  करोड़  रुपये  ओर
 स्थीकृत  किये  जाये  ।  इससे  सूखे  से  प्रभावित  लोगो  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  किये  जा  रहे
 राहत  उपायों  को  और  तेज  करने  में  राज्य  सरकार  को  सहायता  मिलेगी  ।

 अन्त  में  मैं  पेरारिगनार  अन्ना  और  चिर  वैभव  शाली  तमिल  भाषा  के  प्रति  अयना  सम्परान
 प्रकट  करते  हुए  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 भरी  चस्यू  लाल  चलाकर  :
 भयंकर  अकाल  इसे  लेकिन  जो  इतिहास  के  आनने  बाले  उनसे  प्रा  लगाने  से  मालूम
 होता  है  कि  इस  देश  में  ऐसा  भयंकर  अकाल  अभी  तक  कभी  नहीं  चाहे  200  सास  हों  या  300
 सास  जिसको  कहते  हैं  कि  इतिहास  में  कभी  भी  बड़  पेंमाने  पर  अकाल  नहीं  पड़ा  था  ।

 बहुत  कम  लोगों  कौ  अन्दाजा  होगा  कि  कितने  लोगों  की  जाने  पर  जीवन  पर  हम्न  साल  के
 अकाल  के  कारण  क्या  बीतेगी  और  कितने  लोग  जीवित  रह  सकेंगे  और  इसी  तरह  जानवरों  की  क्‍या
 हालत  होगी  ?  इसका  अन्दाजा  लगाना  बहुत  कठिन  है  ।

 हम  कह  देते  हैं  युद्ध-स्तर  कदम  उठाने  की  जरूरत  लेकिन  यह  तो  कहने  की  बात
 उदाहरण  के  लिए  छोटी  बात  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हु  कि  आब  जब  अकाल  पड़ा  है  तो  सबसे
 ज्यादा  मरू रत  पानी  और  बिजली  की  टसलिए  पाती  और  विमली  को  बचाने  के  लिए

 उपाध्यक्ष  अभी  तक  बकताओं  ने  लताबृदी  का  सबसे
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 चन्दू  लाल  चन्द्राकर  |--जारी

 हमें  प्रयत्न  करना  चाहिए  और  जो  गांव  हैं  जिनको  इसकी  सख्त  जरूरत  उनको  देने  के  लिए  सख्त
 कदम हमे  उठाने  पडं  गे  ।

 मेरा  पहला  सुझाव  यह  है  कि  हिन्दुस्तान  भर  के  जहां  भी  घरों  तथा  कार्यालयों  में
 शनर  है  वातानकलित  मशीने  उनको  बन्द  कर  दीजिए  और  उस  बिजली  को  गांव  को  भेजिए
 एयरव:डीणनर  को  आप  बंद  करवा  चाहे  पालियामेंट  हाउस  में  हो  या  विधान  सभा  में  हो  मंत्रियों

 या  कर्ंचारियों  के  घर  हो  न्यायालयों  में  हो  या  अखबार  के  दफ्तर  में  हो  हिन्दुस्तान  में  जितने  भी
 एयरकंडीश्न  उन  सब  को  आप  तुरूत  बंद  करवा  दीजिए  ओर  उस  बिजली  को  आप  गांव  तक

 1  दसरा  सुझाव  यह  है  कि  हमारे  जितने  भी  जनता  के  प्रतिनिधि  हैं  वे  अपना  अधिक  से
 अधिक  समय  गांवों  में  बिताएः  और  इसके  लिए  मेरा  अनुराध  है  कि  लोकसभा  का  आगामी
 कालीन  तथा  बजट  अधिवेशन  उसकी  बैठक  की  अवधि  आंध्री  कर  दी  जाए  जिससे  जनप्रतिनिधि
 ज्य[दा  से  ज्यादा  समय  गांवों  में  बिता  गांवों  के  लोगों  से  जुड़कर  देखें  कि  वहां  पर  काम  हो  रहा

 है  या  नही  हो  रहा  स्थिति  कितनी  सुधरी  क्या  कमी  उसको  देखने  के  लिए  अधिक  से  अधिक
 जनता  के  प्रतिनिधि  वहां  पर  जाए  ।

 इसी  तरह  से  मेरा  एक  सुझाव  यह  है  कि  हमारी  सरकार  में  केन्द्र  सरकार  में  ओर  राज्य
 सरकार  में  अफसर  हैं  ओर  वे  ही  हर  काम  की  जांच  करते  हैं  ।  सिचाई  का  काम  अकाल  लोहे
 का  कारखाना  लगाना  जमीन  अधिग्रहण  करनी  सारे  काम  ये  ही  देखते  उनको  हमारे  देश  के
 जो  438  जिले  उन  जिलों  में  कुछ  समय  के  लिए  भेजिए  ।  ये  सारी  योजनाएं  बनाते  हैं  और
 बनानी  चाहिए  लकिन  ये  सारी  योजनाएਂ  एयर-कंडीशन  कमरों  में  बंठकर  बनाई  जाती  योजना
 मंत्रालय  मे  वड़ी  बड़ी  योजनाएं  बनती  ठीक  लेकिन  अमल  में  क्‍या  क्‍या  कठिनाइयां
 इनको  देखने  के  लिए  मंत्रालयों  के  अधिकारियों  को  जिलों  में  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  वहां  पर

 रहने  के  लिए  भजिए  जहां  पर  पानी  भी  न  लेकिन  कमर  से  कम  जिलों  में  भजिए  ।  बहां  पर
 जाकर  ये  जान  पाए  गे  कि  देश  की  हालत  क्‍या  हमारे  बहुत  से  विभाग  विदेशों  में  वहां  के
 अधिकारी  भो  देखें  कि  हमारे  देश  की  क्या  हालत  इसको  देखने  के  लिए  अधिकारियों  को  कुछ
 मही  नों  के  लिए  जिलों  में  अवश्य  अनुभव  प्राप्त  करने  के  लिए  भेजना  बहुत  आवश्यक  है  ।

 उपाध्यक्ष  आज  इतना  बड़ा  अकाल  पड़ा  पानी  बश्सा  हीं  है  इसलिए  पानी
 उपलब्ध  करामे  के  लिए  जमोन  के  पानी  का  अधिक  से  अधिक  उपयोग  करना  आवश्यक  है॥
 इसके  लिए  हमें  अधिक  से  अधिभ  रिग्स  मशीनें  उपलब्ध  कराए  जाने  पूरा  अदाजा  तो
 मैं  नही  बता  सकता  लेकिन  कम  से  कम  दो  हजार  रिग्स  जो  कि  200  फुट  तक  शीघ्र  खुदाई  कर
 शीघ्र  उपलब्ध  कराने  की  आवंश्यकता  है  आज़  जमीन  के  पानी  का  स्तर  बहुत  नीचे  जा  चुका  है
 लिए  डायमध्ड  रिग्स  जो  कि  200  फुट  तक  खुदाई  कर  सकते  उनका  उपलडछ  कराया  जाना
 भावश्यक

 .  हम  सब  जानते  हैं  कि  बहुत  से  पेड़  कटे  हैं  और  रेत  सब  नदो  नासों  में
 भर  गए  हैं  जिसकी  वजह  से  थोड़ा  पानी  आने  पर  बाढ़  आ  जाती  है  और  जरा  पानी  ने  बरख्नने  पर  सा
 पड़  जाता  आज  ये  सारे  काम  करने  आवश्यक  अगर  आज  इन  कप्मों  को  नहीं  करेंगे  ।  तो  फिर
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 नकजनञत+  ययय८

 कब  करेंगे  ड्रे ंजिग  मशीन  नदी  नाले  नाले  के  रेत  को  फेंक  कर  गहरा  करता  है  ।  मेरा  कहना  है  कि  हर
 राज्य  में  इं  जिग  कारपोरेशन  बनाया  जाना  चाहिए  ।  मैं  मानता  हूं  कि  इन  कामों  में  बहुत  खर्च  होता

 लकिन  सूखा  आदि  से  कितना  नुकसान  होता  इस  साज़  कितने  हजार  करोड़  का  नुकसान
 इसका  अभी  तक  किध्षी  ने  अंदाजा  नहीं  लगाया  यह  नुकसान  दस  हजार  करोड़  से  15  हजार  करोड़
 तक  का  भी  हो  सकता  क्योंकि  किसान  केवल  अनाज  ही  पैदा  नहीं  वह  व्यावसायिक  चीजे  जंसे

 ₹ई  फल  सब्जी  आदि  भी  पैदा  करता  है  और  इस  तरह  से  न  जाने  कितने  हजार  करोड़
 रुपए  का  नुकसान  होगा  ।  अगर  हम  को  रिग्स  दिला  दें  तो  नलकूप  और  दूसरे  पंप  से  उनमें
 गहराई  से  पानी  निकाला  जा  सकेगा  ।

 ऐसे  समय  में  हमें  ब्रिजली  की  भी  बहुत  अधिक  आवश्यकता  जंब  तक  हम  हिन्दुस्तान  में
 हर  जगह  एयरकंडिशन  चलाना  बंद  नहीं  कारायेंगे  तब  तक  बिजली  की  बचत  नहीं  की  जा  सकती  है

 बहुत  से  लोग  मेरी  इस  बात  का  मजाक  लेकिन  मैं  सही-सही  आपको  यह  बतामा  धाहता  हूं
 कि  आपको  यह  काम  अवश्य  करना  जब  हम  अपने  क्षेत्र  में  जाते  हैं  तो  वहां  के  लोग  हम  से
 कहते  हैं  कि  आप  तो  कहते  हैं  कि  बिजली  नहीं  लेकिन  सरकार  के  सब  दफतरों  में  तो  एयरकंडिशन

 वातानुकूलित  मशीनें  लगे  हुए  इतना  सुनने  के  बाद  हमें  चुप  रहना  पड़  जाता  मेरा  आपसे

 अनुरोध  है  कि  आप  राज्य  सरकार  और  केन्द्र  सरकार  के  सब  दफतरों  में  एयरकंडिशन  चलना  फोरन
 बंद  करादे  ।  मैं  तो  यहां  तक  कहने  के  लिए  तैयार  हू  कि  आप  पालियामेंट  के  भी  एयरकंडिशन  चलना
 बंद  करा  दें  ।  इसके  साथ  ही  पालियामेंट  का  अधिवेशन  भी  बहुत  कम  दिन  का  रखना  चाहिए
 बह  बजट  अधिवेशन  हो  या  शीत  कालीन  अधिवेशन  हो  ।  सेशन  कम  दिन  का  होने  से  बिजली  की  भी
 बचत  होगी  ओर  दूसरे  अन्य  खर्च  भी  कम  हो  जायेंग  ।  आखिर  हम  गरीब  आदमी  ओर  किसानों  के

 प्रतिनिधि  अगर  ऐसे  संकटकाल  में  थोड़ी  तकलीफ  भी  सहन  करनी  पड़  तो  उसके  लिये  तैयार
 रहना  चाहिए  ।  अतः  मेरा  आपसे  यही  अनुरोध  है  कि  सैशन  संसद  का  अधिवेशन  बहुत  कम  दिन  का
 कर  दिया  जाना

 हम  सभी  यह  जानते  हैं  कि जब  अकाल  पड़ता  है  तो  कुछ  वर्ग  के  लोग  उसका  भरपूर  फायदा

 उठाते  अतः  इस  बारे  में  ज्यादा  विस्तार  से  कहने  की  जरूरत  नहीं  ऐसे  समय  में  अगर  कोई

 मूल्यों  को  बढ़ाते  समय  ओर  गलत  कदम  उठाते  हुए  पाया  जाये  ता  जर्माना  देने  के  स्थान  पर  उसको

 कोड़  लगाए  जो  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्यों  को  अनावश्यक  बढ़ाता  है  वह  एक  तरह  से  लूटने
 का  काम  करता  है  ।

 जो  आवश्यक  वस्तुयें  जा  खाने  के  पदार्थ  उनके  दाम  न  बढ़ने  इस  बात  का

 रखा  जाये  |  इसके  साथ  ही  जिन-जिने  राज्यों  में  खाद्य  पदार्थों  पर  बिक्रीकर  लगता  वहां  पर  यह

 बिक्रीफर  भी  हटा  देना  चाहिए  ।  मैं  ऐसा  समझता  कि  इस  दिशा  में  तत्काल  '  कदम  उठाने  की

 ध्यान

 आवश्यकता  है  ।

 देखने  में  यह  भी  आया  है  कि  तेल  के  दाम  लगातार  बढ़ते  ही  जा  रहे  तेज  30-32

 हां  तक  कि  35  रुपए  किलो  तक  हो  गया  सरीब  आदमी  हम  से  कहता  है  कि  आप  संसद  में

 बैठ  कर  तेल  के  दाम  लगातार  बढ़ाते  ही  जा  रहे  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  आप  तेल  धांत्रों

 को  कम  करें  ।  आतज्र.जब  तक  आ बश्यक  अस्तुओं  के  दाम  कम  महीं  करेंगे  तव  तक  इस  कठिनाई  का

 सामकक करने  प्रें-सफल-त्हीं  हो  श्कगे  ।  ड  ः
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 ...  >>  जीती  अताण+

 -  चन्दू  लाल  चन्द्रकर]--जारी

 आप  कंहते  हैं  कि  हमारे  पास  अनाज  का  स्टाक  दो  करोड़  तीस  लाख  टन  जिस  हिसाब  से
 आबादी  बढ़  रही  है  और  सूखा  पड़ा  है  उसको  देखते  हुए  यह  बहुत  कम  इसके  साथ  हो  जहां
 खरीफ  की  फसल  कम  पैदा  वहां  इतना  अनाज  का  स्टाक़  क्‍या  काम  करेंगा  ?  अतः  खरीफ  की
 फसल  को  बचाने  के  लिए  सरकार  किश्तानों  की  पूरी  मदद  करें  ।  यही  एक  ऐसा  मौका  है  जब  किसानों
 की  फसल  को  वरबाद  होने  से  वचाया  जा  सकता  है  ।

 आपकी  जो  लघु  ओर  मध्यम  भिंचाई  योजनायें  अधूरी  पड़ी  उनको  पूरा  कराये  और  जहां
 ऐसी  योजनायें  बताने  की  आवश्यकता  हो  वहां  ऐसी  योजनायें  अवश्य  बनाएं  ।  इसमे  लोगों  को  काम
 भी  मिलेगा  और  लोगों  की  क्रय  शक्ति  भी  अगर  आपने  यह  सब  व्यवस्थायें  नहीं  की  तो
 लोग  भूखों  मर  जायेंगे  ।  इसलिए  क्रय  शक्ति  बढ़ाने  और  हरेक  को  काम  देने  के  लिए  लघ  सिंचाई
 योजनायें  ओर  मध्यम  सिचाई  योजनायें  बड़े  पैमाने  पर  शुरू  कीजिए  ।  काम  देने  के  लिए  अनेक  काम
 खोले  जाएं  ।

 साथ  ही  साथ  जो  राहत-कार्थ  चलाए  जाते  उनका  लाभ  उन्हीं  को  मिलना  चाहिए  जिनके
 लिए  कि  वह  चलाए  जाते  इस  सम्बन्ध  से  सरकार  को  आवश्यक  कदम  उठाने  की  आवश्यकता  है  ।
 इस  अभूतपूर्व  सूख  का  सामना  करने  के  लिए  आपने  कई  उपायों  पर्‌  विचार  किया  है  लेकिन  गांबों  में
 प्रत्येक  परिवार  के  किथी  एक  को  कोई  छोटी-मोटी  नौकरी  देने  का  प्रबन्ध  करना  चाहिए  ।  जंसे
 चपरासी  की  जगह  है  या  बत-कण्डक्टरी  इस  प्रकार  की  कोई  भी  नोकरी  उनको  आप  दिला
 दीजिए  ।  इसस  जहां  उन  लोगों  को  आर्थिक  लाभ  होगा  उत्के  साथ  ही  साथ  वे  भी  इस  वात  को

 हंसूत्त  कर  सकेंगे  कि  इस  केठिन  समय  में  हमने  उनको  याद  किया  है  ।

 आज  पूरे  देश  में  इतना  बड़ा  अकाल  है  ओर  आप  जानते  हैं  कि  हमारा  मध्य  प्रदेश  हिन्दुस्तान
 के  बीच  में  वह  क्षेत्रफल  में  सबसे  बड़ा  ह ैऔर  उसके  45  जिले  दूर  दूर  तक  फैने  हुए  बहुत
 सारी  नदियां  मध्य  प्रदेश  से  होकर  बहती  हैं  और  हमारा  सारा  पानी  दूसरी  जगह  चला  जाता

 राज्यों  का  पुनगंठन  आयोग  की  रिपोर्ट  में  यह  बात  आई  है  कि  मध्य  प्रदेश  इतना  बड़ा  बनाया  जा  रहा

 हैं  जिसकी  कल्पना  नहीं  थी  ।  इस  रिपोर्ट  में  यह  भी  कहा  गया  था  कि  मध्य  प्रदेश  को  सड़क  तथा

 संचार  और  सिंचाई  के  लिए  ज्यादा  पैसा  दिया  जाना  चाहिए  लेकिन  आजकल  केन्द्रीय  सरकार  से  बह
 वैसा  नहीं  मिला  ।  मध्य  प्रदेश  में  काफी  सोंच  विच्चार  कर  योजनार्यें  बनाई  गई  हैं  लेकिन  जबतक  उनके

 लिए  पैसा  नहीं  होगा  तबतक  क्‍या  हो  सकता  है  ।

 मैं  जिस  क्षंत्र  से  आता  हूं  वह  छक्तीसगढ़  का  इलाका  खहुत  गरीब  यहां  पर  85  प्रतिशत
 किसास  और  मजंदूर  वहां  पर  उद्योग  बहुत  कम  कोई  राहत-कार्य  भी  नहीं  मेरा  अनुरोध
 है  कि  इस  मौके  पर  यहां  दुर्ग  से  बस्तर  जाने  बाली  रेलवे  लाइन  पर  कम  से  कम  सिट्टी  डालने  का

 काम  ही  शुरू  करवा  दिया  जाए  तो  उससे  कुछ  राहत  बहां  की  गरीब  जनता  को  मिल  साथ

 ही  और  भी  योजनायें  वहां  पर  आप  चालू  कराने  की  व्यवस्था  करा  दें  तो  बड़ी  कृपा  होगी  ।

 आपने  जो  बोलने  का  समय  उसके  लिए  धन्यवाद  ।

 जिमुवाद
 '

 हरी  सरपेगद्र  मारायण  सिंह  :  उपाध्यक्ष  मेरे  स  पहले  बोलने  वाले  मांबनीय

 सदस्यों  ने  इस  तथ्य  पर  जोर  दिया  है  कि  इस  बर्ष  पड़ा  सूखा  शताब्दी  का  संबसे  सका
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 मेरे  मित्र  श्री  चन्द्राकर  ने  कहा  है  कि  इस  देश  के  इतिहास  में  यह  सबसे  भयंकर  सूखा  1979  में
 जो  सूखा  पड़ा  वह  भी  भयंकरता  में  तथा  अपने  प्रसार  में  इस  सूखे  से  फीका  पड़  गया  है  ।

 लोगों  को  जो  परेशानियां  और  जो  कठिनाइ्यां  उठानी  पष्ट  रही  उनका  ब्यौरा  देकर  मैं  इस
 सभा  का  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  हूं  और  पीड़ित  लोगों  को  राहत  प्रदान  करने  के  लिए  सरकार
 को  इसका  मुकाबला  करना  ही  पड़  गा  ।

 इस  समस्या  की  रोकथाम  करते  के  मामले  मे  चिन्ता  है  ।  क्योंकि  यही  उपयकक्‍त  समय  है
 जब  कि  हमे  इतने  बड़  पंमाने  पर  सखे  की  आकृति  होने  से  बचाव  करने  के  बारे  में  उपाय  करने  के  बारे
 में  सोचना  यह  हर  वष  घटने  वाली  घटना  गया  आबाधघ  रूप  से  हम  लगभग  पूरे  ब्षं
 ही  बाढ़  ओर

 सूखे  के  बारे  में  चर्चा  करते  हैं  और  राहत  कार्यों  को  चर्चा  करते  इसलिए  मेरा  सुझाव
 है  कि  सरकार  को  ऐसे  उपायों  पर  और  अधिक  ध्यान  देना  च  जिससे  सूखे  के  प्रसार  को  कम
 किया  जा  सके  अथवा  इसकी  आवृति  का  रोका  जा  सके  ।

 मेरा  प्रथम  सुझाव  यह  है  जंसा  कि  श्री  चन्द्राकर  ने  अभी  अभी  कहा  कि  बड़े  पैमाने  पर
 वनों  की  कटाई  की  गई  पर्यावरण  में  परिवर्तन  हो  गया  और  यह  भी  सखे  की  स्थिति का  एक
 कारण  है  अतः  वनों  की  कटाई  एकदम  रोक  देनी  चाहिए  और  ऊर्जा  संसाधनों  के  लिए  बेकल्पित
 व्यवस्था  की  जाए  ।

 देहातों  के  लिए  हमें  समेकित  ऊर्जा  संसाधनों  का  जुटाने  का  प्रयास  करना  होगा  जिसमें
 गंस  सौर  विद्यत  और  पवन  विद्यत  की  सहायता  लेनी  होगी  जिसमे  कि  ग्राम  बासियों  को  इ  धन  के  लिए
 बनों  की  कटाई  न  करनी  पडी  ।.  यह  प्रस्ताव  व्यवहाय॑  प्रतीत  है  सरकार  को  इसके  बारे  में  गंभी
 रता  पूर्वक  विचार  करना  इन  तीन  साधनों  से  हम  पहले  से  उपलल्ध  ऊर्जा  मे  बढ़ोतरी  कर
 सकते  हैं  ।

 के  अलावा  हमें  वृक्षारोपण  पर  और  अधित  ध्यान  -  देना  होगा  ।  स्वर्भीय  डा०  के०एम०
 मुन्शी  जब  वह  बन  ओर  कृषि  मंत्री  तब  उन्होंने  अंपनी  दूरदरशिता  से  बन  महोत्सव  प्रार

 जो  अब  भी  चलाया  जा  रहा  इसके  महृत्य  के  बारें  में  समझाना  आवश्यक  हो  गया  हमें
 औरं  अधिक  निष्ठापूर्वक  बन  महोत्सव  का  पालन  करना  तथा  इस  विथय  पर  और  अधिक  शध्यात
 देना  चाहिए  ।

 '
 मेरा  दूसरा  सुझाव  कि  अच्छे  के  वर्ष  में  वर्षा  से उपलब्ध  पानी  को  एकत्र  करने

 उसका  भंडा[रण  तथा  उसका  भक्रधिक  कोशल  पूर्वक  उपयोग  करने  के  लिए  एक  वहृद  कार्य  क्रम

 चलाना  महारास्ट्र  में  जैसे  प्रयोगों  तथा  वहां  के  एक  स्थानीय  इ  ज़ीनियर
 ववारा  विकसित  की  गई  भंडारण  प्रणाली  को  देश  के  अन्य  भागों  में  अंतरित  करने  की  आवश्यकता

 मानसून  के  दिनों  में  यमुना  औरि  ब्रह्मपुंत्र  मे ंअपार  पानी  का  बहाव  होता  और  इस  पानी  को
 रोकने  की  आवश्यकेतां  इस  सम्बन्ध  में  अभी  तक  कोई  बड़ा  कार्यक्रम  नहीं  बनावा  गया  है  गंगा
 कावेरी  भहर  कौ  वात्तौँ  लगभग  समोप्त  कर  दी  गईं  है  और  इसके  बारे  में  और  कोई  बात-चीत  नहीं
 अल  २हीं  किसी  समंय  में  डा०  राव  नें  बिहांर  में  --  फतवीं  से  कोडरमा  तक  गंभा  कहे
 दांमोदर  से  जोड़नें  के  बारे  में  विधार  कियों  क्षत्र  के  सूखा  ग्रस्त  इलाकीं  में  हमें  सिचाई  की
 और  जंधिक  सुविधाਂ  उपलब्ध  करानी  चाहिए  उदाहरण  के  तौर  प॑र  कीडरभा,”तिभैया

 तक
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 |श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिह  |--  जारी

 और  भी  अन्य  स्थानों  को  दिया  जा  सकता  इिन्तु  इसके  बारे  में  कोई  भी  बात  सुनने  में  नहीं  आती
 मरा  सुझाव  है  कि  इस  योजना  को  फिर  से  लाग  किया  पर  जहां  तक  सभव  हो  इसे

 कार्या-वत  किया  जाये  ।

 इसके  अलावा  सरकार  को  निवारक्र  उपाय  के  रूप  में  नदियों  से  गाद  निकलवाने  का  भी  प्रयास
 करना  ज॑मा  कि  मेरे  मित्र  श्री  अन्दूलाल  चन्द्राकर  ने  कहा  है  कि  हर  राज्य  में  डरे  जिग  निगम
 की  स्थापना  की  जानी  चाहिये  ।  मुझे  नहीं  पता  कि  ऐसा  करना  संभव  हो  जो  भी  मैं
 उनकी  बात  से  सहमत  हूं  तथा  मेरा  मुझाव  है  कि  सभी  नदियों  में  से कीचड़  निकालने  का  काय्य  किया
 जाना  चाहिए  ।  इससे  उनकी  गाद  ही  नहीं  निकलेगी  बल्कि  वे  नदियां  गहरी  भी  हो  जाएगी  जिसके
 परिणाम  स्वरूप  उनके  आगोश  में  अधिक  मात्रा  में  पानी  रह  सकेगा  ।  इसलिए  मैं  इस  सुझाव  की  पृष्टि
 करता  हूं  ।

 बसा  कि  मैं  पहल  ही  कह  चुका  हूं.सरकार  को  उन  क्षेत्र  मं  सिचाई  सुविधाये  भी  बढ़ानी  चाहिए
 जो  अभी  तक  मानयून  के  पानी  पर  अश्वित  धान  की  फसल  का  80  प्र  क्षेत्र  आज  भी

 सून  की  वर्षा  पर  आश्वचित  यह  आवश्यक  है  कि  उन  इलाकों  मे  ध्िचाई  न॒विधा  बढ़ाने  में
 यह  योजना  जिसका  हमने  सुझाव  दिया  है  तथा  अन्य  योजनायें  कार्यान्वित  की  जाये  ।

 वास्तव  में  हमने  सूखे  से  बचने  के  उपाय  नहीं  किये  हैं  और  अग्नि  शमन  प्रणाली  के  समान  इससे
 जूभना  पड़ता  है  ।

 जब  आग  लगती  है  तो  हम  अलारम  बजाने  हैं  और  दमकल  आग  बुझाने  के  लिए  जाता  है|
 अतः  हमें  इस  पर  गहराई  से  विचार  करना  है  ओर  उन  क्षत्रों  में  सूखे  से  उत्पन्न  स्थिति  से  निपटने  के
 लिए  स्थायी  उपाय  करने  चाहिए  ।  कई  ऐसे  क्षत्र  हैं  जहां  हर  वर्ष  सूखा  पड़ता  है  ।  उदाहरण  के  लिए
 मेरे  राज्य  बिशेषतया  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  नावाड़ा  भौर  पालामु  सूखा
 इस्त  क्षत्र  है  और  यहां  हर  वर्ष  सूखा  पहता  है  |  वास्तव  इस  वर्ष  मेरे  निर्वाचन  क्षत्र  के  कुछ  भागों
 में  जहां  पहल  सूखा  नहीं  पड़ा  वहां  सूखे  की  स्थिति  हो  रही  सरकार  द्वारा  राहत  कार्य  किए
 जा  +हे  हैं  लेकिन  राहुत  कार्य  से  अब  तक  स्थायी  परिसम्पत्तियां  नहीं  बन  पायी  जंसा  कि  मेरे  मित्र
 श्ली  अन्दूखाल  चन्द्राकर  ने  कहा  राहत  उन  लोगों  तक  पहु  चनी  चाहिए  जिनके  लिए  यह  अभिप्रंश्र

 उस  प्रक्रिया  में  जो  कुछ  होता  है  सदन  उम्ने  अच्छी  तरह  जानता  मैं  कहना  चाहू गा  कि  राहत
 कार्य  करने  में  एक  प्रकार  का  निहित  स्वार्थ  पैदा  हो  गया  है  ओर  हम  स्थायी  परिसम्पत्तियां  नहीं  घना

 रहे  हैं  बल्कि  हम  राहत  कार्यों  पर  निर्भर  हो  रहे  हैं  और  इसलिए  बे  क्षत्र  जहां  सूखा  पटने  की  संभावनाएं

 हैं  लमातार  हर  वर्ष  सूखे  का  सामता  कर  रहे  हैं  ।  सरकार  को  समस्या  के  इस  पहलू  पर  अधिक  ध्यान
 देगा  चाहिए  ।

 साथ  ही  प्रत्पक  जिले  के  हमें  परियोजनाएं  तैयार  रखनी  चाहिए  और  जंसे  ही  सूखे  की
 केताबमी  मिले  ।  हमें  इनमन  फरियोजनाओं  को  क्रियात्क्ति  करना  इससे  भ  केवल  रोक्यार
 विलेगा  अल्कि  परिसम्वत्तियां  भी  बनेंगी  ।  हमें  क्ताया  गया  है  कि  सरकार  के  पास  अनाज  का  235
 लाल  टन  का  भण्डार  है  इस  भश्डार  का  उन  परिवोजताओं  को  विभिन्‍न  जिलों  में  लोगों  को  रीजगोर
 देखे  और  प्रिवस्पकियां  बनाने  के  लिए  उपबोग  किया  जा  सकता  जैसा  कि  सब  बिदित  है  कि  .

 सूछे  से  वास्तव  में  के
 सोग  प्रभावित  होते  हैं  जो  मरीब  जिगकी  खरीदग  को  असता  नहीं  होती  है

 248.
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 नी  _ लञज्ज

 ओर  जो  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  जीवन  यायन  कर  रहे  सरकारी  आंकरों  के  अनुसार  37
 |  लत  लोग  अभी  भी  मरीबी  की  रेखा  के  नीचे  जीवन  यापन  कर  रहे  हैं  ओर  गंर-सरकारी  आकड़

 बताते  हैं  कि  इनकी  संख्या  50  प्रतिशत  इसजिए  हमें  उत  पर  ध्यान  देना  हमें  उनकी  क्रय
 शक्ति  बढ़ानी  चाहिए  जिससे  कि  वे  भली  प्रकार  खाद्यान्न  खरीद  सके  और  जीवन  निर्वाह  कर  सके  ।
 इसलिए  ऐसी  परियोजनाए  प्रत्येक  ब्रशामन  के  पास  होनी  चाहिए  ओ  शीघ्र  उपलब्ध  हों  और  जिन्हें
 क्रियान्वित  किया  जा  सके  |  हमारे  पारा  प्रकार  के  अन्य  कार्यक्रम  के  साथ-साथ  जिला  मड्यालयों
 में  विभिन्‍न  अन्य  कार्यक्रम  भी  होने  चाहिए  ।

 सरकार  को  भूमिगत  जल  संप्ताथनों  का  टरजव्यापी  सर्वेक्षण  भी  करना  चाहिए  ।  हम
 ब्रह  के  चित्रों  स  काफी  सहायता  मिलेगी  ।  वह  सच  है  कि  अगले  वर्ष  में  हमारे  पास  अपना  सुद्‌  र

 संवेदनशील  उपग्रह  हो  जायेगा  ।  इससे  हमारे  पास  बनस्पति  क्षेत्रों  और  भूमिगत  जल  संसाधनों  के
 अधिक  सही  चित्र  उपलब्ध  होगे  तथा  सूखे  के  कारण  होने  वाले  विनाश  के  व्यापक  बित्र  भी  प्राप्त
 इससे  देश  में  सूखे  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  एक  व्यापक  योजना  तैयार  करने  में  सहायता  भिवेगी
 हमारे  सामने  एक  बहुत  स्पष्ट  चित्र  हंंगा  ।  हमें  एक  व्यापक  और  ठोस  दीप  कालीन  योजना  बनाने
 की  आवश्यकता  है  जिसमें  भूमिगत  जल  स्तर  को  बढ़ाने  की  क्ृतिम  प्रक्रिया  शामिल  होगी  तथा

 भू-संरक्षण  और  फसलों  की  फेर-बदल  कर  बोआई  भी  शामिल  हम  प्रत्येक  वर्ष  एक  ज॑सी  ही  कृषि
 प्रणाली  को  अपनाते  जा  रहे  इससे  भूमि  का  उपजाऊपन  कम  होता  जाता  इसी  तरह  «्स
 कार्यक्रम  से  विभिन्‍न  प्रकार  की  अन्य  याजनाएं  भी  णामिल  की  जानी  चाहिए  जिनकी  इस  स्थिति  से
 निपटने  के  लिए  आवश्यकता  है  ।।  मैंने  पर्याप्त  जल  का  भण्डारण  करने  का  भी  सुझाव  दिया  ये
 सब  बोजनाएं  सूखे  को  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  व्यापक  दीवेकालीन  समब्वित  योजना  का  अंग
 होना  चाहिए  ।

 श्री  मकवाना  ने  पिछले  दिन  बताया  कि  मोटे  अनाज  पर  सूखे  का  असर  पड़ं  गा  जिससे  गरीब
 अपना  पेट  भरते  सरकार  की  श्ऋरीफ  की  900  लाख  टन  फसल  का  उत्पादन  करने  की  योजना
 अथवा  जथ्य  है  ।

 '

 मैं  जी  से  जानना  चाहूंगा  बया  सरकार  के  लिए  अब  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करना  संभव
 ४  है  ।  यह  उत्पादन  कितना  कम  होगा  ?  हम  तभी  यह  जान  पार्येगे  कि  क्‍या  उतरा  खाद्य  भण्डार  इस

 समस्या  से  निपटने  के  लिए  पर्याप्त  होगा  या  नहीं  ?  इस  सम्बन्ध  में  सदन  को  विश्वास  में  लिया  जाना

 चाहिए  ।  इस  बारे  में  कया  सम्भावना  है  ?  ठया  हम  इस  ख़क्ष्य  को  प्राप्त  करेंग  ?  रबी  की  फसल  अभी

 कामी  है  ।  हम  नहीं  जावते  कि  अक्टूबर  में  वर्षा  की  क्या  संभ।वना  है  और  कितनी  नमी  हे।भी  हमसे
 बी

 की  बुआई  के  बारे  में  सोचना  है  और  हमें  मूद्या  फसलों  के  बारे  में  भी
 सोचना  च।हिए  शिससे  हम  स्थिति

 से  निश्टट

 ये  भेरे  सामान्य  सुझाव  हैं  जो  मैंने  लोगों  को  कठिनाइवों  का  विल्‍तस  अध्ययन  किये  बिसा  डिये

 हैं  और  मेरा  यह  निश्चित  विश्यास  है  कि  सरकार  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  एक  व्यापक्र  योजना

 अतंयार  करने  पर  ध्यान  देगी  जिसमें  अन्य  योजनाओं  के  साव-साथ  जल  भंट्ारण

 बांध  आदि  के  अरिये  भुमिमत  जल  स्तर  को  उठाने  आदि  की  योजनाएं  भी  शामिल  होंगी  ।  यही  सब

 करने  की  आवश्यकता  है  जिससे  हम  प्रतिबर्द  इस  प्रकार  की  भपंकर  स्थिति  से  तिपट  सकें  ।

 इन  क्षष्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हू
 ।
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 श्री  जाजं  जोसफ  सु  डाकल  :  आज  हमारा  दश  बहुत  क  ठिन  स्थिति  का  सामना  े
 कर  रहा  है  ।  हमारे  यहां  सामान्यतया  जितनी  बर्षा  होती  है  उसका  एक  भी  वर्षा  नही  हो  रही

 ह

 है । हम एक सकटपण्ण वर्ष का सामना कर रहे मैं सुदूर दक्षिण केरल का हूं जहां सामान्यतवा काफी वर्षा होती है लेकिन दुर्भाग्यवश वर्ण पूर्व को तरह के संकट का हम सामना इस वर्ष भी दक्षिण में सामना कर रहे आज 50 प्रतिशत कारखाने बिजली कंटोती के कारण दंद पड़ हैं ओर तालाबंदी के कारण श्रमिकों को रोजगार प्राप्त करने में वहुत कठिनाई उठानी पड़ रही है कृषि क्षेत्र में वर्षा की कमी के कारण हम बहुत बरी स्थिति का सामना कर रहे हमें दीघंकालीन जस रबी इलायची और अन्य फमलों के बारे मे बहुत कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है । नारियल वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसस आय प्राप्त करने में ४ से वर्षों का समय लगता है । एक नारियल वृक्ष या रबर वृक्ष के नप्ट होने का अर्थ एक व्यक्ति के जीवन का अन्त होना है क्योंकि इस फिर वक्ष लगाना पड़ गा और 8 वर्षो की लम्बी अवधि तक टइनन्‍्तजार केरना पड़े केरल की अर्थ व्यवस्था बहुत अधिक प्रभावित हुई है में इसी राज्य का इसमें दीघंकालीन फसल हैं । उत्तर भारत में जब सूखा पड़ता है तो हमें चावल और गन्ने जंसी फसलों का नुकसान उठाना पड़ता हमें दीघंकालीन फसलों के लिए दीघंकालीन हल ही ढ़ ढना है । कृषि मंत्रालय ने हमारी पहले सहायता की है । मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहू गा कि वह हमारे राज्य की दीर्घकालीन आवश्यकताओं पर ध्यान दें । केरल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अब सहायता करना न है क्योंकि हमारे राज्य में पहले ही बेरोजगारी को गम्भीर समस्या बसबराजश्वरी पीठासोन हुई सूख के कारण कारखाने बंद किए जा रहे हैं ओर हम एक ओर संकट का सामना करना पड़ रहा हम इन कटिनाध्यों से उभरना कठिन हो रहा वनों के कटने के कारण यो बड़ के निर्माण के लिए धन की कमी के कारणਂ और सिंचाई योजनाओं को क्रियान्वित न कर पाने के कारण कई वर्षों स योजनाएਂ लम्बित पड़ी मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि बड़े बांधों के निर्माण और सिंचाई योजनाओं वनों के संरक्षण के लिए ओर अधिक धत्त राशि आजंटित जैसा कि मेरे दूसरे सहयोगियों ने बताया है कि हमारे देश बक्षों के काटने!से जलअश्ु प्रभावित हुई है ओर कई वर्षों पश्चात हंस ऐसी बरी स्थिति का सामना कर अतः मैं मंत्री जीਂ से और अधिक धन राशि का आवंटन ' करनें'का अनुरोध करूगा ओर पह भी अनुरोध करू गा कि दक्षिणी राज्यों को रोजगार के अधिक अबसर सथा अधिक : बिजली की अ्यवश्या कैरें कहाँਂ कोई भी ताप बिजलोघर नहों है और हमारे लिए कोई विकल्प नहीं हम पन बिजली यीज॑नांओंਂ पर निर्भर कर रहे हैं ओर के हम कंसे प्राप्त कर सकते हैँ ? बढ़ां पहले 50 प्रतिशतृ बिजली की कटोदी है और वहां की भी कमी अगल्ले ढ़ो ठीव दिनों खुझे कि अगले दो या तीन सप्ताह वहां और बिजली की कटोती होगी ओरर हमें ओर बुरी स्थिति का सामना करना पड़ गा इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध है कि वह अधिक धनराशि प्रदान करने तर्था रोजंगार के अवसर देने की कृपो करें और बैंरोजगारी की संमस्या का समाधान कर । मैं विशेष कूप से कृषि मंत्री से उन किसानों के हितों की सुरक्षा करनें का अंनुरोर्ध करू जो दौ्कांलीन जैसे रबर आदि की खेती कंस्ते हमें इन फसलों को श्राप्से कश्ने के लिए 250
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 वर्षों  तक  इन्तजार  करना  पड़ता  इसलिए  मैं  मत्री  जी  से  उन  किसानों  में  अधिक  रुचि  लेने  और
 पीड़ितों  को ओर  अधिक  घनराशि  देने  तथा  उनकी  रक्षा  करने  का  अनरोध  करू गा  ।

 1.46

 बाल  भ्रमिकों  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  नोति  के  बारे  में  वक्तभ्य
 ]

 अ्रम॒  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  बाल  श्रम  और
 1986  संसद  द्वारा  1986  में  पारित  किया  गया  इसका  उद्देश्य  कुछ

 बसायों  और  प्रक्रियाओं  में  14  बर्ष  से कम  आयु  के  बालकों  के  नियरेजन  को  प्रतिथिद्ध  करने  ओर
 अन्यों  में  बालकों  के  नियोजन  को  विनियमित  करने  की  व्यवस्था  विधेयक  पर  बहस  के  दौरान
 बार-बार  यह  उठाया  गया  कि  बाल  श्रमिक्रों  क ेशोषण  की  समस्या  से  निपटने  के  लिए  विै
 बनाना  ही  पर्याप्त  नहीं  होगा  ।  विशेषकर  कुछ  माननीय  संदस्पों  ने  यह  महसूध्र  किथा  कि  यह  आवश्यक
 होगा  कि  जिन  बालकों  को  प्रतिषिद्ध  नियोजनों  से  हटाया  जायेगा  उन्हें  उपयुक्त  ढंग  से  पुनर्वावित  करना
 होगा  और  अमुझ  य  नियोजनों  में  कार्य रत  बालकों  के  स्वास्थ्य  कोशल  विकास
 आदि  जैसे  कल्याण  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करनी  उश्न  सरकार  ने  सदन  को  यह
 आश्वासन  दिया  कि  इन  सभी  पहलुओं  पर  ध्यान  देने  के  लिए  बाल  श्रम  नीति  तैयार  की  जाएगी  ।

 »  मुझे  सदन  को  यह  जानकारी  देते  हुए  प्रसन्‍नता  हो  रही  है  कि  सरकार  ने  राष्ट्रीय  बाल  श्रम  नीति
 अनुमोदित  कर  दी  है  ।

 2.  इस  नीति  के  तीन  मुख्य  भाग  हैं  :--

 (1)  कानूनी  कारंवाई  योजना

 (2)  बाल  श्रमिकों  और  उनके  परिवारों  के  सामान्य  कल्याण  और  विकास  कायंक्रमों
 पर  ध्यान  और

 (3)  परियोजनाओं  पर  आधारित  कारंबाई  योगना  ।

 3.  कानूनी  कारंबाई  योजना  के  बाल  श्रम  ओर
 $)986,  कारखाना  1948,  खान  1950,  बागान  श्रम  1951  ओर
 बालकों  के  नियोजन  से  संबंधित  उपबंधों  बाल  अन्य  अधिनियमों  के  उपबंधों  का  कठोर  और  प्रभावी
 प्रदतंन  करने  पर  जोर  दिया  जाएगा  ।

 4...  इस  नीति  के  दूसरे  पहनू  के  अधीन  चल  रहे  विकास  कार्यक्रमों  का  बाल  श्रमिकों  और
 उनके  परिवारों  को  लाभ  देने  के  लिए  उपयोग  में  लाया  ऐसे  कई  राष्ट्रीय  विकास  कायंक्रम
 हैं  जो  समेकित  बाल  विकास  और  गरीबों  क ेलिए  आय  और  रोजगार  सृजन
 के  क्षेत्रों  तक  व्यापक  रूप  से  विस्तारित  इन  कावंक्रमों  का  उपयोग  ऐसी  सामाजिक-आथिक  दशाए
 उत्पस्न  करमे  के  लिए  किया  जाएगा  जिनमें  बालकों  को  काम  पर  भेजने  की  बाध्यतायें  कम  होंगी  भर

 /  लक  मजदूरी-रोजबार  पाने  की  बजाय  स्कूल  जाने  के  लिए  प्रोत्साहित  होंगे  ।

 5.  परियोजना  पर  आध्वारित  कारंवाई  योजना  के  बात  श्रमिक  अ/हुल्व  क्षंत्रों  में
 10  परियोजनाएਂ  शुकू  करने.का  प्रस्ताव  णो  निम्नानुसार  हैं  :--

 :  ,1.  .:/  समिलताइए  में  मर्चिस  उल्योग
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 नताडअसचजडससफससफनअअइअइ

 जाज॑  जोसफ  मं  डाकल  |--  जारी

 2.  गुजरात  में  हीरो  पर  पालिस  करने  वाला

 3.  राजस्थान  में  कीमती  पत्थर  पर  प।लिस  करने  बाला

 4...  उत्तर  ब्रदश  न  काच

 5.  उत्तर  प्रदेश  मे  पीतल  के  वतन  बनाने  वाला

 ७...  उत्तर  प्रदेश  में  हस्तनिर्मित  कालीन

 7.  उत्तर  प्रदेश  में  ताला  बनाने  वाला

 ४.  जम्मू  और  काश्मीर  में  हस्तनिर्मित  कालीन

 9...  आन्प्र  प्रदेश  में  माकंपुर  में  स्‍लेट

 10.  मध्य  प्रदेश  के  मन्दसोर  में  स्‍लेट  उद्योग  ।

 0...  इनभे  से  प्रत्येक  क्षंत्र  मे  निम्नलिखित  कारंवाई  का  जाएगी  :--

 (i)  परियोजना  क्षेत्र  के  भीतर  बाल  श्रम  और
 1986.  कारखाना  !94४,  खान  1948  और  अन्य

 ऐसे  अधिनियमों  का  प्रवतंन  तेज  करना  ।  यदि  आवश्यक  तो  इस
 नार्थ  विशेष  प्रवर्तन  स्टाफ  सुजित  किया  जाएगा  ।

 (1)  ग्ररीबी
 विरोधी

 कार्यक्रयों  के  पूण  सरक्षण  में  आय/रोजगार  सृजन  कायंत्रमों  के
 तड़त  बाल  श्रमिकों  के  परिवारों  को  लाना  ।

 (॥  हाल  श्रमिकों  की  औपचारिक  व  अनौपचारिक  शिक्षा  और  कामकाजी  बालकों
 के  माता-पिता  के  लिए  प्रौढ़  शिक्षा  के  कायेक्रमों  को  तेज  करना  ।

 (ivi  बाल  श्रमिकों  के  लिए  विशेष  स्कूल  स्थापित  करना  जहां  व्यावसायिक
 पूरक  स्वास्थ्य  दखभाल  आदि  की  व्यवस्था  की  जाएगी  ।

 आवश्यक  तो  वर्जित  नियोजन  से  लाग्रे  गये  बालकों  को  वजीफा  दिया
 जाएगा  ताकि  उनकी  आय  के  नकसान  की  क्षतिपर्ति  क्री  जा  सके

 (५)  सामाजिक  कार्यकर्त्ता  ग्रूपों  और  अन्य  उपायों  द्वारा  चेतना  का  सजन॑  ताकि
 लोगों  को  बाल  श्रमिकों  के  अवांछनीय  पहलओं  के  बारे  में  शिक्षित  और  विश्वास
 दिलाया  जा  सके  ।

 7.  परियोजनाओं  के  लिए  कतिपय  मूलभूत  संरचना  का  सृजन  किया  जाएंगा  जिसमें  प्रत्येक
 परियोजना  का  इ  चाज॑  मख्य  का्यंपालक  अधिकारी  होगा  ।  प्रत्येक  परियोजना  के  लिए  बाल  श्र
 परियोजना  बोर्ड  होगा  जिसका  स्थानीय  कलक्टर  इसका  अध्यक्ष  होगा  तथा  गर-सरकारी
 तथा  स्बैच्छिक  संगठनों  के  प्रतिनिधि  इसके  सदस्य  होंगे  ताकि  विभिन्‍न  विभागों  के  योगदान  की
 श्चित  किया  जा  सके  ।  केन्द्रीय  सत्र  पर  एक  उच्च  स्तरीय  मांनीटरिंगं  समिति  भी  होगी  जिसमें
 सबंधित  मत्रालयों/विभागों  और  राज्य  के  प्रतिनिधि  होंगे  ।

 8.  प्रत्येक  परियोजना  को  राज्य  सरकारों  और  संब्रंधित॑  केन्द्रीय  मंत्रालयों  के  साथ  परामंर्ण

 कर  के  सावधानीपूर्वक  तंयार  किया  जाएगा  ताकि  केन्द्रीय  _  तथा  राज्य  संरकासें के  कार्यक्रमों  क ेउचित
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 विस्तार  और  अंतमिश्रित  को  सुनिश्चित  किया  जा  सके  |  प्रथम  चरण  दस  परिमोजनाओं  में
 30,000  बाल  करमंकारों  के  आने  की  आशा  है  ।  इन  परियोजनाओं  पर  प्रति  वर्ष  ।।  करोड़  रुपये  के
 संभावित  ब्यय  होने  की-आशा  है  ।

 1.50  प+  गम

 देश  में  सूखे  को  £थति  पर  चर्चा

 श्रो  जगन्नाथ  पटनायक  :  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  की  प्रगति  के  इस  युग
 में  जब  कि  हम  शताब्दी  वो  ओर  जाने  का  स्वप्न  देख  रहे  हम  मौसम  और  प्रकृति  ढी
 श्चितता  का  बहाना  नहीं  बना  सकते  और  ना  ही  हम  अपने  देशवासियों  की  मूल  मानवीय  आवश्यकताओं
 की  पूर्ति  के  लिए  लड़ाई  की  ही  उपेक्षा  कर  सकते  यही  कारण  है  इसे  प्री  तरह  प्राकृतिक  आपदा
 कहने  की  बजाय  मैं  इसे  मानव  निर्मित  आपदा  ही  कहना  चाहू  गा  क्‍योंकि  वनों  को  काटा  जा  रहा  और
 लोग  पर्यावरण  संतुलन  को  बिगाड़  रहे  हैं  और  वास्तव  मे  आधुनिकीक रण  से  प्रकृतिकी  का  नाश

 कृषि  से  सम्बन्धित  सूखा  तब  माना  जाता  है  जब  भूमि  में  नमी  ओर  जो  फसल  के  बढ़ने
 के  मौसम  में  फसल  के  लिए  सहायक  होती  अपर्याप्त  होती  है  और  इसके  अभाव  के  कारण  फसल
 विशेष  रूप  से  मई  के  मध्य  और  अक्तूबर  के  मध्य  में  सूख  जाती  मौसम  विभाग  द्वारादी  गई
 रिपोर्ट  में  स्पष्ट  कहा  गया  है  कि  इस  समय  देश  के  अधिकांश  भाग  सूखे  की  चपेट  में  किन्तु  यह
 दुर्भाग्य  4।  बात  यह  है  कि  जिसे  अत्याधिक  सूखे  से  पीड़ित  राज्यों  में  स॒  एक  माना  जाना
 चाहिए  पर  उचित  ध्यान  नहीं  दिया  गया  सरकारी  रिपोर्ट  के  शुरू  में  जब  सरकार
 द्वारा  रिपोर्ट  दी  गई  केवल  पांच  जिलों  में  सूखे  की  गंभीर  स्थिति  वे  हैं  कालाह

 कोरापुट  ओर  लेकिन  नवीनतम  सर्वेक्षण  के  सरकार  ने  यह  ज्ञापन  भी  दिया

 है  कि  पूरा  राज्य  भयंकर  सूख  की  चपेट  में  अतः  ध्से  ध्यान  में  रखते  उड़ीसा  राज्य  की  स्थिति
 पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ओर  वहां  तुरम्त  एक  केन्द्रीय  दल  भेजा  जाना  चाहिए  तथा  राज्ण
 सरकार  द्वारा  मांगी  गई  सारी  केन्द्रीय  सहायता  उन्हें  दी  जानी  चाहिए  ।

 मैं  कालाह  डी  निर्वाचन  क्षत्र  का  प्रतिनिधित्व  करता  हू  जो  कि  निर्धनता  ओर  सूख  के  कारण

 राष्ट्रीय  चर्चा  का  एक  विषय  बन  गया  मेरा  बहां  के  बारे  में  अपना  अनुभव  है  ।  मैंने  इस  क्षंत्र  को
 पिछले  20  वर्षों  में  मैंने  छात्रा  के  रूप  में  स्वयं  सेवक  के  रूप  मंत्री  के  रूप  में  भोर  अब  एक  सांसद
 के  रूप  में  देख  है  ।  जहां  तक  कालाह शो  का  संबंध  मेरा  अपना  कुछ  अनुभव  है  ओर  उस  अनुभव  के
 आधार  पर  मैं  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हू  ।

 सूखे  की  अर्वाध  को  सारे  वर्ष  के  लिए  धोधित  किया  जाना  चाहिए  न  कि  केवल  वर्षा  समाप्त
 होने  से  लेकर  बसन्‍्त  ऋतु  तक  की  अवधि  के  लिए  सभी  लोगों  को  काम  और  बेतम  सुनिश्चित
 किया  जाना  चाहिए  ।  आवश्यक  वंस्‍्तुए  रियायती  दरों  पर  उपलब्ध  होती  चाहिए  तथा  उचित  वितरण
 प्रणाली  की  भी  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  सरकारी  तन्‍्त्र  के  बाहर  की  सभी  आध्िक  गतिविधियों  पर

 ध्रतिबन्ध  लयाया  जाना  चाहिए  |  छोटे  और  सीमांत  किसानों  के  लिए  कुछ  हद  तक  कृषि  ऋण  माफ
 कर  दिए  जाने  चाहिए  ।  ऐसा  किए  बिना  आप  मिप्नंनठम  से  निर्धनतम  व्यक्तियों  की  ख्रमस्वाओं  का
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 जनन्‍नाथ  पटनायक

 समाधान  नहीं  कर  सकते  ।  इसके  साथ-साथ  हमें  शुप्फ  खेती  और  सूखा  राहत  कार्य  करने  की  ओर  भी

 ध्यान  देना  चाहिए  ।  फसल  बीमा  योजना  को  तुरन्त  कार्यान्वित  किया  जाना  जल  खोतों  का

 उपयोग  किया  जाना  चाहिए  और  गांवों  के  विकास  के  लिए  केन्द्र  सरकार  को  नाजुक  क्षत्रों  के  लिए
 धन  का  समान  रूप  से  आवंटन  करना  चाहिए  तथा  अत्याधिक  प्रभावित  क्षत्रों  में  राज्यों  की  योजना

 का  पुनंविन्यास  किया  जाए  ।  सूखे  से  गम्भीर  रूप  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  काम  रने  के  ये  मेरे  कुछ

 ज  बल

 और  ए  कार्यक्रमों  को  पनः  समीक्षा  की  जानी  चाहिए  और  पूरे
 विशेषकर  कालाह  डी  और  वोलांगीर  जिलों  के  सभी  खण्डों  को  कार्यक्रम  में

 शामिल  किया  जाना  चाहिए  |  इस  समय  परे  देश  में  615  खण्डों  को  ही  शामिल  किया  गया

 केन्द्रीय  सहायता  देते  समय  सख्रा  पीड़त  और  बाढ़  पीड़ित  राज्यों  के  बीच  कोई  भदभाव  नहीं  किया

 जाना  चाहिए  तथा  जिन  राज्यों  में  लगातार  4-5  वर्षों  से  अधिक  समय  से  सूखा  पड़  रहा  जंसा  कि

 उड़ीसा  में  हुआ  उन्हें  णत-प्रतिणत  गँर-योजना  अनुदान  के  रूप  में  समूची  सहायता  दी  जानी

 चाहिए  ।

 मैं  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  द्वारा  दिए  गए  इन  सुझावों  से  प्री  तरह  सहमत  हू  कि  दस
 आपदा  जबकि  समस्त  देशवासी  इससे  पीड़ित  कोई  भदभाव  नहीं  किया  जाना  सभी  दलों
 सभी  स्वयंसेवी  संगठनों  को  देश  के  राहत  कार्यों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  मिलकर  आगे  आना
 मैं  आपका  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाना  चाहता  हृ  कि  मानवीय  समस्याओं  का  समाधान  करते
 समय  राजनीति  को  दीच  में  नहीं  लाया  जाना  चाहिए  ।

 कालाहडी  आज  एक  राष्ट्रीय  चर्चा  का  विषय  बन  गया  मुझे  इसके
 इतिहास

 तथा  उन  सामाजिक  कारणा  क  बार  म  बतान  का  जरूरत  नहा  जिनसे  कालाह  डी  म  निधनता  एक
 महामारी  की  तरह  फैल  रही  1949  में  एक  रिपोर्ट  में  यह  उल्लेख  किया  गया  कि  यह  सर्वाधिः
 पिछड़ा  और  आथ्िक  रूप  से  शोषित  राज्य  है  !  यह  सामन्तवादी  राज्य  था  और  अब  स्वतन्त्रता  के  बाद
 तथा  हमारे  प्रधानमन्त्री  के  वहां  के  दोरे  के  बाद  अब  वहां  काम  शुरू  क्रिया  गया  है  ताकि  काफी  दर  से

 सखें  से  प्रभावित  और  इस  निर्थन  क्षेत्र  की  समस्याओं  का  समाधान  किया  जा  सके  ।  वहां  नि्चनता  है  ।
 यहां  सूखा  है  ।  लोग  डरे  हुए  उन्हें  आत्मसमम्मान  और  प्रतिष्ठा  की  जरूरत  है  और  उनके
 मानवता  का  व्यवहार  किया  जाना  चाहिए  ।  एस  बारे  में  कहा  गया  है  और  ऐसे  समाचार  हैं  वहां
 आदमियों  का  मांस  खाया  जा  रहा  जहरीते  की  ई  खाए  जा  रहे  हैं  ओर  लोग  अपने  बीवी-बच्चों  को

 बच  रहे  हैं  ।  यह  सब  बिना  किसी  प्रमाण  और  स्थिति  का  आकलन  किए  बगेर  कहा  जा  रहा  है  ।
 यदि  इस  प्रकार  की  बातें  चलती  रही  तो  इससे  समस्या  का  समाश्रान  नहीं  होमा  अपितु  इससे  सम्भ्रांति
 ही  होगी  ।  मानवीय  समस्या  का  अआम्राधान  करते  समय  हमें  बहुत  सावधानी  बरतनी  चाहिए  और

 जागरूक  रहना  चाहिए  तथा  उसमें  राजनीति  नहीं  लायी  जानी  चाहिए  ।

 साथ

 जब  तक  आऑम  योजनाओं  में  निचले  स्तर  जिला  स्तरं॑  पर  योजना  पर्याप्त

 केन्द्रीय  सहायता  और  तकनीकी  सहायता  नहीं  दी  तब  तक  हम  मध्यम  स्तर  के  लोगों  की

 नहीं  सुधार  सकते  ।  एक  विशेष  विकॉस  बोर्ड  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  जिसे  पर्याप्त  केन्द्रीय  बित्तीय

 सहाय  उपलब्ध  हो  +  सभी  जल  खोलीं  का  उपयोग  करने  के  सभी  जिसों को  दृष्टि  से
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 देखा  जाना  चाहिए  केबल  तभी  उन  जिलों  को  सभाजवादी  योजना  के  माध्यम  से  सुधार  हो  सकता  है  ।
 योजना  का  मुख्य  उद्ं  श्य  क्षेत्रीय  असंतुलन  तथा  गरीबी  दूर  ब.रना  उसके  लिए  हमें  एक  नीति
 बनानी  होगी  ।  इसके  लिए  हमें  एक  राष्ट्रीय  सूखा  नीति  बनानी  चाहिए  जिसका  उहें  श्य  पीने  के

 रोजगार  प्रदान  करना  तथा  पर्यावरण  संतुलन  बनाए  रखना  ओर  सामाजिक  वानिकी  मे  तीब्रता
 बिजली  की  बचत  करना  और

 कुशल  जल-प्रबन्ध  करना  होगा  ।  हमारे  देश  में  सूखे  की  स्थिति
 का  कृषि  ऑर  आंद्योगिक  उत्पाद  पर  प्रभाव  पडुंगा  जिसका  अथं  है  मूल्य  वृद्धि  और  उसके  फलस्वरूप

 मुद्रा  स्फीति  होगी  ।  टमें  डीजल  ऑर  पेट्राल  की  भी  जरूरत  होगी  ताकि  हम  आयात  कर  सके  ।

 2.00

 पानी  की  कमी  से  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  परिस्थितिया  पैदा  हो  सकती  हमे  कृषि
 कार्यों  के  लिए  रिश्रायती  दर  पर  बिजली  उपलब्ध  करानी  चाहिए  ।  इसके  लिए  फिलहाल  हमें
 मितापर्ण  व्यय  में  कटौती  करनी  चाहिए  ।  हमे  बिजली  का  उपयोग  सोच  समझकर
 करना  चाहिए  और  डीजल  तथा  बिजली  की  विलाभिता  के  प्रयोजनों  के  लिए  थ्रपत  में  कटौती
 करनी  चाहिए  और  उन्‍हें  क्रपि  कार्यो  मे ंउपयोग  के  लिए  उपलब्ध  किया  जाना  चाहिए  ।  इसके
 रिक्त  हमें  अन्य  योजनाओं  ओर  कायंत्रमों  के  बारे  में  सोचना  चाहिए  ताकि  सूखा  पीड़ित  लोगों  के

 राहत  कार्यों  के  लिए  धन  दिया  जा  सबे

 मैं  इग  बात  के  लिए  आभारी  ह  कि  स्वयं  प्रधानमंत्री  ने  और  भाव्त  सरकार  ने  इसे  चुनौती
 माना  उन्होंने  विपदा  स  घिरे  लोगों  के  मन  मे  विश्वास  की  आणा  जभाई  है  कि  भारत  सरकार

 और  समस्स  संसद  उनकी  समस्या  से  अवगन  है  |  अब  उनमे  विश्वास  की  भावना  हैं  और  इसके

 लिए  मैं  प्रधानमन्त्री  तथा  भारत  सरकार  को  बधाई  देना  चाहता

 अत  में  मरा  यही  निवेदन  है  कि  इस  समय  एक  राष्ट्रीय  सूखा  कार्यक्रम  बनाया  जाना  चाहिए  ।

 समस्या  के  स्थायी  समाधान  के  लिए  निर्धनतम  लोगों  पर  तथा  अधिक  नाजक  क्षत्रों  पर  अधिक  ध्यान

 दिया  जाना  चाहिए  ।  हमें  तदनसार  एक  योजना  तैयार  करनी  होगी  ताकि  हम  वर्तमान  स्थिति  का
 सामना  कर  सके  और  भविपष्स  में  समस्या  का  स्थायी  समाधान  कर  सके  ।  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के

 इस  उन्नत  यग  में  हमें  ऐसा  कोई  बहाना  नहीं  बनाना  चाहिए  कि  लोगों  को  मौसम  की  अनिश्चितता

 और  प्राकृतिक  आपदाओं  के  कॉरण  तकलीफ  उठानी  पढ़े  ।

 ;  निर्मला  कुमारो  शक्‍ताबत  माननीय  सभापति  आज़  हम  राष्ट्र
 ब्याप्री  संकट  से  ग्रेजर्‌  रहे  हैं  कयोंकि  वर्षा  का  यदि  हम  मानचित्र  तो  हम  पता  कि  देश  के
 आधे  से  अधिक  भाग  मे  वर्षा  नही  हुई  है  और  अकाल  ही  नहीं  महा-अकाल  प्रदेशों  में  दस्तक  दे  रहा
 है  ।  यदि  समय  हमने  इस  ओर  लोंग  टम  प्लानिंग  नहीं  को  तो  महोंदया  हमारे  देशू  को  झाफी
 अधिक  पशुधन  और  मानवों  की  क्षति  होगी  |  कई  पशु  और  मानवों  को  मौत  की  गोद  में  यह  महाकाल

 सुला  देगा  |
 ज  प्रकृति  ने  बड़ा  ही  क्र  मजाक  हमारे  सामने  किया  जहां  सावन  के

 महीने  में

 बू  दा-दांदी  होती  है
 ओर  चारों  ओर  हरियाली  होती  है  वहां  आज  इस  समय  घूल़  भरी  आंधियां  चल

 रही  हैं  बल्कि  कई  प्रदेशों  में  बहुत  ही  भयंकर  पीने  के  पानी  की  समस्या  पैदा  हो  गई
 इसलिए  मैं  यह  चाहू  गी  किये  जो  पछवाई  हवाए

 मानमूनों  को  य ेहां  हृटाती  ँ  ड्र्मृ  ओर हे  कै  ८  ६
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 निर्मला  फुमारी  शक्‍क्तावत  |--जारी  .

 हमें  ध्यान  देना  चाहिए  ।  वेजञानिक  कारणों  की  ओर  हमें  दृष्टिपात  करना  क्या  कारण  है  कि

 हमारे  साथ  मानसून  पिछले  दस  वर्षों  से  आंख-मिचोली  कर  रहा  है  ।

 हर

 हम  कई  प्रान्तों  में  अकात  होने  की  बात  यहां  आझर  उस  सदन  में  हम्ेगा  चर्चा  करते  परन्तु
 क्या  कभी  हमने  सोचा  है  कि  इसका  वास्तव  में  वैज्ञानिक  कारण  क्या  पिछले  दस  वर्ष  से  ऐसा  क्‍यों
 हो  रहा  मंटरोलोजिकल  डिपार्मेंट  भविष्यवाणी  करता  परन्तु  वह  केवल  24  घंटे  की  बात  बता
 सकता  है|  बहुत  समय  पहते  की  बात  वह  नहीं  बता  सकता  है  ।

 कल  यटं  हाउस  में  यह  डिस्क  हो  रहा  था  कि  हमारा  मौसम  विज्ञान  विभाग  अक्षम  है
 यह  कहना  चाहू  गी  कि  हमारा  मौसम  विज्ञान  विभाग  अक्षम  नहीं  बल्कि  उसके  पास  साधनों  की
 है  ।  आज  हमारे  पास  ऐसे  इक्विपमेंट  नहीं  जो  यह  बता  सकें  कि  किस  कारण  से  इस  प्रकार  का
 परिवतंन  मौसम  में  हुआ  हमारे  मौसम  विज्ञान  विभाग  के  पास  इस  प्रकार  के  आधुनिक  उपकरण
 होने  चाहिएं  ।  हमने  जो  सुपर  कम्प्यूटर  अमेरिका  से  खरीदना  चाहा  था  वह  इसी  बजह  से  कि  हम  अपने
 मैटरोलोजिकल  डिपार्टमेट  को  समर्थ  लेकिन  कई  राजनैतिक  कारणों  से  वह  हमें  प्राप्त  नही  हुआ  ।

 इसलिए  आज  बहुत  ही  भयंकर  स्थिति  हो  गई  है  और  देश  के  बहुत  सारे  स्थान  अकाल  की

 गहन  छाया  में  फंस  हुए  मैं  राजस्थान  से  आती  हु  और  राजस्थान  को  स्थिति  का  वर्णन  वाणी  से

 नहों  क्रिया  जा  देखकर  ही  आप  अन्दाजा  लगा  सकते  हैं  कि  वहां  कितनी  भयंकर  स्थिति  है  !?

 कोई  भी  जीवित  प्राणी  जो  इस  समय  राजस्थान  में  उसने  ऐसा  भयंकर  सूखा  कभी  नहीं  वहां
 100  से  ऊपर  के  बहुत  से  व्यक्ति  उन्होंने  भी  इस  प्रकार  की  स्थिति  नहीं  देखी  ।

 आज  राजस्थान  मे  बुवाई  नहीं  खरीफ  की  फसल  का  एक  दाना  भी  नहीं  बोया  आर  भूमि
 के  गर्भ  में  फानी  न  होने  से  धरती  जिस  तरह  पक्रा  हुआ  खरबूजा  फट  जाता  उसी  तरह  से  फट
 गई  है  और  पीने  के  पानी  को  इतनी  भयंकर  पंदा  हो  गई  है  कि  लोग  दूर-दूर  से  पानी  लेने  के

 लिये  जाते  जिन  स्थानों  में  पानी  खासतोर  से  मेरे  निर्वाचन  क्षंत्र  जो  कि  पहाड़ी
 इलाका  बहा  भी  इस  बार  जोगों  को  पीने  के  लिय  पानी  की  बहुत  अधिक  परेशानी  का  सामना
 करना  पड्ट  रहा  इसलिये  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  निवेदन  करू  गी  कि  आप  स्टडी  टीम  तो  परन्तु
 उसकी  रिपोर्ट  का  इन्तजार  न  अगर  उसकी  रिपोर्ट  का  इन्तजार  किया  तो  बहुस  से  पशु  और

 मनुष्य  भूख  ओर  प्यास  से  मर  जायेंगे  ।  एडहॉक  ग्राट  तुरन्त  दीजिये  ।

 आज  हमारी  अथं-व्यवस्था  लड़खड़ा  गई  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंउसकी  स्थिति  खराब  हो  गई  है

 परन्तु  नगरीय  क्षंत्र  में  भी  बहुत  से  ऐस  काला  बाजार  करमे  वाले  जमाखोर  लोग  हैं  जिन्होंने  चीजों  को

 गुम  कर  दिया  इससे  मूल्य  आसमान  छूने  लगे  खाने  के  पदार्थों  की  कीमतें  बहुत  अधिक  बढ़  गई
 आप  एक  गढ़िनी  का  अन्दाजा  मैं  स्वयं  एक  गहिणी  हूं  ट्सलिये  उनकी  कश्रार्भना  आपके

 सामने  रख  रही  हु  ।

 एक  व्यक्ति  जिसको  मुश्किल  से  600,  700  रुपये  मासिक  मिसते  अगर  बह  30,  35  रुपये
 किलो  का  तेत  और  मंहगी  दालें  खाता  है  तो  इतनी  मंहगाई  हैं  कि  उसको  आधे  पेट  शुर्द  रहना  पड़ता

 आफ्कों  सबसे  पहले  इस  अकाल  में  जो  जमाश्ोर  उस  पर  छापे  डालने  चाहिवें  और

 ऐसी  व्यवस्था  होनी  चाहिये  जिससे  सभी  को  खाद्य-पद्धा्ध  आसामी  से  मिल  यही  हमारे
 उच्चोग-ध ंथे  भी  चौपट  होने  लगे  यागी  सारा  अर्थ-तंत्र  खड़-कड़ा  मधा  है  ।

 ह
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 मैं  निवेदन  करू  गी  कि  जो  भख्वमरी  ओर  रुण्णता  हमें  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दिखाई
 देती  मैं  थोड़े  दिन  पहले  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  में  गई  थी  और  पिछला  राखी  का  जो  त्यौहार
 उस  ममय  मैं  खुशी  के  साथ  क्षेत्र  में  परन्तु  जाने  के  बाद  मैंने  देखा  कि  जगह-जगह  जानवर  मरे

 पड  हैं  और  उनकी  बदव्‌  से  वातावरण  दुर्गन्ध्रित  हो  रहा  था  ।  टसलिये  मैं  यह  कह  गी  कि  हमें
 स्थान  की  स्थिति  को  देखते  उसे  विशेष  सहायता  दनी  दूसरे  प्रान्सों  में  भी  यद्चाप  स्खा

 परन्त  राजस्थान  की  स्थिति  विशेष  तौर  पर  गोर  करने  वाली  क्योंकि  लगातार  5  सालों  से  वहां
 पर  सूखा  पड़  रहा  है  ।

 1986-87  6-87  में  जो  अकाल-राहुत  के  काम  हुए  उसका  82  करोड़  रूपया  सरकार  को  चकाना
 पे  न  .  बधि  न  न  के  ऊ

 वाकी  आपने  याँदि  सहायता  नहीं  दो  ता  ४2  करोह  के  सकाने  के  अलावा  राजस्थान  सरकार  गया
 कर  सकेगी  ?  अन्य  कार्य  कंसे  शुरू  होंगे  ”  एड-हाक  प्रान्ट  त्रन्त  दी  जानी

 आज  आपके  पास  अनाज  2  करोड़  30  लाख  टन  कम  है  तो  आप  बिदेशों  से  भी
 आयात  कीजिये  ताकि  हमारे  यहां  जो  भश्व  व्यक्ति  उनको  अनाज  पहुंचाया  जा  सके  ।

 आपने  पिछली  बार  3.5  लाख  मीट्रिक  टन  अनाज  राजस्थान  को  फ्री  आफ  कास्ट  देने  का
 वायदा  किया  वह  नहीं  गया  आप  उसे  दीजिये  और  उपके  अलावा  3  लाख  मीट्रिक  टन  अनाज
 और  दीजिये  तब  आप  वहां  के  भूखे  आदिवासियों  और  भूमिहीन  किसानों  को  बचा  सकेंगे  ।  पणुओं  के
 चारे  की  बहुत  आवश्यकता  आप  राजस्थान  के  पशुश्रन  जो  बहुत  मृल्यवान  उसे  नष्ट  होने  से
 बचादये  ।

 मैं  यह  कहना  चाहूंगी  आज  जो  जल  संकट  बहुत  अधिक  भयंकर  है  और  हम  हमेशा

 अकाल  कहते  क्यों  नहीं  इससे  निपटने  के  लिये  लोग  टमं  प्लानिंग  करते  हम  कब  तक  प्रकृति  के

 ऊपर  ही  निर्भर  करेंगे  ।  हमारा  देश  एक  कृषि  प्रधान  देश  लेकिन  हथने  अभी  तक  सिंचाई  के  पूरे  साधन

 नहीं  जुटाये  हैं  ।  जितना  पानी  होता  बह  बेकार  में  बह  कर  समुद्र  में  बच्चा  जाना  जिन  राज्यों  ने

 सिचाई  की  योजनायें  बनायी  हुई  उसको  बनाने  की  शीत्र  आप  अनुमति  दीजिए  ।

 आज  बिजली  का  अभाव  बहुत  अधिक  है  ।  बिजली  की  कमी  की  बजह  से  कुओं  में  पानी  होते

 हुए  भी  लोग  उसका  प्रा  फायदा  उठा  नहीं  पाते  पानी  की  कमी  से  पशु  सर  रहे  इस  कारण

 जहां  कहों  भी  बिजली  की  व्यवस्था  हो  वहां  इसकी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।

 बर्षा  न  होने  का  एक  कारण  जगलों  का  कटना  है  ।  राजस्थान  में  जंगल  बहुन  अधिक  के  हैं
 और  अब  भो  कट  रहे  जहां  आपके  इरिगणन  के  बंध  बहां  के  आसपास  के  सारे  जंगल  कट  जाने

 से  सारी  की  सारी  मिट्टी  बह  कर  उनको  ढक  देती  परिणाम  यह  होता  है  कि  उनकी  कैपेसिदी  कम

 हो  रही  है  इस  कारण  जंगलों  का  कटना  बिल्कुल  रोडई  और  साथ  ही  वृह-द  डस्ट्रीज  को  नए  ला:सेंस

 देगा  बच्द  कर

 अब  मैं  राष्ट्र  व्यापो  संकट  का  सामना  करते  के  लिये  आपको  कुछ  खुझाव  देना  चाहुगी  ।  मेरा

 चहला  स॒झ्नाव  यह  है  कि  जितने  भी  सरकारी  खच  होते  उनमें  कुछ  कमी  की  जानी  चाहिए  ।
 रारा  ओर  अनॉज  ओ  कि  राज्यों  को  पहु  चाना  उसके  रेल  भाड़  का  खं  आपको  स्वर्थ  उठाना

 आहिए  ।  पीने  का  पानी  उपलब्ध  कराने  के  सिये  रिंग  मशीनों  की  बहुत  अधिक  ए्यकता  होती
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 निर्मला  कुमारी  शक्तावत

 राजस्थान  में  हाई  प्रंणर
 रिंग

 मशीनें  चाहे  आप  धनराशि  कम  दे  दें  लेकिन  हाई

 प्रैणर  रिंग  मशीनें  दें  जिससे  आसानी  से  पानी  निकाला  जा  सके  ।

 अंत  मे  मैं  यही  कहना  आर  ओर  फूड  फार  वर्क

 कार्यक्रमो  के  लिये  अधिक  मात्रा  में  अनाज  और  धनराशि  देती  चाहिए  ।  आज  जो  महाकाल  का  दानव

 चारों  ओर  अपने  पंजे  फैलाये  हुए  है  उसे  हम  तभी  रोक  सकते  जब  हम  सब  मिलकर  इसका  सामना

 करेंगे  ।  इसके  साथ  ही  सभी  विभागों  का  इसमें  कोआई्डिनेशंन  होना  जरूरी

 मैं  ऐसा  सोचती  हूਂ  कि  आप  राजस्थान  की  तरफ  विशेष  ध्यान  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं
 अपनी  बात  समाप्न  करती  हू  ।

 |]
 पर |अनुबाद

 श्रो  बलवंत  सिह  रॉमवालिया  :  सभापति  इस  सदन  में  मरे  सभी  आदरणीय

 सूखे
 र  न्‍न  गम्भीर  जो  अब  राष्ट्र  के  लिए  एक  चनौती  बन  गई  पर  गम्भीरता

 पूवेक  अपने  विचार  प्रकट  कर  रहे  भारतीय  रिजर्व  वैंक  के  डिप्टी  श्री  रंगा  राजन  ने

 अनुमान  लगाया  है  कि  कृषि  उत्पादन  में  एक  प्रतिशत  गिरावट  होने  से  औद्योगिक  उत्पादन  में  दो
 प्रतिशत  गिरावट  होती  उद्योग  पर  इसका  प्रभाव  काफो  गम्भीर  हो  सकता  है  ।  हम.केवल  कृषि
 उत्पादन  में  गिरावट  तथा  कृषि  क्षेत्र  की  समस्या  का  सामना  ही  नहीं  कर  रहे  बल्कि  भविष्य  में  गम्भीर
 ओद्योगिक  संकट  भी  होगा  ।  मरे  सभी  विद्वान  मित्रों  ने  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  महोदय  के
 ममक्ष  अपने  विचार  रख  उन्होंने  सखे  से  उत्पन्न  गम्भीर  स्थिति  का  भली  भांति  बयान  किया  है  ॥

 मैं  अधिक  समय  नही  लू  गा  ।  हरियाणा  तथा  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  भाग  देश
 के  खाद्यान्न  पल  में  काफी  बड़ा  अ  शवान  देते  पंजाब  हरिय;णा  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  सखे  के  कारण
 ऐसी  स्थिति  हो  गई  है  जिसके  बारे  में  कभी  सोचा  ही  नहीं  गया.था  ।  मई  में  भारी  वर्षा  होने  के  कारण
 पंजाब  मे  पहले  ही  रदीं  मौसम  मे  20  लाख  टन  गेहू  को  कमी  हुई  इस  समय  पंजाब  में  पांच  लाख
 नलकप  हैं  जिनस  ।9  साख  हेक्टर  धान  के  खेतों  की  सिंचाई  करनी  होती  है  ।  सूखा  तथा  जल

 बल  जान  के  कारण  केवल  पांच  लाख  हेकटर  में  ही  धान  की  जुताई  हो  सकी  इससे  धानਂ
 का  उत्पादन  60  लाख  टन  से  घटकर  40-45  लाख  टन  होगा  ।,  इस  बार  1.5  लाख  टन  कम  धान
 का  उत्पादन  इसी  वर्षा  न  होने  के  कारण  पंजाब  में  कपास  और  गन्‍ने  की  फसल  सूख
 रही  वा  की  कमी  के  कारण  25  प्रतिशत  क्षेत्र  में  धान  ब॒वाई  नहीं  की  गई  उपज  )5  प्रतिशत
 कम  हो  ग़ई  है  ।  अर्थ  यह  हुआ  कि  पंजाब  तथा  हरियाणा  के  की  आय  में  40  प्रतिन्नत
 की  कमी  आएगी  ।  यह  वास्तव  में  एक  दखद  स्थिति  है  ।

 '
 46  तर  1

 मैं  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।  हम  सभी  यहां  पर  लोगों  का  .  प्रतिन्सिधित्क  करते  हैं
 और  प्रत्येक  सदस्य  यही  कहता  है  कि  प्रभावित  लोगों  के  बीच  धन  या  खाद्यान्न  वितरित  किया

 जाना  किन्तु  मरा  अपना  यहू  मत  है  यह  हम  योशना  क्षायोग  ओर

 ,  सम्बद्ध  मंत्रालयों  ने  पिछले  वर्षो.के  दोरान  सूखे  की  स्थिति  का  करने  के  तरफ  /  को  ढ्रीक
 प्रकार  से  व्यय  किया  होता  तो  इन  दिनों  मं  भारी  खतरे  का  सामना  नहीं  करना  पढ़ता  ।  में

 जे  विशेषकर  कृषि  मंत्री  श्री  मकबाना  जी  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  हमें  छिड़काव  सिंचाई  अपनाने  के
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 लिए  भरसक  प्रयत्न  करने  चाहिए  ।  छिड़काव  तिचाई  से  लगभग  55  प्रतिशत  पानी  की  बचत  होती
 "  बतंमान  परिस्थितियों  में  छिड़गाव  सिंचाई  से  हमारी  तकलीफों  में  कमी  हुई  होती  ।

 पानी  का  भारी  रिसाव  होता  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  रिसाव  को  रोकने  के

 लिए  उदारता  से  उपाय  करे  |  हम  इस  रिसाव  को  रोक  सकते  हैं  यदि  हम  जल  उनके  किनारों
 तथा  नहरों  को  पक्का  करें  ओर  ईटें  लगाएं  ।

 सरकार  को  चालू  सिंचाई  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  गम्भीरतापूर्वक  कदम
 उठाने  चाहिए  !  यदि  देश  में  चालू  सिचाई  परियोजनाओं  को  जल्दी  पूरा  किया  जाता  है  तो  इससे
 विद्य-त  उत्पान  और  जल  पूर्ति  में  सहायता  मिलेगी  ।

 इसके  अलावा  मैं  यह  सुझाव  भी  दू  गा  किसानों  को  ।0  हजार  रुपए  तक  दिए  गए  उबंरक
 और  अन्य  फसल  ऋण  माफ  कर  दिए  जाने  ऋण  के  वापसी  भुगतान  को  स्थगित  करने  से
 किनानों  ओर  लघु  उत्पादकों  को  कोई  कारगर  मदद  नहीं  मिलेगी  ।

 कृषि  राज्य  मंत्री  श्री  मकवाना  से  यह  भी  अनुरोध  है  कि  वह  विशेक्ज्ञों  से  सलाह  लें  ।
 आम  तौर  पर  यह  कहा  जाता  है  कि  सफंदे  के  पेड़  जल  पूर्ति  में  खराबी  ला  रहे  सफेदे  का  पेड़  बहुत
 अधिक  पानी  सोखता  है  जिसका  वाप्पीकरण  हो  जाता  इसके  परिणाम  स्वरूप  भू-जल  स्तर
 भी  प्रभावित  ह्वोता  है  ।  इसके  बावजूद  भी  सभी  राज्य  सरकारें  तथा  केन्द्रीय  सरकार  अधिक  से  अधिक
 सफेदे  के  पेड़  लगाने  का  प्रचार  कर  रही  यदि  सफेद  के  पेड़  भू-जल  स्तर  के  लिए  हानिकारक
 तो  क्‍या  हम  इसका  कोई  विकल्प  नहीं  दू  ढ़  सकते  ?

 आपके  माध्यम  से  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूਂ  कि  वह  किसानों  के  प्रति  अपने

 दृष्टिकोण  को  बदले  ।  पंजाब  ओर  हरियाणा  में  कुछ  किसानों  के  पास  अच्छे  कपई  और  अच्छे  मकान

 हैं  जिससे  यह  भ्रम  होता  है  कि  वह  काफी  अमीर  मैं  आपको  बताता  हूं  कि
 उत्तर  प्रदेश  तथा  देश  के  अन्य  भागों  में  90  प्रतिशत  किसान  भारी  कर्ज  में  दबे  हुए  इसलिए  हमें
 किसानों  की  आ्िक  स्थिति  के  बारे  में  अपने  दृष्टिकोण  को  बदलता  होगा  ।

 अधिक  समय  न  लेते  जैसा  कि  मैंने  अपने  भाषण  के  आरम्भ्र  में  बायदा  किया  मैं  अपना
 भाषण  समाप्त  करता  हू  और  मुझे  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपका  आभारी  हू  ।

 ]

 भरी  उसरा  कान्‍्त  स्रिश्व  :  सभापति  यह  बहुत  दुर्भाग्य  और  बदनसीब  भी  है
 कि  हम  लोग  बिना  मानसून  के  मानसून-सैशन  अटेंड  कर  रहे  मानसून-संशन  बिना  मानसून  का  ।

 ये  पापी  लोग  बंठे  जब  हम  लोग  वहां  से  तो  पता  लगा  कि  हिमालय  से  लेकर

 कुमारी  तक  भयंकर  सूखा  पड़ा  हुआ  अकाल  की  संभावना  हमारे  गांव  के  पुराने  लोग  बताते
 इस  प्रकार  की  अकाल  की  स्थिति  1904  में  हुई  हमारे  गांव  में  तक्षाल्री

 कहते  हैं  ।  सो  वर्ण  पुराने  हमारे  गाब  के  लोग  बताते  हैं  कि  यह  सक्षासी  1904  के
 बोद  अब  हुई  है  ।  हम  लोग  बहां  से  तो  सोचा  कि  भ्रयंकर  सूखा  चलकर  संसद  में  चर्चा

 तुरन्त  इस  विषय  पर  हम  लौग  अपने  सुल्लाव  देंगे  और  जर्दी  इस  पर  कदम  उठाया  लेकिल
 विपक्ष  के  पापी  लोगों  ने  एके  सप्ताह  का  समय  तो  सस्यागाश  कर  हल्ला-गुल्ता  करके

 )
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 उमा  कान्‍त  जारी

 एक  साससोय  सदस्य  :  हिन्दुस्तान  के  लोग  कह  रहें  हैं  कि  कौन  पापी

 श्री  उमा  काम्त सिश्र  :  देश  की  जनता  आज  विरपत्ति  में  पड़ी  मुसीबत  में  पड़ी  हम  लोग
 सोच  कर  आए  थे  कि  चर्चा  लेकिन  उन्होंने  लोकसभा  का  एक  सप्ताह  का  समय  नप्ट  कर

 नाश  कर  दिया  ।  जनता  इनको  क्या  नहीं  कर  ८नकी  दर्गति  कर  जनता  बहुत  रुष्ट
 नाराज  धन  पापियों  ने  लोकसभा  का  अम्ल्य  एक  सप्ताह  का  समय  नष्ट  कर  दूसरे  हफ्ते

 में  इन्होंने  कया  जनता  में  भ्रान्ति  फैलाने  के  चरित्र-हनन  के  लिए  अपने  राजनैतिक  लाभ
 के  लिए  बेसिर  पर  की  वातें  की

 रू  *'  कह

 |:

 सभापति  महोोबया  बसथ  राजश्बरी|  :  वीच  में  न  कृपया  उन्हें  टोकिए  नहीं  8
 उन्हें  अपनी  बात  जारी  रखने  दें  ।

 |
 श्री  उमा  कान्त  सिश्र  :  चनाव  1990  990  में  होगा  इससे  पहले  नहीं  होगा  ।  चिन्ता  मत  करिए  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  उन्हें  टोक  क्‍यों  रहे  कृपया  उन्हें  उन्हें  टोक  नहीं  ।
 आपकी  बारी  आप  बोल  सकते  यदि  संगठ  बात  भी  है  तो  भी  आप  बीच  में  न  बोलें  ।

 न

 |
 श्री  उमा  कान्‍्त  मिश्र  :  सभापति  पापी  असंसदीय  शब्द  नहीं  पापी  का  मतनव

 है--सिम्नर  ।  जो  जनता  के  साथ  अन्याय  वही  पापी  है  ।

 पापी  असंसदीय  शब्द  नहीं  है  ।  आप  लोगों  ने  पाप  किया  इसलिए  पापी  कह
 इतना  समय  बोफोस  के  सोौदों  में  बला  गया  ।  )

 के

 सभापति  मैं  सूखे  को  चर्चा  कर  रहा  हू  ।  अधिवेशन  का  15  दिन  का  समय  बीत
 गया  तब  सूखे  पर  चर्चा  प्रारम्भ  हुई  इम  लोगों  के  लिए  शर्म  को  बात  लज्जा  की  बात
 जनता  ने  इनकी  बड़ी  निन्‍्दा  की  वह  कहती  है  कि  विपक्ष  के  लोग  बड़  पापी  हैं  जिन्होंने  सूख  को
 अर्जा  नहों;होने  दी  |  ये  लोग  हमारे  दु:ःख-दर्द  की  बात  न.कह  हथियारों  के  सोदों  में  लगे  इन

 ज्ञागा  ने  समय  नष्ट  किया  विपक्ष  के  लोगों  को  श  की  जनता  बी  माफ़  नहीं  करेभी  ।  ये

 ईफ  रा  में  नहीं  आने  वाले
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 न  वतन  निजात  का  ।9  ८  नी  नकनन  मनाने  ०  नमन  नननाना  भतने  पायी  जी  अिलन«-ममनननानन  अननननननननागाता।*

 |

 सभापति  महोदया  :  मिश्रा  आप  मुद्द  पर  बयों  नहीं  आते  ?  आप  खामखाह  अपना  समय
 नष्ट  कर  रहे  आपको  केवत  ।0  मिनट्र  का  समय  दिया  गया  है

 ।  कृपया  मुहे  पर  आए  ।

 भरी  उमाकाम्त  सिश्ष  :  सूखा  बहुत  गम्भोर  है  और  हिमालय  से  कन्याकुमारी
 सूखे  की  स्थिति  है  और  गभीर  स्थिति  £ससे  अकाल  की  सम्भावना  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि
 मंत्री  जी  इस  देश  को  करोड़ों  जनता  के  दुःख-दर्द  को  समझा  महसूस  किया  है  और
 श्री  राजीव  गांधी  को  अध्यक्षता  में  एक  कमेटी  वनी  है  और  वह  कमेटी  इस  चीज  को  देख  रही
 है  ।  हमारे  प्रधान  श्री  राजीव  गांधी  लोगों  के  द:ख-दर्द  को  समझते  ये  उसको  क्‍या  ये
 तो  हवा  मे  रहते  हैं  ।

 सूखे  के  सम्बन्ध  में  अब  मैं  आपके  द्वारा  कुछ  गिने-चुने  सुझाव  मैं  आपका
 ज्यादा  समय  नहीं  लू  गा  क्‍योंकि  मुझे  यह  जो  पाप  हुआ  है  उसका  निवारण  करना  सूखे  के  सम्बन्ध
 में  युद्ध  स्‍तर  पर  काम  होना  चाहिए  और  इसके  सम्बन्ध  में  मेरे  ये  सुझाव

 )  उत्तर  प्रदेश  एक  बड़ा  प्रदेश  है  ।  उसके  कुछ  ही  जिलों  को  छोड़  हरेक  जिले  में  सूखा

 है  ।  उसको  सूखा  राहत  के  लिये  अधिक  से  अधिक  सहायता  दी  जो  ओर  सूखा  ग्रस्त  राज्य  हैं
 उनको  भी  दी  जाए  ।

 (2)  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  सभी  देयों  और  सभी  चीजों  की  वसूली  रोक  दी  जाए  ।  तकावी  बांटी

 जाए  और  छात्रों  की  फीस  माफ  की

 (3)  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी  योजना  तथा  सूखा
 पीड़ित  क्षेत्रीय  योजना  के  कार्य  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  अधिक  से  अधिक  चलाए  जाएਂ  ।

 (4)  प्रत्येक  ग्राम  प्रत्येक  ग्राम  में  एक  राहुत  कार्य  खोला  जैसे

 सड़क  आदि  काम  तत्काल  प्रारम्भ  किए  जाएਂ  ताकि  गरीबों  को  काम  मिले  ।

 (5)  प्रत्येक  न्याय  पंचायत  में  कम  से  कम  चार  या  पांच  सस्ते  गल्‍ले  की  दुकानें  बलाई  जाए  ।

 (6)  अपाहियों  और  अक्षमों  जो  कि  काम  नहीं  कर  सकते  भोजन  की  व्यवस्था
 की  जाए  ||

 (7)  प्रत्येक  तीन  सो  की  आबादी  पर  एक-एक  हैण्डपम्प  की  व्यवस्था  की  जाए  क्‍योंकि  परीबे
 के  पानी  की  समस्या  है|

 ह

 (8)  नलकूपों  ओर  फ्म्प  पम्प  सेंटों  को  अधिक  से  अधिक  घंटे  बिजली  दी
 प्रसन्‍नता  की  बात  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  निर्णय  लिया  है  कि  उच्चयोगों  की  बिजलो  काट  कर  किसानों
 को  दी  जाएगी  ।

 (9)  पशुओं  के  लिए  चारे  की  व्यवस्था  की  जाए  और  चारे  के  डिपो  लोसे  जाए  ।

 (9)  इस  झूर्ख  अकाल  से  महामारी  फैलने  की  संभावना  इसलिए  महामारी  से
 थाम  की  तैकरी  की  |  ॥॒

 ह्डव



 देश  में  सूसे  की  स्थिति  पर  चर्चा  12  1987

 उमाकान्त  मिश्र  |--जारी

 (11)  अकाल  से  अपराध  बढ़ते  हैं  और  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  विगड़ती  काढृत
 और  व्यवस्था  की  स्थिति  को  विसड़ने  से  रोका  जाए  ।

 (12)  सरकार  द्वारा  गैर-सरकारी  संस्थाओं  और  स्वयंसेवी  संस्थाओं  से  आह्वान  किया  जाए

 कि  वे  सूआ  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  सेवा  कार्य  करे  ।

 यूखा  राहत  की  धतराशि  का  दुर्पयोग  होने  से  रोकने  के  लिए  निगरानी  दल
 जाएं  ।  .

 जैसे  कोई  मुर्दा  मरता  है  तो  आसमान  में  गिद्ध  मांस  नोचने  के  लिए  मंडराते  उसी  पका
 से  जब  देवी  वियदा  आती  हैं  तो  श्रष्ट  लोग  मंडराते  हैं  कि  इसको  लूटेंगे  और  खायेंगे  ।  इसको  रोझे
 के  लिए  निगरानी  कमेटियां  ब्लाक  स्तर  पंचावत  स्तर  पर  या  प्रदेश  स्तर  पर  बनायी  जाए  ।  आ

 में  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  निवेदन  करूगा  कि  इस  देश  का  फेमीन  कोड  बहुत  पुराना  वात

 अंग्रेजों  के  जमाने  का  फेमीन  कोड  उसकी  वजह  से  अंकाल  की  स्थिति  में  काम  करना  मुक्ति
 होता  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  फेमीन  कोड  में  तत्काल  शब्द  की  जगह  पर  जल्दी  से  जल्दी  गदर

 रखा  जाए  ताकि  इस  भश्वंक्र  अकाल  का  सामता  किया  जा  सके  ।  इन  शब्दों  के  साथ  में  अपनी  वा

 समाप्त  करता  हूं  ओर  और  आपको  धन्यवाद  देता  हु  ।

 श्री  एम०  वाई०  घोरपड़े  :  सभापति  हम  सभी  जानते  हैं  कि  देश  बा

 एक  ऐसे  संकट  से  गुजर  रहा  है  जो  पिछले  100  वर्षों.में  अभूतपूर्व  किन्तु  वास्तव  में  जो  वा

 चिंताजनक  है  वह  यह  है  कि  भूखे  की  प्रबलता  और  इसकी  वारस्वारता  वढ़ती  जा  रही  यह

 ऐसी  बात  है  जिसका  हमें  ध्यान  रखना  होगा  ।

 अन्य  बात  जो  चिता  का  कारण  है  वह  परती  की  मात्रा  नहीं  बल्कि  वर्षा  का  रुख  है  जो

 वरण  के  साथ  छेड़छाड़  करने  से  गंभीर  रूप  से  प्रभावित  हुआ  है  ।  हम  सभी  जानते  कि  पर्यावरण

 साथ  छेड़छाड़  करने  से  वनों  में  भारी  कमी  हुई  यह  30  प्रतिशत  से  घट  कर  10  प्रतिशत  रह

 हैं  ।  हमारे  यहां  केवल  400  लाख  हेक्टर  वन  है  और  अभी  भी  हम  प्रतिवर्ष  15  लाझ  हेक्टर  वनों

 नाश  करते  जारहे  परिणाम यह  हैकि  इस  देश  की  मिट्ठी  कीऊपरी  सतह  के  बह  जानेसे  भारी  हानि  है

 रही  कृषि  के  लिए  भूमि की  ऊपरी  सतह  जो  देश  का  भविष्य  है  वही  जा  रही  है  जिसके  परिणाम

 स्वरूप  बाढ़ें  आती  नालों  और  नदियों की  सतह  में  रेत  जम  रही  है  और  इससे  सूखे  और  बा
 की  बारम्त्रारता में  वृद्धि  हुई  मोटे

 तौर
 पर

 स्थिति  यही है  ।

 «  अब  मैं  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  यह  केवल  धन  का
 प्रश्न  नहीं  मैं  जानता  हूं  कि  धन  चाह

 विगत  में  कई  वित्तीय  आयोगों  ने  प्रयत्न  किया  किन्तु  हमें  यह  बात  स्वीकार  करनी  चाहिए  ढिक
 इस  समस्या  का  वित्तीय  खोजने  में  असफल  रहे  हैं  ।

 ॥

 ॥  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  यह  बात  स्वीकार  करे  कि  योजना  प्रक्रिया  सखा  विरोधी  कारक
 .  को  अपनी  विकास  पद्धति  में  पर्याप्त  प्राथमिकता  देने  में  असफल  रंही  हैं  ।  उदांहरेण  के  लिए  हम  वो

 से  यह  कह  रहे  हैं  कि  कुछ  परियोजताएਂ  तैयार  रखी  जानी  जब्र  कभी  संख्योਂ  पड़े  इन्हें  चार
 कर  दिया  जाए  ताकि  लोग  तुरत्त  काम  पर  लग  और  जब  सूखा  समाप्त  हो  यह  परियोजगाए
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 2।  1909  देश  में  सखे  की  स्थिति  पर  चर्चा जज  +-  कि
 जी  ड:क्‍क्‍अअअइस बन्द  कर  दी  जाए  और  लोग  कृषि  क्षेत्र  में  वापस  चले  जाग  ।  किन्त्‌  मैं  पूछता  हूਂ  कि  क्‍या  ऐसा  हुआ

 है  ?  ऐसा  नहीं  हुआ  ।  यह  विपय  अत्याधिक  महत्व  का  यह  मामला  केवल  राजनीति  का
 नहीं  यह  मामला  केवल  केन्द्र-राज्य  संबंधों  का  ही  नहीं  है  ?  मैं  यह  कहंगा  कि  राज्यों  की  यह  सोचने
 की  आदत  कि  सूखा  कार्यों  में  उनका  कार्य  सिर्फ  केन्द्र  से  सहायता  प्राप्त  करना  ठीक  नहीं  न  ही
 के'द्र  का  यह  सोचना  ठीक  है  कि  यह  राज्यों  का  दायित्व  आखिर  केन्द्र  कर  ही  क्‍या  सकता
 है  ?  1972  में  कर्नाटक  में  हमें  एक  भयंकर  सूखे  का  सामना  करना  पड़ा  ।  उससे  प्राप्त  कुछ  अनुभव  के
 आधार  पर  मैं  यह  कह  सकता  हू  ।  कर्नाटक  में  हमने  सभी  प्रकार  के  कार्यों  में  |0  लाख  से  अधिक
 लोगों  को  रोजगार  दिया  ।  1972-74  वर्षों  सुखे  के  वर्षों  के  के  दौरान  कर्नाटक  में
 इतना  अधिक  भू-संरक्षण  कार्य  हुआ  जितना  इसके  इतिहास  में  कभी  नही  हुआ  ।  लघु  सिंचाई
 मध्यम  सिंचाई  परियोजनाओं  सड़कों  और  मभी  प्रकार  के  कृषि  सम्बन्धी  बुनियादी  ढांचों  का  निर्माण
 उन्हीं  दिनों  हो  सका  ।

 हमारे  पांस  अन।ज  नहीं  है  |  यह  प्रमुख  अड़चन  थी  ।  हम  अनाज  की  तलाश  किया  करसे  हैं
 ओर  हमने  यह  भी  अनुभूति  किया  कि  जो  भी  अनाज  ग्रामीण  क्षंत्रों  में  था  बह  शहरों  की  क्रय  शक्ति
 के  कारण  समाप्त  हो  रहा  था  |  यह  एक  बहुत  गम्भीर  बात  थी  ।  वर्ष  1972  हमारे  पास
 सामान  नहीं  था

 ।  मुझे  याद  है  कि  हमने  कर्नाटक  से  कुछ  अधिकारी  पूरे  देश  में  इन  दिनों  में  केवल  कुछ
 साज-सामान  प्राप्त  करने  के  लिए  भेजे  थे  ।  जहां  तक  भारे  सम्बन्ध  था  हम  चारा  फौरन  नहीं  उगा
 सके  क्योकि  चरागाह  भूमि  का  उपयोग  किसातों  द्वारा  खती-बाड़ी  के  लिए  किया  गया  भा  ।

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  आज  देश  में  यह  स्थिति  नहीं  15  वर्षो  सूख  का  सामना
 करने  की  देश  की  क्षमता  बढ़  चुकी  हमारे  पास  230  लाख  टन  खाद्यान्न  का  भण्डार  इस
 आधार  मैं  माननीय  मन्त्री  को  कुछ  ठोस  सुझाव  देता  चाहू गा  कि  उन्हें  सरकार  की  ओर  से  अपने

 उत्तर  मे  सूख  का  सामना  करने  के  लिए  एक  स्पष्ट  राष्ट्रीय  कार्यंनीति  लानी  चाहिए  क्‍योंकि  सूखा  एक
 स्थायी  बात  यह  वास्तव  में  राष्ट्रीय  परिस्थितियों  का  एक  हिस्सा  इस  देश  में  भूमि  का  70

 अ्तिशत  भाग  वर्षा  पर  निरंर  है  ओर  प्रत्येक  बं  3  से  4  मास  तक  लोग  भूख  रहते  उन्हें  फर

 निर्भर  कुछ  क्षंत्र  से
 सिचित  क्षंत्रों

 में
 पलायन  करना  पड़ता  मेरा  सुझाव  है  कि  भारत

 सस्कार

 सभो  सूखा  पीड़ित  प्रभावित  क्षेत्रों  में  पूरा  रोजगार  देने  के  लिए  पक्का  राष्ट्रीय  संकल्प
 पाकर

 ।  उसे

 कर  रूप  से  कहना  चाहिए  कि  जिस  किसी  को  काम  नहीं  मिलता  और  श्दि  बहू  अनाज
 ।

 माजश्यक

 बह्तुए  खरीदते  की  क्रय  शक्ति  नहीं  तो  उसे
 काम

 देना  राष्ट्र  का  प्रथम
 कर्तव्य

 _
 धन

 समस्या  नहों  है  क्योंकि  हमारे  पास  अनाज  हम  विशाल  पेमाने  पर  काम  के  बदले
 _

 अनाज
 कार्यक्रम

 प्रारम्भ  कर  सकते  मैं  कुछ  समय  पहले  राजस्थान  गया  वहां  पूरे  एक
 बित  के  कार्य  के  लिए

 एक  महिला  को  7  किलो  गेहू  अनाज  दिया  जा  रहा  वे  इससे
 बहुत  शुश  थे  ।  जब  अनाज.का  कोई

 अभाव  नहीं  मुझ  समझ  नहीं  आता  कि  सरकार  को  ऐसा  वचन  क्यों  नहीं  देना  चाहिए  भौर
 स्पष्ट

 रूप  से  कहना  चाहिए  कि  अमुक  कार्य  केन्द्र  करने  जा  रहा  और  इस  कार्य  को  राज्य  सस्कार  को

 करना  चाहिए  और  उस  काये  को  स्थानीय  स्तर  पर  किया  जाना  चाहिए  जिससे  जनता  ठीक-ठीक

 जान  जाए  कि  वचन  क्‍या  दिया  गया  है  ओर  कौन  मलती  पर
 सारी

 प्रजातम्त्रीय
 भ्रक्रिया

 ,  जनमत
 ,  .  के  प्रभाव  को  खुछे  का  तफलतापूर्वक  सामना  करने  के  लिए  काम  में  लगाना  चाहिए  ।.  प्रमुख

 सुझाव  हैं  ।
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 एमण०वाई०  धोरपडे

 जहां  तक  पेय  जल  का  संत्रंध  है  और  जहां  पाती  संबंधी  साज-पामान  की  आवश्यकता  वहां

 यह  भ्रजा  जाना  चाहिए  ।  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  अनेक  स्थानों  पर  साज-सामान  से  भी  समस्या

 का  समाधान  नहीं  होगा  और  जल  को  सड़क  परिवहन  द्वारा  पहुंचाना  होगा  ।  जहाँ  तक  आरे  का  संबंध

 पंजाब  और  हरियाणा  में  भी  सूखा  पड़ा  है  और  चारा  एकदम  नहीं  उगाया  जा  सकता  ।

 प्रकिन  प्रधानमंत्री  का  बंजर  भमि  के  विकास  कार्यक्रम  के  अधीन  50  लाख  हैक्टेयर  भमि  प्रति  वर्ष

 खें  का  सामना  करने  के  लिए  परी  तरह  उपयोग  में  लाई  जानी  जहां  ईघन  और  चारा

 उगाया  जा  सकता  है  उन  क्षंत्रों  का  स्पष्ट  रूप  से  निर्धारण  होना  चाहिए  जिससे  कम  से  कम  आने  बाले

 महीनों  में  ई  धन  और  चारा  के  ऐसे  भयावह  अभाव  से  कष्ट  न  उठाना  पड़  ।

 मैं  तह  दिल  से  प्रधानमंत्री  द्वारा  की  गई  कायंवाही  का  स्वागत  करता  उन्होंने  अपनी

 अध्यक्षता  में  एक  उच्च-अधिकार  प्राप्त  मंत्रिमंडलीय  समिति  का  गठन  लेकिन  मैं  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  जब  तक  सरकार  द्वारा  विशेष  रूप  से  रोजगार  के  बारे  अनाज  की  असीमित  आपूर्ति
 के  बारे  में  और  वितरण  प्रणाली  के  बारे  में  जिसमें  आवश्यक  बस्तुओं  के  लगभग  सभी  गांवों  में  वितरण

 केन्द्र  योलकर  जनता  की  क्रय  शक्षित  के  अन्तगंत  लाना  स्पस्ट  वचन  नहीं  दिया  हम  मांग  प्री
 करने  योग्य  नही  होंगे  ।

 अतः  मैं  एक  ब।र  फिर  निथ्कषं  रूप  में  दोहराना  चाहू  गा  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  लिए  अब  वह
 समय  आ  गया  है  कि  वह  एक  राष्ट्रीय  वचन  न  केवल  सामान्य  आधार  पर  बल्कि  एक  राष्ट्रीय  संकल्प
 के  रूप  विशेष  कर  स्पष्ट  करके  बताए  कि  केन्द्र  सरकार  क्‍या  करना  चाहती  खज्य  कया  करना

 चाहते  हैं  और  स्थानीय  स्तर  पर  क्‍या  होना  एक  राष्ट्रीय  वचन  दे  ।  यह  केवल  तब  ही  हो
 सकता  है  जब  मंत्रिमंडलीय  जिसके  अध्यक्ष  प्रधानमंत्री  यह  स्पप्ट  करे  कि  उसके  विचार  क्‍या

 हैं  और  उसे  क्या  करना  केवल  तब  ही  यह  काम  नीचे  के  स्तर  तक  ठीक  प्रकार  से  हो  सकता  है
 अन्यथा  यह  सफल  नहीं  जब  राज्यों  और  पंचायत  राज  संस्थाओं  में  समन्वय  नहीं  होगा
 यह  सफल  नहों  होगा  ।

 मैं  समशता  हू  ,  सूखा  चाहे  जितना  निराशाजनक  और  भयावह  यह  राष्ट्र  क ेलिए  एक

 अवसर  है  कि  वह  राज्यो ंके  सभी  वर्गों  के  लोगों  के  लिए  ओर  लोगों  को  सभी  स्तरों  सभी  दल
 राजनैतिक  मतभेदों  का  ध्यान  किये  बिना  सहयोग  करें  और  हम  स्वयं  प्रदर्शन  करें  कि  आज  राष्ट्र भें
 सूखे  से  लड़ने  की  क्षमता  स  केवल  अल्प  अवधि  तक  बल्कि  हसे  योजना  प्रक्रिया  का  एक  हिस्सा  बनाकर
 और  अपनी  इस  योजना  और  अगंली  आठवों  एवं  नवीं  योजना  आधार  पर  दीं  अवधि  तक  लड़ने  की

 इसके  लिए  कार्य  करने  का  एक  नया  ढंग  प्रारम्भ  करने  की  है  ।

 सभाषति  अहोदया  :  श्री  राम  नारायण  सिह  ।

 ]

 थी  राग  माराजज  खिह  :  सभ।पति  यह  देश  की  बदकिस्मती  है  कि
 सेंचुरी  का  सबसे  भयंकर  सूखा  इस  बार  पंजाब  और  हरियाणा  में  देखने  को  मिल  रहा  है  ।  वैसे  पंजाब
 भर  हरियाणा  में  बहुत  कम  सूखा  पड़ने  के  उदाहरण  मिलते  हैं  परल्तु

 इस
 दफा  इसका  प्रकोप  इतना

 ज्यादा  है  कि  हरियाणा  के  बारहों  जिलों  में
 स ेकहीं  भी  बारिश  नहों  इस  कारण  खरीफ  की
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 फसल  बोई ही  नहीं
 गई  ।  अब  यह  कहना  कि  खरीफ  की  फसल  में  कुछ  ह्म्भूवमेंट  हो  जब  वह

 छ  बोई  ही  नहीं  गई  तो  इस्प्र्‌  बमैंट  कहां  से
 हो  जाएगा  ।

 हरियाणा  के  राजस्थान  के  साथ  मिले  हुए  जितने  इलाके  जंसे
 उन  जिलों  में  तो  बिल्कुल  भी  बारिश  नहीं  हुई  और  वहां  तो  उस  तरह  की  गर्मी  पड़

 रही  है  जंसे  जून  के  महीने  में  पड़ती  लू  चल  रही  हैं  ।  इसलिए  खरीफ  की  फसल  में  ध्म्प्रूबमैंट  की
 कोई  आशा  बाकी  नहीं  रह  गयी  है  ।

 यदि  पूरे  हिन्दुस्तान  में  सबसे  ज्यादा  खुराक  पैदा  करने  वाले  स्टेटस  को  देखा  जाए  तो  पंजाब
 ओर  हरियाणा  ही  दो  राज्य  उनमें  सबसे  चोटी  ५र  आते  हैं  परन्तु  बारिश  न  होने  के  कारण  दोनों  ही
 राज्यों  में  स्थिति  बहुत  खराब  हो  गयी  है  ।  पंजाव  में  हर  साल  जितना  चावल  होता  उसकी  तुलना
 में  इस  बार  30  परसेंट  से  ज्यादा  पैदावार  नहीं  होगी  और  हरियाणा  में  तो  20  परपेंट  की  आशा  ही
 रखनी  चाहिए  क्‍योंकि  चावल  की  जो  फसल  बोई  गयी  वह  भी  नष्ट  हो  गयी  पानी  न  मिलने
 से  सारी  फसल  चौपट  हो  गयी  सभी  ट्यूववल्स  भी  ठप्प  से  हो  गये  हैं  क्योंकि  धरती  के  नीचे  पानी
 का  स्तर  बहत  नीचे  चला  गया  इसके  अतिरिक्त  बिजली  की  भी  कमी  है  |  हरियाणा  में  नहरों  का

 पानी  ज्यादा  नहीं  आता  ।  जब  तक  हमारी  जो  पंजाब  में  परी  नहीं  हो  जाती
 तब  तक  हमें  आशा  की  कोई  क्रिरण  नजर  नहीं  आती  ।  हरियाणा  के  लिए  वह  लाइफलाइन  वंसे
 गवर्नंमैंट  का  कहना  है  कि  उसे  बहुत  जल्दी  तैयार  कर  दिया  इसमें  हरियाणा  का  अब  तक
 करोड़ों  रुपया  लग  चूका  है  परन्‍्त्‌  अभी  तक  पजाब  में  नहर  का  निर्माण  नहीं  हुआ  है  ।  इसके  तेयार  न
 होने  के  कारण  भी  हरियाणा  को  भारी  लोस  हो  रहा  है  ।

 हमारे  हरियाणा  में  बिजली  की  पंदावार  भो  बहुत  कम  है  ।  यदि  सेन्‍्द्रल  गवनंमैंट  हरियाणा  को

 संन्द्रल  पूल  से  बिजली  देने  का  आश्वासन  दे  तो  पंजाब  के  बाद  नम्बर  2  फौडर  प्रोड्यूस
 कर  सकता  हैं  और  अनाज  भी  पैदा  कर  सकता  है  ।  हमारे  साममे  इस  वक्‍त  सबसे  अहम  सवाल  यह  है
 कि  हरियाणा  के  जितने  राजस्थान  से  लगे  हुए  जिले  गुड़गांव
 वहां  लोग  सूखे  के  कारण  अपने  मवेशियों  को  छोड़ते  जा  रहे  हैं  जिससे  उनकी  म्‌स्यु-दर  बढ़  गयी  हर
 जगह  मवेशी  मरना  शुरू  हो  गये  यदि  कृषिमंत्री  जी  ने  स्थिति  का  मुकाबला  करने  एक्शन  लेने  में

 थोड़ी  देर  ओर  लगा  दी  तो  इन  चार  जिलों  में  मवेशी  भारी  संख्या  में  मारे  राजस्थान  में  तो

 पहले  से  ही  मर  रहे  राजस्थान  से  लगे  सभी  इलाकों  में  पानी  की  सबसे  ज्यादा  किल्लत  हरियाणा
 के  दूसरे  हिस्सों  में  उतनी  नहीं  यही  कारण  है  कि  हरियाणा  से  लोग  फौडर  या  चारे  को  राजस्थान
 में  ले  जा  रहे  हैं  और  बह  एक  रुपये  किलो  या  40  रपये  मन  के  हिसाब  आज  के  वेत्ना  जा

 रहा  यह  भाव  आज  के  दिन  ।  राजस्थान  के  लोग  जब  देखते  हैं  कि  मवेशी  मरेंगे  तो  वे  ट्रक
 भरकर  हमारे  जिलों  में  छोड़  जाते  हैं  ।  अभी  पिछले  दिनों  के  अन्दर  कई  ट्रक  छोड़  गए  उनमें  से  कुछ  तो
 मर  मए  और  कुछ  लोगों  ने  बांध  लिए  कि  अच्छी  नसल  के  पशु

 अब  अनाज  का  ताल्लक  है  इस  सम्धन्ध  में  तो  मवर्नमेंट  को  चाहिए  कि  लिब्रल  हूंकर  ग्राध्ट्स
 दे  और  लोगों  के  जो  कर्ज  हर  किस्म  के  तकाबी  लोन  वगैरह  उन+ी  कम  से  कम  सस्येच्छ

 कर  दें  व ेवतल  न  किए  जाएं  क्‍योंकि  लोगों  की  ऐसी  हालत  नहों  रही  है  कि  वे  कर्जा  दे  हमारे
 यहां  हरियाणा  में  सिपाही  अच्छे  मिल  जाते  हैं  इसलिए  फोज  ओभोर  पुलिस  की  रिक्रूटमेंट

 हो  तो
 जवान  लड़के  उसमें  भरती  हो  जाए  गे  ।  पहले  हमारे  यहां  से  फौज  में  अच्छी  रिक्रूटमेंट  होती  मगर

 अब  5-7  साल  से  ऐसे  रूल्स  बना  दिए  हैं  सब  आबादी  के  हिसाब  से  रिक्रटमेंट  होगी  ।  एससे  पंजाब
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 राम  नारायण  सिह  |--जारी

 हरियाणा  और  राजस्थान  तो  बड़  घाटे  में  रहे  बड़  सफरर  रहे  हैं  ।  जो  बेलबर्ड  इलाके  थे  वहां  डे

 लोग  तो  १लिस  और  फौज  में  भर्ती  हो  जाते  लेकिन  अब  न  वहां  बारिश  है  ओर  न  वहां  फौज  और
 वलिस  की  रिक्रटमेट  हो  रही  है  जिसके  कारण  उन  लोग  4.  हालत  बहुत  खराब  हो  रही  इसलिए

 मैं  प्राथना  कर ररता  हूं  कि  गवनंमेट  इस  सम्बन्ध  में  प्रभावी  पग  उठाए  ।  मैं  यह  भी  सजस्ट  करता  हू  कि

 गवनंमेंट  फॉडर  का  इन्‍तजाम  करे  वरना  मवेशियों  का  वचना  बहुत  मुश्किल  है  ।

 मंडम  यह  एक  गलतफहमी  हैं  कि  पंजाब  और  हरियाणा  के  जो  फामंर  वे  बड़े
 रिच  मालदार  मैं  खुद  नोकरी  में  तब  मैंने  बतोर  डिप्टी  कमिश्नर  एक  सर्वे  करवाया
 कि  कितना  ऋण  हरियाणा  के  किसानों  पर  तो  उस  वक्‍त  मालूम  हुआ  कि  85  प्रतिशत  किसानों  के
 ऊपर  कर्जा  बकाथा  ।  दुबारा  सर्वे  करवाया  तो  95  प्रतिशत  कर्जा  निकला  ।  पंजाब  के  अन्दर  90,
 प्रतिशत  किसानों  के  ऊपर  कर्जा  निकला  ।  लेकिन  यह  ठीक  है  कि  वे  जीप  भी  रखते  टक्‍्टर  भी
 रखते  हैं  ।  ढिललो  साहब  वाकिफ  मैं  इनके  अमृतसर  जिले  में  साढ़े  तोन  साल  रहा  लेकिन  यह
 जात  ठीक  है  कि  उनके  एक-दो  लोग  या  ६  ग्लैंड  में  उनको  अच्छी  तरह  से  रहना
 आता  गाड़ी  वर्गरह  रखते  मालदार  वर्ग रह  ज॑सी  बात  कुछ  नहीं  मालदार  लोग  तो  यहां
 दिल्ली  में  या  और  बड़-बड़ु  शहरों  में  ही  होंगे  ।  वहां  तो  यह  है  कि  एक  गांव  के  दो-चार  आदमी  बाहर
 कनाडा  में  या  पुलिस  फोस  या  फोज  में  उनको  आप  मालदार  कहते  वैसे  ऐसा  कुछ
 नहीं

 दृरियाणा  ने  किसानों  के  कुछ  कर्जे  तो  माफ  किए  लेकिन  फिर  भी  कुछ  बकों  के  कर्ज  बाकी
 रहे  इसलिए  मैं  बहता  हु  कि  हर  किस्म  के  कर्ज  मुल्तवी  होने  चाहिए  और  चारे  का  प्रबन्ध  होना
 चाहिए  ।

 है
 एक  हमारे  यहां  सतलुज-ब्यास-लिक  कनाल  का  अब  तो  यह  जाना  चाहिए  ।

 HAT  यह  हां  जाता  तो  इससे  हरियाणा  का  कल्याण  हो  सकता  है  ।

 इन  अलफाज  के  मैं  आपका  शुक्रिया  अदा  करता  हू  ।  धस्यवाद  ।
 ot

 |

 प्रो०  मारायण  अन्य  पराशर  :  देश  गम्भीर  परिस्थिति  का  सामना
 रहा  है  ।  इस  वर्ष  के  सूख  जैसा  सूखा  पिछले  एक  सौ  बर्षों  में  नहीं  पड़ा  बरसात  को  फंल  ऊनोना
 इस  देश  की  जनता  के  लिए  वास्तव  में  बड़ी  चिन्ता  का  कारण  बना  यह  विचार  है  कि  शायद

 जम्मू  और  कश्मीर  तथा  हिमाचल  प्रदेश  में  सूखा  नही  यह  सच्चाई  नहीं  हिमाचल
 प्रदेश  के  दस  जिलों  मे  और  जम्मू  के  अधिकांश  भागों  में  गम्भीर  सूखा  व्याप्त  मैंने  हाल  ही  में
 »पने  निर्बाचन  क्षत्र  का  दौरा  किया  है  और  मैंने  पाया  कि  70  प्रतिशत  से  अधिक  फसलें  पहले  ही  नष्ट
 हो  चकी  है  यह  भाग्य  को  विडम्बना  हैकि  दस  वर्ष  में  अप्रल  और  मई  के  महीनों  अधिक
 सात  के  कारण  ओर  कहीं-कैहीं  बर्फ  पड़ने  के  कारण  फसलें  नष्ट  हो  गई  आने  बाली  फसल  अर्थात
 खरीफ  फश्नल  नहीं  हो  सकी  ।  यह  लम्बे  समय  से  पड  रहे  सूखे  की  मार  कारण  समाप्त  हो  गई  है  ।

 पैसम  विज्ञान  सम्बन्धी  बिभाग  ने  देश  को  35  उप-डिवीजनमों  में  बांटा  इस  वर्ष  बह
 सूचता  दी  गई  कि  दिनांक  22  जुलाई  1987  तक  इन  अधिकांश  उप-डिबीजनो  में  सन्‍्तोषजनक  बरसात
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 नहीं  नवीनतम  सूचना  यह  है  कि  5  अगस्त  तक  9  उप-डिवीजनों  में  वरसात  हुई  है  और  26
 डिवीजनों  में  वर्षा  नहीं  हुई  है  ।  यह  एक  अ  भूतपूर्व  स्थिति  है  जिसके  परिणामस्वरूप  चारे  और  पेप  जल
 का  अत्यधिक  अभाव  हुआ  और  सिंचाई  सुविधाएं  भी  समाप्त  होती  जा  रही  गोविन्द  सागर
 झील  जो  भाखड़ा  बांध  के  चारों  ओर  मेरे  निर्वाचन  क्षंत्र  का  एक  अंग  हाल  ही  मैं  बहां
 गया  था  और  मैंने  देखा  कि  जल  का  स्तर  जो  इस  समय  होना  उससे  ।5  फट  नीचे  है  ।  यह
 स्थिति  पंजाब  और  हरियाणा  में  सिंचाई  सुविधाओं  के  बारे  में  और  हिमाचल  के  लिए  जल  की  कम
 मात्रा  में  उपलब्धता  के  बारे  में  भी  सही-सही  तस्वीर  प्रस्तुत  करती  है  ।

 +
 पेय  जल  की  समस्या  बहुत  अधिक  गम्भीर  चारे  की  समस्या  भी  अत्यधिक  कठिन

 आन्ध्र  प्रदेश  की  पहाड़ियों  में  सामान्यतः  चारा  पंजाब  से  मंगाया  जाता  है  और  पशुओं  को  उपलब्ध
 कराया  जाता  है  ।

 जब  लोगों  को  अपने  पशुओं  के  लिए  ओर  स्वयं  अपने  लिए  पेय  जल  उपलब्ध  नहीं  होता  तो  वे
 नदी  के  समीप  रहने  लगते  है  ।  बिलासपुर  और  ऊना  से  बहुत  लोग  सतलुज  नदी  की  और  तथा  कांगड़ा
 से  व्यास  नदी  की  ओर  चले  जाते  इस  प्रकार  लोग  भौर  उनके  पशु  इधर  स  उपर  हो  जाते  हैं  ।

 राज्य  सरकार  के  पास  पर्याप्त  संसाधन  नहीं  मैं  उस  प्रश्न  का  उल्नेख  कर  रहा  हू

 जिसका  उत्तर  परतसों  कृषि  मंत्री  महोदय  ने  दिया  था  प्रश्न  सं०  2061  दिनांक  10.8.87)
 विभिन्‍न  प्राकृतिक  आपदाओं  में  राहत  दिये  जाने  के  बारे  में  हिमाचल  प्रदेश  लोग  ये

 शिकायत  है  कि  यद्यपि  पंजाब  में  लोगों  को  व्यक्तिगत  मुआवजा  मिला  था  जो  नकद  राशि  और  अन्य

 वस्तुओं  के  रूप  में  था  किन्तु  हिमाचल  को  यह्‌  राशि  नहीं  दी  केन्द्रीय  सरकार  ने  हिमाचल  के

 लिए  अधिकतम  राशि  प्रदान  करने  की  सीमा  9  कराड़  रुपए  निर्धारित  कर  दी  मुझे  क्रषि  मंत्री

 कुल्लो  से  बात-बीत  करने  का  मौका  मिला  उन्होंने  बताया  कि  पंजाब  सरकार  ने  इसे
 अपने  ही  संसाधनों  से  दिया  पंजाब  एक  सम्पन्न  राज्य  है  यदि  पंजाब  मरकार  ने  इसे  अपने

 टी  संसाधनों  से  दिया  तो  हिमाचल  भी  अपने  हिस्से  की  राहत  और  मुआवजा  राशि  पाने  का  पात्र
 »  ।  इसलिए  माननीय  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  ट्स  वार  मुआवजे  की  राशि  बढ़ा  दी  जो
 £

 आवजा  और  राहत  अन्य  राज्यों  को  दी  जा  रही  हिमाचल  के  लोग  भी  उसकी  आशा  करते

 लोगों  को  इस  भ्रम  में  नहीं  रहना  चाहिए  कि  हिमाचल  प्रदेश  सेव  पेदा  करने  वाला  राज्य  है  ओर  सारे
 राज्य  में  से  पंदा  होता  है  और  सेब  नकदी  फसल  है  और  वहां  मानों  खरीफ  और  रबी  की  फसलें  होती  ही

 जहीं  ।  वास्तव  में  हिमाचल  के  एक  बड़े  भाग  में  श्रर्थात  9  जिलों  में  केवल  खाद्यान्न  फसलें  -  गेहूं
 मक्का  होती  हैं--जो  नष्ट  हो  गई  हैं  गेहु  अतिदृष्टि  से  और  मक्का  तथा  चावल  निरंतर

 खा  पड़ने  से  नष्ट  हो  गये  हैं  ।

 मैं  एक  या  दो  बातों  का  सुमाव  दू  गा  ।  एक  तो  यह  है  कि  प्राकृतिक  आपदाओं  की  स्थिति  में

 रे  राज्य  में  राहत  पहु  चाने  के  लिए  सभी  राज्यों  की  राजधानियों  में  एक  स्थायी  राहुत  तंत्र  होता

 के
 क्योंकि  सूखा  ओर  बाढ़  एक  निरंतर  चलते  रहने  वाली  प्रक्रिया  हो  गई  ब्स  लिए  प्र

 भावित
 यों  में  दलों  को  भेजने  और  उन  दांवों  के  निष्कर्ष  कीं  प्रतीक्षा  करने  और  फिर  राहत  मुहैया  करने  को

 एक  स्थायी  राहत  तंत्र  स्थापित  कर  दिया  जाये  ।  वास्तव  में  इस  उपाय  से  लोग  निराश  हो
 और  हम  जो  विभिन्न  उपाय  करते  हैं  उनके  प्रति  वे  आकर्षित  नहीं  होते  इसलिए  सबसे

 महत्व  की  बात  यह  है  कि  योजना  में  ही  ऐसी  ठश्बस्था  होती  चाहिए  कि  मआवजा  दिये  जाने

 प्राबधान  हो
 न्न्
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 नारायण  चरंद  पराशर|--जारी

 इसके  ।7  1987  को  गठित  किये  गए  नवें  वित्त  आयोग  को  इस  पर  तत्काल

 ध्यान  देना  चाहिए  ।  राहत  नियम  पुस्तिका  और  दृर्भिक्ष  संहिताओं में  संँ्रोधन  किया  जाये  ।  उन्हें और
 उदार  बनाया  जाये  ।  समय  बदल  है  ।  लो»  की  तत्काल  राहत  और  तुरन्त  राहत  चाहिए
 और  राहत  भी  ऐसी  जो  उन्हें  संतुष्ट  कर  सके  ।

 मवेणियों  के  लिए  तत्काल  चारे  के  भंडार  बनाये  जाये  |  यदि  मवेशियों  को  चारा  नहीं  दिया
 गया  तो  वे  मर  जायेंगे  ।  यद्यपि  हिमाचल  में  अभी  उनकी  माँतें  होनी  आरम्भ  नहीं  हु

 है  तथापि

 शीघ्र  ही  ऐसा  होने  लगेगा  ।  इसीलिए  चारा  भंडार  भी  तत्काल  स्थापित  किये  जायें  ।

 मैं  यह  भी  सुझाव  देना  चाहू  गा  कि  हमारे  यहां  लघु  और  मध्यम  किस्म  की  सिंचाई  की  सुविधा
 उपलब्ध  नहरों  का  रख-रखाव  भली  प्रकार  किया  जाये  ।  लोगों  की  आवश्यकता  परी  करने  के

 लिए  पेय  जल  की  सप्लाई  की  व्यवस्था  सही  प्रकार  से  की  जाये  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  एक  और  मुह  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हु  ।  जन

 नित्रियों  के  साथ  राज्य  और  केन्द्र  सरकारों  का  सहयोग  होना  चाहिए  |  होता  यह  है  कि  केन्द्र  सरकार
 दलों  का  भेज  देती  वे  राज्यों  में  जाते  हैं  आर  जन  प्रतिनिधियों-संसद  सदस्यों  और  विधान  सभा
 सदस्यों  की  कोई  परवाह  न  करते  हुए  राज्य  के  कर्मचारियों  से  वात  करते  इसके  परिणामस्वरूप
 संगद  सदस्य  यहां  मंत्री  को  परेशान  करते  मेरे  विचार  से  यदि  सही  स्तर  पर  सही  तालमेल  हो
 जाये  तो  किसी  भी  संबद्ध  व्यक्ति  को  नाराज  क्रिए  बिना  अधिकांश  समस्‍यायें  शीघ्रता  पूर्वक  सुलझाई  जा

 सकती  हैं  ।  हमारे  पत्रान  मंत्री  ने  बहुत  अच्छा  काम  किया  उन्होंने  मंत्रिमंडलीय  समिति  गठित  कर
 दी  है  और  वह  स्वयं  उसके  अध्यक्ष  इससे  पता  चलता  कि  वह  कितनी  गंभीरता  से  समस्या  का
 समाधान  कर  रहे  सखे  से  पूरे  देश  के  लिए  कटिन  स्थिति  पैदा  हो  गई  है  और  भाज  हमारा  देश  इस
 सबसे  गम्भीर  समस्या  से  जुझ  रहा  इसलिए  क्षृषि  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वह  इसं  अवसर  पर
 आगे  आये  तथा  प्रप्रान  मंत्री  के  हाथ  मजबूत  करें  ओर  सभी  वर्गों  के  जन-प्रतिमिधियों  को  विश्वास  में

 लवर  युद्ध-स्तर  पर  राहत  कार्य  आरम्भ  करें  ।  जो  भी  सहायता  उन्हें  बह  दी  जाये  और
 मंसद  सदस्यों  तथा-केन्द्र  और  राज्यों  के  सस्कारी  अधिकारियों  के  बीच  पूरा  प्रा  सहयोग  होना

 चाहिए  ।

 क्रो  विग्विजय  सिंह  :  सभापति  हमें  शताब्दी  के  अत्यन्त  गम्भीर  सूखे  की  -

 स्थिति  से  गुजरना  रहा  है  और  मरे  मित्र  मिश्रा  जी  ने  ठीक  ही  आरोप  लगाया  है  कि  विरोधी  दल  के
 सदस्यों  की  रुचि  बेकार  के  मामलों  में  है  तथा  अफबाहें  फैलाकर  वे  सारे  देश  में  अराजकता  की  स्थिति
 वैदा  वर  रहे  सखे  के  बारे  में  उन्हें  कोई  चिता  नहों  बधान  )

 माननीय  अध्यक्ष  महोदय  ने  यही  बात  ठीक  ही  कहीं  थी  ।  ईश्वर  को  धस्यवाद  दीजिए  कि
 आज  उनके  प्रतिनिधि  पर्याप्त  संख्या  में  उपस्थित  मैं  माननीय  अध्यक्ष  के  विचारों  से  सहमत  हर
 कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  और  हमारी  सरकार  बी  जिता  ठीक  है  तथा  पंडित  जवाहरलाल  तेहरू  और
 श्रीमती  द  दिरा  गांधी  की  सही  नीति  के  परिणामस्थरूप  ही  आज  हमारे  पास  अनाज  का  बफर  स्टाक
 उपलब्ध  है  तथा  इस  बफर  स्टाक  से  ही  हम  देश  भर  में  व्याप्त  अत्यधिक  सूखे  की  स्थिति  से  निपटने
 समर्थ  हैं  ।
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 मैं  हस  विचार  से  कांप  उठता  हैं  कि  यदि  हमने  बफर  स्टाक  न  बनाया  होता  तो

 सूखे  के  कारण  क्या  स्थिति  हुई  होती
 ।

 2.57

 शरद  बिधे  पीठासोन  हुए  ।  )

 यह  बड़  आश्ययं  की  बात  है  कि  यद्यपि  विश्व  के  मौसम  वेत्तओं  ने  यह  भविष्य  वाणी  की  है
 कि  इस  ब्  सूखे  की  की  वह  भयानक  स्थिति  है  जिसकी  आवति  हर  30  से  40  बधं  के
 बाद  होती  है  किन्तु  खेद  को  बात  है  कि  हमारे  मौसम  वंज्ञानिकों  ने  यह  कहा  कि  इस  वर्ष  मानसून
 मित  रूप  से  आयेगा  और  की  कोई  बात  नही  हैं  ।  इस  समय  अगस्त  का  आधा  महीना  बीत  चका
 है  किन्तु  पूरे  देश  में  सूखे  की  गम्भीर  स्थिति  बनी  हुई  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  सूले  के  बारे  में
 हमारा  दृष्टिकोण  अब  तक  अग्नि  शमन  सेवा  के  समान  बना  रहा  जहां  कहीं  भी  सूखा  हममे
 वहीं  आपूर्ति  की  चाहे  वह  आपूर्ति  राहत  के  रूप  में  पेयजल  के  रूप  मे  हो  अथवा  चारे  के  रुप  में
 अथवा  किसी  भी  प्रकार  का  क्‍यों  न  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  सूखे  के  आरे  में  योजना  बनाना
 सरकार  की  प्राचीन  प्रक्रिया  रही  सरकार  को  ठोस  प्रस्ताव  रखने  चाहिए  |  मेरा  सुझाव  है  कि

 सूखे  से  निपटने  के  लिए  भारत  सरकार  को  एक  राष्ट्रीय  आयोग  गठित  करना  चाहिये  ।  इस  बात  का
 पता  लगाना  चाहिए  कि  सखे  के  क्‍या  कारण  इससे  कंसे  निपटा  जा  सकता  है  और  पानी  एकत्र  करने
 के  उपाय  के  लिए  तथा  भू-संरक्षण  उपाय  के  लिए  जिला  स्तर  पर  प्रत्येक  जलाशय  की  खोज  करने  के
 लिए  एक  स्थायी  तंत्र  होना  चाहिए  जिससे  कि  हमारे  पास  पर्याप्त  परियोजनायें  तंयार  रहें  ।  मेरे  साथी
 माननीय  धोरपदे  जी  ने  बहुत  ही  ठीक  बात  कही  है  कि  हमारे  पास्त  एक  ऐसा  तत्र  होना  चाहिए  जो
 उस  समय  स्वतः  चालू  हो  जाये  जब  सूखा  राहुत  कायं  आरम्भ  किया  जाये  ओर  जब  सूखा  राहत  कार्य
 समाप्त  हो  जाये  तो  बह  स्वतः  बंद  हो  जाये  ।  अतः  हमें  इस  पर  विच्ञार  करना  होगा  ।

 हमें  बहुत  ही  ठोम  तथा  कठोर  निर्णय  लेने  सातवी  पंचवर्षीय  योजना  की  लगभग  आधी
 अबधि  समाप्त  हो  गई  सूखे  से  निपटने  के  लिये  हमें  ऐसी  परियोजवाओं  का  धन  सूखे  की  ओर
 लगाना  होगा  जिन  परियोजनाओं  का  पर्तमास  प्रतिशत  से  कम  घन  अभी  तक  उपयोग  में  लिया  गया  है  ।

 चाहे  कोई  भी  मंत्रालय  क्‍यों  न  हो  हमें  बड़  सचेत  होकर  विचार  करना  होगा  ।  हमें  यह  निर्णय  लेना

 होगा  कि  जिन  परियोजना  का  50  प्रतिशत  से  अधिक  धन  उपयोग  में  नहीं  लाया  गया  उन
 योजनाओं  का  घन  सूखे  से  निपटने  पर  लगाया  जाये  ।

 मेरे  ये  सुझाव

 कि  राहत  तो  देनी  ही

 बह  कहा  जाता  है  कि  इस  देश  में  काम  का  अभाव  यहां  लात्ान्त  का  अभाव  नहीं  है  ।
 अब  हमें  लोगों  को  काम  देना  पड़  और  दुर्भाग्यवश  हमारे  पास  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  है  कि  यह
 धन  किप्र  प्रकरर  व्यय  किया  जाये  ।  यह  आम  बात  वास्तव  यह  मेरा  अनुभव  रहा  है  कि  धन
 का  अपव्यय  ब्लाक  ओर  जिला  स्वर  पर  होता  खण्ड  विकाध  अधिकारी  और  जिला  समाहर्ता  जैसा
 उचित  समझते  स्यय  करते  एक  योजता  होनी  मेरा  सुझाव  है  कि  आपको  इस
 बात  का  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  जल  संरक्षण  उपाय  किये  जाये  ।  जल  संरक्षण  तालाओं  को  निर्मित

 करना  होगा  ।  शुष्क  खती  ओर  भू-संरक्षण  के  लिए  अपेक्षित  उपाय  करने  आम  तौर  पर  किसानों
 को  इसके  लिए  घन  खच  करना  पड़ता  किसी  भी  कठिनाई  की  स्थिति  में  आपको  काम  को  अपने
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 दिग्विजय  सिह

 हाथ  में  ले  लेना  चाहिए  ।  भू-सं  रक्षण  का  व्यय  सरकार  को  उठाना  चाहिए  जिससे  कि  भूमि  का  संरक्षण

 मध्य  प्रदेश  जैसे  राज्य  में  पेप  जल  की  समस्या  बनी  हुई  है  जहां  की
 80  प्रतिशत  भूमि  पठार

 है  ।  सामान्य  रिग  यहां  काम  नहीं  करती  हैं  ।  राज्य  को  मिश्रित  रिंग  भेजी  आप  जिस  रूप  में
 भी  चाहें  किन्तु  मेरा  सुझाव  है  कि  इसमें  शिक्षित  बेरोजगारों  को  लगाया  जाये  ।  आप  उन्हें  अनुदान
 और  ऋण  दें  ।  किन्तु  आप  उन्हें  मिश्रित  बरभाई  रिंगे  दे  जिससे  उन्हें  रोजगार  मिल  सके और
 सरकार  का  काम  भी  हो  जाये  ।

 चारे  की  भी  एक  समस्या  जिस  पर  ध्यान  देना  आवश्यक  है  ।  मध्य  प्रदेश  जंसे  राज्य  में  घोर
 सूखे  की  स्थिति  अन्य  क्षंत्रों  से  चारा  मंगाना  पड़ा  चारा  परिवहन  सहायता  दी  जानी  चाहिये  ।

 हमारे  यहां  अनेक  अभयारण्य  और  राष्ट्रीय  पार्क  यद्यपि  इस  समय  यहां  बन  मंत्री  उपस्थित
 नहीं  है  तो  भी  हमें  बनों  का  संरक्षण  करना  है  ।  यहां  खेल  अभयारण्य  और  राष्ट्रीय  पार्क  हैं  ।  सूखे  की
 स्थिति  में  पशुओं  के  लिये  चारे  की  व्यवस्था  करनी  पड़ती  है  ।  खेल  अभयारण्यों  और  राष्ट्रीय  पार्कों  से
 चारा  एकत्र  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्प चराई  विनियमित  की  जाये  ।  मध्य  प्रदेश  के  मेरे  निर्वाबन  क्षत्र  में  बहत  संख्या  में  प

 मर  गये  हैं  ।  निर्धन  किसानों  को  पशुओं  की  हानि  के  लिये  मुआवजा  दिया  जाये  ।

 सरकार  को  उपलब्ध  चारे  से  घास  बनाने  की  योजना  बनानी  भूमि  के  उपयोग
 विविध्रता  लायी  जाये  ।  सिंचाई  की  जो  सुविधा  उपलब्ध  उससे  भूमि  का  उपयोग  खाद्यान्न  के  बजाये
 चारा  उत्पन्न  करने  के  लिये  क्रिया  जाये  जिससे  कि  चारा  उपलब्ध  हो  सके  ।

 भूमिगत  पानी  का  दोहन  किया  जाये  ।  भूमिगत  पानी  का  स्तर  गिरता  जा  रहा  है  परन्तु  जो
 भी  भूमिगत  पानी  उमलब्ध  इस  सूखे  के  वर्ष  म॑  उसका  दोहन  करने  के  लिये  एक  बड़ा  कायेक्रम  तैयार
 करना  होगा  ।

 उद्योग  से  बिजली  हटाकर  कृषि  को  देनी  होगी  ।  आवश्यक  वस्तुएं  उपलब्ध  करानी  होंगी  ।

 यहां  मुद्रा  स्फीति  की  दर  बहुत  ऊ  भरी  होने  जा  रही  हमें  कारगर  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली
 अपनानी  होगी  ।

 खाद्यान्‍्नों  और  आवश्यक  वस्तुओं  की  जमाखोरी  को  कड़ाई  से  रोकना  होगा  और  मेरा  तो  यह
 भी  सुझाव  है  कि  दालों  के  जो  भारतीय  परिवारों  का  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  भोज्य  पदार्थ  किसी

 प्रकार  की  राज्य  सहायता  प्रदान  की  जाये  तथा  दालें  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  वितरित

 की  जाये  ।

 जहां  तक  खाद्य  तेल  का  संबंध  इसका  अधिकांश  नियंतन  सार्वजनिक  विंतरभ  प्रणाली  के

 लिये  किया  जाये  ।  खाद्य  ओर  नागरिक  आपूर्ति  मंत्री  यहां  उपस्थित  नहीं  खाद्य  जो  वनस्पति

 उद्योग  को  दिया  जाता  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  दिया  वनस्पति  उद्योग  को  सस्ता  खाथ

 तेल  मिल  जाता  है  किन्‍्त्‌  उन्होंने  वनस्पति  घी  के  दाम  नहीं  धटाये  हैं  ।  यह  बड़ी  बिड्म्बना  आप

 व

 निर्माता  को  यह  लोभ  क्यों  प्रदान  कर  रहे  हैं  |  इसे  सातजनिक  वितरण  प्रणान्रौ  को  दिया  जाये और
 यह  सीज  उंपभोरताओं  को  पहुंचाना  चाहिये  ।  डे  टए  हे
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 किसानों  का ऋण  माफ  करना  होगा  ।  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  समेकित  ग्रामीण  विकास
 कार्यक्रम  से  लाभ  उठाने  वालों  को  दिया  गया  ऋण  भी  आसान  किस्तों  में  लिया  यह  कठितः
 परिस्थिति  का  समय  है  |  यह  बड़ी  ही  गम्भीर  आपात  स्थिति  है  प्रें  सरकार  को  मदद  करनी

 होगी  ।

 अपने  विचार  व्यक्त  करते  हुए  श्री  पराशर  ने  कहा  था  कि  आप  अभाव  नियमाबली  लागू  करें
 जो  पहले  ही  बनाई  जा  चुकी  है  ।

 आपको  ऐसा  अवश्य  करना  चाहिए  ।

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  योगेल  :  अभाव
 राहत  नियम-पुस्तिका  ।

 श्री  दिग्विजय  सिह  :  जी  अभाव  राहृत  आपको  एक  राष्ट्रीय  आयोग
 स्थापित  करना  चाहिए  जो  विशिष्ट  रूप  से  व्यौरे  की  जांच  करे  और  फिर  विशेष  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 मध्य  प्रदेश  के  बारे  जैसा  कि  मैंने  पहले  ही  जोर  दिया  वहां  विशेषकर
 धार  और  भ्बुआ  जिलों  ओर  उत्तर  पश्चिम  जिलों  में  जैसे  बुन्देलखण्ड  और  बाघलखान

 में  गम्भीर  सूखे  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  मेरा  माननीय  कृषि  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  इन  सूखे
 से  प्रभावित  के  बारे  में  बहुत  ही  सहानुभूतिपूवंक  विचार  महोदय  आपने  राजस्थान  को

 एक  लाख  टन  खाद्यान्न  अनुदान  के  रूप  में  दिया  है  लेकिन  मध्य  प्रदेश  को  एक  लाख  टन  खाद्यान्न
 आपने  ऋण  के  रूप  में  दिया  मेरा  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  इस  ऋण  को  भी  अनुदान  में
 परिवतित  कर  दिया  जाए  क्योंकि  मध्य  प्रदेश  इस  समय  बहुत  ही  कठिन  विक्तीय  स्थिति  में  है  ।

 कथि  मंत्री  :  इसके  लिए  राज्य  ने  अनुरोध  नहीं  किया  है  ।

 भी  विग्विजय  सिह  :  संसद  सदस्य  होने  के  नाते  हम  इस  मामले  को  मुद्य  मंत्री  के  साथ  उठायेंगे
 ताकि  राज्य  सरकार  अपने  प्रस्ताव  में  केन्द्र  से  अनुरोध  करे  कि  राज्य  को  जो  ऋण  के
 रूप  में  दिया  गया  है  उसे  अनुदान  में  परिवर्तित  कर  दिया  जाए  ।  इस  सम्बन्ध  मैं  माननीय
 मंत्री  स ेइस  बात  का  भी  अनुरोध  करता  हूं  कि  पेयजल  आवश्यक  वस्तुएं  ओर  चारे  की
 व्यवस्था  करने  के  लिए  धन  का  अधिक  आवंटन  किया  जाए  तथा  चारा  साने  ले  जाने  के  लिए  रियायतें
 दी  जायें  ।  मध्य  प्रदेर्श  के  मामले  में  भेदभाव  किया  गया  राजस्थान  और  गुजरात  के  लिए
 चारे  हेतु  राज-सहायता  दी  जा  रही  है  लेकिन  मध्य  प्रदेश  के  लिए  नहीं  ।  यह  राज-सहायता  मध्य  प्रदेश
 के  लिए  भी  दी  जानी  चाहिए  ।  इस  बारे  में  मेरे  ये  विचार  हैं  और  अध्यक्ष  महोदय  मैं  आपका  बहुत
 आभारी  हूं  कि  आपने  मुझे  इस  विषय  पर  बोलने  का  अवसर  दिया  ।

 '
 +  री  जोबरत्सस  :  माननीय  सभापति  मैं  नियम  193  के  अन्तमंत

 सुखे  की  स्थिति  पर  विचार-बिमर्श  में  भाग  लेने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हू  ।

 सारे  देश  में  सूख  की  गम्भीर  स्थिति  व्याप्त  सगभग  20  राज्य  सूखे  की  गम्भीर  स्थिति
 से  प्रभावित  हुए  तमिमाडू  पर  सबसे  अधिक  प्रभाव  पड़ा  तमिलनाडु  में  वर्षा  नहीं  हुई
 मौसम-विज्ञान  रिपोर्ट  के  तमिलनाडू  में  सामास्य  वर्षा  में  30  से  60  प्रतिशत  की  कभी  हुई

 कार्यों  के लिए  पानी  उपलब्ध  नहीं  है  ।
 __

 तबिल  वें  दिए  गए  भाषण  के  अ  ग्र ंथी  अनुवाद  का  हिन्दी  रुपान्तर  ।

 दा
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 आर०  -  जारी

 एक  केन्द्रीय  दल  का  गठन  किया  गया  था  और  उसने  तमिलनाडू  का  दौरा  किया  उसके  बाद

 पांच  महीने  का  समय  बीत  गया  उसप्त  दल  द्वारा  की  गई  लिफारिशें  तथा  के  न्द्रीय  सरकार  द्वारा  धन

 ओर  सामग्री  के  रूय  में  वास्तविक  राहुत  की  मात्रा  का  व्यौरा  उपलब्ध  नहीं  कराया  गया  है  ।

 समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  समाचारों  में  यह  कहा  गया  है  कि  राहत  के  रूप  में  लगभग  30
 कं  राज्य

 .  न
 करोड़  रुपए  वितरित  किये  गए  जब्॒कि  राज्य  सरकार  ने  तमिलनाइ  मे  सूखे  से  प्रभावित  क्षंत्रों  के
 लिए  राहत  के  रूप  मे  340  करोड़  रुपए  की  मांग  रखी  थी  ।  आप  मांगी  गई  राहत  राशि  तथा  वास्तव
 में  उपलब्ध  कराई  गई  राशि  के  बीच  के  भारी  अन्तर  को  देखिए  ।  क्‍या  राहत  राशि  के  बारे  में  राज्य
 सरकार  द्वारा  की  गई  मांग  गलत  है  अथवा  केन्द्रीय  दल  द्वारा  की  गई  मिफारिश  दोषपर्ण  मैं  मंत्री
 जी  से  यह  जानना  चाहता  हू  ।

 मैं  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  से  सम्बन्ध  रखता  हू  ।  मैंने  सूखा  राहत  आयुक्त  के  साथ  अपने  निर्वाचन
 क्षेत्र  के  सभी  गांवों  का  दोरा  किया  भूतल  के  नीचे  यहां  तक  कि  200  फुट  तक  भी  पानी  उपलब्ध
 नहीं  है  ।

 माननीय  मंत्री  ने  इस  बात  पर  बल  दिया  है  कि  सूख  को  व्याप्ति  के  दोरान  खाद्य  उत्पादन
 में  आई  कमी  को  शुष्क  भूमि  खेती  करके  और  अल्प-कालिक  फसलें  उगाकर  पूरा  किया  जा  सकता

 हम  अल्प-कालिक  फपलें  उगाने  के  लिए  तंयार  लेकिन  उनके  लिए  भी  पर्याप्त  पानी  नहीं
 है  ।  यदि  हमें  पीने  के  लिए  पानी  की  एक  बद  नहीं  मिलती  तो  हमें  खेती  के  लिए  पानी  कहां  से

 मूख्ला  एक  प्राकृतिक  आपदा  यह  मनृष्य  जाति  के  लिए  एक  चुनौती  आओ  हम  सर्व
 शक्तिमान  से  प्रार्थना  करें  कि  वह  हमें  इस  चुनौती  का  मुकाबला  करने  की  शक्ति  दे  ।  आओ  हम  सर्व
 शक्तिमान  से  यह  भी  प्रार्यता  करें  कि  वह  बर्षा  बरसाये  ताकि  गर्मी  के  मारे  तंग  हो  रहे  लोगों  को

 शाहत  मिल  सके  ।  प्रधान  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  एक  मंत्रिमंडलीय  समिति  का  गठन  किया  गया  है  जो  इस
 खमस्या  से  निपटने  के  लिए  तरीकों  का  सुझाव  देगी  ।  मेरा  इस  समिति  से  अनुरोध  है  कि  व्यापक  तौर
 प्र  बह  सर्वेक्षण  करे  ओर  एक  दोधेकालीन  नीति  तैयार  करें  जिनसे  कि  पीने  और  क्रषि  कार्यों  के  लिए
 सभी  को  पानी  उपलब्य  कराया  जा  सके  ।

 हमारे  देश  जहां  एक  ओर  बहुत  से  राज्य  गम्भीर  सूख  की  स्थिति  का  सामना  कर  रहे
 बहां  कुछ  राज्यों  में  बाढ़  आई  हुई  है  ।  हमें  बाढ़  के  परामी  ओर  अन्य  नदियों  में  पानी  का  उपयोग  करना

 हैं  जो  कि  बहकर  समद्र  में  चला  जाता  जहां  तक  तमिलनाड्‌  का  सम्बन्ध  पूर्ण  क्षत्र  वर्षा  पर
 आधारित  है  ।  यदि  कृढाग  में  बंर्षा  नहीं  ओ  कि  काबेरी  नदी  का  क्षेत्र  तो

 नाड  के  लिए  पीने  के  लिए  सथा  क्रषि  कार्यों  के लिए  जल  उपलस्ध  महीं  होगा  ।  समिलनाड  गाध  से
 भरी  सभी  झीलों  मौर  जलाशयों  को  गाद  मिकलवा  कर  मरध्मत  करनी  राज्य  सरकार  को
 केवल  राहत  राशि  उपलब्ध  कराना  ही  पर्याप्त  नहीं  यहं  व्यवहायं  बात  नहीं  है  कि  पी

 पुल शहृत  कायं  राज्य  सरकार  को  ही  सौपे  जाए  ।  यह  एक  ऐसा  संकर्ट  है  जिसका  कि  शॉज्य  सरकार की  _ “
 और  केन्द्रोय  सरक  २.  को  रूप  से  मुद्ध-्तर  पर  खुकाबला  करना  :*
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 तमिलनाडु  में  कई  बड़ी  झोलें  सूखी  पड़ी  हैं  उनमें  से  गाद  निकालनी  होगी  तथा  उनमें  से  पानी
 का  उपयोग  करना  होगा  ।  सामान्य  बुल्डोजर  इस  प्रकार  के  कार्य  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  मेरे
 निर्वाचन  क्षेत्र  में  ममान्दुर  ओर  काबरी-पकका  दो  बड़ी  झीलें  यदि  दोनों  ही  झ्लीलों  की  मरम्मत  कर
 दी  जाये  तो  इसे  आपको  कम  से  कम  दो  वर्षों  तक  पानी  मिल  सकता  राज्य  में  कुछ  दगकों  पहले
 इम्री  प्रकार  का  ही  सूखा  पड़ा  था  ।  बाव्‌  राजेन्द्र  प्रसाद  जोकि  तत्कालीन  कृषि  मंत्री  थे  ।  उन्होंने  मेरे
 निवरचिन  क्षेत्र  का  दौरा  किया  था  और  उन्होंने  इन  दो  बड़ो  झौलों  की  मरम्मत  का  आदेश  दिया  था  ।

 स्थिति  में  सुधार  हुआ  था  और  तब  से  इन  झीलों  ने  और  20  वर्षों  तक  पानी  की  सप्लाई  होती
 रही  ।

 मरा  माननीय  प्रधान  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  वह  माननीय  कृषि  मंत्री  को  तत्काल  मरे  राज्य  में

 सूखे  स  प्रभावित  स्थलों  का  दोरा  लाने  के  लिए  भेजे  ।  धन  दो  झीलों  की  जिनका  मैंने  पहले  उल्लेख
 किया  व्यापक  रूप  से  मरम्भत  की  जाये  ।  ४£स  समय  तमिलनाइ  सरकार  गर-सरकारी  ठेकेदारों  की

 सहायता  से  पेयजल  ओर  कृषि  कार्यों  के  लिए  जल  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  गहरें  कुए  खुदवा  रही
 है  ।  उसके  लिए  200,  250  और  यहां  तक  कि  300  फुट  तक  गहरा  खोदना  पड़ता  इन  प्राइवेट
 ठेकेदारों  के  बाद  इस  कार्य  के  लिए  उपकरणों  और  विशेषज्ञों  की  कमी  इसलिए  मैं  न  जल  के  गहरे
 कुओं  की  खुदाई  में  सेना  की  सहायता  ली  जानी  चाहिए  ।

 अगला  मुद्दा  छोटे  किसान  की  दुर्दशा  के  बारे  में  सूबे  से  प्रभावित  क्षंत्रों  में  छोटे  किसानों
 को  20  किलो  चावल  ओर  ज्बर  आदि  अन्य  आवश्यक  खाद्यानों  की  पर्यात  मात्रा  उपलब्ध
 कराई  जानी  चाहिए  ।

 दसरा  सभी  छोटे  किसानों  को  जिनके  पाम  एक  दो  अथवा  तीन  एकड़  भूमि  उनको  कृषि
 कार्यों  क ेलिए  अधिक  गहरे  कुए  खुदवाकर  पाती  उपतब्य  कराया  जाना  चाहिए

 जहां  तक  मद्रास  शहर  का  सम्बन्ध  वहा  पेय  जल  की  भारी  कमी  है  मलनाडु  सरकार

 का  मार्ग  अथवा  समुद्री  मां  स ेजल  लाने  का  विचार  लेकिन  इस  बारे  में  हमें  यकीन  नहीं  है  ।

 सेना  की  मदद  लेकर  भूतल  से  पानी  निकाला  जा  सकता  हैं  और  यही  समय  की  मांग  भी  ऐसा  युद्ध
 स्‍तर  पर  किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  सरकार  से  यह  भी  करूगा  कि  किसानों  से  ऋण  की  वसूली  स्वगित  कर  दी

 जाए  ।

 अम्त  मरा  अनुरोध  है  कि  मिला-वार  जिला  समाहतांओं  की  अध्यक्षता  में  सू्षा  राहत  प्रवंध

 समितियों  का  सठन  किया-जाए  जिसमें  संसद  सदस्य  ओर  विधायकों  का  सदस्य  बनाया  जाये  ।  समिति

 को  हर  11  दिने  के  बांद  बेठक  होनी  चाहिए  ओर  शुरू  किए  गह  राहुत  उपायों  और  उसमें  हुई  प्रगति

 के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  स्फिटट  प्रस्तुत  को  जानो  चाहिए  ।

 आपका  धन्यवाद  क  रके  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हू  ।

 भो  डो०  पाटिल
 :  कृषि  मंत्री  ने  30  जुलाई  को  वक्तब्य  दिया  था

 जौर  उसके  बांद  से
 सं

 सुधार
 होने  की  बजाए  स्थिति  और्र  शिगंड्र  गई  उध्त  समय  तक  स्थिति  खराब

 जड़  .  $  ४.  dA  15६  वि  ।  ty  है  न  क
 कर

 क्
 थी  ऑर  अब  अधिक  खराब  हो  है  ।.  तग्रोंकि  तृथ्य  को  कर  लिया  गया  इसलिए  मैं

 बर्षा  और  अन्य  बातों  के  बारे  में  विस्तार  में  नहीं
 ह
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 डी०बी०  पाटिल]---जारी
 मैं  यहां  इस  बात  का  उल्लेख  करना  चाहता  हू  कि  अब  तक  सरकार  का  रवैया  पूरी

 निराशाजनक  रहा  जहां  तक  दीघ-कालीक  उपायों  का  सम्बन्ध  सरकार  ने  उसका  पालन  नहीं
 किया  जहां  तक  कृषि  के  लिए  सृजित  की  गई  क्षमता  का  सम्बन्ध  है  उसका  उचित  उपयोग  नहीं

 किया  जा  रहा  सुजित  की  गई  अधिकतर  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  किया  गया  और  उससे  देश  की

 कमी  वाली  स्थितियों  पर  भी  उसका  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 ना

 जहां  तक  अल्प-का  लिक  उपायों  का  सम्बन्ध  मैं  कृषि  मंत्री  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  विचारों
 से  परी  तरह  से  सहमत  हूं  लेकिन  केवल  विचारों  को  व्यक्त  कर  देना  ही  पर्याप्त  नहीं  है  क्योंकि  जहां
 तक  अभाव  और  सखे  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  के  पिछले  अनुभव  का  सम्बन्ध  है  ।  वह  सन्‍्तोषजनक

 नहीं  है  ।  इसके  यह  असन्तोषजनक  है  ।  मैं  महाराष्ट्र  कः  उदाहरण  देता  हूं  ।  वर्ष  1986-87

 सूखे  की  गम्भीर  स्थिति  थी  ।  महाराष्ट्र  सरकार  ने  अपने  बजट  में  206.15  करोड़  रुपए  तक  की
 घनराशि  की  व्यवस्था  की  महाराष्ट्र  सरकार  ने  सूखे  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  378.20

 करोड  रुपए  खर्च  किए  हैं  और  केन्द्रीय  सरकार  ने  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  केवल  23.90  लाख

 रुपए  स्वीकार  किए  हैं  ।  महाराष्ट्र  में  सूखे  को  स्थिति  की  गम्भीरता  को  ध्यान  में  रखते  महाराष्ट्र
 ने  वर्ष  1986-87  में  378  करोड़  रुपए  ख्ं  किए  हैं  और  केन्द्रीय  सरकार  ने  केवल  24  करोड़  रुपए

 स्वीकृत  किए  हैं  ।  इससे  केन्द्रीय  सरकार  का  राज्य  के  प्रति  रवंये  का  पता  चलता  ऐसा  कहा  जाता
 है  कि  सूखे  की  स्थिति  से  तिपटना  राज्यों  की  मुख्य  जिम्मेदारी  मैं  इससे  पूरी  तरह  सहमत  हू
 लेकिन  यह  केन्द्रीय  सरकार  का  भी  कतंव्य  हर  वर्ष  जो  अतिरिक्त  धनराशि  दी  जाती  हे  वह  244
 करोड  ९पए  यदि  केन्द्रीय  सरकार  इस  अतिरिक्त  धनराशि  को  यहीं  तक  सीमित  कर  देती  तो
 उससे  जो  स्थिति  उत्पन्न  होगी  वह  बहुत  ही  विकट  ओर  गम्भीर  होगी  ।  इसके  लिए  दी  जाने  वाली
 अतिरिक्त  धनराशि  में  वृद्धि  की  जानी  इसके  सभी  कारणों  पर  विचार  किया  जाना

 चाहिए  ।

 जहां  तक  अल्प-कालिक  उपायों  का  संबंध  है  ।  मैं  यह  सुझाव  देना  चाहता  हू  कि  जहां  कही  भी
 पानी  उपलब्ध  हो  उसको  बचचाकर  रखा  जाना  चाहिए  ।  यदि  हम  जल  को  बचाकर  नहीं  तो

 यह  कहने  का  कोई  लाभ  नहीं  होगा  कि  हम  चारा  और  सब्जियां  तथा  अन्य  वस्तुए
 '

 उपलब्ध

 कराए  गे  ।  .

 यहां  राहत  कार्य  का  भी  प्रश्न  सूखा  पड़ने  वाले  स्थानों  राहत  कार्य  शुरू  किये  जाने

 आाहिए  ।  वहां  रोजगार  के  अवसर  पंदा  करने  बाली  योजनाएं  भी  शुरू  की  जानी  घाहिए  ।  मेरा

 अनुभव  है  कि  वहां  योजनाएं  तो  है  लेकिन  यदि  वहां  उनके  लिए  धनराशि  ही  न  दी  जाये  तो  बहां
 रोजगार  नही  दिया  जा  सकता  ।  रोजगार  कहां  है  ?  यदि  बहां  रोजंगार  उपलब्ध  नहीं  कराया  जाए
 तो  वहां  काफी  बड़ी  संख्या  में  लोग  गांबों  ने  कस्मों  ओर  शहरों  में  चले  जाए  आज  मैंने  समाचार

 पन्नों  में  पढ़ा  कि  राजस्थान  से  सैकड़ों  परिवार  वहां  से  दूसरे  स्थानों  पर  चल़े  गए  हैं  क्योंकि  वहां
 रोजगार  और  पेयजल  उपलब्ध  नहीं  कराया  गया  है|  इन  कारणों  से  बे  सभी  लोग  बड़ी  संख्या  में  शहरों

 को  जा  रहे  इसको  रोका  जाना

 जहां  तक  पेय  जल  का  सम्बन्ध  यद्यपि  अब  महाराष्ट्रं  में  वर्षा  का  मौसम  तथापि  वहां

 टेंकरों  द्वारा  सगभग  1000  गांबों  को  पानी  उपलब्ध  कराया  जा  रहा  स्थिति  इससे  भी  बुरी  हो
 सकती  पेय  जल  उपसब्ध  कराने  की  ओर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।
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 .  2।  श्रावण  1909  देश  में  सूखे  की  स्थिति  पर  चर्चा

 ्  दूसरी
 बात  जिसका  मैं  सुझाव  देना  चाहूंगा  वह  यह  है  कि  सब्जियों  उगाने  के  दालें  उगाने

 के  लिए  तथा  ऐसे  खाद्य  पदार्थ  और  खाद्यान्न  उगाने  के  लिए  जिन्हें  अन्य  फसलों  के  मुकाबले  कम  मात्रा

 में  जल  की  आवश्यकता  होती  मिचाई  के  लिए  जल  प्राथमिकता  के  आधार  पर  दिया  जाना  चाहिए  ।
 मेरे  विचार  से  अगली  महत्वपूर्ण  बात  पशुओं  के  चारे  के  संबंध  में  यह  बहुत  महत्वपू  र्णो  है  ।  यह
 आम  अनुभव  है  कि  किसानों  की  आवश्यकतानुरूप  सरकार  द्वारा  चारा  उपलब्ध  नहीं  कराया  जाता  है  ।

 महाराष्ट्र  में  हम  एक  अजीब  स्थिति  से  गुजर  रहे  चारे  की  कमी  के  कारण  क्रिसान  पशुओं  क
 भरण-पोषण  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  क्योंकि  चारा  बहुत  ऊ  थे  मूल्य  पर  बेचा  जा  रहा  है  ।  इस  स्थिति  ने

 किसानों  को  अपने  पशु  बहुत  कम  कीमत  पर  बेचने  या  उन्हें  छोड़  देने  पर  मजबूर  कर  दिया  है  ताकि

 पशुओं  के  भरण-पोशण  की  जिम्मेदारी  किसानों  की  न  रहे  ।  बे  उनको  पालने  की  जिम्मेदारी  से  मुक्त

 हो  जायें  ।

 इसके  यद्यपि  इस  वर्ष  कुछ  क्षेत्रों  म  वर्षा  हुई  है  लेकिन  कृषि  कार्यों  के  लिए  पशुओं

 की  कमी  हो  गई  है  क्‍योंकि  किसानों  ने  काफी  संख्या  में  अपने  पशुओं  को  बेच  दिगा  है  ।  इस  तरह  क्रषि

 कार्यों  के लिए  पशुओं  की  कमी  है  अतः  यह  मुनिश्चित  करने  के  लिए  पूरी  सावधानी  बरतनी  चाहिए

 कि  किसानों  को  चारा  कम  दाम  पर  वेचा  जाये  और  केन्द्र  राज्य  सरकारों  तथा  अन्य
 न्सियों  द्वारा  पशु-शिविर  स्थापित  नही  करेंगे  तब  तक  क्रषकों  को  तकावी  श्रःण  देना  पर्याप्त  न  होगा
 क्योंकि  तकावी  ऋण  कृषकों  पर  भार  है  |  जब  वे  अपनी  फसल  खो  चुके  जब  वे  अपनी  कमाई  और

 आय  गयवां  जके  हैं  ऐसे  में  यदि  आप  कृपकों  को  किसी  प्रकार  के  तकावी  ऋणों  का  बोझ  डालेंगे  तो

 उनको  जीवित  रहना  असंभव  हो  जायेगा  ।  इसलिए  कृपकों  को  तकावी  ऋण  उपलब्ध  कराने  के  बजाय

 उनके  पशुओं  के  लिए  चारे  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ओर  केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकारों  तथा  कुछ
 अन्य  संस्थाओं  द्वारा  पशु  शिविर  स्थापित  किये  जाने  चाहिए  ऑर  उन्हें  राज  महायता  दी  जानी

 चाहिए  ।

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिये  खाद्यान्नों  की  सप्लाई  करना  बहुत  महत्वपूण  है

 क्योंकि  जब  वर्षा  कम  होती  है  तो  आवश्यक  वस्तुओं  और  आवश्यक  माल  की  कीमतें  बढ़ती  ही  चली

 जाती  आपकी  जानकारी  के  लिए  मेरे  पास  कुछ  आंकड़े  पिछले  वर्ष  को  ग्सी  अवधि  अर्थात

 मार  से  )।  जुलाई  की  अवधि  में  2  24  प्रतिशत  कमी  के  मुकाबले  खाद्यान्नों  की  कीमतों  में  5.24

 प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  इसका  अर्थ  है  कि  कीमतों  में  मार्च  से  जुलाई  तक  7.48  प्रतिशत  की  दर  से

 बुद्धि  हुई  है  ।  जहां  तक  दालों  की  कीमतों  का  संबंध  स्थिति  बहुत  गम्भीर  है  ।  पिछले  वर्ष  मार्च  से

 जुलाई  तक  की  अवधि  में  जहां  दालों  की  कीमतों  के  9.77",  की  कमी  हुई  वहां  इसके  मुकाबते
 इसी  अवधि  में  उनकी  कीमतों  में  10.50%,  की  वृद्धि  हुई  इसका  मतलब  है  कि  मई  से  |]  जलाई

 तक  इस  विशेष  अवधि  में  दालों  की  कीमतों  में  बढ़ोतरी  24.27%  है  ।  यदि  हम  कीमतों  में  वद्धि  को

 इस  दर  से  लें  तो  फिर  कृषकों  और  सूखे  से  प्रभावित  लोगों  का
 जीबित  रहना  असंभव  हो

 इसी  समस्‍या  का  अन्य  लोगों  को  भी  सामना  करना  पड़े  इन  लोगों  का  जीवित  रहना  वस्तुतः  तथ

 तक  कठिन  है  जब  तक  सरकार  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिये  खाद्य  तेल  और

 अन्य  आवश्यक  मंदें  उपलब्ध  नहीं  कराती  है  ।

 अगली  बात  जो  मैं  कहना  चाहता  हूं  बह  बिजली  के  साथ-साथ  डीजल  की  सप्लाई  के  संबंध  में

 ये  दो  चीजें  बहुत  महत्व॑पूर्ण  हैं  क्योंकि  काफी  गहराई  पर  मिलने  वाले  भूमिमत  जल  को  निकासमा

 होता  है  ।  जब  तक  आप॑  किसानों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पंरं  बिजली  और  डीजल  की  सप्लाई  नहीं
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 देश  में  सूख  की  स्थिति  पर  चर्चा
 12  1987

 जज

 डी'बी०  पाटिल]--जारी

 करते  हैं  तब  तक  पुनः  किसानों  के  लिए  उस  भूमिगत  जल  का  निकालना  कठिन  हो  जायेगा  जिसका

 उपयोग  दालो  आदि  क  लिए  किया  जाता  इन  चीजों  को  उचद्योगपतियों  को  कम  दाम  पर
 दन  के  बजाय  यदि  आप  इन  चीजों  को  किसानो  के  नही  देन  तो  उन्हें  बहुत  मुकसान  होगा  ।

 अन्त  मैं  एक  और  बात  कहना  केन्द्र  सरकार  द्वारा  कर्म  चारियों  के  लिए  न्यून
 तम  मजदूरी  निर्धारित  की  गई  सूखे  से  प्रभावित  क्षेत्रों  मे  लोगों  को  काम  मुहय्या  किया  जाना  है  ॥
 मैं  सुझाव  देना  भाहूंगा  कि  उन  श्रमिकों  को  जो  वहां  काम  करने  के  लिये  कम  से  कम  यह
 तम  मजदूरी  दी  जानी  चाहिये  ।  मुझे  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कुछ  राज्य  सरकारें  केन्द्र  ससकार

 द्वारा  नियत  की  गई  न्यूनतम  मजदूरी  में  वृद्धि  से सहमत  नहीं  हैं  ।  महाराष्ट्र  उनमें  से  एक  महाराष्ट्र
 सरकार  ने  शिकायत  की  है  कि  न्यूनतम  मजदूरी  का  बढ़ाकर  प्रतिदिन  ।  रुपये  करना  काफी  अधिक
 है  ।  परन्तु  हम  समझते  हैं  कि  यह  दिया  जाना  चाहिए  ।  प्रत्यक  व्यक्ति  की  यह  धारणा  है  कि  जो  व्यक्ति
 सखा  ग्रस्त  क्षेत्रों  में  कार्य  कर  रहे  उन  कौ  पर्याप्त  मजदूरी  नहीं  मिलेगी  और  यदि  उन्हें  पर्याप्त

 मजदूरी  नहीं  मिलती  है  तो  उन्हें  भूंखा  रहना  पड़  गा  क्योंकि  कमतों  में  वृद्धि  हो  रही  यद्यपि  इसके
 लिए  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  मजबूती  प्रदान  को  जायेगी  फिर  भी  हम  अपने  विगत  अनुभवों  से
 पह  विष्वास  है  कि  लोगों  की  आवश्यकताओं  को  पूरी  तरह  से  पूरा  नहीं  किया  जा  सकेगा  और  यदि
 आवश्यकताओं  की  प्री  तरह  से  पूति  न  की  गई  तो  उन्हें  बाजार  से  ऊ  छी  दरों  पर  सामान  खरीदना
 पद  गा  |  च  कि  वे  ऊची  दरों  पर  खरीददारी  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  अतः  ये  वे  नहीं  खरीद  सकेंगे

 आर  वुपोष्ण  तथा  भुखमरी  बढ़

 पगुओं  के  लिए  भी  जल  को  व्यवस्था  होनी  चाहिए

 सभापति  महोदय  :  कृपया  समाप्त

 श्री  पाटिल  :  जल  केवल  मनुष्यों  के  लिए  उपलब्ध  क्या  जा  रहा  है  और  वह  भो
 पर्याप्त  नही  पश्ुओं  के  लिए  भी  जल  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।

 श्ीसतो  बसवराजश्बरोी  :  सूखा  ओर  प्राकृतिक  आपदांयें  पिछले
 तीन  वर्षों  से  विभिन्‍न  भागों  जंसे  आन्ध्र  मध्य  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  में
 गम्भी  र  सूखे  ओर  बाढ़  का  सामना  कर  रहा  है  ओर  इस  वर्ष  अन्य  राज्य  जैसे  उत्तश
 आदि  भी  भयंकर  सूखे  का  सामना  कर  रहे  भारत  सरकार  ने  लोगों  कौ  राहत  देने  गे  लिए  सातवीं
 योजना  में  काफी  अधिक  धन  नियत  किया  देसमें  से  काफी  राशि  पहसे
 ही  उन  पीड़ितों  को  राहत  देने  में  उपयोग  की  जा  चुकी  हैं  जो  बाढ़  से  बहुत  अधिक
 प्रभावित  मैं  इसके  में  नद्गों  जाना  चाहती  हू  ।  मैं  कुछ  अंकिड़े  देना  चाहती

 हूँ  और  स्थायी  उपाय  करने  के  लिए  तथा  तत्काल  उपाय  करने  के  लिंए  भी  अपने  सुझाव  देना
 चाहतो  हू  ।

 इस  देश  में  ओसत  वर्षा  प्रतिदिन  50  मिलीमीटर  है  ।  उसमे  से  4000  द्वेक्टेबर  भूमि
 क्षत्र  को  समह  पर  जल  उस  4000  लाख  हेक्टेयर  भूमि  क्ष॑ंत्र  के  जल  में  से  जो  सतह  पर  है  700

 साख  हेक्टेयर  भूमि  क्षंत्र  का  जल  वाष्पित  हो  जाता  जल  कय  सतही  भंडारण  केबल  1150  लाख
 देश्टयर  है  ।  बाकी  बच  रहे  1150  लाख  हेक्टेयर  जल  सूख  रहा  देश  में

 भेदियोँ
 में  आज  जल  का
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 कुल  प्रवाह  1800  लाख  हेक्टेयर  हम  नदियों  से  केवल  700  लाख  हेक्टेयर  जल  का  प्रयोग  कर
 रहे  आज  कुल  सिचित  क्षंत्र  20  प्रतिशत  10  प्रतिशत  सतही  जल  का  उपयोग  किया  जा
 रहा  है  ।

 इसलिए  बाकी  जल  का  उपयोग  करने  के  लिए  क्‍या  किया  जाये  यह  एक  सवाल  सूखा
 प्रवण  क्षेत्रों  को  राहत  पहुछाने  के  लिए  स्थायी  उपाय  करने  के  बारे  में  मुझे  कुछ  सुझाव  देने  हैं  ।

 पहला  सुझाव  यह  है  कि  और  पंचायत  स्तरों  पर  सलाहकार  समितियां  बनाई
 जिनमें  राहत  कार्यों  की  साप्ताहिक  समीक्षा  करने  हेतु  विधान  सभा  सदस्य  ओर  संसद  सदस्य  तथा

 अन्य  स्थानीय  सदस्य  और  स्वयंसेवी  संस्थाओं  के  प्रमुख  दूसरा  सुझाव  यह  है  कि  जिला  ओर  तानक
 भ्रधिकारियों  आपातकाल  के  मामले  में  जेंसे  कि  महामारियों  का  समस्या  ग्रस्त  गांवों  को

 पानी  की  सप्लाई  की  व्यवस्था  करना  ओर  चारे  की  खरीद  के  लिए  अधिकार  दिये  जाने
 तीसरी  बात  यह  है  कि  सारा  भू-राजस्व  माफ  कर  देना  चाहिए  ।  अल्पकालिक  ऋणों  को  मध्य  कालिक
 ऋणों  में  बदल  दिया  जाना  चाहिए  ।  गरीब  परिवारों  को  चारा  खरीदने  के  लिए  तकावी  ऋण  मंजूर
 किये  जाने  चाहिए  ।  राहत  स्वीकृति  मिलने  और  प्रक्रिया  के  अनुपालन  किये  जाने  की  इ  तजारी
 किये  बगैर  तत्काल  आरम्भ  किया  जाना  चाहिए  ।

 महिलाओं  और  10  वर्ष  से  अधिक  आयु  वाले  बच्चों  को  रोजगार  उपलब्ध  किया  जाना
 चाहिए  क्‍योंकि  मैं  ज्यादातर  यह  देखती  हु  कि  औरतों  तथा  बच्चों  को  राहत  काये  में  भाग  लेने  की

 अनुमति  नहीं  दी  जाती  जहां  कहीं  भी  राहत  कार्य  द्र-द्र  स्थानों  पर  किये  जा  रहे  वहां
 मजदूरों  को  ठेके  पर  कार्य  सौंपे  जाते  हैं  ।

 इस  प्रकार  के  कार्योਂ  को  किसी  भी  परिस्थिति  में  बढ़ावा  नहीं  देना  चाहिए  क्‍योंकि  जो  कुछ
 भी  थोडा  भोजन  उनके  पास  है  उससे  वे  ठेके  के  आधार  पर  काय॑  करने  की  स्थिति  में  नहीं  इससे

 पूरी  तरह  बचा  जाना

 सड़क  काय  शुरू  करमे  के  बजाय  मौजूदा  टेंकों  की  भूमि  संरक्षण  काय॑
 प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  तथा  पिक-अप  बांध  तथा  रिसने  बाले  टैंकों  का  कार्य  छोड़  दिया  जाना

 चाहिए  ताकि  सूखे  से  प्रभावित  लोगों  को  तत्काल  राहत  दी  जा  सके  ।

 गोशालायें  होनी  चाहिए  जहां  बारहमास  पानी  हो  और  चारे  का  भंडारण  हो  तथा  पशुओं  की

 पशु  चिकित्सक  द्वारा  देखभाल  की  जा  सके  ओर  इससे  पहले  किये  पशु  भूल  से  मर  जागें  या  उन्हें

 बूचड़खानों  में  ले  जाया  उन्हें  गोशालाभों  में  चारा  उपलब्ध  कराया  जाना  ऐसी

 शोशालायें  कर्नाटक  में  हम  इसमें  बहुत  सफल  रहे  हैं  क्योंकि  बे  पशु  जो  निर्घन  लोगों  हैं  ज्न्हें

 यहां  ले  जाया  जाता  है  और  गोशाला  में  रखा  जाता  है  तथा  बहां  पशुओं  को  देखभाल  के  लिए  एक

 चिकित्सक  होता  है  ।  वहां  उन्होंने  काफी  सारे  चारे  का  भंडारभ  किया  हुआ  है  और  इन  पशुत्रों  को

 आहार  भी  दिया  जाता  इन  पश्मुओं  की  अगली  बरसात  के  मौसम  तक  देखभाल  कौ  जाठी

 सिख्षित  क्षेत्रों  भें  जहां  कहीं  भी  आरा  उग्राया  या  सकता  है  चारा  ठगाते  के  लिए  लोगों  को

 कहा  बाना  याहिए  ओर  उसे  सरकार  द्वारा  क्षरीदा  जाना  चाहिए  ।  अहां  कहीं  भी  पहाड़ों  और  जंगलों
 भें  चास  उपलब्ध  है  उसे  काटा  थाना  चाहिए  और  इसका  यथाशीघ्र  भंडारण  किग्रा  जानता  चाहिए  ।
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 वसवराजेश्वरी |--जा  री

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  मजबूत  किया  जाना  चाहिए  ।  जो  प्रणाली  हमारे  यहां  जो
 स्टाक  हमारे  यहां  है  वह  जरूरत  मंद  श्लोगों  को  खाद्यान्न  सप्लाई  करने  के  लिए  बहुत  अपर्याप्त

 अतः  मैं  निचने  स्तर  पर  तत्काल  अधिक  से  अधिक  उचित  दर  की  दुकानें  खोले  जाने  के  लिए  अनुरोध
 करती  और  व्यक्तिगत  रूप  से  प्रोत्माहन  देने  की  बजाय  संस्थागत  रूप॑  से  प्रोत्साहन  देना  चाहिए
 क्योंकि  जब  हम  व्यक्तियों  को  इस  प्रकार  की  दुकानें  खोलने  के  लिए  प्रोत्साहित  करते  हैं  तो  उनका
 दुरुपयोग  होने  की  पूरी  संभावना  है  और  चोरी  छिपे  कुछ  माल  बेचा  जा  सकता  हैं|  मेरा  निवेदन
 है  कि  जहां  तक  संभव  हो  सके  ये  उचित  दर  की  दुकानें  सहकारी  पंचायतों  ओर  स्वयंसेवी
 संस्थाओं  ओर  युवा  संबों  आदि  जंसी  सस्थाओं  को  दी  जानी  चाहिए  ।

 जहां  तक  संभत्र  हो  श्रमिकों  की  मजदूरियां  50  :  50  के  आधार  पर  दी  जानी  चाहिए  अर्थात
 50'/.  मजदूरी  अनाज  के  रूप  में  दी  जानी  चाहिए  और  50'/.  धन  के  रूप  में  दी  जानी  चाहिए  ।

 निर्धन  परिवारों  को  पशु  आहार  और  उन  पशुओं  के  लिए  जो  दूप्र  देते  मुफ्त  दिया  जाना

 चाहिए  ।  च्‌क्रि  हम  दध्  की  कमी  का  सामना  कर  रहे  हैं  दुधारू  पशुओं  के  लिए  आहार  और
 अच्छी  घास  उपलब्ध  करना  अच्छा  राज्य  में  जहां  कहीं  भी  वीज़  उपलब्ध  हों  उनकी  अगले  खरीफ

 के  लिए  तत्काल  खरीद  की  जानी  चाहिए  ।
 र॒  कुओं  की  परम्मत  करने  वाली  चलती  फिरती  गाड़ियों  को  तत्काल  ले  जाया  जाना  चाहिए

 क्योंकि  कई  बोर  कुएं  हैं  जिन  पर  उचित  ढंग  से  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  और  ग्रामीण  लोग  पीने  के
 पानी  की  घोर  कमी  का  सामना  कर  रहे  हैं  और  जहां  भी  मांग  हों  ज्यादा  स  ज्यादा  बार  कुएं  खोदे जज

 सभी  सिंचाई  पम्पों  के  लिए  जिन्हें  अभी  तक  विद्युत  की  सप्लाई  नहीं  की  गई  है  तत्काल

 विद्युत  सप्लाई  की  जानी  चाहिए  और  योजना  और  मिनी  वाटर  सप्लाई
 तथा  कई  अन्य  योजनायें  पूरी  की  गई  है  लेकिन  उन्हें  विद्यूत  कनेक्शन  नहीं  दिये  गये  वे  कहते  हैं
 माल  की  सप्लाई  बहुत  कम  है  ।  इस  पर  तस्काल  गोर  किया  जाना  चाहिए  ।  कई  राज्यों  में  विद्य त  की
 कमी  के  कारण  उद्योगों  को  ब्रन्द  करने  की  सम्भावना  है  ।

 |

 इसलिए  केन्द्रीय  पुल  से  बिजली  देने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  को  आगे  आना  चाहिए  ।

 रायले  सोमा  के  सूखोन्मुख  क्षेत्रों  और  कर्नाटक  के  कोलार  ओर  चित्र  दुर्ग
 जैसे  क्षत्रों  के लिए  एक  प्राधिकरण  की  स्थापना  की  जानी  ऐसा  प्राधश्विकरण  राजस्थान  में

 पहले  मे  ही  कार्य  रत  हर  क्षेत्र  में  विकास  करने  और  खगिज  पदार्थ  तथा  भूमि  ज॑ंसे
 प्राकृतिक  संसाधनों  का  अन्वेषण  करने  हेतु  ऐसे  प्राकृतिक  के  लिए  पर्थाप्त  ' धनशशि  भ्रवाम  की  जानी

 चाहित  ।  इस  कार्य  को  दूसरी  सभी  परियोजनाओं  पर  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।

 फिलहाल  70  जल  उपलब्ध  है  जो  तु  गभद्रा  नदी  खे  समुद्र  मे  बह  जाता  है  ।  इस्

 क्षेत्र  में  और  अधिक  भूमि  की  सिंचाई  हो  सकने  की  हर  संभावना  स्थानीयकरण  .  किये  जाने  से

 पहले  काफी  भूमि  की  छोंड  दिया  गया  थां  और  अब  भी  ओर  काफी  जधिक  भ्रृंमि  को  सिचित  किये  जाने

 की  गुजाइश  है  ।  किसान  जल  का  इस्तेमाल  कर  रहे  हैं  क्योंकि  जल  उनकी  भूमि  तक  पहुच  जाता  है  ।
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 ऐसी  भूमि  को  हालांकि  उसका  इस्तेमाल  किया  जाता  अनधिकृत  भूमि  घोषित  किया  गया  यही
 समय  है  कि  हमें  दन  लोगों  को  तु  गभद्वा  नदी  से  लेने  का  अधिकार  देना  चाहिए  क्‍योंकि  70

 जल  फालत
 ;

 डिप  सिंचाई  तथा  छिड़काव  )  सिचाई  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  ताकि
 कम  पानी  से  अधिक  भूमि  को  सिचित  किया  जा  सकें  ।  ग्रामीण  श्रमिक  रोजगार  गारंटी  कायंक्रम

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कारयंक्रम  सूखोन्मुख  क्षेत्र  कायंक्रम  जैसे  का्यंक्रमों  क ेलिए  जनसंख्या  के  आधार
 पर  घन  का  आबंटन  किया  जाता  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हैं  कि अब  जनसंख्या  की  बजाय
 गरीबी  और  पिछड़े  पन  के  आधार  पर  घन  का  आवंटन  किया  जाये  ।

 रायलसीमा  और  कर्नाटक  के  ऊपरी  तु  नेजवती  और  महानदी  जंसे  सूखा-उन्मुख  क्षंत्रों  क
 समस्या  के  स्थायी  समाधान  के  लिए  प्रतिष्ठित  इ  जीनियरों  ने  विभिन्‍न  योजनायें  बनायी  अगर

 महानदी  को  गोदावरी  से  और  गोदावरी  को  कृष्णा  नदी  से  जोड़  दिया  जाये  तो  1400

 फालत्‌  जल  मिल  जायेगा  ।  इससे  ऊपरी  कृष्णा  और  तेलुगू  गंगा  और  दूसरी  सभी  परियोजनाओं  को
 अधिक  जल  दिया  जा  सकता  मैं  अनुरोध  करता  हु  कि  ऐसी  रचनात्मक  योजनाओं  को
 जो  स्थायी  राहत  दे  तुरन्त  आरम्भ  किया  जाना

 नेत्रवती  नदी  पश्चिमी  घाट  क्षंत्र  में  बहती  नेत्रवती  नदी  के  जल  को  उठाकर  और  मुरंगों
 के  जरिए  सिमोगा  और  चिकमगलूर  जिलों  की  तरफ  मोड़ा  जा  सकता  है  ताकि  वहां  अधिक  से  अधिक
 क्षेत्रों  में  सिचाई  को  जा  सके  ।

 भूतपूर्व  चीफ  इ  जीनियर  श्री  परमशिवंया  ने  ऊपरी  तुगा  भर  ऊपरी  आदरा  पर  एक  परि
 योजना  तंयार  की  है  जिससे  लाकवाली  बांध  में  120  जल  उपलब्ध  हो  सकता  अगर

 इन  दो  परियोजनाओं  को  शुरू  कर  दिया  जाये  तो  चित्रद॒र्गंग  बेहलरी  के  सूखोन्मुख
 क्षेत्रों  को  पर्याप्त  जल  मिल  मैं  अनुरोध  करता  हू  कि  कम  से  कम  योजना  में  इन  सभी
 परियोजनाओं  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।

 जैसा  कि  मैंने  पहले  सभी  प्राकृतिक  संशोधनों  का  अन्वेषण  किया  जाना  भाहिए  |  मैं
 कई  देशों  में  जा  चुका  मैं  अपने  देश  की  तुलना  पश्चिमी  देशों  से  नहीं  करना  चाहता  ;  मैं  पूर्वी
 देशों  जैसे  कोरिया  और  जापान  के  साथ  तुलना  करना  चाहता  जहां  पर  सभी  प्राकृतिक
 संसाधनों  जैसे  जल  ओर  खनिज  संपदा  का  पूर्णतया  अन्वेषण  किया  गया  है  |  इसके  पश्चात  ही
 के  उपभोक्‍क्ता-उद्योगों  की  तरफ  गये  ।  इसलिए  उस  ढंग  से  ज्यादा  यह  अच्छा  होगा  कि  इन  सभी  बातों
 को  ध्यान  में  रखा  जाये  और  सम्पूर्ण  देश  के  सूखोन्मुख  क्षत्रों  के  लिए  एक  स्थायी  समाधान  दृढ़
 जाये  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हू  ।

 भरी  एल०जी०  घोलप  लोगों  को  यह  देख  कर  हैरानी  होती  है  कि  दिने  प्रति  दिन

 पंजाब  और  दूसरे  क्षंत्र  भी  सूसे  की  चपेट  में  आते  जा  रहे

 महाराष्ट्र  कोंकश  में  कभी  भी  सूखा  नहीं  पड़ता  थ्रा  ।  कोंकण  में  सामान्यतया  लगभग  3000

 मिलीमीटर  वर्षा  होती  परन्तु  इस  वर्ण  कॉकण  में  भी  वर्षा  की  कमी  वर्षा  इतनी  कम  है  कि
 आादियाती  क्षेत्रों  मे ंनगामी  ओर  थखई  जैसी  फसलें  नष्ट  हो  गयी  लोग  पूछते  हैं  कि  वर्षा  की  इस

 «  कमी  क्या  कारण  यह  दिन-प्रति-दिन  क्‍यों  बढ़ती  जा  रही  है  ओर  क्‍या  बह  सारे  भारत  में
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 एस०जी ०  घोलप

 फैल  रही  है  अथवा  सारे  विश्व  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हू  कि  वह  कृपया  स्थिति  को

 स्पष्ट  कर  और  सारे  विश्व  में  वर्षा  की  ऐसी  कमी  के  प्रभाव  के  बारे  में  हमें  बतायें  ।

 जहां  तक  वर्षा  की  कमी  अभाव  की  इस  स्थिति  के  कारणों  का  संबंध  सामान्य  तोर  पर  हम
 कहते  हैं  कि  व॒क्षों  का  काटा  जाना  दूसरा  मुख्य  कारण  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  ग्र  मीण  एवं  शहरी
 दोनों  क्षेत्र  आते  थाणें  मुख्य  शहर  में  एक  नगरपालिका  निगम  हू  ।  वहां  पर  कोई  पहाड़ी  अथवा
 जंगल  नहीं  हैं  ।  परन्तु  फिर  भी  वहां  अब  तक  कुल  1000  मिलीमीटर  वर्षा  हो  चुकी  है  ;  जबकि  दूसरे
 भाग  जो  मेरे  निवाचन  क्षेत्र  का  आखिरी  भाग  है  और  ग्रामीण  क्षेत्र  वहां  अब  तक  सिर्फ  500
 मिलीमीटर  वर्षा  हो  चुकी  है  ।  एक  ही  जिले  में  काफी  भिन्‍नता  अर्थात  कहीं  500  मिलीमीटर  तो
 कहीं  1000  मिलीमीटर  तक  वर्षा  होती  है  ।  एक  ही  क्षेत्र  में  इतनी  अधिक  भिन्‍नता  क्यों  लोग
 कहते  हैं  कि  वर्षा  करी  कमी  पेड़  काटने  से  ही  नहीं  होनी  चाहिए  बल्कि  यह  परमाणु  बम  के  विस्फोट
 किये  जाने  से  हुई  है  ।  इसलिए  मंत्री  महोदय  को  सही  स्थिति  स्पष्ट  करनी  चाहिए  ।

 मेरे  निर्वाचन  क्षंत्र  के  आखिरी  भाग  में  एक  पवंतीय  और  आदिवासी  क्षेत्र  यह
 बिल्कुल  पहाड़ी  के  नीचे  है  परन्तु  फिर  भी  वहां  पर  वर्षा  शहर  की  तुलना  में  क्रम  टै  जोकि  पर्वतीय
 और  जंगली  क्षेत्र  से  बहुत  द्र

 अब  सवाल  यह  है  कि  इसके  लिए  क्या  उपाय  क्रिया  जाये  ?  वन  मंत्री  स  अनरोध  है  कि
 उन्होंने  इस  बात  पर  ध्यान  देना  चाहिए  कि  बन  संरक्षण  1980  में  संसोधन  किया  जाये  ।
 जब  भी  ओर  जहां  पर  भी  जल  उपलब्ध  हो  उसका  भंडारण  किया  जाये  और  वर्षा  की  कमी  वाले
 क्षेत्रों  में उत्पादन  कारी  कार्य  शुरू  किये  हमारे  क्षत्र  में  जब॒  इन  कार्यों  को  आरंभ  किया  जाता
 है  तो  वहां  पर  एक  प्रतिबन्ध  लगा  हुआ  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  मंजरी  के  बर्गर  किसी  भी  कार्य  के

 लिए  एक  इ  च  भी  वन  भूमि  भी  नहीं  ली  जा  सकती  ।  जोहड़  ओर  लघु  सिंचाई  के  काय॑
 उत्पादनकारी  कार्य  परन्तु  ये  कार्य  इस  बन  संरक्षण  1980  की  वजह  से  रुके  हुए
 मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  कम  से  कम  लघु  सिंचाई  कार्यों  के  स्‍तर  तक  तो  इस

 में  संसोधन  किया  जाये  ।

 हमें  प्रभावित  क्षेत्रों  में  पीन  के  जल  की  सप्लाई  तो  करनी  ही  चाहिए  ।  मरे
 क्षेत्र  एक  आदिवासी  गांव  पाट  गांव  में  लगभग  1000  लोग  रहते  काफी  लंबे  समय  के  बाद
 केन्द्रीय  सरकार  ने  पीने  के  पानी  की  योजना  को  मंज्री  दी  और  पाईपलाईनों  पर  7  लाख  रुपए  खर्च
 किए  हैं  ।  अब  कुए  के  अलावा  प्रत्येक  कार्य  पूरा  हो  चुका  जब  उन्होंने  बन  क्षेत्र  में  कुआं  खोदने
 का  कार्य  आरंभ  किया  और  इसके  लिए  सिर्फ  आधा  भूमि  की  जरूरत  ता  अपेक्षित  भूमि  न
 दिये  जाने  की  बजह  से  वहू  कार्य  रोक  दिया  गया  ।  मुख्यमंत्री  ने  भी  इसमें  हस्तक्ष  प  किया  और  भरसक
 प्रयास  किया  परन्तु  अनुमति  नहीं  वी  गयी  ।  उन्होंने  कहा  कि  पहले  मामला  केस्द्रीय  सरकार  के  पौस
 जायेगा  और  उसके  बाद  ही  मंज्री  दी  जायेगी  ।  इसलिए  मैं  मंत्री  महोदय  से  असुरोध  करता  हूँ  कि
 बन  मंत्री  के  साथ  इसे  मामले  पर  विचार  किया  जाये  ताकि  इस  अधिनियम  में  संमोधन  किया  जा

 लग

 मैं  राज्यों  को  दिए  जा  रहे  अनुदाम  कीं  नीति  के  बारे  में  जानना  जाहता  हूं  ।  भंहाशाष्ट्र  के  अं
 1985-86  5-86  औरਂ  1986-87  में  क्रशः  261  करोड़  व  494  करोड़  रुपए  खर्च  किये  ।  इसे  अ्रश्ारं दो
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 सालों  में  महाराष्ट्र  सरकार  ने  755  करोड़  रुपए  खर्च  क्रिये  हैं  जबकि  उनको  भिले  हैं  सिर्फ  56  करोष्ट
 रुपये  ।  अर्थात  महाराष्ट्र  को  सिर्फ  7  प्रतिशत  राशि  ही  मिली  ।  यह  तो  कोई  सहायता  नहीं  है  ।

 यह  तो  आजकल  राज्यों  को  दिया  जाने  वाला  सिर्फ  अग्रिम  अनुदान  है  और  कल  इसमें  भी  कटौती  की

 सकती  इस  प्रकार  अगर  7  प्रतिशत  ही  दिया  जाता  है  तो  राज्यों  में  कार्य  कैसे  चलाये  जा
 सकते  हैं

 ।  इसके  वाद  जो  कुछ  भी  दिया  जाना  है  उसे  तुरन्त  दिया  जाना  चाहिए

 कई  माननीय  सदस्यों  ने  पहल  ही  कहा  है  कि  अग्रिम  ऋण  अथवा  अग्रिम  अन॒दान  की  बजाय
 इसे  सहायता  के  रूप  में  दिया  जाना  चाहिए  ज॑साकि  तूफान  और  बाढ़  के  दिया  जा  रहा  है  ।

 एक  उपबंध  है  जिसके  अनुसार  अगर  यह  राशि  राज्य  के  कुल  बजट  के  5  प्रतिशत  से  अधिक
 होती  है  तो  फिर  वह  राज्य  सहायता  पाने  का  पात्र  हो  जाता  महाराष्ट्र  में  2000  करोड़
 रुपए  का  वाषिक  बजट  इसका  5  प्रतिशत  100  करोड़  रुपए  होता  एक  वर्ष  में  100  करोड़
 रुपए  खर्च  करना  कभी  भी  संभव  नही  वर्षा  की  कमी  वाले  समय  को  हमेशा  दो
 वर्षों  अर्थात  अक्तूबर  से  मार्च  और  अप्रैल  से  जून  तक  विभाजित  किया  जाता  इसलिए  पांच
 शत  की  बजाय  यह  राशि  एक  वर्ष  में  दो  प्रतिशत  तक  होनी  चाहिए  ताकि  हम  उस  धनराशि  को  खर्च
 कर  सक॑  और  उसे  सहायता  के  रूप  में  प्राप्त  कर  सके  ।

 जहां  तक  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  मजदूरों  को
 सस्ते  खाद्यान्न  सप्लाई  करने  का  संबंध  मैं  यह  कहना  च/हता  हूं  कि  महाराष्ट्र  में  अधिकतर  मजदूरों
 को  रोजगार  गारंटी  योजना  के  अन्तगंत  लगाया  गया  आजकल  भी  5.23  लाख  मजदूर  रोजगार
 गारंटी  योजना  के  अन्तर्गत  कार्यंकर  रहे  इस  योजना  को  उन  मजदूरों  पर  भी  लागू  किया  जाना
 चाहिए  जो  रोजगार  गारन्टी  योजना  के  अन्तर्गत  कार्थ  कर  रहे  हैं  ताकि  गरीब  लोगों  को  लाभ  मिल
 सके  ।

 अब  मैं  फसल  बीम  के  विषय  पर  आता  हू  ।  जब  भी  कोई  क्षेत्र  वर्षा  की  कमी  वाला  क्षेत्र
 बन  जाता  तो  सरकार  द्वारा  ऐसो  घोषणा  की  जाती  ऐसी  घोषणा  सिर्फ  फसल  की  उपज  पर

 विचार  करने  के  बाद  को  जाती  है  ।  अगर  उत्पादन  50  प्रतिशत  से  नीचे  है  तब  तो  उस  गांव  को  ही
 कमो  वाला  क्षत्र  घोषित  किया  जाता  है  ।  हमें  यह  जानकारी  मिली  हैं  कि  जहां  पर  लोगों  ने  अपनी
 फसलों  का  बीमा  करवाया  सरकार  द्वारा  उस  गांव  को  वर्षा  की  कमी  वाला  क्षेत्र  घोषित  करने  के
 पश्चात  भी  किसानों  को  बीमे  की  धनराशि  नहीं  मिल  रही  लोगों  को  बत।या  गया  है  कि  एक

 पृथक  समिति  द्वारा  उस  क्षेत्र  की  उपज  का  पता  लगाने  और  उस  क्षेत्र  को  प्रभावित  क्षत्र  घोषित  करने
 के  बाद  ही  फसल  बीमे  को  धनराशि  उपलब्ध  करायी  जाती  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  जब  कभी
 भी  किसी  क्षेत्र  को  वर्षा  की  कमी  वाला  क्षत्र  घोषित  किया  जाता  तो  बीम  की  धनराशि  किसानों

 को  तुरन्त  दी  जानी  चाहिए  और  विशेष  समिति  से  क्रिसी  भी  रिपोर्ट  की  मांग  नहीं  की  जानी

 अहिए  ।

 कोंकण  में  पीने  के  पानी  की  समस्या  इस  वर्ष  कोंकण  में  सिर्फ  50  प्रतिशत  बर्षा

 हुई  है  +  इस  बह्ां  पर  पीते  के  पानी  की  घोर  कमी  है  ।

 अब  मैं  आदिवासियों  की  फसलों  के  नकसान  के  बारे  में  चर्चा  करू  गा  ।  क्‍योंकि  ये  फसलें

 पव॑तीय  ह्षत्रों  में  हैं  और  वर्षा  बहुत  कम  हुई  तो  ये  फस्नलें  नष्ट  हो  गयी  ब्सलिए  मेरा  अनुरोध
 है  कि  इन  प्पेग़रों  को  ब्रितीय  सहायता  दी  जानी  चाहेए  और  इनको  और  अधिक  कार्य  मुहैया  करवाया
 जाना  चाहिए  ।
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 एस०्जी ०  घोलप  |--जारी

 महाराष्ट्र  सरकार  को  सिर्फ  56  करोड़  सपए  दिए  गए  हैं  जबकि  उसने  800  करोड़

 रुपए  की  मांग  की  थी  ।  राज्य  सरकार  इस  ध  नराशि  को  पहल  ही  खर्च  कर  चकी  है  4  इसलिए  मैं

 केन्द्रीय  सरकार  से  अनु रोध  करता  हू  कि  महाराष्ट्र  का  उत्जी  मांग  के  और  अधिक  वित्तीय

 सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।

 श्री  एम०  रधुमा  रेड्डी  :  कहा  जाता  है  कि  इस  वर्ष  का  सूखा  हमारे  देश
 मे  पिछले  सौ  वर्षो  के  दोरान  पड़  सूखों  में  सबसे  भयंकर  है  ।  लोगों  की  हालत  बहुत  दयनीय  हो  गयी

 है  ।  यह  किसी  एक  राज्य  की  समस्या  नहीं  बल्कि  यह  समूचे  राष्ट्रीय  की  समस्या  इसे  एक

 साधारण  समस्या  न  समझ  कर  इसे  एक  व्यापक  दृष्टिकोण  से  विस्तृत  देखा  जाना  चाहिए  ।
 इस  समस्या  का  अल्पावधि  और  दीर्घावधि  उपाय  करते  हुए  स्थायी  समाधान  निकाला  जाना

 चाहिए  ।

 ये  मूखे  दिन-प्रति-दिन  क्‍यों  बढ़ते  जा  रहे  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  इस  वर्ष  का

 सखा  अधिक  भीषण  है  ।  अगले  वर्ष  क्‍या  स्थिति  होंगी  ?  हम  इस  बारे  में  भविष्यवाणी  नहीं  कर  सकते
 आन्ध्र  प्रदेश  में  पिछले  पांच  वर्षो  से  लगातार  सूखा  पड़ता  आ  रहा  उस  राज्य  के  एक  भाग

 बाढ़  भी  आई  है  ।  हमारे  देश  में  ये  बातें  क्‍यों  हो  रही  हें  ?  कुछ  राज्यों  में  पानी  की  कमी  से  सूखा
 ओर  कुछ  अन्य  राज्यों  में  बाड़  आई  ऐसा  क्‍यों  हो  रहा  इसका  ध्यानपूर्वंक  अध्ययन  किया  जाना
 चाहिए  ।  इस  के  लिए  संपूर्ण  योजना  नंत्र  को  सक्रिय  बनाया  जाना  स्थिति  का  गहरा
 अध्ययन  किया  जाना  चाहिए  ।  इन  बातों  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 है

 अगर  आन्ध्र  महाराष्ट्र  ओर  यहां  तक  कि  उत्तर
 प्रदेश  में  भी  सूखे  की  स्थिति  जारी  रही  तो  हम  न्यूनतम  अपेक्षित  खाद्यान्न  का  उत्पादन  कंसे  कर
 पायेंगे  ?  इस  योजना  के  अन्त  तक  हम  1750  लाख  टन  खाद्यान्न  उत्पादन  की  अपेक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 परन्तु  वतंमान  स्थिति  1510  मीलियन  टन  उत्पादन  की  है  ।

 में  नही  जानता  कि  इस  सूखे  की  स्थिति  में  उन्हें  क्या  मिलने  वाला  हमारा  बफर  स्टाक
 केवल  23.5  मिलियन  टन  है  ओर  यह  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  बितरण  हेतु  19-20

 टन  प्रतिवर्ष  की  दर  मुश्किल  से  ही  पर्याप्त  होगा  |  सूखे  के कारण  इस  वर्ष  ज्यादा  खपत  होगी  ।
 अगले  साल  के  लिए  हम  अनाज  किस  प्रकार  प्राप्त  स्थिति  क्या  रहेगी  ?  यह  केवल  कृषि  विभाग
 की  ही  समस्या  नहीं  टै  ।  हमें  इस  समस्या  से  राष्ट्रीय  समस्या  के  रूप  में  निपटना  होगा  ।  वित्त
 तथा  ऊर्जा  विभागों  को  बिजली  तथा  पानी  की  कमी  की  समस्या  का  समाधान  करना  चाहिए  |  हमारे
 यहां  पानी  और  पन  बिजली  तो  किन्तु  हम  परमाणु  ऊर्जा  तथा  ताप  विद्युत  को  अपेक्षित  महत्व
 नहीं  दे  रहे  इन  संसाधनों  को  उपयोग  में  लाना  होगा  ।  हम  केवल  जल-बविद्य  त  पर  ही  निर्भर  नहीं
 रह  सकते  ।  अतः  परमाणु  ऊर्जा  तथा  ताप-विद्य  त  को  यथेप्ट  महत्व  दिया  जाना  तभी  हम

 विद्युत  की  कमी  को  दूर  कर  सकते  इस  कमी  के  कारण  अधिकतर  उद्योग-धन्धों  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  पड़ा  है  और  बड़ी  संख्या  में  लोग  बेशेजगार  हो  गये  इन  बातों  पर  हमें  ध्यान  देना

 चाहिए  ।

 हमारे  पास  पानी  परन्त्‌  उसको  उपयोग  में  लाने  की  क्‍या  योजना  आप  पानी  के  बहाव
 को  नियन्त्रित  करके  किस  प्रकार  उसका  समुचित  उपयोग  पानी  की  प्रत्येक  बृद  का  सदुपयोग दी
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 किया  जाना  चाहिए  और  तभी  हम  अच्छे  परिणाम  प्राप्त  कर  सकते  हन  बातों  के  बारे  में
 पूर्वक  अपेक्षित  अध्ययन  किया  जाना  चाहिए  ।

 सम्पूर्ण  योजना-तन्त्र  का  कायाकल्य  किया  जाना  चाहिए
 ओर  योजना  आयोग  को  इतना  सक्रिय  बनाया  जाना  चाहिए  कि  वह  आवश्यकताओं  के  अनुरूप  कार्य
 कर  सके  ।  तभी  हम  इस  समस्या  को  हल  कर  सकते  हैं  ।

 साथ  ही  सभी  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतों  को  नियन्त्रित  करना  प्रतिदिन  ही
 कीमतें  बढ़

 रही
 यदि  पिछले  साल  की  पतेमतों  के  साथ  तुलना  की  जाए  तो  थोक  रल्पों  के  उपलब्ध

 आ्रांकड़ों  से  मुद्रास्फीति  में  ब॒द्धि  स्पष्ट  परिलक्षित  होती  हाल  ही  के  थोक  मल्य  सचकरांक  से  पता  चलता
 टैकि  इस  वर्ष  मार्च  के  अन्त  से  जुलाई  तक  सूचकांक  5.53  प्रतिशत  वढ़  गया  जबकि  पिछते  वर्ष  इसी
 अवधि  की  तुलना  में  यह  वृद्धि  5.15  प्रतिशत  साथ  अनाज  की  कीमत  टस  वर्ष  मार्च  के  अन्त
 से  जुलाई  तक  5.24/.  तक  बढ़ी  जबकि  पिछले  वर्ष  इसी  अवधि  में  इसमें  2.24  प्रतिशत  की  गिरावट
 आई  थी  ।  सभी  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतें  दिन-प्रतिदिन  बढ़ती  जा  रही  ह_म  नहीं  जानते  क्रि
 आगामी  तीन  या  महीनों  के  बाद  स्थिति  क्‍या  होगी  ?  अभी  तो  साल  शरू  ही  हआ  ।  आय  आवश्यक
 वस्तुओं  की  बढ़ती  हुई  कीमतों  पर  किस  प्रकार  नियन्त्रण  करेंगे  ?

 न्‍

 सम्पूर्ण  सोराप्ट्र  में  सूखे  की  स्थिति  तिलहुन  की  क्या  स्थिति  होगी  ?  आप  क्रिम्र  प्रकार  से
 लोगों  की  जरूरतों  को  पूरा  करेंगे  तथा  कीमतों  पर  नियन्त्रत्न  आप  तात्कालिक  उपाय  के  रूप
 में  आयात  का  सहारा  ले  सकते  हैं  और  सा  जनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  इसे  वितरित  कर
 सकते  परन्तु  हमें  एक  स्थायी  समाधान  दू्‌  ढ़ना  हमें  यथासंभव  अधिक  परियोजनाएं  तैयार
 करनी  चाहिए  और  जहां  पर  भी  पानी  उपलब्ध  हमें  उनका  निर्माण  करना  ।

 गंगा  को  कावेरी  से  जोड़ने  का  प्रस्ताव  काफी  लम्बे  समय  से  विचाराधीन  2.  परन्तु  हमें  इसकी
 वतंमान  स्थिति  की  जानकारी  नहीं  है  |  स्वर्गीय  राव  ने  यह  प्रस्ताव  रखा  था  और  हम
 अपने  विद्यार्थी  जीवन  में  उस  योजना  वी  चर्चा  सुना  करते  थे  ।  परन्तु  अब  वह  योजना  कहां  है  ?  क्‍या
 उसे  रह  कर  दिया  गया  है  या  वह  अभी  भी  विचारात्रीन  है  ?  उस  पर  गम्मीरता  से  विचार  करने  की
 आवश्यकता  है  ।  गंगा  से  काबेरी  तक  की  सभी  नदियों  के  पानी  को  प्रयोग  में  लाया  जाना  चाहिए
 भूमिगत  जल  का  स्तर  दिन-प्रतिदिन  नीचा  होता  जा  रहा  यदि  इस  वर्ष  यह  100  फुट  नीचे  है  तो
 अगले  वर्ष  यह  150  फुट  नीचे  हो  जाएगा  और  दो  वर्ष  वाद  यह  200  फुट  नीचे  हो  कोई
 भी  नलकप  काम  नहीं  कर  रहा  स्वतन्त्रता  के  40  वर्ष  बाद  भी  ग्रामीण  जनता  को  पीने  के  पानी
 की  कमी  का  सामना  करना  पड़  रहा  इ्सके  लिए  कौन  जिम्मेदार  है  ?  यह  भारत  सरकार  के  कुप्रबंध
 भोर  गलत  योजनाएं  बनाने  का  परिणाम  है  |  इसके  लिए  केवल  बहो  दोषी  है  ।  सरकार  को  अपनी
 जिम्मेदारी  से  दूर  नहीं  भागना  चाहिए  और  उसे  यह  जिम्मेदारी  राज्यों  पर  नहीं  डालनी  ४स
 दयनीय  स्थिति  के  लिए  शासक  दल  ही  जिम्मेदार  है  ।

 ढिल्लो  :  यहां  पर  या  आन्ध्र  प्रदेश  में  ?

 भ्रो  रघुमा  रेड्डी  :  अब  आंध्र  को  राज्य  सरकार  ने  अनेक  परियोजनाओं  की
 सिफारिश  की  थी  लेकिन  ये  परियोजनाए  अभी  तक  केन्द्र  सरकार  की  स्वीकृति  के  लिए  विचाराधीन
 पड़ी  ये  परियोजनाएਂ  15  वर्षों  के  लम्बे  समय  से  वि्चाराधीन  हैं  ।  हमें  देश  की  समूच्री  स्थिति  का

 जाग्रजा  लकर  केवल  आंध्र  प्रदेश  में  एसी  परियोजनाओं  का  निर्माण  करना  चाहिए  बल्कि  जहां-कहीं
 वहीं  ऐसी  परियोजनाएं  बनानी  चाहिए  ।  आप  राज्य  सरकारों  को  ऐसे  निर्माण  कार्य  को

 जूरू  करने  की  अनुमति
 दे  सकते  पोलोवेरम  ईदासपाली  श्रीसेलंम  बायां  तै्ट॑
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 एम०  रघुमा  रेड्डी  |--जारी

 पोचेम्पड  परियोजना  ओर  तेलगु  गंगा  नामक  परियोजनाएं  भारत  सरकार  ने  कई  वर्षों

 से  रोक  रखी  इनको  बिना  किसी  विलम्ब  के  स्वीकृति  दी  जानी  चाहिए  ।

 आंध्र  प्रदेश  सरकार  की  सहायता  के  लिए  केन्द्र  सरकार  को  आगे  आना  आंध्र

 लगाता र  पिछले  5  वर्षा  से  सूखे  की  चपेट  में  इस  महीने  की  8  ता०  को  हमारे  माननीय  प्रधान
 मंत्री  ने  आंध्र  प्रदेश  का  दौरा  किया  था  ।  शायद  उन्होंने  यह  यात्रा  मौज-मस्ती  के  लिए  की  थी  ।

 हमने  सोचा  था  वह  महबूबनगर  जा  रहे  परन्तु  उन्होंने  सूखाग्रस्त  इ  लाकों  की  यात्रा  नहीं
 *''  ।

 श्री  योगेन्द्र  मकवाना  :  तेलंगाना  और  रायलसीमा  में  अच्छी  वर्षा  हुई  है  ।  जहां  तक  आंध्र  के

 समुद्रतटीय  इलाकों  का  सम्बन्ध  वहां  कम  वर्षा  हुई  परन्तु  वहां  पर  गोदावरी  नहर  और

 वह  सिचित  क्षेत्र  है  ।

 श्री  रघुमा  रेड्डी  :  मैं  नहीं  जानता  कि  आपको  यह  सूचना  कहां  से  प्राप्त  हुई  ।

 हमे  यह  जानकारी  दी  गई  थी  कि  प्रधान  मंत्री  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  महबबनगर  का  दोरा
 करेंग  ।  ज्योंही  हम  हवाई  अड्डे  पर  पहुचे  तो  हमें  बताया  गया  कि  दौरा  रह  कर  दिया  गया
 उनकी  सहानभति  आंध्र  प्रदेश  के  लोगों  के  प्रति  थी  तभी  तो  उन्होंने  आंध्र  प्रदेश  के  सखाग्रस्त  क्षेत्रों
 का  दौरा  रह  किया  ?  वास्तविकता  यह  है  कि  वह  इस  स्थिति  का  राजनीतिक  लाभ  उठाना

 चाहते
 आंध्र  प्रदेश  के  मख्य  मंत्री  ने  राहत  प्राप्त  करने  क  लिए  एक  ज्ञापन  दिया  था  परन्त  अभी  तक

 कोई  भी  राहत  कार्य  नहीं  किया  गया  ।
 न्‍

 अंत  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  पेय  जल
 बी  अनेक  परियोजनाएਂ  भारत  सरकार  के  एस  विचाराध्रीन  पड़ी  मेरे  निर्वाचन  क्षत्र  नालगौंडा  मेंਂ

 पीने  के  पानी  में  लगभग  14  से  15  प्रतिशत  तक  फ्लोरीन  गँस  होती  वहां  पीने  का  पानी  उषलब्ध
 नहीं  है  ।  फाईल  विचाराधीन

 हु

 रो  योगेम्र  मकथाना  :  मुझे  आंध्र  सरकार  से  एक  रिपोर्ट  मिली  है  और  उन्होंने  इस  बात  की
 पुष्टि  की  है  कि  इस  समय  वहां  पीने  के  पानी  कोई  समस्या  नहीं  है  ।

 ]
 श्री  तुलसोराम  :  यह  रिपोर्ट  आपको  कहां  से  मिली  ?

 ]

 भरो  रघ॒सा  रेड्डी  :  मैं  एक  किसान  हूਂ  ओर  मैं  गांव  से  आया  हू  ।  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में
 पीने  के  पानी  में  14  से  15  प्रतिशत  तक  फ्लोरीन  है  इस  कारण  यह  क्षेत्र  पीने  के  पानी  की  अत्यधिक
 कमी  का  सामना  कर  रहा  मंत्री  जी  बहुत  उदार  हैं  ओर  आशा  करता  हृ  किवे  हमारी
 स्याओं  की  ओर  ध्यान  देंगे  और  उन्हें  सुलझाने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करूँगा
 कि  वे  राजनैतिक  दृष्टिकोण  न  अपनायें  और  भारत  सरकार  के  पास  जो  भी  सिंचाई  परियोजनाए
 विचाराधीन  पड़ी  उनको  स्वीकृति  प्रदान  करें  ।
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 श्रो  भरत  सिंह  य  माननीय  सभापति  आज  यहां  सूखे  पर  चर्चा  हो  रही  है  ।

 कल  भी  चर्चा  हुई  थी  ।  यह  सूखा  हर  साल  बढ़ता  जा  रहा  हमारे  दिल्ली  के  देहातों  में  भी  इस
 साल  बारिस  नहीं  हुई  ।  हमारे  देहातों  के  किसान  लोग  यह  उभ्मीद  करते  रहे  कि  इस  हफ्ते  बांरिस

 अगले  हफते  बारिस  होगी  लेकिन  अभी  तक  बारिस  नहीं  हुई  ।  इस  साल  ऐसा  सूखा  पड़ा  है  कि
 किसान  परेशान  हो  गया  है  ।  जो  ट्यूब  वेल  थे  वे  भी  सूख  गये  हैं  क्योंकि  बिजली  नहीं  मिल  रही  है  ।
 दिल्‍ली  में  देहातों  में  बिजली  नहीं  इसीलिए  सारो  फसल  खराब  हो  जाती  है  ।  बारिस  होने  से  तो
 तालाबों  में  भी  पानी  भर  जाता  पशुओं  के  लिए  चरने  को  हरी  घास  हो  जाती  है  वे  एक  दिन  में  कम
 से  कम  दो  किलो  दूध  तो  दे  देते  वारिस  न  होने  से  उनका  दूध  सूख  गया  है  ।  दूध  की  बहुत  कमी  हो
 गयी  है  ।  इस  साल  ऐसा  सूखा  पड़ा  है  कि  किसान  बहुत  परेशान  है|  हमें  इसका  मुकाबला  करना  है  ।

 हम  जानते  हैं  कि  सरकार  किसान  की  बात  सुनती  हमारे  भेम्बर  भी  सुनते  कुछ  मेम्बर

 जवान  से  ज्यादा  कहते  हैं  लेकिन  सुनते  कम  हैं  ।  आज  गांव  का  हरेक  आदमी  परेशान  जो  गांव  मे
 सब्जी  लगाता  था  या  दूसरे  काम  करता  वह  सब  बहुत  परेशान  किसान  भी  बहुत  परेशान  है  ।
 किशान  के  परेसान  होने  से  सारे  लोग  परेशान  क्योकि  किशान  पर  ही  देहात  के  हर  आदमी  की
 दनी  निर्भर  होती  किसान  की  आमदनी  वर्षा  पर  निर्भर  करती  है  ।  वर्षा  होने  से  ही  सबजी  की

 फसल  होती  है  ।  उससे  किसान  का  गुजारा  होता  है  |

 आप  कहते  हैं  कि  किसान  धनवान  हो  गया  है  ।  ऐसा  नहीं  अगर  किसान  की  एक  साल  अच्छी
 फसल  हो  जाए  तो  उस  साल  वह  अच्छी  तरह  से  गुजारा  कर  सकते  बच्चों  के  व्याह-शादी  कर  मकता

 अपना  मकान  बना  सकता  अपने  कर्ज  को  अदायगी  कर  सकता  अगर  उसकी  फसल  खराब  हो
 जाती  है  तो  बह  भूखों  मरने  लगता  किसान  की  आमदनी  होने  से  देहात  के  जो  हरिजन  वेकवर्ड

 सब्जी  लगाने  वाले  लोग  उनका  भी  काम  चलता  है  |  सूखे  के  इलाज  जैसे
 की  बात  मैंने  दिल्ली  के  देहातों  को  भी  जो  कि  सूखे  की  लपेट  में  आये  हुए

 जोड़  दिया

 4.00  म०प०

 जंनुल  बशर  पीठासीन  हुए  ।)

 जिन  किसानों  को  नुकसान  हुआ  फसल  खराब  हुई  या  फसल  सुख  गई  है
 उनकी  ओर  भी  आप  ध्यान  उनके  लिए  हर  तरफ  की  ग्रान्ट  दें  |  जैसे  और  सूखों

 में  ग्रान्ट  दी  है  वंसे  ही  दिल्‍ली  के  किसानों  के  लिए  भी  मदद  करें  ।  इसका  मुकाबला  करने  के  लिए  हमारे
 जो  ड्रन  हैं  उनमें  चार-चार  फूट  की  रोक  लगाई  जाए  जिससे  टयूबरवलों  का  पानी  नीचे  नहीं  जाए  और

 अच्छी  तरह  से  सिंचाई  हो  सके  ।  नजफगढ़  नाले  से  भी  काफी  सिंचाई  हो  सकती  वह  पानी  बेकार  में
 ही  यमुना  में  गिरता  उसके  लिए  बंदोबस्त  होना  दिल्ली  के  देहातों  में  जितने  ट्यूबवैल्स  है
 उनके  लिए  हर  वक्‍त  बिजली  मिलनी  चाहिए  ।  मैंने  दो-तीन  दिन  पहले  भी  बताया  यथा  कि  दिल्ली  में
 और  थर्मल  पावर  लगाया  जाए  जिससे  देहात  के  किसानों  को  पूरी  बिजली  मिले  ।  दिल्ली  के  देहात  के

 किसानों  को  चारे  की  ग्रांट  मिलनी  चाहिए  ।  लोन  के  लिए  मैं  नहीं  कह  रहा  हू  ।  लोन  तो  काफी  बढ़
 गए  उन  लोगों  को  बड़ी  मुश्किल  हो  गई  किसानों  को  नकद  ग्रान्ट  दी  जाए  ।  ठेकेदार  से  खराब

 चारा  ले  आते  हैं  और  बड़ी  म्रश्किल  में  पड़  जाते  हैं  इसलिए  ग्रान्ट  दी  इसके  साथ-साथ  बीज
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 |श्री  भरत  भिह

 का  भी  प्रबंध  होना  चाहिए  ।  चावल  और  ध्रान  की  पौध  सूख  गयी  इसलिए  किसान  परेशान  है  |  उनके
 ऊपर  जो  लगान  वह  बिल्कुल  माफ  कर  दिया  जाए  ।  दिल्ली  के  गांव  जितनी  सब्जी  उगाते  बह  सब

 सूख  गई  है  ।  आप  सब  हाऊस  में  बेठे  हैं  आपको  मालूम  होगा  कि  सब्जी  के  भाव  कितने  बढ़
 गए  हैं  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  सठ्जी  को  पैदावार  कम  हुई  है  ।  ज्यादा  सब्जी  उगाते  हैं  तो  सस्ती
 मिलती  मैं  चाह  गा  की  हर  तरह  से  दिल्ली  के  देहात  के  क्रिमानों  का  ख्याल  रखा  जाए  ।  भूमिहीन
 और  मजदूरों  का  भी  ख्याल  रखा  जाए  तथा  उनको  प्री  ग्रान्ट  दी  आज  दूध  की  भी  बहुत  कमी
 है  ।  दुधारू  पणुओं  के  लिए  हर  तरह  से  कोशिश  करें  कि  उनको  हरा  चारा  मिले  ।  इससे  ज्यादा  दूध  होगा
 और  दिल्‍ली  में  दूध  की  कमी  दूर  होगी  ।  मैं  चहुंगा  कि  इस  मामले  में  ज्यादा  से  ज्यादा  कोशिश  होनी
 चाहिए  |  पहले  की  विनस्बत  हमारी  सरकार  ने  काफी  अच्छा  काम  किया  है  ।  यह  कहा  जाता  है  कि

 पहले  जिटिश  गवर्नेमेंट  के  समय  में  एक  तरफ  अकाल  पड़ता  था  और  दूसरी  तरफ  अनाज  भी  ज्यादा
 होता  था  ओर  लोग  भी  भूखे  मरते  थे  ।  आज  ऐभी  बात  नहीं  है  ।  सरकार  के  पास  पूरे  साधन  मैं

 चाहूंगा  कि  बंध  लगाए  जाए  चार-चार  फुट  के  नालों  में  और  बिजली  की  पंदावार  बढ़ाई  जाए  जिससे
 ज्यादा  से  ज्यादा  सूखे  का  मुकाबला  कर  सके  ।  और  सूखे  में  हम  णच्छी  तरह  से  फसलों  की  |  सचाई  कर
 सकें  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूं  और  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  मोहम्म  अयूब  खां  जनाबे  मैं  राजस्थान  से  आता  हूं

 पूरा  इलाका  आज  चार-पांच  साल  से  लगातार  अकाल  की  भीषण  पीड़ा  से  लिप्त  राजस्थान  में

 कुल  27  जिले  हैं  और  उन  जिलों  में  204  तहमीलें  38.670  आबादी  है  और  2071  गांव  हैं
 तथा  इसी  प्रकार  308  लाख  पणुधन  है  ।

 वहां  पर  इतनी  महामारी  और  बेरोजगारी  है  कि  लोग  चिरमिरा  रहे  हैं  जिसकी

 हालत  देखने  लायक  है  ।  वहां  सत॒से  बड़ी  समस्या  पेयजल  की  वहां  पानी  के  लिए  लोग  तरस  रहे

 झुन्झनू  क्षेत्र  जहां  से  मैं  आता  वह  हरियाणा  से  बिल्कुल  अगली  छोर  के  ऊपर  है  ।  हरियाणा
 के  बीच  से  नहर  जाती  है  और  झुन्झुन्‌  का  इलाका  उस  नहर  के  पानी  से  बंचित  रहता  ऐसे  संकट
 के  समय  में  कम  से  कम  उस  नहर  का  पानी  झन्‍्झन्‌  और  सीकर  में  जाना  चाहिए  ताकि  लोग  उस  पीने
 के  पानी  को  इस्तेमाल  कर  सके  ।

 अगर  इस  समय  जितने  भी  अकाल  राहत  कार्य  हो  तो  राजस्थान  के  झुन्झुनू  ओर  सीकर  जिले
 के  लिए  कम  से  कम  गंगा-यमुना  कैनाल  के  ऊपर  कार्यक्रम  चलाया  जाए  ताकि  पीने  का  पानी  इस

 इलाके  को  मिल  सके  ।  इन्दिरा  गांधी  कैनाल  का  जो  पानी  है  वह  राजस्थान  के  एक  छोर  से  निकलता
 वह  एक  बहुत  बड़ी  योजना  लेकिन  उससे  भी  पीने  के  लिए  पानी  सझून्सुनू  ओर  सीकर  के  लिए

 लाया  मैं  आपसे  अपील  अरूंगा  कि  राजस्थान  का  जो  बकाया  305  लाख  मीट्रिक  टन
 अनाज  और  ४2  करोड  वह  जल्दी  से  जल्दी  रिलीज  किया  जाये  ।  पेयजल  के  लिए  जो  100
 करोड़  रुपया  है  वह  भी  रिलीज  किया  जाये  ।  ऐसे  संकट  के  समय  में  बिजली  ज्यादा  दी  जाये  ताकि
 उन  इलाकों  में  जहां  कुओं  का  पानी  गहरा  हे  ओर  बिजली  का  कनेक्शन  नहीं  है  वहां  कनेक्शन  देने  से

 खोगों  को  पानी  उपलब्ध  हो  सके  ।  हमारे  यहां  पानी  की  ओर  चारे  की  बहुत  बड़ी  समस्या  भरा

 झुन्मुनू  जिला  कुछ-कुछ  पहाड़ी  इलाका  है  वहां  पर  कुओं  का  पानी  सूख  गया  इसलिए  वहां  पर
 बोरिंग  मशीन  भेजी  जाये  जिंससे  लोगों  को  पानी  मिल  सकता  है  ।  झुछ  ऐसा  इन्तजाम  किया  जाये  कि

 एक  गांव  में  कम  से  कम  एक  हैष्ड  पम्प  अवश्य  किसानों  को  उनके  कुएं  गहरे  कराने  क ेलिए  मदद
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 दी  जाये  ।  जहां  पर  बुवाई  बिलकुल  नहीं  हुई  जहां  जो  हुई  हैं  वह  भी  बिलकुल  सूख  गई  किसानों

 को  जो  10  हजार  रुपये  का  लोन  दिया  है  उसको  माफ  करना  चाहिए  ।  लोन  की  तकावी  में  भी  मदद
 करनी  चाहिए  ।  किसानों  को  इस  संकट  की  घड़ी  में  ओर  मदद  देनी  जिससे  किसान  और
 गरीब  तबका  इस  संकट  की  घड़ी  में  आराम  पा  सके  |  गांवों  में  सस्ते  दामों  पर  अनाज  की  दुकानें
 खोली  जानी  बिजली  का  बन्दोबस्त  होना  राजस्थान  का  सबसे  बड़ा  पशुधन  है

 न्‍्सको  बचाने  के  लिए  चारे  के  डिपों  ज्यादा  से  ज्यादा  खोले  जाने  उसके  लिए  जो  सब्सिडी

 ट्रांसपोर्ट  फ्री  होनी  चाहिए  और  यह  काय॑  जल्दी  किया  जाना  चाहिए  तभी  राजस्थान  का  पशुधन
 बचेगा  वरना  राजस्थान  का  पशुधन  अअज  खराब  हालत  में  आज  वह  जगह-जगह  मर  रहा  है  ।
 लोगों  को  यह  परेशानी  है  क्रि  आने  वाले  दिनों  में  कैसे  यह  बचेंगे  और  क॑ंसे  इनसान  जिन्दा  रह
 पायेंगे

 राजस्थान  के  झ  झनू  ओर  सीकर  इलाके  से  सबसे  ज्यादा  देश  में  सम  फोजी  भर्ती  होते  हैं  और

 मुल्क  की  सरहदों  क़ी  रक्षा  करते  उन  तमाम  फौजियों  को  किस  तरह  सुकून  मिलेगा  जब  उनके

 इलाके  में  भुखमरी  पैदा  हो  जाएगी  ।  उस  इलाके  से  ज्यादा  फोजियों  की  भर्ती  जल्दी  से  जल्दी  की
 सरकारी  कमंचारियों  की  भर्ती  पर  जो  रोक  है  उसको  खोला  जाये  ।  राहत  कार्य  जो  खोले  जाये

 उसमें  हमारे  जिले  के  जन-प्रतिनिधियों  को  शामिल  किया  जाये  जिससे  वह  सही  जगह  राहत  काय॑

 खुलवा  सके  ।  जो  सरकारी  कमंचारी  या  जन-प्रतिनिधि  लोग  हैं  इस  सकट  की  घड़ी  में  उनको  एक

 महीने  का  अपना  वेतन  राहत  कार्यों  के लिए  देना  चाहिए  ।  हमारा  जो  यातायात  का  खर्चा  है  वह  बंद
 करना  तमाम  प्रकार  के  फंक्शन  बन्द  करने  चाहिए  और  इस  घड़ी  का  मुकाबला  करना  चाहिए  ।
 मैं  उम्मीद  करता  हूं  राजस्थान  में  जो  इस  समय  मुसीबत  की  घड़ी  है  उसको  दूर  करने  के  लिए  हमारे

 मोहतरिम  मंत्री  श्री  ढिल्लों  साहब  जो  हमारी  मांगे  हैं  उनको  जल्दी  पूरा  करेंगे  ।  हमारे  झु  झनू  जिले  के
 लिए  जो  गंगा-यमुना  नहर  की  मांग  हमने  की  है  उसके  लिए  इन्तजाम  करेंगे  ओर  किसानों  के  जो  लोन
 हैं  उसको  माफ  करेंगे  और  पशुधन  के  लिए  चारे  का  वंदोबस्त  करेंगे  ।

 श्रो  बलराम  सिंह  यादव  आदरणीय  सभापति  सबस  पहले  तो  मैं  आपका

 धन्यवाद  करता  हू  कि  आपने  मुझे  सूखे  की  स्थिति  पर  अपने  विचार  प्रकट  करने  का  अवसर  प्रदान

 किया  ।  कुदरत  की  लीला  बड़ी  विचित्र  है  जिसने  हमें  बहुत  कुछ  दिया  है  और  हम  कई  बातों
 में  आज  भी  उस  पर  निभंर  है  |  कभी  वह  हमारे  ऊपर  मेहरबान  होती  है  तो  कभी  कहर  बरषाती  है  ।

 हमारे  देश  में  हर  वर्ष  कहीं  बाढ़  ओर  कहीं  सूखे  की  स्थिति  होती  है  लेकिन  इस  बर्ष  कुदरत  ने  हमारे
 सामने  एक  अजीब  स्थिति  पैदा  कर  दी  मेरा  ख्याल  है  कि  हमने  अपने  जीवन  में  शायद  ही  ऐसी

 भयानक  स्थिति  देखी  हो  ।  लोगों  का  तो  कहना  है  कि  पिछले  100  सालों  में  कभी  ऐसा  सूखा  नहीं

 जेसा  इस  साल  पड़ा
 मान्यवर  हमारे  देश  में  415  जिले  हैं  और  उनमें  स  280  जिलों  में  सूखे  की  स्थिति  280

 जिले  सूखाग्रस्त  हैं  ।  हमारे  उत्तर  प्रदेंश  में  57  जिले  हैं  जिनमें  से  50  सूखे  की  चपेट  में  बाकी  7

 जिलों  की  स्थिति  भी  अच्छी  नहीं  ह ैओर  उनमें  भी  काफी  नुकसान  हुआ  है  ।  मुझे  विभिन्‍न  जिलों  में
 इस  प्राकृतिक  विपदा  से  हुए  नुकसान  को  करीब  से  देखने  का  अवसर  मिला  इस  वर्ष  उत्तर  प्रदेश
 में  धान  आदि  खरीफ  की  फसलों  की  15  प्रतिशत  बआई  भी  नहीं  हो  सकी  ।  मुझे  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र

 मैनपुरी  के  अतिरिक्त  आसपास  के  जिलों  फरूँ  आगरा  आंदि  कई  स्थानों  पर  जाने
 का  अवसर  मिला  उन  सब  में  नहर  के  अगल-बगल  तो  हरियाली  दिलाई  देती  है  या  जहां  टयूबवैलों
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 बलराम  सिंह  यादव

 से  सिंचाई  का  काम  होता  वहां  थोड़ी  बहुत  हरियाली  है  अन्यथा  समूचा  समूचा

 समूचा  उत्तर  प्रदेश  ऐसा  लगता  है  मानों  मरूस्थल  बन  गया  हों  ।  सभी  जग़ड़  सूबे  के  कारण  स्थिति

 बहुत  भयानक  है  ।  वर्षा  न  होने  से  जहां  खेतों  के  लिए  पानी  की  कमी  हो  गयी  है  वहीं  लोगों  के  सामने

 पीने  के  पानी  की  समस्या  खड़ी  हो  गयी  है  ।  टय  त्रवेल  भी  धरती  के  नीचे  पानी  का  स्तर  नीचा  हो
 जाने  के  कारण  अपनी  पूरी  क्षमता  से  कार्य  नहीं  कर  पा  रहे  पानी  को  कमी  के  कारण  बहुत  से

 कुएं  सूख  गए  हैं  या  उनका  जल  स्तर  बहुत  नीचा  हों  गया  आज  हमारे  सामने  यह
 बहुत  भारी

 चनौती  है  जिसका  हम  सब  को  मिलकर  मुकाबला  करना  है  ।

 तालाबों  तक  में  पानी  सूख  गया  जिनसे  जानवरों  को  पीने  का  पानी  मिलता  था  ।

 सके  कारण  हमारे  जानवर  भी  प्यास  मरने  शुरू  हो  गए  जो  किसान  तालाबों  में  मछलियां  पालते
 ,  पानी  की  कमी  से  तालाबों  में  मछलियां  मरने  लगी  ऐसी  स्थिति  पैदा  हो  गई  इस  स्थिति

 का  मुकाबला  करने  के  लिए  हमें  बड़े  प्रभावी  कदम  उठाने  की  आवश्यकता  इतना  ही  गांवों
 के  खेतिहर  गरीब  जिनकी  रोजी-रोटी  का  सहारा  सिर्फ  मजदूरी  करना  क्रषि  कार्य
 न  होने  के  कारण  वे  भी  भूखे  मरने  के  कगार  पर  आ  गए  उनको  कहीं  भी  कोई  रोजगार  नहीं  मिल

 रहा  है  ।

 मैं  यहां  अपने  प्रधानमंत्री  जी  को  धन्यवाद  देना  चाहता  हू  जिन्होंने  स्थिति  का  मुकाबला  करने
 के  लिए  उद्योगों  को  दिए  जाने  वाले  डीजल  में  कटौती  करके  किसानों  को  उनके  ट्यूबवल्स  और  पम्पिग
 सेटस  ट्र  क्टर  चलाने  के  लिए  डीजल  उपलब्ध  कराया  उनका  यह  कदम  वास्तव  में  बहुत
 प्रशंसनीय  है  और  मैं  उन्हें  धन्यवाद  दना  चाहता  ह  ।

 बहुत  सी  बातें  हमारे  साथियों  ने  कही  हैं  ।  लंब्रे-चोई  भाषण  की  मैं  आवश्यकता
 नहीं  समझता  हूं  ।  मैं  कुछ  कोंक्रीट  सुझाव  सरकार  को  देना  चाहता  मंत्री  जी  यहां  बंठ  हुए  हैं  और
 मैं  समझता  हूं  कि  अगर  उन  सुझावों  पर  सरकार  अमल  तो  हम  बहुत  खूबी  के  साथ  इस  स्थिति
 का  मुकाबला  कर  सकते  हैं  ।

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  या  अन्य  ऐसे  कार्यक्रम  जिन  से  कि  लोगों  को
 रोजगार  मिल  सरकार  को  व्यापक  रूप  से  अविलम्ब  शुरू  करना  चाहिए  ।  उद्योगों  को  जो  बिजली
 दी  जाती  उसको  काटकर  ट्यूब  वंल  चलाने  के  लिए  किसानों  को  दिया  जाए  और  किसानों  को
 कम  से  कम  ।8  घंटे  बिजली  दी  तब  इससे  किसानों  को  कुछ  राहुत  मिल

 ”
 सकती  जिन

 राज्यों  में  विद्युत  सरप्लस  उन  राज्यों  से  ब्िद्युत  लकर  हमारे  उत्तर  प्रदेश  जंस  राज्य  को  दी  जाए
 जो  खाद्यान्न  के  मामले  में  सरप्लस  रहा  जिसने  खाद्यान्न  दूसरे  अभावग्रस्त  प्रदेशों  को  दिया
 आज  हम  देखते  हैं  कि  दिल्ली  और  अन्य  शहरों  में  बिजली  का  ख्ब  ब्यूटीफिकेशन  के  ऊपर  हो  रहा  है  ।
 जो  ट्यूब  लाइट  और  स्ट्रीट  लाइट  लगी  हुई  उनमें  से रोशनी  क ेलिए  जितनी  आवश्यक  उतनी
 ही  ट्यूब  लाइट  और  स्ट्रीटलाइट  बाकी  बिजली  की  कटौती  कर  के  टस  बिजली  को  किसानों
 के  लिए  डाशवर्ट  किया  जाए  ।

 जिन  गांवों  में  तालाबों  मं  पानी  नहीं  है  उनमें  नहरों  और  नलकूपों  स  पानी  भरा  जाए
 ताकि  गांव  के  जानवरों  को  पानी  मुहैयूया  हो  सके  ।  जिन  गांवों  में  मान्यवर  तालाब  नहीं  हैं  वहां  एन०
 आर०ई०पी०  के  अन्तर्गत  तुरन्त  तालाब  खोदे  ताकि  जानवर  पानी  पी  सके  ।  नहरों  में  जो  पानी
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 आ  रहा  उसको  अनवरत  चलने  दिया  जाए  और  नहूरों  को  बन्द  न  किया  मजदूरों
 और  सीमान्त  किसानों  को

 आवश्यक  सामग्री  सस्ती  दर  पर  उपलब्ध  करवाई  जाए  ।  दूसरी  सबसे  बड़ी
 बात  यह  है  कि  जो  भी  राहत  और  सहायता  आप  गांवों  को  भेजना  चाहते  किसानों  और  मजदूरों
 को  भेजना  चाहते  उसके  लिए  ऐसी  व्यवस्था  की  जाए  ताकि  वह  बगर  किसी  गड़बड़ी  के
 बगर  किसी  भ्रष्टाचार  के  गांव  के  लोगों  को  महैयया  हो  सके  ।  इसकी  बहुत  महती  आवश्यकता  है  ।

 जिन  राज्यों  में  सरप्लम  चारा  भूसा  घास  है  या  चरी  वह  अभावसग्रस्त
 प्रदेशों  को  अविलम्ब  सस्ती  दर  पर  उपलब्ध  कराई  सभी  किसानों  व  मजदूरों  पर  जो  सरकारी
 देय  वे माफ  किए  जाएं  ।  आज  हम  महसूस  करते  है  कि  कियान  की  हालत  इतनी  खराब  टे  कि
 किसान  ऋण  नहीं  दे  सकता  है  और  आगे  आने  वाले  दो  वर्षों  में  भी  नहीं  दे  सकता  इसलिए  मेरा

 अनुरोध  है  कि  जो  सरका  थे  देय  उनको  माफ  किया  जाए  ।

 जो  नलकप  खराब  पढ़  हुए  उनको  युद्धस्तर  पर  ठीक  कराया  जाए  ।  मबसे  जरूरी
 बात  यह  है  कि  खाद्यान्न  की  कीमतें  तव  से  बढ़नी  शुरू  हुई  हैं  जब  से  सूखा  पड़ा  है  मंत्री  जी  यहां  बंठे

 हुए  इसलिए  मेरा  उनसे  अनुरोध  है  कि  बढ़ती  हुई  खाद्यान्न  की  कीमतों  पर  रोक  लगाई  जाए  ताकि
 गरीबों  को  सस्ती  दर  पर  खाद्यान्न  उपलब्ध  हो  सके  ।  जानवरों  के  लिए  मैं  यह  कहना  चाहता  हू  कि
 जो  जंगल  हैं  जिनमें  जानवरों  के  चरने  पर  रोक  लगी  हुई  है  ।  उन  जंगलों  में  जानवरों  को  चरने  के  लिए
 अलाऊ  किया  जाए  और  फ्री  किया  ताकि  जानवर  मरने  से  बच  नहीं  शब्दों  के
 आपको  वहुत-बहुत  धन्यवाद  देता  हु

 श्री  बालासाहिव  बिखे  पाटिल  :  सभापति  देश  में  एस  साल  जो

 गप्ट्रीय  संकट  पंदा  हुआ  उस  पर  इस  सदन  में  परमों  से  एक  महत्वपूर्ण  चर्चा  हो  रही  है  ।  कई  प्रान्त

 इस  देश  में  ऐसे  जैसे  वहां  गये  15  साल  में  10  साल  से  सूखा  रहा  अभी  वर्षा  न

 होने  के  कारण  वहां  फसल  नहीं  हुई  है  ।  हमारे  पास  जो  अनाज  के  भंडार  उसका  इस्तेमाल  हम  कस

 यह  भी  हमें  शांति  के  साथ  देखना  बल्कि  अनाज  गरीब  लोगों  तक  सही  दामों  में  पहुंच  जाये

 यह  भी  देखना  जरूरी  है  ।

 आज  जब  देश  में  राष्ट्रीय  सकट  है  तो  कुछ  जमाखोरी  वाल  लोग  इस  स्थिति  से  ज्यादा  फायदा
 ना  चाहते  अब  सब  चीजों  की  कीमतें  बढ़ने  लगी  हैं  ।  राशन-शापूस  से  जो  अनाज  दिया  जाता

 वह  भी  साफ  नहीं  गेहू  सड़ा  हुआ  हैं  ओर  चावल  भी  ठीक  नहीं  हैं  मारे
 के  गोदामों  से  जो  अनाज  स्टेट  मं  जाता  है  और  वहां  से  दुकानों  तक  पहुंचता

 अगर  वह्‌॒ठीक  नहीं  होता  है  तो  जो  गरीब  और  मजदूर  वह  उससे  वंचित  रह  जायेंगे  और
 इससे  भुखमरी  भी  हो  सकती  मैं  एसे  एक  सामान्‍य  नहीं  मानता  हु  बल्कि  इस  राष्ट्रीय
 संकट  से  सब  लोग  चिन्तित  सब  राज्य  सरकारें  और  हमारे  सभी  साथी  चिन्तित  ध्समें

 हमें  किसी  न  किसी  लेबल  से  और  बड़ी  हिम्मत  से  काम  करना  जैसे  वर्षा  नहीं  हुई  है  तो  पीने  के
 पानी  की  समस्या  कैसे  हल  करें  ?  आज  हमारे  रिजर्बवायर्स  में  15  20  परमैट  और  30  परसैंट
 पानी  रह  गया  जहां  खरीफ  की  फसल  होती  वहां  20,30  परमंट  वर्षा  हुई  इसके  कारण
 बुवाई  हुई  नहीं  जो  हुई  वह  सूख  गई  हमारे  महाराष्ट्र  के  सिर्फ  एक  जिले  में  60  परस्संट  पानी
 हुआ  100  परसैंट  पानी  जो  खरीफ  के  लिए  उतनी  वर्षा  नहीं  हु

 £
 खाली  20  से  30

 प्रतिशत  वर्षा  हुई  इसके  कारण  मैं  यह  कहँगा  कि  हमारी  जो  नई  टैक्नोलाजी  स्प्रिंकलर  एंड
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 डिफूट  इरिंगशन  उसका  इस्तेमाल  करना  चाहिए  ।  हमारे  यहां  नहर  या  डेम  में  जो  पानी  उस  कम

 पानी  में  हमारी  फसल  कंसे  पंदा  यह  देखना  हमारे  जो  संसोधन  हुए  हैं  वह  हाई  ब्रीड

 बराइटी  के  जसम  पानी  ज्यादा  लगता  फामिंग  के  लिए  हमने  बहत  कम  संशोधन  किये

 जब  सखाड़  आता  है  तो  हम  ड़ाई  फामिंग  की  बात  ज्यादा  करते  लेकिन  जब  ड्राई  फामिंग  के
 लिए  हमारा  संशोधन  ही  नहीं  है  और  जो  बीज  हमने  पहले  दिए  उनमें  ज्यादा  पानी  लगता  है  तो

 कस  हमारा  काम  चल  सकता  है  ??  इसलिए  दीर्घ  काल  के  लिए  हमें  देखना  चाहिए  कि  हमारी  डाई

 आप  स्प्रिकलर  और  ड्िफूट  इरिंगेशन  पर  खर्च  करो--सूखा  में  आप  रोजगार  देने  के  लिए
 भारी  ख  करते  ड्रिफूट  और  स्प्रिकलर  के  लिए  तो  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  ड्राउट  के  कारण

 जा  छोटे  किसान  अल्प  भूमि  वाले  किसान  हैं  उनको  आप  100  परसेंट  सवृसीडी  क्‍यों  नहीं  देते  ?

 आज  आपका  35  हजार  पर  हेक़्टर  पर  खर्चा  आता  आज  छोटे  किसान  को  बंक  से  लोन  भी  नहीं

 मिलता  मैं  चाहूंगा  कि  इस  बारे  में  सरकार  ज्यादा  से  ज्यादा  सोचे  ।  उनको  खेत  में  ही  रोजगार

 मिलेगा  और  अनाज  पैदा  होगा

 भ्राज  किसान  पर  ऋण  भी  महाराष्ट्र  मं  3  साल  लगातार  सूखा  रहा  है  और  लोग

 क्राल  स  पीडित  3  साल  म॑  महाराष्ट्र  गवर्नमैंट  न  कम-से-कम  साढ़ु  900  (950)  करोड  खर्च

 किया  है  ।  पिछले  साल  में  495  करोड़  खर्च  किया  है  ।  इसके  कारण  अब  हम  और  ऋण  कहां  से
 दें  ?

 1972  से  सखा  चल  रहा  है  ।  15  साल  में  स  10  साल  सखा  ।5  साल  में  शार्ट  टम्म  से
 मीडियम  टर्म  हो  गया  और  मीडियम  टममं  से  लांग  टर्म  में  हो  गया  ।  इसस  छोटे  और  सभी  किसान

 अब  डिफाल्टर  हो  भय  मैं  चाहू  गा  कि  आप  उन्हें  ऋण-मुक्त  कर  अगर  यह  सब  ऐसा
 सरकार  ने  बाको  रखा  तो  क्सिान  कभी  ऋण-मकत  नहीं  हम  ऐसा  नहीं  चाहते  हैं

 कि  4  महीने  के  लिए  अकाल  हुआ  है  या  सूखा  है  तो  उसमें  ऋण-मुक्‍त  कर  दे  ।  लोग  वहां  3,4  साल
 से  अकाल-पीड़ित  जंसा  मैं  महाराष्ट्र  में  देख  रहा  हूंਂ  मैं  मंत्री  जी  से  आग्रह  करू  गा  कि  सूखे  इलाके

 में  भूमि  सुधार  का  कायंक्रम  तुरन्त  लागू  करें  ।  चाहे  सौयल  कंजर्वेशन  का  काम  नहर  की  खुदाई
 क्रा  काम  लेंड  लेवलिग  का  काम  भूमि  सुधार  के  जितने  काम  आप  उससे  किसान  को

 लाभ  होगा  उसकी  रक्षा  होगी  ।  आप  किसान  पर  ऋण  लगा  देते  आपका  काम  खत्म  हो  जाता  है  ।

 अकाल  के  समय  किसान  ऋणी  हो  जाता  है  और  डिफाल्टर  हो  जाने  के  बाद  क्रड़िट  लाइन

 चोक  हो  जाती  है  ।  इसलिए  भूमि  सुधार  का  कोई  पं॑सा  क्रिसान  की  ओर  से  नहीं  होना  .  चाहिए

 भ्मि  सधार  सभी  काम  सरकार  की  ओर  से  होने  चाहिए  ।

 यह  सब  होने  के  बाद  उसे  दबारा  ऋण  नहीं  मिलता  मैंने  कई  बार  सदन  में  यह  सुझाव

 दिया  है  कि  हमारी  जो  एग्रीकल्चर  क्रेडिट  पालिस  उसमें  आप  बनियादी  परिवर्तन  लेकिन

 अभी  तक  आपने  इस  बारे  में  खास  कुछ  सोचा  नहीं  है  ।  किसानों  के  लिये  जो आप  ऋण  मंजर  करते

 हैं  वह  उसे  पूरा  नहीं  मिलता  उस  पर  पहले  का  कर्जा  भी  बहुत  अधिक  चढ़ा  होता  है  ।  अत  :
 मरा  आपसे  यह  अनुरोध  है  कि  क्सानों  का  पुराना  कर्जा  माफ  किया  जाना  चाहिए  ।  का

 आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमते  भी  बहुत  अधिक  बढ़  रही  हैं  ।  जितने  भी  कालाबाजारी  करने
 बाले  व्यापारी  लोग  हैं  वह  इसका  खूब

 लाभ उठा रहे अगर सब दुकानदार अपनी दुकान में प्चीं 290



 21  1909
 देश  में  सूखे  की  स्थिति  पर  चर्चा

 - का
 या  कोई  बोई  लगा  दें  की  कौन  सी  वस्तु  उपलब्ध  है  और  वह  कितने  दाम  पर  मिल  रही  है  तो  इससे
 सब  को  बहुत  सुविधा  होगी  ।  देखने  में  यह  आया  है  कि  दकानदार  के  पास  केरोसीन  होते  हुए  भी  यह

 ह

 कहे देता है कि वह मेरे पास नहीं जितने भी व्यापा री उनका चीजें देने क दिल नहों होता है । उनका दिल होता है कि किसी तरह से ज्यादा पैसों में चीजें बेचें औ ज्यादा से ज्यादा धन काम में ने लें । वँसे तो हमारे प्रधान मंत्री जी ने सब लोगों को सावधान किया लेकित सावधानी बरतने के बाद भी मैं यह देख रहा हूं कि कीमतें बढ़ती जा रही है । हमें इस पर सख्त नजर रखनी पड़े गी श्ौर कितना भी अच्छा और बड़ा दुकानदार क्‍यों न अगर वह गलत काम करते हुए पकड़ा जाये तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए । जमा खोरी करने वाले के लिए कड़ी नजर हो और अगर वह उपभोक्ता को कठिनाई पैदा करता है तो सरकार जमा खोरी का सत्र माल कब्जे में लेकर उनको सजा करनी चाहिए । अब मैं महाराष्ट्र के वारे में कुछ जिक्र चाह महाराष्ट्र में जो 40 हजार गांब उनमें से 23 हजार 770 गांव अकाल से पीड़ित अभी साढ़े 9 लाख मजदर वहां काम करते पांच हजार गांवों को टैंकरों और दूसरे साधनों द्वारा पेयजल दिया जाता उस काम में 2500 हजार टैंकर लगे हुए हजार तो ऐसे गांव हैं जो कि पेय जल से वंचित हैं । पिछले साल रबी की फसल नहीं करीब करोड़ का किसान को नुकसान हुआ । इसकी पूति आप क॑ंसे करेंगे ? तीन करोड़ की आबादी तो अकाल से पीड़ित हो गई है और कम से कम डेढ़ लाख जानवर पीड़ित हो गये हजारों जानवर मर गये हैं आपके अफसरों की टीम स्थिति का जायजा लेने के लिये जाती हैं वह भी ठीक तरीके से काम नहीं करती है | आप मुझे यह कहने के लिये माफ करें कि अगर मैं यह कहूਂ कि वह बिल्कुल बोगस काम है । वह जो कुछ भी रिकमेंड करते उसके वियरीत आप धनराशि मंजूर करते महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 495 करोड़ अलग-अलग आइटम के लिये मांगा लेकिन आपने केवल 57 करोड़ दिया | इतनी कम धनराशियों से कोई काम चल नहीं सकता है | बसी प्रकार पानी के लिये 43 करोड़ मांगा और आपने केवल ढ़ाई करोड़ दिया । आप जरूरन के मुताबिक धनराशि नहीं देंगे ता कंसे लोगों को मुखे स बचाया जा सकेगा । आपने क्रॉप इ शोरेंस स्कीम ओर क्र डिट ग्रांरंटी स्कीम बनायी है । लेकिन इसका कुछ फायदा गरीब किसान को नहीं मिलता है । इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है । इस स्कीम तहत किसानों को जल्दी पंसा नहीं मिलता है । मैं चाहू गा कि इसमें ज्यादा और जल्द परिवर्तन होना चाहिए । और ३ शोरेंस का पैसा हर साल जून महीने के आखिर तक मिलना चाहिए । आप इ स्पैक्शन टीम पर भरोसा करते हैं या नहीं यह मुझे मालूम नहीं । लेकिन मैं चाहू गा कि जो बहां के और पीज हैं उनके साथ वह जिलों का दौरा करते समय अवश्य विचाश-विमर्श करें ! जब भी कोई द स्पेक्शन की टीम श्थिति का जायजा लेने के लिये जाती हैतो वह किसान और मजदूर के बारे में सोचती काम देने के बारे में सोचती आर्थिक सहायता देने के बारे में सोचती लोगों की कठिनाईयों के बारे में सोक्तती लेकिन वह एक घंटे के अन्दर ही एक जिला देख लेती है । मेरी समझ में नहीं आता हैँ कि वह इतने कमर समय में स्थिति का कंसे जायजा ले लेती है ? और सभी बारे में क्‍या सोचती है भगवान जाने । अगर हम के सूखे हलाके की पानी की समस्या को हल करना चाहते हैं कि तो श्यकता इस बात की है कि लिफूट और टनल के जरिये से कोंकण में समुद्र में जा रहा पानी को



 देश  में  सूख  की  स्थिति  पर  चर्चा  12  1987

 बालासाहिब  विखे  पाटिल  |--जारी

 सूखे  इलाकों में  पहुंचाये  ।  इसके  साथ  ही  मेरे  जिले  में  300-400  फुट  तक  पानी  नीचे  चला  गया

 ओपेन  बैल  तो  सव  ड्राई  हो  ही  गया  है  ।  मेरे  जिले  में  8  में  स  7  चीनी  मिलें  इसलिए  बन्द  हैं  क्योंकि
 पानी  नहीं  सव  गन्ना  सूख  रहा  है  किसान  अपन  »न्‍्ने  को  अपने  जानवरों  को  खिला  रहे  हैं  ।

 श  में  दूध  की  बहुत  अधिक  कमी  हो  रही  इस  समय  डरीज  बहुत  मदद  किसानों  की  कर  सकती  है  ।
 बारे  में  आपको  स्टेट  गवनेमेंट्स  से  कहना  पड़े  गा  ।  साथ  ही  सरकार  किसानों  को  संरक्षण  दे  क्‍योंकि

 मार्कट  मे  तो  दध  के  दाम  बढ़ते  है  परन्त  किसानों  को  कम  मिलते  आज  मार्कट  में  टिमाटर  का  भाव  16
 रुपये  किलो  का  है  लेकिन  किसानों  को  3-4  रुपये  किलो  ही  मिलते  आप  नाफेड  से  कहिए  कि  ऐसे
 समय  में  वह  किसानों  की  और  उपभोक्ता  को  मदद  करें  ताकि  अकाल-पीड़ित  किसानों  को  कुछ  मदद
 मिल  सके  ।  इसके  अलावा  मेरा  सरकार  से  यह  भी  अनुरोध  है  कि  हमारे  यहां  तो  लगातार  तीन  सालों
 से  अकाल  पड़ता  आ  रहा  है  इसलिए  वहां  पर  किसानों  के  ऋणों  को  माफ  कर  दिया  जाय  ।

 श्री  कालो  प्रसाद  पांड  ये  :  सभापति  इस  सदन  में  सूखे  की  भयंकर  स्थिति
 पर  लगातार  चर्चा  हो  रही  है  ।  सभी  लोगों  का  अनुमान  है  कि  पिछले  सौ  सालों  में  कभी  भी  इस  देश
 में  ऐसा  भयंकर  सूखा  नहीं  पडा  है  ।  देहातों  में  लोग  कहते  हैं  कि  जब  काल  आता  है  तो  कुछ  क्षणों  में
 ही  ४नन्‍्सान  को  अपने  साथ  लेकर  चला  जाता  है  लेकिन  अकाल  मनुष्य  को  तड़पा-तड़पा  कर  मारता  है  ।
 अग्नि  की  जो  ज्वाला  होती  है  उससे  तो  चन्द  गांव  ही  जलकर  राख  होते  हैं  लेकिन  इस  सखे  की  ज्वाला

 ने  परे  देश  में  एक  बड़ी  खतरनाक  स्थिति  पंदा  कर  दी  है  ।  वसन्त  ऋतु  का  समय  होता  था  तो  लोग  सोचते
 थ  कि  वसन्‍्त  आ  गया  लेकिन  आज  की  स्थिति  आप  देखिए  कि  लगातार  पछवा  हवा  चल  रही  सावन
 का  महीना  पूर्ण  रूप  से  विलोप  हो  चका  देश  अकाल  से  त्रस्त  है  हमारे  बिहार  प्रदेश  की  स्थिति  तो
 और  भी  अजीव  है  जहां  एक  तरफ  तो  आधे  से  ज्यादा  जिले  सूखे  से  ग्रस्त  हैं  और  दूसरी  तरफ  आध  जिले
 बाढ़  से  परेशान  हैं  ।  बाढ़  और  सूखा  से  ऐसी  स्थिति  वन  गई  है  कि  यदि  आपने  समय  रहते  कदम  नहीं
 उटाए  तो  आने  वाले  समय  में  बिह्वार  की  स्थिति  काबू  से  बाहर  हों  जाएगी  और  उससे  आप  निषट  नहीं
 पायेग  ।  विहार  की  हालत  आप  सूखे  का  मतलब  होता  है  पानी  न  बिहार  में  जहां  पर
 बिजली  नहीं  है  और  कहीं  पर  ट्यूबबेल  के  लिए  नालियां  नहीं  है  जिनमें  से  किसान  के  खेत  तक  पानी
 जा  सक्ने  ।  इसी  प्रकार  से  आप  देखें  कि  वहां  पर  कांटी  थर्मल  पावर  स्टेशन  को  1986  में  चालू  हो  जाना
 चाहिए  था  लेकिन  उप्तकी  केवल  एक  यूनिट  ही  1986  में  चालू  हो  सकी  ।  बिजली  की  स्थिति  वहां
 दिन  प्रतिदिन  बदतर  होती  जा  रही  यदि  आप  समय  पर  किसानों  को  साधन  मुहैया  नहीं  करेंगे  तो  हम
 इस  सूखे  की  भयंकर  स्थिति  से  कंसे  निपट  पायेंगे  ?

 इस  सदन  में  पहले  इस  बात  की  चर्चा  हुई  कि  पहले  जब  इस  बात  की  संभावना  थी  कि
 स्‍्तान  के  साथ  लड़ाई  हो  सकती  है  तो  बड़े-बड़  जो  व्यापारी  वे  इस  उम्मीद  में  सारा  माल  खरीद  कर
 अपने  गोदामों  में  भर  रहे  थे  कि  अंगर  लड़ाई  छिड़  गई  तो  उस  माल  को  ऊचे  भाव  पर  बेचेंगे  ।  उसी
 प्रकार  स  आज  व्यापारी  लोग  सूखे  की  इस  भयंकर  स्थिति  का  भी  लाभ  उठाने  के  लिए  अपने  गोदामों

 में  माल  भर  रहे  हैं  ओर  यदि  आपने  उन  व्यापारियों  को  काव्‌  नहीं  किया  तो  अनाज  के  रहते  हुए  भी

 इस  देश  में  लाखों  लोग  भुखमरी  के  शिकार  हो  जायेंगे  । और  इस  सूखे  की  चपेट  में  सबसे  ज्यादा  बही

 खोग  हैं  जो  कि  मंहगाई  का  नारा  नहीं  लगा  सकते  हैं  ओर  पैसों  के  अभाव  में  किसी  नेता  तक  पहुच  कर

 फरियाद  नहीं  कर  सकते  जो  आपकी  फूड-फार-बर्क  की  योजना  है  बदि  आप  उसको  चालू
 नहीं  करते  तो  कहां  से  किसान  काम  कहां  से  मजदूर  काम  करेगा  और  दो  वक्‍त  की  रोटी
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 2।  1909  )  देश  में  सूखे  की  स्थिति  पर  धर्चा

 इन्तजाम  कर  पायेगा  ।  यदि  आप  राष्ट्र  की  स्थिति  को  तो  एक  तरफ  जहां  लोग  अकाल  की  चपेट

 में  वहीं  दूसरी  तरफ  महामारी  और  अनेक  बीमारियों  से  प्रभावित  होने  की  संभावना  है  ।  कांग्रे

 के  एक  माननीय  सदस्य  कह  रहे  थे  की  दिल्ली  में  भी  मच्छरों  का  प्रकोप  बहुत  ओरों  पर  हो  गया
 ।  एक  तरफ  लोग  बाढ़  से  घिरे  हुए  हैं  और  कहीं  पर  शरण  लेते  दूसरी  तरफ  लोग  सूखे  से

 बित  दो  रोटियां  भी  मुश्किल  से  मिलती  हैं  और  तीसरी  तरफ  महामारी  से  निपटने  के  लिए  पता

 महीं  करोड़ों  रुपयों  वी  दवाइयां  कहां  जा  रही  हैं  ।  मच्छर  दिन  प्रतिदिन  बढ़ते  गए  और  बीमारियां  दिन

 प्रति  दिन  बढ़ती  गई  ।  मैं  आप  से  निवेदन  कर ूगा  कि  जो  किसान  कटाव  की  भूखमरी  की  स्थिति
 और  सूख  की  स्थिति  से  प्रभावित  उनकी  सहायता  पहु  बाने  के  लिए  आपको  सदन  में  घोषणा  करनी

 चाहिए  कि  जो  भी  किसानों  की  मालगुजारी  एवं  सरकारी  कर्ज  है  उसको  इस  विषय  परिस्थिति  में  माफ

 कर  दिया  जाएगा  ।

 मैं  बिहार  प्रदेश  के  गोपालगंज  क्षत्र  से  आता  हू  ,  जो  कि  नेपाल  का  सीमाबर्ती  जिला  वहां
 की  स्थिति  यदि  आप  देखें  तो  एक  तरफ  लोग  कटाव  से  कट  रहे  दूसरी  तरफ  लोग  सूखे  से  प्रभावित

 हैं  और  तीसरी  तरफ  सरकार  की  सरकार  के  लोग  उनकी  बदतर  हालत  करते  जो  रहे  हैं  ।

 सभी  को  इस  लगान  के  चलते  गिरफ्तार  करके  जेलों  में  डाला  जा  रहा  है  मैं  कहना  चाहता  हु  कि  अगर

 किसान  खेत  में  काम  उसको  पानी  बीज  अन्न  उपजाएगा  तो  वह  सरकार  का

 रुपया  वापिस  कर  सकता  है  |  जब  इस  प्रकार  की  बदतर  स्थिति  तो  किसान  के  सामने  जान  देने
 के  आलावा  कोई  विकल्प  नहीं  रह  जाएगा  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपस  अनुरोध  करू  गा  कि  विधम  परिस्थिति  से  निपटने  के

 लिए  आप  युद्ध  स्तर  पर  काम  करें  ओर  खास  कर  बिहार  प्रदेश  बिहार  प्रदेश  के  जो  प्रौजेक्ट्स
 लंबित  पड़  हुए  उनको  जल्दी  से  जल्दी  पूरा  कराने  के  लिए  साधन  मुहैया  ताकि  इस  विषम

 परिस्थिति  से  सरकार  निपट

 ]
 श्री  के०  एस०  राब  :  यह  हमारा  दुर्भाग्य  है  कि  हमें  अभी  भी  देश  में  सूखे

 तथा  बाढ़  की  स्थिति  पर  विचार  करना  पड़  रहा  यह  सच  है  कि  वर्ष  दर  ब्ं  बाढ़  और  सूखे  का

 प्रभाव  बढ  रहा  1985  में  ।2  राज्यों  और  2  संघ  राज्य  क्षंत्रों  में  सूखा  पड़ा  था  और  साथ  ही
 14  राज्यों  में  बाढ़  आई  थी  ।  यह  स्पष्ट  है  कि  समूचा  देश  हर  राज्य  प्रतिवर्ष  या  तो  सूखे  से  या  बाढ़

 से  पीडित  रहा  श्ससे  हमें  ज्ञात  होता  है  कि  स्थिति  से  हमें  शीघ्र  निपटने  की  आवश्यकता  कितनी

 महत्वपूर्ण  इसकी  ओर  अधिक  ध्यान  देने  तथा  किसी  अन्य  क्षेत्र  मूं  खर्च  किए  गए  पैसे  की  अपेक्षा

 इस  पर  अधिक  पंसा  खर्च  करने  की  आवश्यकता  है  -  कारण  यह  है  कि  उद्योग  या  संचार  या  परिवहन
 में  यदि-पू जी  निवेश  नहीं  किया  जाता  तो  केवल  हमें  इससे  मिलने  वाले  लाभ  से  ही  हाथ  धोना

 पढ़े  मा  ।  परन्तु  इस  बाढ़  या  सूखे  या  सम्बन्धित  परियोजनाओं  पर  पैसा  न  लगाने  से  हम  केवल  इससे

 मिलने  वाले  लाभ  से  ही  वंचित  नहीं  रह  जायेंगे  बल्कि  हमें  भारी  नुकसान  उठाना  केवल  धन  का

 ही  महीं  -  मौजूदा  सम्पत्ति  तथा  परिसम्पत्तियों  के साथ-साथ  हमें  जन  धन  तथा  पशुधन  वगैरह  की  भी

 हानि  उठानी"होगी  ।  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्र  सरकार  को  राज्य  सरकारों  पर  यह  दबाव

 डालना  चाहिए  कि-वे  अपनी  मन-मरजी  से  काम  न  लें  परन्तु  निवेश  सम्बन्धी  प्राथमिकताओं  को  समझें

 समा  बह  सुनिश्चित  करने  के  इन  सब  बातों  का  ध्यान  रखें  कि  दीघ॑कालीन  परियोजमनायें  चालू
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 में  सखे  की  स्थिति  पर  चर्चा  12  1987

 के०एस०  राव]--जारी

 करने  पर  अधिक  खर्च  करके  बाढ़  तथा  सूखे  पर  काबू  पाया  जा  तथा  केवल  जब  बाढ़  आये  या

 सूखा  पड़े  तो  शीघ्र  उपाय  करने  पर  ही  ध्यान  न  दें  ।

 बजट  सम्बन्धी  संसाधनों  में  निवेशों  बावजूद  भी  हर  वर्ष  हजारों  करोड  रुपए  की  हानि  हो
 रही  हैं  |  लोगों  की  करोड़ों  मपए  की  सम्पत्ति  क्षति-हो  रही  विशेष  तौर  पर  उन्त  लोगों  की  जो

 वास्तव  में  गरीब  हैं  तथा  जिनकी  गरीबी  दिन-प्र  ति-दिन  ,  बढ़ती  जा  रही  है  तथा  सूखा  और  बाढ़  सर
 उनकी  हालत  और  बिगइती  जा  रही  इस  ओर  सबसे  अधिक  ध्यान  दिया  जाना

 चाहिए  चर्चा  ही  नहीं  की  जानी  तथा  गम्भीर  स्थिति  पर  काम  पाने  के  लिए  इस  ओर  प्रा
 ध्यान  देने  की  आवश्यकता  यह  केवल  तभी  सम्भव  है  जब  अधिक  से  अधिक  सिंचाई  परियोजनायें

 शुरू  की  जायें  ।  यदि  सरकार  के  पास  पर्याप्त  धनराशि  या  संसाधन  नहीं  हैं  तो  इसे  अन्य  क्षेत्रों  के  लिए
 निर्धारित  संग्ाधनों  को  लेना  चाहिए  तथा  उनका  उपयोग  बांध  तथा  प्रमुख  परियोजनायें  बनाने  मे

 करना  चाहिए  ।  इस  स्थिति  में  क्षेत्रीय  प्रिड  यदि  राष्ट्रीय  ग्रिड  काफी  सहायक  सिद्ध  होगा  तथा

 राज्य  सरकार  पर  क्षेत्रीय  प्रिड  श्रू  करने  के  लिए  दबाव  डाला  जाना  चाहिए  ।

 टस  सम्बन्ध  मैं  कहना  चाहता  ह  कि  यह  मामला  राज्य  के  नेताओं  की  मनमानी  पर  नहीं
 छोड़ा  जाना  चाहिए  ।  जहां  तक  आन्ध्र  प्रदेश  का  सवाल  है  हम  जैसे  लोगों  को  यह  मालूम
 किन्तु  जनसाधारण  नहीं  कि  आन्ध्र

 प्रदेश
 के  मुख्य  मंत्री  विभिन्‍न  जो  भारत

 सरकार  के  पास  स्वीकृति  के  इन्तजार  मे  को  स्त्रीकृति  दिलाने  में  दिलचस्पी  नहीं  रखते  हैं  ।  वे  इसका

 प्रचार  करने  में  दिलचस्पी  रखते  हैं  ।

 |

 |

 ध्ली  बो०  तुलसोराम  :  आप  क्या  बोल  रहे  हैं  ?  आपके  पास  क्‍या  सबूत  है  ?

 ]

 श्वी  के०एस०  राव  :  मूल  रूप  स  राज्य  नता  द्वारा  दिए  गए  अर्ल्यावक  तथा  अनावश्यक
 प्रचार  ने  तलग-गंगा  परियोजना  के  बारे  में  कनाटक  तथा  महाराष्ट्र  के  लोगों  के  मन  में  जक  पैदा  कर
 दिया  इससे  इन  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  में  मतभेद  पंद्रा  हो  गया  यदि  दो  राज्यों  या  तीन  राज्यों
 के  मुख्य  मंत्रियों  म  गलत  फहमी  भी  हो  जाती  है  तो  यह  सम्बन्धित  मुख्य  मंत्री  का  कत्त व्य  है  कि  वह
 आमने  सामने  बठकर  मामले  पर  बिचार  करे  तथा  समस्या  का  हल  निकाले  तथा  वतंमान  सूखे  की
 स्थिति  या  बाढ़  की  स्थिति  पर  काबू  पाकर  लोगों  की  सहायता  करे  ।  परन्तु  दुर्भाग्यवश  आन्ध्र  प्रदेश  के
 नेता  यह  महसूस  करत  हैं  कि  वहू  भगवान  हैं  और  वह  पड़ोसी  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  क ेसाथ
 सामने  नहीं  बंठ  सकते  हैं  ।  दुर्भाग्यवश  यह  मुख्य  मंत्री  का  अहम  है  जो  आम्ध्र  प्रदेश  के  लोगों  पर  कहर
 दढा.रहा  है  तथा  उन्हें  अपार  हानि  पहु  चा  रहा  यहां  कर्नाटक  तथा  महाराष्ट्र  का  प्रतिनिधित्व  करमे
 वाले  अपने  साथियों  से  मैं  निवेदन  करता  हु  कि  वे  आन्प्र  प्रदेश  के  नेता  किए.जा  रहे  अनावश्यक

 प्रखार  के  बहकाबे  में  न  मैं  राज्यों  के  नेताओं  से  भी  मिवेदन  करता  हू  कि  बे  राष्ट्र  के  हितों  को

 रूप  में  देखें  ।  यह  केवल  कर्नाटक  या  आन्ध्र  प्रदेश  का  ही  हित  नहीं  है  परन्त  यहं  देश  में  सभी

 का  हित  मैं  चाहता  हूं  तथा  कर्नाटक  और  महाराष्ट्र  से  आने  बालें  संदस्थों  से  निवेदन
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 करता  हूं  कि  वे  आन्श्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  से  आमने-सामने  बंटकर  बातचीत  करने  और  इस  मसले
 का  हल  ढू  ढने  के  लिए  अपने  मुख्य  मंत्री  पर  दबाव  डालें  ।  यदि  नेता  लोग  यह  सोचें  कि  वे  केवल  लोगों

 के  प्रतिनिधि  भगवान  नहीं  तो  यह  कायं  और  भी  आसानी  से  किया  जा  सकता  महोदय  मैं
 आपके  माध्यम  से  प्रधान  मंत्री  जी  से  यह  निवेदन  करता  हू  कि  वे  आमन्ध्र  प्रदेश  सरकार
 द्वारा  स्वीकृति  के लिए  भंजी  गई  विभिन्‍न  परियोजनाओं  को  शीघ्र  स्वीकृति  दें  ।  आन्ध्र  प्रदेश
 के  नेता  को  इसे  बतंगड़  का  कारण  नहीं  बनाना  चाहिए  तथा  भारत  सरकार  की  आलोचना
 करने  के  लिए  प्रचार  का  माध्यम  और  आमनलन्ध्र  प्रदेश  के  लोगों  की  भावनाओं  को  भड़काने  का
 माध्यम  नहीं  बनाना  चाहिए  ।  वह  केवल  प्रचार  करने  में  ही  दिलचस्पी  रखते  हैं  तथा  विभिन्न
 योजनाओं  को  स्वीकृति  दिलाने  में  दिलचस्पी  नहीं  यदि  किसी  राज्य  का  मुख्य  मंत्री
 संयोग  से  समस्त  तकनीकी  विवरण  देने  की  स्थिति  में  नहीं  है  या  तकनिकी  विबरण  देने  का  इच्छुक
 नहीं  है  जो  केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा  विचार  किये  के  लिए  आवश्यक  तो  राज्य  सरकारों  के  नेताओं
 द्वारा  की  गई  भूल  के  कारण  लोगों  को  कष्ट  नहीं  होना  चाहिए  ।  उनके  द्वारा  की  गई  भूलों  के  कारण
 लोगों  को  तकलीफ  नहीं  देनी  चाहिए  ।  केन्द्र  सरकार  को  आगे  आना  चाहिए  तथा  सम्बन्धित
 कारियों  को  राज्य  में  भेजकर  समस्त  विवरण  प्राप्त  कर  लेना  चाहिए  तथा  बिना  समय  गंबाये
 योजनाओं  को  स्वीकृति  देकर  लोगों  की  समस्याओं  का  समाधान  करना  चाहिए  ।  यदि  दोनों  राज्य
 सरकारें  तथा  केन्द्र  सरकार  निष्क्रिय  रहती  हैं  और  परियोजनाओं  को  उनके  द्वारा  की  गई  भूलों  के
 का  रण  स्वीकृति  प्रदान  नहीं  करती  तो  लोगों  को  हानि  होगी  ।  मैं  सिचाई  मंत्री  तथा  प्रधान

 दोनों  से निवेदन  करता  हूं  कि  इस  पहलू  पर  शीक्र  ध्यान  दें  ।

 दूसरा  पहलू  जो  मैं  स्पष्ट  करना  चाहता  हू  वहू  यह  है  कि  केबल  केन्द्र  सरकार  ही  नहीं  है  जो
 इन  चीजों  पर  काबू  पा  सकतो  है  परन्तु  राज्य  सरकार  भी  सूखे  तथा  अन्य  चीजों  की  पुनदावृत्ति  पर
 काव  पा  सकती  दुर्भाग्यवश  कुछ  राज्य  सरकारें  तथा  उनके  कुछ  नेता  अपनी  स्थिति  बनाये  रखने  के
 लिए  अत्यधिक  प्रचार  पर  बड़ी  करोड़ों  रुपये  खर्च  करने  में  अधिक  रूचि  रखते  ण्फ  तथा
 वास्तव  में  जो  काम  किए  जाने  चाहिए  ।  बाढ़  नियंत्रण  इन  परियोजनाओं  को  जाल  करना
 नहीं  कर  रहे  वे  करोड़ों  रुपए  खतं  प्रतिभायें  बनवाकर  प्रच  (२
 पाने  में  दिलचस्पी  रखते  यदि;आज  उन्होंने  परियोजनाओं  की  प्राथमिकताओं  को  :  समझ  लिय

 जो  राष्ट्र.के  हित  में  तो  लिचाई  तथा  ऐसी  ही  अन्य  परियोजनायें  को  शुरू  कर  दिया  होता
 तो  सूखे  पर  काबू  पाना  आसान  हो

 सभापति  महोदथ  :  मेंहरबानी  करके  अपना  भाषण  समाप्त  आपने  काफी  समय  ले

 लिया

 आर  के०  एस०  रांब  :  इस  स्थिति  में  राज्य  संरकार  तथा  केन्द्र  सरकार  क़ो  प्राप्त  संसाधनों  के
 मैं  निवेद्रन  करता  हूँ  कि  मन्त्रांलय  तथा  को  सोचना  चाहिए  व हल  का

 ; पे

 मत

 कि  ,
 थी  गो  स्रभाप्ति  ,  कुछ  भी  बोल  रहे  गे  बताए  क्रि  कहां  खर्च

 किया  बोलने  से  कोई  फायदा  नहीं  किस  चीज  पर
 खज्ज  किया.है चीफ  चीफ  यह

 बताइए ।  ;  :
 ला  ।  ve
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 [  श्री  के  ०एस०  राव]--जा री

 ]
 श्रो  के०  एस०  राब  :  कुछ  निजी  संगठनों  अथवा  कृपक  सहकारी  समितियों  को  यथा  सम्भव

 बांध  बनाने  के  चाहे  यह  छोटा  बांध  हो  बहुत  छोटा  बांध  हो  अथवा  चाहे  उस  क्षेत्र  में  बहने
 बाले  नाले  पर  बनाया  गया  बांध  हो  कम  ब्याज  दर  पर  पर्याप्त  ऋण  देकर  प्रोत्साहित  किया  जाना

 चाहिए  तथा  पानी  को  प्रथोग  म॑  लाना  चाहिए  ।  अध्रिकाध्िक  जलाशय  तथा  अधिकाधिक  तालाब  बनाए
 जाए  गे  ताकि  पानी  उनमें  ६कट्ठा  किया  जा  सके  और  उसे  व्यर्थ  समुद्र  में  न  बहने  दिया  यह
 एक  बढुत  महत्वपूर्ण  क्षमता  है  ।  इसका  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  ।

 मैं  अपनी  अन्तिम  बात  पर  आता  हु  अर्थात  फसल  बीमा  ।  मैं  फसल  बीमा  आवश्यक  है  इससे
 किसानों  को  विशेषतौर  पर  लाभ  होता  फसल  बीमा  का  प्रभावी  ढंग  से  लागू  क्रिया  जाना

 चाहिए  ।  इसे  कुछ  क्षेत्रों  तक  ही  सीमित  नहीं  रखा  जाना  चाहिए  अथवा  इसकी  कुछ  शर्ते  नहीं  होनी
 चाहिए  जिससे  वास्तविक  पीड़ितों  को  लाभ  न  मिलता  हो  ।  यदि  आवश्यक  हो  तो  परिपत्र  यह

 सनिश्चित  करने  के  लिए  एक  संशोधन  किया  जाना  चाहिए  कि  किसानों  में  जिनका  वास्तव  में  नुकसान
 हुआ  है  फसल  बीमा  योजना  से  लाभ  मिले  |

 सभापति  महोदय  :  महरब।नी  करके  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 श्री  पीने  के  चारे  विद्यत  सप्लाई  इत्यादि  के  सम्बन्ध  में  यदि  समय
 पर  पर्याप्त  उपाय  किए  गए  होते  तो  स्थिति  आरामदेह  होती  ।  अल्पकालीन  अवधि  तथा  अस्थाई
 उपायों  को  लागू  करते  समय  अधिकतम  धनराशि  स्वार्थी  तत्वों  के  हाथों  में  जा  रही  है  तथा  निधियों
 का  उचित  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  एक  दीवंकालिक  योजना  बनाई  जानो  चाहिए  ।

 हिन्दी
 ]

 श्रो  केशब  राव  पारधो  :  सभापति  आज  सारे  देश  में  सूबे  की  स्थिति
 सभी  क्षत्र  उससे  प्रभावित  पूरा  देश  ही  प्रभावित  सभापति  आप  जानते  हैं  कि  देश
 के  कुछ  भाग  जैसे  बिहार  और  बंगाल  को  छोड़कर  बाकी  परे  देश  में  मूखे  की  स्थिति  इन
 तीन  राज्यों  के  कुछ  हिस्सों  में  बाढ़  है  ।  सूखे  की  स्थिति  भी  इतनी  भयंकर  है  कि  जिन  क्षेत्रों  में  कभी
 भी  सूखा  नहीं  वहां  भी  इस  वार  सूखा  पड़  रहा  पंजाब-हरियाणा  और  महाराष्ट्र  के  कुछ
 जहां  इस  तरह  का  सूखा  नहीं  पड़ता  जो  खरीफ  के  जिले  कहलाते  बहां  भी  इस  वार  भयंकर  सूखा
 है  ।  कहा  जा  रहा  है  कि  ऐसा  सूखा  शताब्दि  में  नहीं  ऐसा  अकाल  नहीं  यह  परिस्थिति  इन
 क्षेत्रों  में  आप  देखिए  कि  महाराष्ट्र  के  कुछ  जिले  ऐसे  जहां  से  मैं  आता

 गढ़  वर्धा  आदि  जिले  जहां  पर  भात  की  खेती  होती  वहां  पर  कभी  इस  तरह  का
 सूखा  नहीं  पड़ा  ।  शुरू-शुरू  में  किसानों  ने  कुछ  स्थानों  पर  भात  की  विजाई  की  थी  ।

 बिजाई  के  अंकुर  निकले  ओर  फिर  बारिश  गायब  हो  फिर  से  किसानों  ने  बिजाई  को
 और  जब  थोड़ा  पानी  आया  अ  निकले  और  वर्षा  गायब  तो  दूसरी  बिजाई  भी  सूख  आज
 ऐसी  परिस्थिति  है  कि  आरिश  बिल्कुल  नहों  हुई  है  |  मैं  चाहता  कि  रबी  की  फसल  के  लिए  सरकार
 मदद  करे  नहीं  तो  रबी  की  फसल  बिल्कुल  नहीं  होगी  ।  जिस  प्रकार  खेती  भर  जानवरों  की  स्थिति  है
 उसी  प्रकार  से  पीने  के  पानी  की  भी  स्थिति  यांत्र  के  लोगों  को  दूर-दूर  से  पानी  लाना  थड्ता



 = ८  ——————  मकान  का भा  पता  कक
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 नल  *  «ज  |  कनीभीताा  +  अल»

 जो  कुएਂ  वे  भी  सूख  गए  खरीफ  की  फम्तल  नहीं  हो  सकती  क्‍योंकि  एक  परमेंट  भी  बुवाई  नहों

 हुई है  ।  गढ़  नागपुर  और  वर्था  जिले  के  किसानों  को  रबी  के  लिए  अगर
 बिजाई  दी  जाए  और  बारिश  होती  हैं  तो  तभी  रबी  की  फसल  हो  सकेगी  उसी  तरह  बिजली  भी
 किसानों  को  ज्यादा  देनी  पड़े  गी  ।  इसी  प्रकार  वहां  के  लोगों  के  लिए  पीने  क  जानवरों  के  वास्ते
 चारा  और  लोगों  को  काम  देने  की  व्यवस्था  भी  करनी  महाराष्ट्र  में  एम्पलायमेंट  गारन्टी
 स्कीम  चालू  लेकिन  जितने  काम  दिए  गए  वे  कम  हैं  ।  और  के
 प्रोग्रामों  को  भी  दुगगा  करना  चाहिए  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  अधिक  से  अधिक  लोगों  को  काम  दिया  जाना

 चाहिए  ।  एक  समय  था  जब  महाराष्ट्र  और  मध्य  प्रदश  से  जहां  अकाल  होता  था  वहां  चारा  भेजा
 जाता  था  |  लेकिन  अब  ऐसी  स्थिति  नहीं  है  ।  इसलिए  सरकार  को  जानवरों  के  लिए  चारे  की  व्यवस्था
 करने  पर  ज्यादा  ध्यान  देना  चाहिए  ।  चन्द्रपुर  आर  गढ़  बिरोली  में  पच्रास  परसेंट  जंगल
 बचाकर  रखा  है  फिर  भी  सिंचाई  योजना  ज॑से  उत्पादक  काम  मंजूरी  के  लिए  रुके  हुये  सूखे  की
 वजह  से  स्थिति  खराब  है  ।  छोटी-छोटी  सिंचाई  की  योजनाए  लेकिन  वर्षा  नहीं  होने  से  पानी  भरा
 नहीं  है  वहां  के  किसानों  को  भी  काम  देना  पड़  वाटर  लेवल  इतना  नीचे  चला  गया  है  कि  बड़ी
 योजनाओं  के  बगैर  लेवल  ऊपर  नहीं  आ  सकता  ।  बावनथड़ी  और  गोसीखुद्द  की  योजनाओं  को  चालू
 किया  जाए  तो  लोगों  को  काम  दे  सकेंगे  ।

 लिफ्ट  इर्रीगेशन  के  बारे  में  भी  मैं  कहना  चाहू गा  ।  हमारे  यहां  से  बावन  थड़ी  वन  गंगा  नदी
 बारह  महीने  बहती  है  लेकिन  पूरा  पानी  समुद्र  में  चला  जाता  अकाल  के  समय  ध्यान  आता  है  कि

 कुछ  न  कुछ  इस  सम्बन्ध  में  करना  चाहिए  ।  जिन  योजनाओं  के  बारे  में  मैंन  कहा  उन  पर  पन्द्रह
 साल  से  काम  शुरू  नहीं  हुआ  है  लेकिन  अधूरा  पड़ा  है  ।  केन्द्र  सरकार  को  इस  ओर  अवश्य  ध्यान  देना

 चाहिए  ।  योजनाएं  मंजूर  होने  के  बावजूद  भी  काम  नहीं  होता  तो  केन्द्र  सरकार  को  वहां  के  किसानों
 को  राहत  पहुंचानी  ऐसी  मेरी  प्राधंना  है  ।  कुछ  योजनाए  तो  ऐसी  हैं  कि  जहां  का  ज्यादा  वजन

 पड़ता  बे  तो  पूरी  हो  जाती  वड़ी  योजनाओं  के  सिवाय  बाहर  लेवल  बढ़  गा  नहीं  और  नवियों
 का  पानी  बराबर  समुद्र  में  चला  जाता  है  लेकिन  वावनथड़ी  ऐसी  योजना  है  जो  1974  से  क्लियरेंस
 के  लिए  केन्द्रीय  जल  आयोग  के  पास  पड़ी  है  और  अभी  तक  क्लियर  नहीं  हुई  है  ।  जबकि  इस  योजना
 पर  72  करोड़  रुपये  खचं  हो  चुके  हैं  ।  मरा  निवेदन  है  कि  ऐसी  योजनाओं  को  पूरा  किया  जाये  जहां
 हर  साल  सूखा  पड़ता  है  जिससे  वहां  के  किसानों  को  हम  इससे  राहत  दिला  सिंचाई  की
 योजनाओं  में  ज्यादा  पैसा  खर्च  करना  चाहिए  जिससे  हम  सूख  से  निपट  सकें  ।  सभापति  इसी  तरह
 सूखे  में  सबको  बरावर  अनाज  बितरित  किया  जाना  इसमें  बेहमानी  नहीं  होनी  चाहिए  ।
 क्योंकि  यह  देखने  में  आता  है  कि  दुकानदार  गोदामों  से  माल  ले  जाते  चाहे  गहू  आयल  हो  या
 चाबल  लेकिन  उसे  होटलों  या  काला-बाजारी  में  बेय  देते  जनता  तक  यह  मात्र  नहों  पहुंच
 पाता  है  जिससे  सरकार  के  देने  के  बावजूद  भी  लोगों  को  अनाज  नहीं  मिलता  है  इससे  सरकार  की

 बदनामी  होती  हसलिए  इन  जमाखोरों  पर  भी  निगरानी  रखना  अरूरी  इसी  तरहसे  ओ

 रोजगार  देगे  के  काम  मजदूरों  और  किसानों  को  मजदूरी  दी  जाती  है  इसमे  यह  देखना  चाहिए  कि

 उनको  अराबर  पैसा  मिल  रहां  है  या  नहीं  ।  विद्याथियों  को  फीस  की  माफी  और  किसानों  को  सभी

 तरह  का  कर्जा  तथा  राजस्थ  माफ  करना  उसी  तरह  पीने  के  पानी  के  वास्ते  ज्यादा  से  ज्यादा
 रिंग्स  भी  देने  चाहिये  ।

 मैं  यह  कहू गा  कि  पिछले  100  साल  में  भी  सूखा  नहीं  गिरा  ।  इससे  निपटने  के  लिए  हमें
 युद्ध-स्तर  वर  सरकार  आपको  सबको  मतभेद  भुलाकर  फाम  करना  होगा  तभी  हम  दस  सूखे  से
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 '
 केशव  राव  पादरी

 निपट  सकेंगे  ।  मैं  प्रधान  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देना  चाहूंगा  कि  उन्होंने  इस  पर  ध्यान  देकर  केबिनेट

 कमेटी  का  गठन  किया  है  जिससे  राहत  के  कार्य  खुलेंगे  और  लोगों  को  काम  मिलेगा  ।  हम  अगर  इस

 सखे  से  निपटने  के  लिए  काम  करेंगे  और  सिंचाई  योजना»  परा  करेंगे  तो  इससे  आगे  चलकर

 लोगों  को  राहत  दिला  सकेंगे  और  काम  भी  दिला  सकेंगे  ।  महाराष्ट्र  में  पिछले  तीन  वर्षो  से  सूखा है  +

 राज्य  सरकार  ने  सहायता  मांगी  लेकिन  केन्द्रीय  सहायता  कम  दी  गई  मेरा  अनुरोध  है  कि  राज्य

 सरकार  को  परे  सूखे  से  निबटने  के  लिए  मदद  दी  जाये  ।

 अनुवाद  ]

 श्री  भद्  श्वर  तांती  :  पिछले  वर्ष  की  भांति  इस  वर्ष  भी  देश  को  भयंकर

 सखे  का  सामना  करना  पड  रहा  लगभग  20  राज्य  तथा  कुछ  संघ  राज्य  क्षेत्र  सखे  की  चपेट  में
 हैं  ।  इसका  कोई  विकल्प  नहीं  है  ।  देश  में  पंदा  हुई  स्थिति  से  सभी  चिन्तित  मेरा

 अपितु  बाढ़  की  चपेट  में  सूखे  की  चपेट  में  नहीं  ।  परन्तु  मैं  भी  इस  सभा  में  अपने  साथियों
 तथा  देशवासियों  के  साथ  समानरूप  से  चिन्तित  हू  ।

 यह  एक  प्राकृतिक  आपदा  है  ।  पिछल  कई  वर्षों  से  हम  सूखे  तथा  अन्य  प्राकृतिक
 आपदाओं  की  स्थिति  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।  कोई  उपाय  नहीं  यहां  हम  कई  बातें  कहते  हैं  +
 सरकार  वायदे  करती  है  बायदे  बेकार  होते  हैं  ।  लोगों  को  इससे  कुछ  नहीं  मिलता  गरीब

 आम  व्यक्तियों  को  इससे  कोई  लाभ  नहीं  होता  वर्ष  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  सूखा
 पड़ा  था  ।  कई  दलों  ने  वहां  का  दोरा  किया  ।  राज्य  सरकार  ने  भी  इसके  लिए  निवेदन  किया  था  ।

 परन्त  आज  तक  लोगों  को  कुछ  भी  नहीं  मिला  है  ओर  इस  बार  फिर  बाढ़  आ  गई  लोग  बाढ़

 की  चपेट  में  हैं  ।  घर  बह  गये  पशु  बह  गये  खड़ी  फसले  क्षतिग्रस्त  हो  गई  हैं  तथा  कई  लाख
 बेघर  हो  गये  इस  मामले  की  जांच  करने  के  लिए  कोई  अधिकारी  :  नहीं  इस  देंश  में  यह  हो
 रहा  है  ।  आंध्र  प्रदेश  तथा  की  दशा को
 देखिये  ।  वहां  क्‍या  हो  रहा  है  ?

 5.00  प

 हाल  ही  में  में  कई  लोग  भुखमरी  से  मर  गये  हैं  ।  उनकी  मोत  क्‍यों  हुयी  क्योंकि
 सरकार  ठीक  समय  पर  आवश्यक  कदम  उठाने  असफल  रही  ।  यहां  पर  गया  कार्य  सिर्फ  एक
 कागजी  कार्यवाही  है  ।  सरकार  तथा  हम  भी  सूखे  से  प्रभावित  लोगों  के  वाग्रदे  करते  फ्रन्तु
 वायदे  अछूरे  रह  जाते  हैं  ;  स्थानों  पड़ा  हुआ  है  वहां  पर  ,  को।;परीने
 का  पानी  भी  उपलब्ध  नहीं  करा.सकी  *,  फसल  की  सिंचाई  के  लिए  ज़ल  की  बात  तो  दूर  रही:-कई  लोगों

 पीने  तक  का  पानी  नसीब  नह्ढीं.होता  है  ओर  यहां  .  कि  में:जंगली.  जानब्बर
 पानी  न  होने  के  कारण:मर  रहे  हैं  |.  मैंने  बार-बार  हमारे  राज्य  में
 सरकार  जनता  सेवा  लिये  वजत़बद्  है  |  परन्तु  जहां  तक  ग्रस्त  म्रें  फ्ोयों  को
 प्रीने  का  पानी  भी  नहीं  मिलता  है  ओर  सरकार  लोगों  का  करने  नहों.अफ्र  रही

 है  ।  यह  देखकर  बड़ी  हैरानी  होती  है  कि  ऐसी  जगहों  पर  जहां  पर  बाढ़  आयी  सूंखा.+  हुआ
 .  जहां  पर  ऐसी  प्राकृतिक  विपद्ाएं  आयी  वहां  पर  लोगों  के  अ््चाव  के  लिए  ..  कोई  भी  नहीं

 जा  रहा  है  ।  बाढ़  की  स्थिति  के  बारे  असम  के  मुक्त  लगभग  .]0  पपत  लिख
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 चुके  परन्तु  आज  समाचार  पत्रों  में  यह  प्रकाशित  हुआ  है  कि  प्रधान  मंत्री  को  कुछ  भी  नहीं  मिला

 है  ।  केन्द्रीय  सरकार  इस  बारे  में  चुप्पी  साथ  हुए  जब  भी  सूखे  और  बाढ़  की  तरह  कोई  प्राकृतिक

 विपदा  आती  तो  केन्द्र  सरकार  का  यह  कर्व्य  बनता  है  कि  राज्यों  में  दल  भजे  और

 हर  संभव  सहायता  प्रदान  करे  '।

 धभापति  महोदय  *  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त

 श्री  भद्र  श्वर  तांती  :  मुझे  कुछ  और  समय  दीजिए  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  अपना  भाषण  एक  मिनट  में  समाप्त  करने  का  प्रयास  करें  ।

 थ्रो  हरोश  रावत  :  वह  सूख  के  बारे  में  बोलने  के  लिए  इच्छुक  नहीं  लगते  ।

 थ्रो  भद्  श्वर  तांतो  :  मैं  तो  उस  तरीके  के  बारे  में  बता  रहा  हूं  जिसके  जरिए  केन्द्रीय  सरकार
 प्राकृतिक  विपदाओं  से  निपट  रही  है  ।

 सभापति  महोदय  :  चाहें  सूखा  हो  अथवा  लोग  तो  पीड़ित  हैं  ।  उनको  बोलने  दिया  जाये  ।

 श्री  भद्न  श्बर  तांती  :  यह  बड़ी  हैरानी  की  बात  है  कि  जिस  राज्य  में  कांग्रंस  दल
 सत्तारूढ़  है  वहां  पर  सरकार  सहायता  पहुंचाने  में  बड़ी  रबि  लेती  परन्तु  गैर  कांग्रंस  दल
 की  सरकारों  वाले  राज्यों  जैसे  कर्नाटक  अथवा  आन्ध्र  प्रदेश  अथवा  असम  इनको  सहायता  देते  के  लिए
 सरकार  वहां  पर  दल  नहीं  भेजती  ।

 )

 |
 श्री  हरोश  रावत  :  ये  जोर  देकर  यही  बात  कड़ना  चाहते  हैं  कि  भारत  सरकार  उन  राज्य

 सरकारों  को  राहत  सहायता  नहीं  पहु  चाती  जहां  विरोधी  दलों  की  सरकारें  यही  इनकी  शिकायत  है  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  इनको  बोलने  जब  आपका  नम्बर  आयेगा  तो  आप  उसे
 रिबट  कर  दीजिएगा  लेकिन  इनको  बोलने  दीजिए  ।

 श्री  हरोश  शावत  :  आप  जेसे  जवान  आदमी  यदि  सदन  में  गलत  बाने  करेंगे  तो  क्‍या  अपनी
 जबान  गंदी  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 भी  तुलसीराम  :  अरे  भाई  आप  बीच  में  बोलकर  उनका  टाइम  क्‍यों

 खराब  कर  रहे  हों  ।  १नको  बोलने  दीजिए  ।

 |

 भरी  मद्र  श्यर  तांती  :  ऐसा  करने  यह  बात  नहीं  है  कि  थे  गेर-कांग्रेम  दल  की
 सरकारों  से  बदला  ले  रहे  परन्तु  असलियत  में  वे  लोगों  से  बदला  ले  रहे  क्या  भारत  जंसे
 एक  लोकतांत्रिक  और  कल्याणकारी  राज्य  में  इसी  तरह  से  स्थितियों  से  नियटा  जाता  थे  एक

 कल्याणकारी  व॑  लोकतांत्रिक  राज्य  की  प्रसिद्ी  को  धूमिल  कर  रहें  उनकी  साथ  में
 आयी  हैं|  उन्हें  उने  रोज्यों  को  हर  संभव  सहायता  देती  चाहिए  जहां  सूखा  पड़ा  हुआ  है  अथबा

 यांढ़  आयी  हुयी  हैं  अंधवा  ऐसी  प्राकृतिक  विर्षदाए  प्रायो  हुयी
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 नाननल  जता  4  वात  अजडलचड+

 भव्वेश्वर  तांती  |--जारी

 मैं  आपका  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  आकपित  करना  चाहता  हूं  कि आजकल  असम  के

 लोग  प्रचण्ड  बाढ़  के  प्रकोप  से  पीड़ित  उनकी  धन-संपति  समाप्त  हो  गयी  खड़ी  फसलें  नष्ट  हो
 गयी  है  |  मवेशी  बाढ़  में  बह  गये  लोगों  के  रहने  घर  भी  बह  गये  लाखों  लोग  बेघर  हो
 गये  हैं  ।  परन्तु  राज्य  सरकार  को  सहायता  देने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  ने  कोई  भी  कदम  नहीं  उठाये  हैं  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करता  हू  कि  युद्ध-स्तर  पर  उपाय  किये  जायें

 5.05

 महोदय  पोठासोन

 श्री  अजय  मुशरन  :  व्यबस्था  का  प्रश्न

 वाद-विवाद  सूखे  से  संबंधित  हैं  ।  उन्होंने  सूखे  के  बारे  में  एक  शब्द  भी  नहीं  कहा  है  ।

 )
 श्रो  भव्र  श्वर  तांतो  :  जहां  पर  सूखा  पड़ा  उन  सभी  राज्यों  में  सरकार  को  पीने  के  पानी

 का  प्रबन्ध  करना  चाहे  वहां  पर  कांग्रंस  की  सरकार  हो  अथवा  गैर-कांग्र ंसी  विशेष  तोर
 पर  मध्य  प्रदेश  ओर  हरियाणा  में  इसका  प्रबन्ध  किया  जाना  चाहिए  और  कृषि  के  लिए  लोगों
 को  सभी  तरह  की  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।

 इन  शब्दा  क  साथ  में  भाषण  समाप्त  करता  ह

 |
 श्री  कमला  प्रसाद  सिंह  :  माननीय  उपाध्यक्ष  आज  सूखे  के  बारे  में  जो  चर्चा  हो

 रही  उसमें  मैं  भी  अपने  प्रदेश  ओर  देश  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  वैसे  तो  सारा
 देश  सूख  की  चपेट  मे  है  ओर  सारे  प्रदेश  लेकिन  मैं  अपने  प्रदेश  की  बात  कहना  चाहता

 हूं  ।
 प्रदेश  के  हर  जिले  में  सूखा  इतना  भयावह  है  कि  आज  भी  वहां  मई  ओर  जून  जैसी  स्थिति
 आज  भी  वहां  लू  सी  चल  रही  है  ओर  निश्चित  रूप  से  वहां  के  लोगों  का  जीना  दूभर  हो  गया  है  ।

 खरीफ  की  फसल  तो  समाप्त  हो  गई  खरीफ  की  फसल  में  बुवाई  नहीं  हो
 धान  को  रूपाई  नहीं  हा  सकी  ।  इस  लिए  उसमें  तो  कुछ  उत्पन्न  होने  की  बात  है  ही  नहीं  लेकिन  सबरे
 आवश्यक  बात  मान्यवर  यह  है  कि  जमीन  के  अन्दर  पानी  का  स्तर  इतना  नीचे  हो  गया  है  कि  पीने  के
 वानी  का  अभाव-सा  उत्पन्न  हो  गया  है  ओर  एक  तरह  से  अकाल  सा  पंदा  हो  गया  मेरे  निर्वाचनक्षत्र

 जौनपुर  जनपद  के  मड़िया  हु  बरसठी  रामपुर  और  इन  चार  ब्लाकों  में  इस  सूखे  के  पहले  से
 ही  पीने  का  पानी  नहीं  मिलता  या  ।  वहां  पर  सारे  कुओं  में  कीचर  आता  पानी  विलकुल  भहीं
 लता  था  ।  सरकार  वहां  इ  डिया  मार्क-ट्‌  हैण्ड  पम्प  लगाकर  पीने  का  पानी  उपलब्ध  कराने  का  प्रयास

 कर  रही  लेकिन  मैं  कहना  चाहता  हूं  माननीय  मंत्री  जी  से  कि  इ  डिया  मार्क-टू  जो  हैंड  पम्प  लगाने  जा
 रहे  उससे  पानी  का  अभाव  समाप्त  नहीं  हो  सकता  है  क्‍योंकि  वे  जनसंख्या  के  आधार  पर  न  लगाकर

 बसे  दो-बार  हैंड  पम्प  लगाए  जा  रहे  हैं  ।  उससे  तो  पानी  का  अभाव  बराबर  बना  रहेगा  ।  उत्तरप्रदेश

 में  पानी  की  टंकियां  बनाना  बन्द  कर  दिया  गया  यह  गलत  है  ।  निश्चितरूप  से  पानी  की  टंकियों  को
 बनाया  जाना  चाहिए  जिससे  लोगों  को  पीने  का  पामी  मिल  सके  और  मैं  इस  बात  को  भी  कहना  चाहता
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 हूं  कि  जो  वहां  पर  ट्यूब  बैल  बने  हुए  उनके  लिए  वाटर  जनरेटर्स  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  क्योंकि

 वहां  पर  निश्चितरूप  से  बिजली  का  इस  तरह  का  अभाव  है  जिसके  कारण  शहर  ओर  देहात  में  पीने  का
 पानी  नहीं  मिल  रहा  कृषि  और  सिंचाई  की  बात  तो  छोड़  ही  दीजिए  ।

 आज  स्थिति  यह  है  कि  गांव  में  जितने  भी  तालाब  ओर  टंकियां  वे  सब  सूखी  हुई  इस

 लिए  उन्हें  निश्चितरूप  से  भरवा  देना  चाहिए  और  जो  नहीं  उनमें  निरन्तर  पानी  रहना  चाहिए  और
 पानी  खोल  देना  चाहिए  ।

 हमारे  यहां  जो  ट्यूब  वैल  की  स्थिति  मैं  इस  बात  को  दावे  के  साथ  कह  सकता  हूं
 कि  आज  95  फीसदी  ट्यूब  वैल  खराब  पड़  इस  बात  का  हमने  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  में  जाकर
 दोरा  करने  के  बाद  पता  लगाया  मैं  जहां  भी  जाता  वहां  ट्यूबवंल  मुझे  खराब  मिले  हैं  ।  मैं
 यह  कहना  चाहता  हु  कि  इन  ट्यूबवलों  को  ठीक  से  बनवाना  चाहिये  ओर  इसके  लिये  जितनी  धनराशि
 की  जरूरत  है  और  मेन्टिनेन्स  में  धन  की  कमी  रहती  हो  तो  उसे  और  बढ़ा  देना  चाहिये  ।

 हमारे  मित्र  जी  ने  विद्यारथियों  की  फीस  माफ  करने  के  लिये  कहा  था  ।  आज  विद्यार्थियों  और
 उनके  अभिभावकों  की  स्थिति  निश्चित  रूप  से  दयनीय  है,उनकी  फीस  माफ  कर  देनी  चाहिये  और  राज्य

 वसूली  किसी  भी  तरह  की  उसकी  समाष्त  कर  देना  माफ  कर  देना  और  अगर

 यह  न  हो  तो  स्थगित  कर  देना  चाहिये  ।

 सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  दृष्सत  करना  चाहिये  |  जाज  चोर-बाजारी  फैली  हुई  है  ।
 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  में  सारे  सामान  को  जनता  और  परेशान  व्यक्तियों  के  सामने  न  लाते  हुए
 कुछ  लोग  उसकी  बलंक  मार्केटिंग  करते  इस  पर  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  और  ऐसे  लोगों

 डको  कडी  से  कडी  सजा  देनी

 जो  राहत  कार्य  चलाये  जा  रहे  उनकी  मजदूरी  की  जहां  तक  बात  उसमे  ओर  बढ़ोत्तरी
 करनी  चाहिये  ताकि  उनक  परिवार  सही  ढ़ ग  से  अपना  भरण-पोषण  कर  सकें  ।

 आज  ऐसे  भी  कुए  जहां  पीने  का  पानी  नहीं  निकल  रहा  उनको  आपको  साफ  करा

 देना  चाहिये  ताकि  उसमें  स  पानी  निकल  सके  ।  आज  पीने  के  पानी  की  जो  समस्या  कई  बार  मैं
 स॒  सदन  में  कह  चुका  हूं  कि  हमारे  यहां  जोनपुर  जिले  में  मणियाहूं  वरीठी

 और  मणियाहूं  ब्लाक  ये  4  ब्लाक  ऐसे  हैं  जहां  पर  टंकर  से  पीने  का  पानी  पहु  चाया  गया
 इस  स्थिति  में  इस  तरह  के  तहसील  और  जनपद  जहां  पर  हों  वहां  जितना  हो  सके
 स्‍तर  पर  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  करनी  चाहिये  और  जितने  भी  घन  की  आवश्यता  वह  धन  देनी

 चाहिय  ।

 हमारा  उत्तरप्रदेश  बहुत  बड़ा  प्रदेश  है  और  वहां  बहुत  बड़ी  जनसंख्या  वहां  के  लिये  कितनी

 भी  धनराशि  की  आवश्यकता  वहां  के  मुख्यमंत्री  जी  और  प्रशासन  के  लोग  जो  भी  धनराशि  मांगते

 वह  उनको  देनी  चाहिये  ।

 मैं  आज  अपने  प्रधान  मंत्री  जी  को  इस  बात  के  लिये  बधाई  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  सूखे  से

 निपटने  के  लिये  युद्ध-स्तर  पर  राहत  कार्यों  को  लाने  का  प्रयास  किया  है  ओर  यह  समितियों  के  माध्यम

 से  उन्होंने  सहायता  करने  का  प्रयास  किया
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 12  1987

 विन

 कमला  प्रसाद  मिंह  |--जारी

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  आज  खरीफ  की  फसल  तो  समाप्त  हो  लेकिन  आने  वाले

 दिनों  में  रवी  की  फसल  भी  नहीं  हो  पायेगी  ।  अपर  पानी  की  नमी  नहीं  रहेगी  तो  उससे  न  खेत की

 जुताई  हो  सकती  है  और  न  बुवाई  हो  सकती  इसलिये  पानी  की  व्यवस्था करने  के  लिए  ट्यूबवेल
 और  नहर  की  व्यवस्था  ठीक  होगी  चाहिये  जिससे  किसान  को  ठीक  ढ़  ग  से  पानी  मिल  सके  और  जितनी

 भी  राहुत  इस  संकट  में
 हो  सके  उतनी  किसानों

 को
 और  जनता  को  मिलनी  चाहिये  ।

 ड्न्हीं  णब्दों  के  साथ  मेँ  प्रथानम  प्री  जो  को  व  पाई  देते  धन्यवाद  द्वेते  हुए  फिर  निवेदन
 करता  हू  कि  हमारे  उत्तर  प्रदेश  को  ज्यादा  से  ज्यादा  धनराशि  देने  की  व्यवस्था  की  जाये  ।  इन्हीं  शब्दों

 के  साथ मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हु  ।

 |
 +श्लरीमती  एच  झांसो  लक्ष्मी  उपाध्यक्ष  जब  हम  देश  में  सूखे  की

 स्थिति  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं  तो  मैंने  सोचा  था  कि  माननीय  जल  संसाधन  मंत्री  सभा  में  उपस्थित  होंगे  ।

 खेद  की  बात  हैं  कि  इस  महत्वपूर्ण  चर्चा  के  दौरान  वह  सभा  में  उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 मः  गे  लाखों  टी>एम०्सी०  जल  समुन्द्र  में  बरवाद  जा  रहा  इस  जल  का  इस्तेमाल
 करने  के  लिए  कोई  प्रयत्न  किया  गया  काफी  समय  पहले  डा०  के०  एल०  राव  ने  गंगा  को

 .  कावेरी  से  जोड़ने  का  सुझाव  दिया  गया  था  ।  अगर  उनकी  योजना  को  लागू  कर  दिया  जाता  तो  अब

 ह्
 आने  वाले  सूखे  व  बाढ़  से  वचाने  में  सफल  हो  सकते  सरकार  प्रत्येक  वर्ष  आकस्मिक

 योजनाओं  तथा  राहत  उपायों  पर  करोड़ों  मरुपय्रे  खर्च  करती  है  |  परन्तु  अब  तक  किसी  भी  स्थायी
 समाधान  के  बारे  में  नहीं  सोचा  गया  है  ।  अगर  सरकार  इन  राहत  उपायों  पर  खर्च  की  गयी  धनराशि

 में  से  कुछ  हिस्सा  खर्च  कर  देती  तो  यह  परियोजना  अब  तक  प्री  हो  जाती  ।  ज॑सा  कि  ठीक  ही
 कहा  गया  है  कि  बिल्कल  न  आने  से  अच्छा  तो  देर  से  आना  होता  है  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  डा०  के०
 एल०  राब  द्वारा  तैयार  की  गयी  गंगा-कावेरी  लिक  परियोजना  के  तुरंत  कार्यान्वयन  के  लिये  कार्य
 आरंभ  कर  देना  चाहिए  ।

 रायलसीमा  चिरफ़ाल  से  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  रहा  है  ।  ब्रिटिश  शासन  के  दौरान  यह  एक
 पिछड़ा  क्षेत्र  था  और  आज  तक  यह  पिछड़ा  क्षेत्र  रायलसीमा  को  चिरस्थायी  सूखे  से  मुक्ति  दिलाने
 के  लिए  कोई  भी  प्रयास  नहीं  किया  गया  ।  महोदय  पोलावरम  परियोजना  एक  महत्वपूर्ण  परियोजना
 है  जो  काफी  हद  तक  रायलमीमा  की  आवश्यकतायें  प्रा  करेगी  ।  जैसाकि  पोलावरम  परियोजना  में
 प्रस्तावित  गोदावरी  को  क्रृष्णा  से  जोड़ते  हुए  और  कृष्णा  नदी  का  जल  रायलसीमा  की  तरफ  मोड
 कर  संपूर्ण  क्षेत्र  को  हमणा  के  लिए  सूखा  पड़ने  से  बचाया  जा  सकता  एस  संदर्भ  में
 पोलाबरम  परियोजना  का  विशेष  महत्व  है  ।  पोलावरम  के  द्वारा  कृष्णा  के जल  को
 रायलसीमा  की  तरफ  मोड़ा  जा  सकता  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करता  हुंਂ  जितना
 जल्दी  संभव  हो  सके  पोलावरम  परियोजना  को  स्वीकृति  दी  जाये  और  इस  पर  कार्य  आरंभ  किया

 गा हो
 प  +ह्+ न  ब्लड  *  oe  :

 *मू  लतः  तलुगु  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रे  जी  अनुवाद  का  ते रूपान्त ३
 प्र
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 रायलसीमा  में  र  वर्षों  से  गम्भीर  सूद्रा  पड़  रहा  इन  वर्षों  के  दौरान

 यहां  पर  वर्षा  नहीं  हुई  ।  अगर  थोड़ी-बहुत  वर्षा  हुई  भी  भंडारण  के  लिए  अपर्याप्त  थी  ।

 इससे  इस  क्षेत्र  में  लोगों  को  काफी  कठिनाईयां  हो  रही  वहां  पर  न  तो  खाने  के  लिए  भोजन  है

 और  न  ही  पीने  के  लिए  पानी  ।  चारे  की  भारी  कमी  के  कारण  मवेशी  मरते  जा  रहे  हैं  ।

 चित्त  र  तेजी  से  दुग्ध  उत्पादन  के  क्षंत्र  में  उभरता  जा  रहा  है  ।  यहां  पर  लगभग  डंढ़  लाख

 लीटर  दूध  का  प्रतिदिन  उत्पादन  किया  जाता  है  ।  अजकल  इमका  विस्तार  किया  जा  रहा  है  और
 क्षमता  3  लाख  लीटर  प्रतिदिन  होने  जा  रही  इसलिए  मैं  अनुरोध  करता  हुं  कि  आन्ध्र  प्रदेश  से

 चित्त  र  को  राष्ट्रीय  डेयरी  ग्रीड  जोडा  जाना  चाहिए  ।  इससे  गरीब  ओरतों  और  दूसरे  लोगों

 को  लाभ  होगा  ।  कल  280  सहकारी  समितियों  में  120  समितियों  की  प्रबन्ध  व्यवस्था

 पूर्णतया  औरतों  द्वारा  की  जाती  अगर  चित्त  र  को  राष्ट्रीय  ग्रीड  से  जोड़  दिया  जाता  है  तो  इस
 क्षेत्र  में  डयरी  उद्योग  में  लगे  सभी  लोगों  को  उनके  उत्पादन  का  अधिक  मूल्य  इस  तरह

 का  शोषण  से  भी  बचाव  हो  जायेगा  ।

 इस  प्रकार  चित्त र  को  राष्ट्रीय  ग्रीड  से  जोड़ने  पर  छोटे  ओर  गरीब  किसानों  ओर  समाज  के
 दसरे  गरीब  तवकों  को  काफी  हद  तक  लाभ  होगा  ।  क्योंकि  इस  क्षेत्र  में  दुग्ध  का  काफी
 में  उत्पादन  होता  इसलिए  यहां  पर  दुग्ध  पर  आधारित  उद्योग  की  स्थापना  की  जानी  चाहिए  ।

 जापान  ज॑से  देशों  में  कुर्टार  उद्योगों  को  प्राथमिकता  दी  जा  रही  हमारे  देश  में
 भी  कुटीर  उद्योग  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिए  ।  विशेषकर  सूखे  ज॑सी  प्राकृतिक  विपदा  के  समय
 समाज  के  निम्न  वर्ग  के  लोगों  को  तुरंत  लाभ  उनकी  नियमित  तथा  ग्रुजारा  करने  योग्य
 आमदनी  हो  जायेगी  ।  कुटोर  उद्योग  गरीब  लोगों  को  भूखमरी  से  बचाते  हैं
 है  कि  अब  तो  सरकार  कुटीर  उद्यागों  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  कदम  उठाए  गी

 ।
 ।  बोलने  का

 अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपका  आशभारो  हूं  ।

 /5  | श्  4  भय
 ल्‍

 ्च्च

 श्रो  ए०  चाल्स  :  उपाध्यक्ष  हमारा  देश  एक  बड़  नाजुक  दोर  से  गुजर
 रहा  है  ।  जैसा  कि  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कह  वतंमान  सूखा  अभूतपूर्व  पिछली  एक  शताब्दी
 के  दौरान  ऐसा  सूखा  कभी  नहीं  पड़ा  था  ।

 हमारा  एक  विशाल  देश  देश  के  एक  भाग  म॑  तो  सूखा  पड़ा  हुआ  हैँ  तथा  एक

 भाग  में  बाढ़  आयी  हुयी  है  ।  इसलिए  हमें  विचार  करना  होगा  कि  इन  दो  आपदाओं  का  सामना  कंसे
 किया  जा  सकता  है  ताकि  भविष्य  में  इन  आपदाओ  का  समय-बद्ध  कार्यक्रम  के  जरिए  सामना  किया
 जा  सके  ।  एक  क्षेत्र  के  अतिरिक्त  जल  का  सूखा  ग्रस्त  क्षेत्र  में  इस्तेमाल  करने  के

 लिए  हमें  कोई
 योजना  बनामी  पड़े  गी  ।  जैसाकि  पहलें  सुझाव  दिया  गया  नदियों  को  आपस  में  जोड़ना  एक  आदणं
 परियोभना  संबंध  में  विभिन्न  दीघ॑  कालीन  और  अल्पकालीन  यूँजनायें  अगर  इन

 तओं  को  बना  लिया  णाता  है  तो  को  इससे  बहुत  लाभ  होगा  और  वर्षों  में  ही--अर्थात
 योजनाओं  में--हम  स्थिति  का  टीक  तरह  से  सामना  कर  सकेंगे  ।

 में  वर्तमान  सूखा  वास्तव  में  अभूतपूर्व  यहां  तक  कि  पी  लिए  भी  पर्याप्त  जल

 नहीं  है  पीने  के  पानी  की  कर्मी  हर  जगह  महँसूस  की  जा  रही  र
 प्रतिनिधित्व  करता  हूं

 सारे  भ्रिवेन्द्रम क्षेत्र  में  जल  की  '  है  .
 स्कफ  मिध  at  हर  हा  «४४  ४.  हा
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 ए०  चाल्स

 भरे  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  तीन  शहरी  विधान  सभा  निर्वाचन  क्षंत्र  हैं  और  चार  ग्रामीण

 निर्वाचन  क्षेत्र  दो  निर्वाचन  क्षेत्र  तटीय  क्षेत्र  में  हैं
 और  अन्य  दो  पहाड़ी  क्षंत्र  में  सभी  चारों

 निर्वाचन  क्षंत्र  अब  सखे  से  प्रभावित  हैं  |  कुछ  क्षेत्रों  में  तो  पानी  की  एक  बूद  भी  नहीं  लोगों

 को  पानी  का  एक  बर्तन  लेने  के  लिए  4-5  किलोमीटर  दूर  जाना  पड़ता  है  और  एक  वर्तन  पानी  की

 क्रीमत  5  रुपए  से  अधिक  राज्य  सरकार  इस  क्षेत्र  में  पय  जल  उपलब्ध  करने  में  प्री  तरह  असफल  -

 रही  इसलिए  मेरा  केन्द्रीय  सरकार  से  निवेदन  है  कि  वह  ऐसी  योजना  लाए  जिससे  लोगों  की  पेय

 जल  की  न्यूनतम  आवश्यकताओं  को  पूरा  किया  जा  सके  ।  वहां  कुछ  नलक्‌प  खोदे  जाने  की  संभावना

 हैं  ।  जहां  कहीं  ऐसा  संभव  है  वहां  नलकप  खोंदे  जाने  चाहिए  ।

 सूखे  से  बिजली  के  उत्पादन  पर  भी  प्रभाव  पड़ा  केरल  एक  समस्याग्रस्त  राज्य

 है  ।  बेरोजगारी  सवसे  बड़ी  समस्या  है  जिसका  कि  हमारा  राज्य  सामना  कर  रहा  राज्य  में

 उद्योगों  को  बिजली  की  सप्लाई  में  पहले  ही  25  प्रतिणत  कटोती  की  जा  रही  राज्य  सरकार  ने

 यह  घोषणा  की  है  कि  यदि  वतंमान  स्थिलि  बनी  रही  तो  शत-प्रतिशत  बिजली  की  कटोती  कर  दी

 जाएगी  ।  इसका  अर्थ  यह  हुआ  कि  हपारे  राज्य  की  सम्पूर्ण  अर्थव्यवस्था  तवाह  हो  जाएगी  ।

 यह  हमारे  देश  का  सौभाग्य  है  और  हमारे  राज्य  का  दुर्भाग्य  जैसा  कि  आप  जानते  कि

 राज्य  की  70  प्रतिशत  से  अधिक  कृषि  फसलें  वाणिज्यक  फसलें  इसके  हमें
 फलों  चारे  आदि  की  सप्लाई  के  लिए  पड़ीसी  राज्यों  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  दर्भाग्यवश

 र्क पड़ौसी  विशेषकर  तमिलनाइई  ने  वहुत  ही  अनुचित  रूख  अपनाया  उन्होंने  इन  वस्तुओं  को
 हमारे  राज्य  में  ले  जाने  पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  है  ।

 हम  पशुओं  को  पाल  नहीं  पाते  ।  इससे  दूध  का  उत्पादन  कम  हो  गया  हैं|  इसके
 परिणामस्वरूप  दूध  के  मूल्य  वढ़  गए  हैं  ।  तीन  महीने  मैंने  माननीय  प्रधान  मंत्री  को  एक  ज्ञापन

 दिया  था  जिममें  तमिलनाइ  सरकार  जहां  से  हमारे  क्षेत्र  को  चार  बड़ी  मात्रा  में  सप्लाई  होता

 कुछ  अनुदेश  देने  के  लिए  कहा  मुझे  उत्तर  मिला  कि  उक्त  ज्ञापन  को  कृषि  मंत्रालय  को  भेज  दिया
 गया  एक  पंखवाड़  वाद  ही  मैंने  दोवारा  वर्तमान  क्रषि  मंत्री  से  अपील  की  ।  मेरा  उनसे  अनुरोध
 है  कि  हमारे  राज्य  विशेषकर  तिवेन्द्रम  क्षेत्र  पड़ोसी  क्षंत्र  से  चारा  उपलब्ध  कराने  की

 संभावनाओं  पर  विचार  करें  ताकि  पशु  भू  ब्  से  न

 एक  और  विशेष  अनुरोध  जो  मैं  करना  चाहता  हु  वह  ताप  बिजली  संयंत्र  के  बारे  में  है  ।

 एक  प्रस्ताव  डीजल  का  उपयोग  करने  का  यादे  इस  प्रकार  की  परियोजना  शुरू  की  जाती  तो

 पूरा  काम  |  i/2  वर्षों  में  प्रा  हो  मेरा  अनुरोध  है  कि  ऊर्जा  मंत्रालय  को  आयश्यक

 अनुरेश  दिए  जाए  ताकि  हमारे  राज्य  के  लाभ  के  लिए  तत्काल  इस  परियोजना  को  शृरू  किया  जा
 सके  ।

 मैंने  अपने  राज्य  की  कठिनाइयों  को  आपके  सामने  रखने  की  कोशिश  की  है  ।  कुछ
 विपक्षी  माननीय  सदस्यों  ने  सूखे  की  स्थिति  से  राजनीतिक  लाभ  उठाने  की  कोशिश  की  एक

 माननीय  सदस्य  ने  तो  यहां  तक  कहा  है  कि  बाढ़  की  स्थिति  के  लिए  सत्ताघधारी  दल  जिम्मेदार  है
 यह  बड़े  आम्चथं  की  बात  मेरा  इस  सदन  के  सभी  सदस्थों  से  अनु  रोध  है  कि  सज्षी  एक  साथ
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 मिलकर  इस  कार्य  को  करें  जिससे  कि  लोगों  को  पेण  आ  रही  वर्तमान  कठिनाइयों  को  हल  किया
 जा  सके  ।

 श्रीमतो  पटेल  रमावेन  रामजीभाई  माबणि  :  उपाध्यक्ष  देश  सूखे  की
 गंभीर  परिस्थिति  से  गुजर  रहा  है  ।  ऐसे  वक़्त  में  संमद  में  इस  विषय  में  हो  रही  चर्चा  सवंधा  उचित

 इस  चर्चा  में  हिस्सा  लेने  का  जो  मौका  मुझे  दिया  गया  उसके  लिए  मैं  उपाध्यक्ष  महोदय  ण्वं
 इस  गृह

 की  ऋणी  हू  ।

 इस  वर्ष  करोब  पूरें  देश  पर  अकाल  की  अभूतपूर्व  आपत्ति  आ  पड़ी  कहते  हैं  कि  1857
 में  एक  बहुत  बड़ा  अकाल  पड़ा  था  |  मगर  आज  को  समस्या  पहले  के  कोई  भी  अकाल  की  अपेक्षा  बहुत
 ज्यादा  कठिन  समस्या  के  कई  नए  परिणाम  देश  की  बढ़ी  हुई  आबादी  और  बड़ी  हुई
 जरूरत  को  मदद  नजर  रखते  हुए  वर्तमान  समस्या  वाकई  अभूतपूर्व  है  और  ऐसे  वक्‍त  में  समाज  के

 प्रत्येक  अंश  को  एक  होकर  इस  कुदरती  आपत्ति  का  सामना  करने  में  यथाशक्ति  योगदान  देने  का  यह
 समय  है  ।  मैं  विपक्ष  सत्तारूढ़  पक्ष  के  कुछ  सदस्यों  को  एवं  उनके  राजकीय  अनुयायी  को  एक
 विनम्र  अपील  करना  चाहती  हू  कि  इस  गम्भीर  समस्या  के  समय  सरकार  को  अकाल  का  सामना

 करने  में  हर  संभव  सहायता  करें  और  इस  संकट  के  समथ  कोई  राजनीति  के  क्षणिक  फायदे  लेने  की

 संकीर्ण  भावना  से  ऊपर

 च  कि  हमारी  अर्थ  व्यवस्था  कृषि  प्रधान  रही  हमारे  देश  के  दो  वित्त  मंत्री  माने  जाते  हैं

 एक  तो  सरकार  में  जो  होता  है  और  दूमरे  वित्त  मत्री  हैं  मघराजा  मानसून  ।  च्स  वर्ष  हमारे  दूसर
 वित्त  मंत्री  रूठ  गए  कुछ  प्रान्तों  में  ये लगातार  दूमरा  अकाल  किन्तु  गुजरात  राज्य  के

 कच्छ  एवं  उत्तरी  गजरात  के  हिस्सों  में  यह  लगातार  चोथा  व  है  कि  जहां  चार  साल  में  बारिश  की

 एक  बंद  नसीब  नही  हुई  ।  प्राथमिक  शालाओं  में  बच्चों  को  पूछा  जाए  कि  तीन  प्रधान  ऋतु  कौनसी  ?

 बजाए  गर्मी  और  वर्षा  कहने  मासूम  बच्चे  कहते  हैं  कि  गर्मी  और  इस

 स्थिति  के  लिए  हम  जिम्मेदार  नहीं  हैं  ।  पर्यावरण  की  समतुला  बिल्कूल  नष्ट  कर  दी  है  हमने  ।

 वरण  के  प्रति  हमारी  इस  उदासीनता  ने  स्वनाण  का  न्योता  दिया  इन  बातों  को  प्रस्तुत  न  करते

 मैं  अपनी  बात  सूखे  की  चर्चा  तक  ही  सीमित  रखू  गी  ।

 हरित-क्रांति  में  हमारे  देश  ने  पिछले  कुछ  बर्षों  में  प्रशंसनीय  सिद्धि  हासिल  को  है  और  बहोत  करने

 का  अवकाश  भी  अभी  है  ।  इस  सूले  में  हमारी  इन  भिरद्धियों  की  बजह  से  अन्न  की  समस्या  का  हल

 तो  शायद  इतना  कठिन  न  होगा  किन्तु  हमारे  पगुधन  कौ  बचाने  की  एक  बड़ी  चुनौती  हमारें  सामने

 मीलों  तक  घास  और  पानी  ढ़  ढ़ते  हुए  हमारे  भंस  भटकते  रहते  उन्हें  मिलती  है  सिर्फ

 मरुभमि  और  मम  जल  ।  इस  करुणता  का  अरा  सा  भी  अहवात  इन  भवनों  में  ब्रेठकर  हम  नहीं  कर

 बायेंगे
 ढ

 इतनी  ही  बड़ी  चनौती  है--पीने  के  पानी  की  ।  आज  अथस्त  महीने  से  ही  कई  शहरों  में  एक

 दिन  में  आधा  घंटा  षानी  मिलता  है  और  देहातों  में  औरतों  को  पीने  के  पानी  की  खोज  में  राज के  दस

 किलेभफेटर  तक  घलना  पड़ता  साल  में  से  भी  अधिक  ।  एक  तरफऐसी  समस्या

 सो  कहां  दूसरी  तरफ  बदियों  का  करोड़ों  येलन  पानी  हर  रोज  समुद्र  में  बहकर  खारा  हो  जाता
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 पटेल  रमावेन  रामजीभाई  मावणि  |--जारी

 डिज्ञान  ने  हम  कई  सरल  सुझाव  दिए  ऐसे  बहते  हुए  पानी को  उपयोग  में  लाने के  किन्तु

 हमें  अपने  निजी  फायदे  और  अन्य  संकी्ण  बातों  स ेऊपर  उठ  के  आम  आदमियों  की  बठिनाइ्यों  के

 प्रति  सोचन  का  समय  दिन-ब-दिन  कम  मिल  रहा

 परे  सौराष्ट्र  और  कच्छ  की  पेय  जल  की  समस्या  का  तुरन्त  काम  में  आने  वाला  और
 बिना  कोई  प्‌  जी  की  लागत  का  उपाय  गुजरात  के  मुख्य  मंत्री  जो  को  दस  महीने  पहले  बताया  गया

 हे था  ।  अभी  तक  कोई  प्रोत्साहक  प्रत्युत्तर  नही  मिला  ।  नमंदा  नदी  का  पानी  कोलेप्सोबल  कंटेनसं  में

 भरके  सम॒द्री  रास्ते  से  सौराष्ट्र  और  कच्छ  के  तटीय  विस्तार  में  पानी  पहु  चाने  को  इस  योजना  को
 क्रार्यान्वित  करने  की  वधि  सिर्फ  दो  महीने  बताई  गई  है  और  उस  पर  आने  वाला  खर्च  कोई  भी
 कायमी  योजना  के  खर्च  से  आधे  के  करीब  बताया  गया  इस  योजना  की  कमी  सिर्फ  यह  है  कि

 अफसरों  को  सूखे  के  समय  में  HT  बोनस  की  सीजन  शुरू  होती  वह  बोनस  का  शायद  इस  योजना  में

 कोई  स्थान  नहीं  है  ।  जाति-पाति  धर्म  इत्यादि  संकी्ण  भमिका  पर  आधारित  हमारे  लोकतन्त्र  का
 यह  एक  ऐसा  कमनसीव  अध्याय  है  कि  अफसरों  और  नौकरशाही  का  राजनीति  पर  प्रभाव  उत्तरोत्तर

 बढ़ता  हो  रहा  है  ।  मनमाना  अफसरों  को  होता  है  मगर  इस  सड़न  का  असर  जब  पेयजल  जे

 पूर्ण
 चीन  पर  पड़ता  तब  आम  जनता  के  जीवन  की  प्राथमिक  जरूरत  जैसी  बातों  स  नौकरशाही

 का  प्रभाव  कम  से  कम  करके  लोगों  की  अपनी  हिस्सेदारी  आर  उत्तरदायित्व  बढ़ा
 बे

 |  की  समस्या
 का  हल  लागों  का  खुद  करने  दें  ।

 आपने  मुझे  खूब  शान्ति  से  सुना  उसके  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करती  हु  और  अन्त  में  केन्द्र
 अर  राज्य  सरकारों  से  निवेदन  करती  अगर  कोई  तो  वे
 किसान  हैं  ।  किसानों  का  हर  संभव  र  '

 के  लाल  इस  किसान  का

 होसला  बनाए  रखें  ।

 हैं  कि  सखे  स  सबसे  ज़्याद ो्ड  आओ  ः  कि
 यता  दकर  इस  कठिन  वक्‍त

 हि  बीड़ी  कमंकार

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  आधे  घंटे  की  चर्चा  पर  विचार-विमर्श  करेंगे  ।

 का  बत्ड  4

 की  डाल  चन्द्र
 जन  आदरणीय  उपाध्यक्ष  के  संबंध  में  प्रश्त

 संख्या  890  के  सबंध  में
 जो  आधा  घंटे  की  चर्चा  का  समय  प्रदान  किया  उसके  लिए  क्प्रपको

 धन्यवाद  देना  चाहता  हू  ।  बोढ़ी  मजद्रों  की  गम्भीर  परिस्थिति  को  में  रकम  कर  ही:मह+स्रमय
 निर्धारित  किया  गया  है

 ।  उस  प्रश्न  के  उत्तर  में  ऐसा  बताया  गया  है  कि  32  लाख  75

 बीड़ी  क्‌  काम  में  लगे  हुए  हैं  जिनमें  से  7  ९2  हजार  मजदूर  ही  प्रोवीडेंट  फ्रंड  योजना  के  सदस्य

 बने  हैं  ।

 |

 हे  ्
 काम  व्रो  तरह  से  होता  है  तो,दक्षिण  के  राज्यों  में  में  आकर  बीड़ी  -  बनांझे  हैं।+



 1909  आधे  घंटे  की  चर्चा

 पर्वी  एवं  उत्तर  तथा  मध्य  के  राज्यों  में  घर  कच्चा  सामान  लाकर  मजदूर  वीड़ी  बनाते  हैं  जहां  पर
 कि  उनके  बच्चे  भी  सहयोग  करते  मध्य  उत्तर  गुजरात
 बंगाल में  यह  कुटीर  उद्योग  की

 तरह  काम  फंला
 यहां  के  मजदूर  स्थायी  रूप  से  एक  ही  जगह  काम

 नहीं  करते  ।  मजदूर  नियमित्र  रूप  से  काम  नहीं  करते  ये  असंगठित  मजदूर  इनका  काम
 के  मजदूरों  जैसा  ही  हैं  अथवा  इनक्रा  काम  हथकरघा  वुनकर  ज॑सा  होता  इनको  काम

 में  परिवार  के  सदस्य  मदद  करते  ध्सलिए  ये  दिनभर  का  काम  आधे  दिन  में  परा  कर  लेते  हैं
 जिससे  यह  चबिल्लाहट  बनी  रहती  है  कि  पूरा  काम  नहीं  मिलता  है  ।

 बीड़ी  की  जितनी  खपत  उससे  बहुत  अधिक  उत्पादन  करने  वाने  मजदूर  इसलिए
 मजदूरों  को  ठकेंदार  सट्ट  दार  या  कान्‍्ट्रे  क्टर  की  मनमानी  सहनी  पड़ती  ऐसी  कोई  व्यवस्था  होनी
 चाहिए  कि  मजदूरों  को  पूरा  काम  मिले  और  उनको  किसी  की  मनमानी  न  सहनी  यह  तभी
 संभव  है  जब  कि  निर्माता  के  पूरे  उत्पान  की  बिक्री  हो  चूकि  माल  का  स्टाक  नहीं  किया  जा
 सकता  है  इसलिए  शासन  इस  पर  विचार  करे  कि  यह  कंसे  संभव  हो  सकता  है  कि  महदूरों  को

 पूरा  काम  मिले  ।  आज  से  30-35  वर्ष  पर्व  ऐसी  स्थिति  थी  कि  वीड़ी  मजदूर  कम  थे  और  उत्पादन
 कम  होता  था  और  बीड्ी  की  खिकी  ज्यार  टोती  वी  ।  तब  वीड्री  सजदूरों  से  अच्छे  ढंग  से  काम  लिया
 जाता  आज  जिल्कुत  मिलने  वरिश्व्रिति  है  ।  इन  सजइरों  के  कल्याण  के  लिए  अनेक  कानून
 एवं  योजनाएं  बनायी  गयी  हैं  ।

 बीडी  सिगार  एक्ट  के  मु  गाविक  घर  खाता  मजदर  को  वही  लाभ  मिलना  चाहिए  जो  फैक्टरी

 के  मजदूर  को  मिलता  लेकिन  हम  यह  देखते  हैं  कि  उनको  वे  लाभ  नहीं  मिलते  इसमें  बडुत
 सी  व्यावहारिक  कठिनाययथां  हैं  |

 हमने  उनके  काम  करने  की  जो  स्थिति  है  वह  बतायी  मध्यप्रदेश  में  उनको
 सवेतन  छुट्टी  के  सम्बन्ध  में  जो  स्थिति  है  उसके  सम्बन्ध  में  मैं  श्रम  मत्री  जी
 का  ध्यान  विशेष  रूप  से  दिलाता  चाहता  हु  ।  इसका  हित्ाब  रखे  पाना  बहुत  ही
 मुश्किल  काम  था  ।  मजद रों  को  इस  प्रावधान  का  लाभ  मिल  पाना  तो  और  भी  मुश्किल  काम
 बीड़ी  निर्माताओं  ने  मध्य  शासन  के  समक्ष  एक  प्रस्ताव  रखा  था  कि  वे  सवेतन  छुट्टी  का  1/20
 उनकी  मजदूरी  उनकी  साप्ताहिक  मजदूरी  के  साथ  देने  को  तैयार  है--चाहे  उसने  कितने  ही
 समय  काम  किया  हो  ।  विचार-विमण्  के  बाद  मध्य  प्रदेश  शासन  ने  वह  प्रस्ताव  मंजूर  कर  लिया  और
 नोटिफिकेशन  निकाल  दिया  ।

 बह  योजना  लाग  हो  गई  ओर  उसका  लाभ  भी  मजदूरों  को  मिलने  बाद  में  अन्य  प्रातों

 म॑  भी  उसी  तरह  का  लाभ  दिया  जाने  लकिन  अन्य  सुविधाओं  के  होने  पर  भी  मजदूरों  को  वढ़

 सविधांएਂ  नहीं  मिल  पा  रही  इसलिए  क्रि  व्यावहारिक  रूप  से  ये  सुविधाएं  मिलना  संभव  नही  है  ।

 सन  1917  में  प्रावीडेंड  फण्ड  बीड़ी  उद्योग  पर  लागू  लेकिन  उसका  लाभ  मजदूरों  क्रो  मिलना

 कठिन  हो  रहा  इसका  विरोध  दोनों  पक्षों  ने  सुप्रीम  कोर्ट  में  रिट  लेकिन  नामंज्र  हो

 गवीडेंड  फण्ड  के  संबंध  में  मैं  आपका  ध्यानं  दिलाना  चाहता  हूं  कि  बिहार  में  3  लाख  50  हजार
 लेकिन  2651  मजदूर  ही  इस  योजना  के  सदस्य  गुजरात  में  50  हजार  में  से  409,

 +अध्य  प्रदेश  में  55  हजार  में  से  28344,  उडीपा  में  160000  में  से  50  राजस्थान  में  |  लाख

 से:90:7उत्तर प्रदेश  में  :4  लेख  में  सेਂ  एक  भी  वं  जिप्रा  में  साढ़े  4  जाख

 गए  ।

 कई

 ।



 आधघ  घंटे  की  चर्चा  ।2  1987

 डाल  चन्द्र  जेन]|--जारी

 बीड़ी  मजदूरों  में  से  841  मजदूर  इस  योजना  के  सदस्य  बने  यह  बड़ी  गम्भीर  बात  ऐसा
 लिए  हो  रहा  है  कि  क्योंकि  इसमें  व्यावहारिक  कठिनाइयां  मजदूरों  को  भविष्य  निधि  का  पैसा

 बहुत  कठिन  होता  अतः  प्रश्न  उठता  हैं  कि  फिर  क्या  किया  इस  बात  पर  हम  लोग

 मिलकर  विचार  जिन  मजदूरों  को  इसका  संदस्य  बनाकर  पंसा  जमा  किया  जाता  है  वे  समझते  हैं  कि

 उनसे  जबरिया  यह  पैसा  लिया  जा  रहा  उन  पर  कोई  जुर्माना  किया  जा  रहा  मैं  मध्य  प्रदेश  की

 बात  कर  रहा  मध्य  प्रदेश  के मजद्र  किसी  भी  हालत  में  प्रावीडेंड  फण्ड  स्कीम  का  सदस्य  बनना

 नहीं  चाहते  उनको  इसके  लाभों  के  बारे  में  नहीं  बताया  गया  कहीं  पर  वे  नियमित  नहीं  हैं

 असंगठित  सब  जगह  ये  लोग  कुटीर  उद्योगों  के  मजदूरों  की  तरह  फैले  हुए  हैं  ।

 इस  संबंध  में  मैं  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  क्योंकि  यह  कल्याणकारी  राज्य  है  और  यह  एक
 कल्याणकारी  योजना  उनके  भविष्य  की  सुरक्षा  भविष्य  निधि  के  द्वारा  अवश्य  होनी  इसलिए
 मैं  सुझाव  देना  चाहता  हू  कि  मजदूरों  का  बंक  में  खाता  खोलकर  उसमें  मजदूर
 का  हिस्सा  और  मालिक  का  हिस्सा  जमा  किया  जाए  तथा  पासबुक  मजदूर  के  पास

 रहे  ।  उस  पर  यह  बंधन  लगा  दिया  जाए  कि  5  वर्ष  से  पहले  वह  पंसा  नहीं  निकाल  सकेगा  |

 चाहे  वह  एक  माह  काम  करे  या  साल  भर  काम  नियमित  रूप  से  यह  पैसा  जमा  किया  जाना

 चाहिए  ।  जैसा  कि  प्राविडेंड  फण्ड  योजना  के  तहत  60  दिन  काम  करने  के  बाद  इस  योजना  में  मजद्र
 को  शामिल  किया  जाता  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  अगर  मजदूर  ने  एक  दिन  भी  काम  किया  है  तो
 उसको  इस  योजना  का  लाभ  दिया  जाना  जिस  तरह  से  छुट्टी  का  1/20  भाग  मजदूरी  के  साथ
 जो्कर  उसको  दिया  जाता  दूसरा  मरा  सुझाव  यह  है  कि  कोई  ऋण  पत्र  आदि  उसको  देकर  जो  कि
 5  साल  का  मियादी  उसको  यह  लाभ  पहुंचाया  जिसको  वह  5  साल  तक  भुना  न
 कोई  ट्रंवलसं  चेक  आदि  के  जरिए  भी  उनको  लाभ  पहुंचाया  जा  सकता  सबसे  सरल  उपाय  तो

 यह  है  कि  मजदूर  का  हिस्सा  और  साढ़  6  परसेंट  मालिकों  का  हिस्सा  उसको  मजदूरी  के  साथ  जोड़कर  दे
 दिया  लेकिन  इससे  उसके  भविष्य  की  सुरक्षा  नहीं  हो  पाएगी  ।  इसलिए  इस  पर  विचार  करने
 के  लिए  श्रम-मंत्रियो  की  बेठक  मई  महीने  में  हुई  थी  ओर  ऐसा  पता  चला  है  कि  डायरेक्टर
 श्रम  कल्याण  की  अध्यक्षता  में  एक  कमेटी  का  गठन  किया  गया  बीड़ी  उद्योग  से  शुल्क  के  रूप  में
 अरबों  रुपया  शासन  को  मिलता  है  और  बीड़ी  श्रमिक  कल्याण  कोप  में  भी  प्रतिवर्ष  करोडों  रुपया
 निर्माताओं  से  लिया  जाता  लेकिन  उससे  सब  मजदूरों  को  फायदा  नहीं  हो  पा  रहा  सीमित  क्षेत्र
 में  यह  लाभ  मिल  रहा  इस  क्षेत्र  को  बढ़ाया  जाना  चाहिए  ।  समय-समय  पर  समाचार-पत्रों  में  भी
 इस  बारे  में  निकलता  बह  अतिरंजित  होता  लेकिन  उसमें  कुछ  सच्चाई  भी  होती  है  ।

 मैं  उनका  कुछ  हवाला  देना  चाहता  हूं  ।  20  जुलाई  1984,  नई  दुनिया  इंदोर.बीड़ी  मजदूर
 और  बेबस  कल्याण  योजनाएं  ।  27  दिसम्बर  85,  आज-वा  राणसी-बीड़ी  मजदूरों  का  कल्याण  फाइ्लों
 में  ।  27  अक्टूबर  86,  बीड़ी  मजदूर  भूखमरी  के  कगार  12  मई  है  तो  ठेंगे
 से  ।  27  मई  जयपुर  |  बीड़ी  मजदूरों  का  शोषण  14  जुलाई  ।

 परगना  में  बीडी  मजदूरों  का  शोषण  ।

 अंत  में  मैं  यही  कहना  चाहू  गा  कि  प्रोबीडेंड  फष्ट  या  भविष्य  निश्नि  का  पैसा  निर्माता

 हिस्सा  जीड़ी  श्रमिकों  को  उनकी  मजबूरी  के  साथ  दिया  जाए  चाहे  उससे  एक  ही  बिक
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 काम  किया  हो  ।  जैसे  बीडी  सिगार  एक्ट  के  अन्तगंत  संवेतन  छट्री  का  पैसा  उसकी  मजदूरी  के  साथ

 जोड़  कर  दिया  जाता  है  अथवा  दोनों  के  हिस्से  के  वराबर  पांच  साल  की  मियादी  चंकया  कण  पत्र
 अथवा  बैंक  में  व्यक्तिगत  खाते  में  जमा  कराया  जाए  जिससे  तीन  या  पांच  साल  तक  उसको  न  निकाल
 सके  और  बंक  खाता  स्वतन्त्र  रूप  से  आपरेट  कर  सके  ।  यह  मेरा  सुझाव  है  बीड़ी  मजदूरों  के  सम्बन्ध
 में  और  मुझे  आशा  है  कि  श्रम  मंत्री  जी  गम्भीरता  पूवंक  विच।र  करेंगे  ।

 |

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  कई  वर्षो  से  श्री  जैन  श्न  मुद्दे
 को  उठाते  रहे  बुनियादी  निर्णय  यह  है  कि  कया  भविष्य  निधि  अधिनियम  को  बीड़ी  मजदूरों पर  लाग्‌
 किया  जाना  चाहिए  ।  कठिनाई  यह  हूँ  कि  निर्माता  इस  बीड़ी  उद्योग  को  असंगठित  उद्योग  मानते  रहे

 उनके  रजिस्टर  उपलब्ध  नहीं  हैं  तथा  और  तो  ओर  उनकी  भविध्य  निधि-उनको  उपलब्ध  नहीं
 कराई  जानी  चाहिए  |  जैसा  कि  हम  प्रायः  कहते  रहे  हैं  कि सरकार  की  अब  यह  नीति  हैं  कि  असंगठित
 क्षेत्र  को  और  अधिक  लाभ  दिया  जाए  ।  कमंचारी  राज्य  भविष्य  उपदान  जंसी  सामाजिक
 सुरक्षा  का  सभी  लाभ  केवल  संगठित  क्षेत्र  को  ही  दिया  जाता  हम  असंगठित  क्षेत्र  को  अधिक  से
 अधिक  यह  लाभ  देना  चाहते  हैं  और  बीडी  उद्योग  भी  एक  असंगठित  उद्योग  लेकिन  हम  टस  प्रकार
 के  लोगों  को  सामाजिक  सुरक्षा  प्रदान  करना  चाहते  हैं  ।

 इसलिए  |  1977  को  एक  अधिसूचना  जारी  को  गई  थी  जिसके  अनुसार  भविष्य  निधि
 बीड़ी  मजदूरों  पर  भी  लागू  कर  दिया  गया  ।  कुछ  निर्माता  उच्चतम  न्यायालय  में  गए

 और  उन्होंने  यह  दलील  दी  कि  यह  एक  असंगठित  क्षंत्र  है  और  उस  पर  यह  अधिनियम  लाग  नहीं
 किया  जाना  चाहिए  ।  उन्हें  इसके  लिए  स्थगन  आदेश  मिला  ।  !1.10.1985  उच्चतम  ग्यायालय
 ने  अपना  अन्तिम  निर्णय  दिया  ओर  उसमें  कहा  कि  भविष्य  निधि  लागू  करना  पूरी  तरह  से  विधि
 सम्मत  है  और  प्री  तरह  से  सही  है  और  इसे  जारी  रखा  जाना  अब  श्स  प्रश्न  का  उच्चतम

 यायालय  के  निर्णय  के  साथ  समाधान  हो  गया  कि  भविष्य  निधि  को  बीड़ी  मजदूरों  पर  भी  लागू  किया

 जाएगा  ।  इस  उद्योग  ने  इसके  लिए  धनराशि  अर्थात  बकाया  धनराशि  देने  में  अपनी  असमर्थता  व्यक्त
 की  क्‍योंकि  यह  धनराशि  अपने  आप  में  एक  बहुत  बड़ी  धनराशि  बन  जाएगी  ।  मैंने  इन  राज्य

 सरकारों  और  मजदरों  की  एक  बंठक  बल्लाई  ।  20  1986  को  त्रिपक्षीय  बंटक  बुलाई  गई  थी  ।
 उसपर  बंठक  में  इस  बात  पर  सहमति  हुई  थी  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  को  तारीख  से  उद्योग  को
 भविष्य  निधि  में  अपना  अ  शदान  ओर  मजदूरों  के  अशदान  के  बारे  में  अदायगी  लाने  के  मामले  में

 निर्णय  का  पालन  करना  चाहिए  ।

 जहां  तक  अधिसूचना  जारी  किए  जाने  की  तारीख  से  निर्णय  पूर्व  की  अवधि  का  संबंध  है
 अर्थात  1.6.77  से  30.9.85  तक  के  संबंध  में  केवल  उस  अवधि  के  लिए  ।  निर्णय  के  इस

 बकाया  राशि  की  किस  प्रकार  वसूली  की  इसके  बारे  में  तरिपक्षीय  समिति  में  विचार-विमर्श
 किया  जाना  चाहिए  ओर  तदनुसार  एक  त्रिपक्षीय  समिति  का  गठन  किया  गया  जो  इसके  बारे  में  उन

 तरीकों  का  पता  लगाएगी  कि  उस  धनराशि  को  किस  प्रकार  बसूल  किया  जाए  ।

 स  त्रिपक्षीय  समिति  ने  एक  अध्ययन  दल  का  गठन  किया  है  जिसने  अब  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 कर  दी  इस  त्रिपक्षीय  समिति  की  शौध्र  ही  अन्तिम  बैठक  होगी  ओर  मुझे  आशा  है  कि  बहुत

 शीघ्म  ही  त्रिपक्षीय  संमिति  की  रिपोर्ट  मिल  जाएगी  ।
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 पी०ए०  सगमा]--जारी

 तारांकित  प्रश्न
 जिससे  आज  की  चर्चा  हुई  श्री  जंन  का  विचार  था  कि  चू  कि  उत्तर

 प्रदेश  और  पश्चिम  त्रंगाल  में  इसको  लाग  नहीं  किया  जा  रहा  है  तो  ज्यों  को  इसे  लागू  करने

 के  लिए  क्‍यों  कहा  जाए  ?  यह  सच  है  कि  मैंने  जो  वक्तव्य  दिया  था  उसके  हमारे  देश  में

 32.75  लाख  बीडी  मजदर  हैं  ओर  उस  प्रश्न  का  उत्तर  दिए  जाने  के  समय  तक  हमने  भविष्य  निधि
 थ्रिनियम  को  कार्यान्त्रित  करना  शुरू  कर  दिया  उस  समय  तक  हमने  पश्चिम  बंगाल  और  उत्तर

 प्रदेश  में  बहत  कुछ  कर  लिया  लेकिन  जंसीकि  अब  स्थिति  है  अर्थात  31  1987  को
 थवा  कुछ  महीने  पहले  ज॑ंसी  स्थिति  हमने  कुछ  प्रगति  की  है  और  3568  प्रतिष्ठानों  को  इ

 घिनियम  के  अन्तर्गत  लाया  गया  है  और  वहां  इसको  लागू  किया  गया  9.18  लाख  मजदूरों  को
 इस  भविष्य  निधि  के  अन्तगंत  लाया  गणा  है  और  कल  46.5]  करोड़  रापए  की  धनराशि  वसल  की
 गई  है  |  अतः  भविष्य  निधि  घनराशि  एकत्र  करने  में  हमने  प्रगति  की  जिसका  लाभ  मजदूरों  को
 जाएगा  ।  मैं  सदन  को  आश्वासन

 दें
 सकता  ह  कि  बीडी  मजदरों  का  तात्पयं  केवल  फैक्टरी  में  काम  कर

 रहे  मजदरों  से  ही  नहीं  है  बल्कि  उसमें  घरों  में  काम  करने  वाले  मजदर  भी  शामिल  हैं  ।

 अं

 एक  और  मुद॒दा  जो  निर्माताओं  ने  उठाया  था  वह  यह  है  कि  घरों  में  काम  ने  वाले
 मजदरों  को  बीडी  मजदरों  के  समान  नहीं  माना  जाना  चाहिए  क्योंकि  उनका  फैक्टरी  और  निर्माताओं

 थ  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  उनकी  इस  दलील  को  अस्वीकार  किया  और
 निर्णय  दिया  कि  बीड़ी  मजदूरों  में  घरों  मे  मजदूरी  करने  वाले  मजदूर  भा  शामिल  हैं

 हम  इस  भविष्य  निधि  को  घरों  में  मजदरी  करने  वालों  पर  भी  लागू  कर  रहे  यह  कहना
 सही  नहीं  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  वीड़ी  मजदरों  ने  रसका  स्वागत  नहीं  किया  है  और  वे  भविष्य  निधि
 अधिनियम  की  परिधि  के  अंतर्गत  आने  के  इच्छुक  नहीं  जैसाकि  श्री  जेन  ने  अभी  यहां  कहा  है
 वास्तव  में  जैसाकि  31  1987  को  किए  गए  अध्ययन  से  पता  चलता  है  कि  मध्य  प्रदेश
 212  प्रतिष्ठानों  को  इसके  अन्तर्गत  लाया  गया  है  और  31,679  मजदूरों  को  पहले  ही  इसके  अंतगंत
 लाया  जा  चुका  इसलिए  इन  सभी  बातों  का  समाध्रान  कर  दिया  गया  है  और  बीड़ी  मजदूरों  पर
 भविष्य  निधि  लाग  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  जारी  अधिसचना  को  वापस  लेने  का  कोई  प्रश्न  ही

 नहीं  हम  इसको  बटत  ही  ईमानदारी  से  लाग  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ओर  अधिक  से  अधिक

 मजदूरों  को  इसके  अन्तर्गत  लाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 |

 डा  शंकर  राजहंस
 :  उपाध्यक्ष  बीड़ी  म्रजदूरों  के  बारे  में  इस  सदन

 में  कई  बार  चर्चा  हो  चुकी  है  ओर  हर  बार  कहा  गया  है  कि  सरकार  उनकी  हालत  में  सुधार  लाने  की
 कोशिश  कर  रहो  परन्तु  सच्चाई  यह  है  कि  उनकी  हालत  में  कोई  खास  सुधार  नहीं  हो  रहा  है  ।  यह
 एक  ऐसा  उद्योग  है  जो  हवा  में  विलीन  जाता  लोग  सखपति  बन  जाते  मैं  करोड़पति  तो  महांਂ

 कहू  लेकिन  मैं  ऐसे  उधोगपतियों  को  जानता  हूं  जो  बीडी  के  ्यवसाय  से  चालीस-पत्रास  लाख  रु  पके
 के  उद्योगपति  हो  गये  हैं  .  मुक्के  कहा  गया  है  कि  मध्य  प्रदेश  और  दूसरी  जगह  लोग  करोड़पति  भी  हैं
 उनसे  कहा  जाता  है  कि  वहू  अपने  मजदूरों  को  उचित  मजदूरी  प्रोविडेंट  फण्ड  ओर  ग्रंचुएटी  की  बात

 ही  छोड़  मिनीमम  वेजिस  के  बारे  में  कहते  हैँ  कि  आपका  दिमाग  ख़रांब  ड्रो  गंया  है  हमारे  पास

 मजदुर  कदां  जो  मजदर  हैं  वह  ठेकेदार  के  हैं  ।  हम  तो  ठकेदार  से  बीडी  ज़ते  हैं  और  देश  की  सेबा

 एज
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 करते  वह  ठेकेदार  उन  लोगों  की  बीड़ी  लेते  आपने  ज्यादा  टांग  अड़ाई  तो  उनका  भी  रोजगार

 लोग  च्‌प  हो  जाते  बहुत  कम  राज्य  सरकारें  छानबीन  करती  हैं  कम  राज्य  सरकारे
 छानबीन  करती  हैं  कि  उनके  यहां  बीडी  मालिकों  के  यहां  कितने  बीड़ी  मजदर  इसके  अलावा  इ

 पैक्ट्सं  ओर  बीड़ीी  मालिकों  की  आपस  में  मिलीभगत  रही  कोई  दो  रायें  नहीं  है  ।
 यदि  ईमा

 दारी  से  पता  लगाया  जाए  तो  आसानी  से  ज्ञात  हो  जाएगा  कि  बीड़ी  उद्योग  में  कितने  मजद्र  हैं  ओर

 वे  किस  प्रकार  का  नक  का  जीवन  व्यतीत  कर  रहे  बीडी  उद्योग  में  लगे  मजद्रों  में  लंग्स
 लंग्स  या  स्पॉडलाइटिस  जैसी  बीमारियां  आमरूप  से  देखने  को  किलती  उन  को  इतनी  कम

 जद्री  मिलती  है  जिससे  उनका  गुजारा  नहीं  चलता  ।  लाघार  होकर  लोग  घर  के  7-8  या  ।0  साल
 के  बच्चों  तक  को  बीडी  बनाने  के  काम  में  लगा  देते  हैं  क्योंकि  उसके  पास  खाने  का  दूसरा  जरिया  नहीं

 साधन  नहीं  है  ।  इतना  ही  बीड़ी  मालिक  अपने  ही  आदमियों  रिश्तेदारों  को  ठेकेदार  बना
 दते  हैं  और  वह  ठेकेदार  घर-घर  जाकर  बीडियां  बनाने  का  मटेरियल  बांट  आता  हैं  कि  इतनी  बीडियां
 बनानी  हैं  ।  जब  मद  ओर  बच्चे  उतनी  वीडियां  बनाकर  उस  ठेकेदार  या  बीड़ी  मालिक  के  पास
 जाते  हैं  तो  वह  ठंकेदार  या  बोड़ी  मालिक  उन  बीडियों  का  50  प्रतिशत  भाग  यह  कह  कर  ठकरा  देता
 है  कि  बीडी  ठीक  से  नहीं  बनी  उसको  रिज॑क्ट  कर  दता  है.काट  देता  इस  तरह  उन्हे  दिन  भर
 की  मजदूरी  का  50  प्रतिशत  भाग  ही  मजदूरी  के  रूप  में  मिल  पाता  है  और  शेप  50  प्रतिशत  भाग
 वह  बीड़ी  मालिक  या  ठेकेदार  खा  जाता  आंखों  में  घल  झोंकने  के  लिए  वहां  दूसरे  दलाल
 बंठे  रहते  हैं  जिन्हें  वह  सस्ती  दर  पर  बीडियां  दने  का  नाटक  करता  है  |  वह  मात्र  नाटक  करता  है  जिस
 में  हम  सभी  म्‌ृकदर्शक  होते  साइलंट  स्पक्‍्टंटर  होते  हमें  देख  कर  भी  मक्खी  निगलनी  पड़ती  है  ।

 एक  आदमी  जो  उन  दो  मजदूरों  के  प्रोविईंट  फण्ड  का  पंसा  खा  जाता  ग्रंच्युटी  का  प॑त्वा  खा  जाता

 एक्साइज  का  पैसा  खा  जाता  इनकम  टंक्‍्स  का  पैसा  खा  जाता  वह  धड़ल्ले  से  ब्लंकमनी  बनाता

 है  और  उसी  को  सामाज  में  प्रतिष्ठा  मिल  रही  है  ।  सरकार  उस  ही  बड़ा  आदमी  समझती  दूसरी
 ओर  वह  व्यक्ति  जो  मजदरी  करके  अपना  पेट  पालता  उसे  उसकी  मेहनत  के  बदले  उचित  मजदूरी
 तक  नहीं  मिल  पाती  ।  जब  हमारे  यहां  ऐसी  स्थिति  है  तो  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  यह  देश  कहां
 जाएगा  ।  वंसे  तो  हम  संसद  में  वड़ी-बड़ी  बातें  करत  है  और  लोग  समझते  हैं  कि  हमने  अपना  कत्तंब्य

 पूरा  कर  दिया  लेकिन  क्‍या  हम  कभी  अपने  हृदय  पर  हाथ  रखकर  यह  कह  सकते  हैं  कि  हमने  अपने

 विवेक  के  साथ  न्याय  किया  क्‍या  हमने  अपने  उन  अभागे  भाइयों-बहनों  या  छोटे  बच्चों  के  साथ  न्याय

 किया  हैं  जिनका  ये  बीड़ी  मालिक  या  ठंकेदार  शोषण  करेते  यदि  हमारी  कान्श्यस  कहती  है  तो  हमें

 पुरजोर  तरीके  से  कहना  चाहिए  कि  आज  की  तारीख  के  बाद  हम  यह  अन्याय  नही  होने  देंगे  क्‍्योंकिं

 हम  जानते  हैं  कि  उनके  साथ  अन्याय  हो  रहा  उनका  शोषण  ही  रहा  है  ।

 ,  इसीलिए  मैं  मंत्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि  आप  बडं  मंत्री  हैं  कि  आप्र  राज्य
 सरका£  को  करें  ।.  केवल  ब्रिट्की  लिख  देने  से  ही  नहीं  उन्हें  कर्में  कि  जहां-जहां

 मजदूरों  शोध ण  रहा  वहां  उन्तका  शप्तेषण  वड़ीं  करेंगे  ।  यदि  राज्य  सरकार  इस  जाते

 को  न  चाहे  वह  किसी  भी  की  हो  आज  उसके  चेहरे  नक्ाब  उतार  -  फंकिये
 सारे“देश  को  दिखाइये  कि  क्रिस  तड़ह  से  उत्त  मजदूरों  के  झोषण  में  राज्य  सरकार  भी  एक  पार्टी

 है  जो  अपने  यहां  गलत  काम  होने  इजाजत्तः  देती  जब  तक  इसके  विरुद्ध  प्रबल  जेनमत  तैयार  नहीं
 किया  जाएगा  तब  तक  इन  वीड़ी  मजदूरों  का  शोषण  होता  रहेगा  ।  यदि  हमने  शोषण  को  नही

 रोका  तो  आने  बॉली
 पीढ़ी  भी  यही  कहेगी  कि  हमारी  भी  उसमे  कुछ  दलाली  हमारा  भी  उसमें



 आधे  घंटे  की  चर्चा  12  1987

 गौरी  शंकर  राजहंम  |--जारी

 कुछ  शेअर  था  ।  इसलिए  मंत्री  जी  सदन  में  आश्वासन  दें  कि  प्रभावी  रूप  से  टस  शोपण  को  रोकने  के

 लिए  तुरन्त  कदम  उठायेंगे

 भी  हरोश  राबत  :  उपाध्यक्ष  बीड़ी  मजदूरों  क ेशोषण  विपय  पर  फिछले  सत्र

 में  भी चचा  की  गयी  थी  और  सदन  में  एक  विधेयक  भी  लाया  गया  उतसमय  भी  सभी  ओर  से

 बीड़ी  कमियों  की  समस्याओं  के  प्रति  चिन्‍्ता  व्यक्त  की  गयी  थी  ।

 सरकार  भी  चिनित  मातनीय  मंत्री  जी  भी  चिन्तित  लेकिन  देखने  में  यह  आया  है  कि
 बीड़ी  मजदूरों  के  कल्याण  के  लिए  जो  भी  कार्यक्रम  चलाए  जाते  या  जो  भी  कदम  उलए  जाते
 वे  इफेक्टिव  इम्पलीमेंटेशन  के  अभाव  उनका  असर  उनकी  लाइफ  उनकी  जीवनचर्या  पर

 रह  सता  हूं  ।

 सुझाव  माननीय  मंत्री  जी  को  देना  चाहता  हूं  ।  पहला  सुझाव  तो  यह  है  कि  बीड़ी
 जद्रों  जता  मेरे  साथी  राजहस  जी  ने  भी  बीमारी  ज्यादा  होती  विशेषकर

 होती  इसलि/ः  उनके  स्वास्थ्य  का  परीक्षण  होना  चाहिए  हर  छः  महीने  के  बाद  और
 स्थ्य  सुविधा  को  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए  और  उमके  लिए  राज्य  सरकार  के  साथ  मिलकर
 ५

 हफेक्टिव  कार्यक्रम  बनाना  चाहिए

 मुझाव  शिक्षा  के  विषय  मे  है  क्योंकि  बीड़ी  मजदूरों  में  ज्यादातर  बाल-मजदूर  हैं  जो
 गरीबी  के  कारण  बीडी  बनाने  का  काम  करते  उनके  लिए  भी  शिक्षा  का  कोई  न  कोई  प्रबन्ध  होना
 चाहिए  ।  जितने  घंटे  वहां  काम  करते  हैं  उसके  बाद  नजदीक  वे  कहीं  पढ़  श्सकी  व्यवस्था  राज्य
 सरकार  से  मिलकर  आपके  मंत्रालय  को  करनी  चाहिए  और  तीसरा  सुझाव  मैं  यह  देना  चाहता  हूं  कि

 कुछ  पे  उनके  लिए  हमें  हाउसिंग  प्रोग्राम  चलाना  चाहिए  क्योंकि  वे  बीडी  वनाने  के  लिए

 दर  से  आते  हैं  और  जोंपड़ी  बनाकर  रहते  इसलिए  उनके  लिए  धर  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।

 डा०  चन्द्रशेखर  त्रिपाठो  :  उपाध्यक्ष  बीडी  से  संबंधित  कभियों  के  बारे
 म॑  तमाम  महत्वपूर्ण  पहलू  हमारे  साथियों  ने  बताते  हुए  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  किया  मैं

 कोई  दो-तीन  बड़े  महत्वप्‌्ण  बिन्दओं  की  और  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्थपित  करते  हुए  कहना

 चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  इस  दिशा  मे  कोई  कदम  उठा  सकती  है  या  अगर  ता  कुछ  दिन

 पूर्व  हमारे  जो  चेयरमेन  आफ  केरल  दिनेश  बीड़ी  सेंट्रल  कोआपरेटिव  सोसाइटी
 के  उन्हें  श्रम  मंत्रालय  ने  एक  कमीशन  के  रूप  में  बीड़ी  वककसे  की  कंडीशन्स  को  स्टडी  करने  के  लिए

 नियुक्त  किया  था  और  उन्होंने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  भारत  में  बीड़ी  मजदूरों  का  कई  प्रकार  से

 बहुत  ज्यादा  शोषण  होता  है  लिहाजा  एक  कोंआपरेटिव  सोसाइटी  बनाकर  के  उनके  शोषण  पर
 नियन्त्रण  पाया  जाए  ।  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  श्रम  मंत्री  न ेकमीशन  बना  कमीशन  ने  रिपोर्ट  भी
 सब्मिट  कर  हिन्दुस्तान  के  कितने  राज्यों  में  इस  तरह  की  .  सोसलायटियां  बनाई  गई  जो  इस
 णोषण  इन  बुराहयों  ध्न  कुरीतियों  को  और  अण्डर  पेमेन्ट  को  कन्ट्रोल  करने  में  कदम  उठाने

 के  लिए  सक्षम  रही  यदि  नहीं  बनाई  गई  तो  इसका  क्‍या  कारण  है  ?

 दूधरी  बात  मान्यवर  में  यह  जानना  चाहता  हू  कि  जो  मूल  प्रश्न  था  उसमें  पूछा  गया  था  कि
 3।  1987  तक  प्रत्येक  राज्य  मे  बीड़ी  मजदरों  की  संख्या  क्या  माननीय  मंत्री  जी  ने  जो
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 उत्तर  दिया  उसमें  जो  फिगर  दी  वे  1936  तक  की  ही  दी  एक  वर्ष  की  फिगर  नहीं  मैं
 जानना  चाहता  हू  कि  क्‍या  कारण  थे  कि  प्रश्न  जब  31  मार्च  1987  तक  के  बारे  में  पूछा  गया
 सारे  देश  में  स्टेटवाइज  कितने  बीड़ी  मजदूर  लेकिन  जवाब  जो  दिया  गया  वह॒  1986  तक  का  ही
 दिया  गया  ।  एक  वर्ष  की  फिगसे  क्‍यों  नहीं  दी  गई  बीड़ी  करमरियों  की  संख्या  के  बारे  साथ  ही

 उनके  प्रॉविडड  फण्ड  के  बारे  में  ?

 तीसरी  डालचन्द्र  एक  बहुत  अच्छे  व्यापारी  हैं  या  एम्प्लायर  हैं  बीड़ी  के  क्षेत्र

 उन्होंने  उठाया  कि  हिन्दुस्तान  के  वे  तमाम  स्टेट्स  में  जहां  बाल  मजदूरों  की  संख्या  ज्यादा  उनमें
 उत्तर  प्रदेश  और  वेस्ट  बंगाल  सबसे  आगे  इनमें  जो  आंकरे  सरकार  ने  प्रस्तुत  करिए  हूँ  उनमें  साढ़े

 चार  लाख  लोग  बीडी  ब्यवसाय  में  काम  करते  लेकिन  और  जैसे  आंध्र  प्ररेग  वीडी
 कारों  की  कुल  संख्या  ढाई  लाख  है  वहां  180014  लोग  उस  पॉविडेंण्ड  फण्ड  का  लाभ  प्राप्त  कर  रहे
 हैं  या  लाभ  पाने  की  श्रेणी  में  बिहार  में  उनकी  संबग  3.50,000  उनमें  से  मात्र  2851  मजदर

 ही  कवड  कर्नाटक  में  इनकी  संख्या  3  लाव  की  इनमें  से  2,83.540  मजदूर  इस  प्रॉविडेंए-ड  कण्ड
 स्कीम  के  तहत  लाभान्वित  होते  हैं  ।

 6.00

 लेकिन  वँस्‍्ट  बगाल  और  उत्तर  प्रदंश  में  जहां  यह  संछ्पा  साढ़े  4  लाख  एक  भी  मजदर
 प्राविडेंड  फण्ड  से  लाभान्वित  होने  की  सीमा  में  नहीं  उसके  क्या  कारण  क्या  इसका

 एनेलिसेस  और  सर्व  मंत्री  जी  करवायेंगे  ?

 जैसा  हमारे  साथी  राजह  स  और  श्री  रावन  जी  ने  बताया  कि  इसमें  सट्टंदार  विड़िलमंन

 होता  है  जो  अच्छी  क्वालिटी  की  बीड़ी  को  खराब  कड़कर  रित्रेक्ट  कर  देताड़े  और  उतका  पेमट

 मालिक  से  अच्छी  बौड़ी  के  नाम  पर  ले  लेता  इस  प्रकार  से  मिडिल  मैत  बेईमनी  करता  टसकी

 जांच  करने  के  लिये  क्या  माननीय  मंत्री  जी  कदम  उठायेंगे  जिससे  लाभ  गरीब  कर्मचारी  को  मिले  ।

 6.01  म>प>

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 सो  भा-शुल्क  1962  के  अधोन  अधिसूचनाए

 बिल्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जतादनस  :  मैं  ,  सीमा-शुल्क  अधिनिवम  1902

 की  धारा  159  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिवृचताओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  भग्रेजी

 सभापटल  पर  रखता  हू  :

 अधिसूचना  संख्या  जो  ।2  1987  को  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  जिसका  आमय  0.0  प्रतिशत  से  कम  कार्बन  अस्तेस्तु  बजे  लौड़

 अथबा  अमिश्र  धातु  इस्पात  तप्त  बेलित  कुडलियों  पर  आंशिक  छूट  देना  और  पुनः
 बेलित  करने  के  लिए  तप्त  वेलित  कु  इलियों  तथा  कु  डलिमों  पर  सीमा-शुल्क  की  दरों

 को  मूल्यानुखार  15  प्रतिशत  जमा  1100  रुपए  प्रति  मीढ़िक  टन  की  दर  के  बराबर

 करना  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  आपन  |
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 आवे  घंटे  की  चर्चा  ।2  1987

 अधिसूचना  संख्या  जो  ।2  1987  को  भारत  के

 पत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसका  आशय  ।7  1986  की  अधिसूचना
 संख्या  ४6/86-सी०  शु०  से  पुनः  वेलित  करने  हेतु  कुडलियों  से  संबंधित  प्रविष्टि  को

 हटाना  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  4600/87 |

 6.02  मल>्प०  -  जा

 ग्राध  घंटे  को  चर्चा

 बीड़ो  कर्म  कार

 मिनुबाद |
 श्री  अजीत  कुमार  साहा  :  बीडी  ओर  सिगार  एक  पुराना  अधि  नियम

 है  ।  श्म  अधिनियम  में  खामियां  इन  खामियों  का  फायदा  उठाते  हुए  नियोक्‍ता  बीड़ी  मजदूरों  को

 सभी  सुविधाओं  से  वंचित  कर  रहे  मंत्री  महोदय  ने  कहां  कि  इस  उद्योग  में  33  लाख  मजदूर  लगे

 हुए  लेकिन  यह  आंकड़ा  सही  नहीं  इस  उद्योग  में  50  लाख  से  भी  अधिक  व्यक्ति  लगे  हुए  हैं  ॥

 यदि  आप  उनके  परिवारों  को  लेते  हैं  तो  करोड़ों  व्यक्ति  इस  उद्योग  पर  निर्भर  कर  रहे  हैं  ॥

 मैं  बीडी  मजदरों  के  कल्याण  संब्रंधी  एक  विधेयक  लाया  था  ।  इस  पर  चार  दिन  तक  बहस

 हुई  थी  ।  उस  समय  मंत्री  महोदय  ने  हमें  आश्वस्त  किया  था  कि  वह्‌  बीड़ी  कर्मचारियों  के  हितों  की

 सुरक्षा  के  लिए  एक  व्यापक  विधेयक  लाए  लेकिन  मुझे  नहीं  मालूम  कि  यह  व्यापक  विधेयक  कब

 आएगा  |  उन्होंने  कहा  है  कि  उन्होंने  मजदूर  संघ  के  नेताओं  से  बात-चीत  की  थी  और  एक  त्िपक्षीय

 बंठक  भी  दलाई  गई  थी  ।  उन्होंने  उनसे  कौन-कौन  से  मुद्दों  पर  चर्चा  की  इस  विषय  पर

 एक  व्यापक  विधेयक  वह  कब  ला  रहे  हैं  ?

 पिछले  सत्र  ह्स  अधिनियम  को  संशोधित  किया  गया  लेकिन  कुछ  संशोधन  करने  से

 हम  बीड़ी  मजदूरों  के  हितों  की  रक्षा  नहीं  कर  सकते  क्‍योंकि  वे  असंगठित  पश्चिमी  बंगाल  में

 हमार  पास  कुछ  संगठित  मजद्र-संघ  मजदूर-संघों  की  मांग  हमने  नियोक्‍ताओं  को  उन्हें  कुछ

 सुविधाएं  देने  के  लिए  मजबूर  किया  ।  लेकिन  पूरे  भारत  इन  मजदूरों  को  क़िसी  प्रकार  से  भी
 भविष्य  और  इसी  प्रकार  की  सुविधाओं  से  वंचित  रुखा  जाता  है  ।  उन्हें  किसी

 भी  क्षण  नोकरी  छोड़ने  के  लिए  कहा  जा  राकता  इस  मामले  में  कोई  संरक्षण  नहीं  ।
 ये  मजदर  अस्वास्थ्यप्रद  स्थितियों  म॑ं  काम  करने  के  बड़ी  संख्या  में  तपेदिक  की  वीमारी  का
 शिकार  हो  रहे  है  ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  व्यापक  विधेयक  कब  प्रस्तुत  कर  रही  हैँ  ।

 ,  भ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  पो०ए०  :  चर्चा  वास्तव  में  भविष्य  निधि

 अधिनि
 ँ्रम  के  लाग  क  रने  पर  ही  केन्द्रित  होनी  चाहिए  क्योंकि  इस  पर  ही  प्रश्न॑  और  म॒झे  यह

 अवश्य  मानना  चाहिए  कि  कल्याण  सबंधी  गतिविधियों  के  बारे  में  सभी  जानकारी  मेरे  पास  नहीं  हैं
 क्योंकि  प्रश्न  केवल  भविष्य  निधि  अधिनियम  के  लाग  करने  से  संबंध  रखता  हर

 द
 लागू  किया

 गया या  नहीं  और  यदि  इसे  लागू  किया  गया  है  तो  कहाँ  तक  इसे  सप्
 मिली  है  |  मुझे  उठाए

 गए  कुछ  मुद्दों  पर  अवश्य  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करनी  चाहिए  ।  कि
 ate

 चिप  व  का
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 डा०  राजहूंस  ने  कहा  है  कि  वीड़ी  मजदूरों  को  स्थिति  में  कोई  सुधार  नहीं  हुआ  बीड़ी
 मजदूरों  की  स्थितियों  में  कुछ  सुधार  हुए  हैं  ।  अनेक  राज्यों  में  बीड़ी  मजदूर  कल्याण  निधि  के  अतर्गत

 कल्याणकारी  गतिविधियां  ठीक  प्रकार  से  चल  रही  हैं  |  मझ्े  कहना  चाहिए कि  विशेष  रूप  से  दक्षिण

 के  राज्यों  में--कर्नाटक  आन्ध्र  तमिलनाइ  और  केरल  भी--अच्छा  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  वहुत सा
 कार्य  किया  गया

 |

 डा०  गोरीोशंकर  राजहंस  :  लेकिन  विहार  में  मुश्किल  से  ही  कोई  कार्य  किया  गया  है
 श्री  पो०  ए०  संगमा  :  ठीक  इसीलिए  मैं  कह  रहा  हूं  कि

 कुछ  राज्यों  में  यह  कार्य  किया
 गया  है  ।  मुझ  खेद  है  कि  पूर्वी  क्षेत्र  में  यह  कार्थ  बहुत  अच्छी  तरह  नहीं  किया  गया  ।  दक्षिण  यह
 कार्य  भल्ली  भांति  किया  गया  हैं  क्योंकि  प्राथमिक  रूप  स  श्से  प्रारम्भ  करने  की  जिम्मेदारी  राज्य
 सरकारों  की  है  जो  कुछ  परिवर्तन  लाए  गी  ।

 काफी  कुछ  इस  बात  पर  निभंर  करता  है  कि  इसे  आरम्भ  करने  में  राज्य  मरकारें
 कितनी  रूचि  लेती  हैं  ।  अपनी  ओर  से  यथा  सम्भव  देने  का  प्रयास  करते  हैं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  शिक्षा  के  बारें  में  बोल  वित्तीय  वर्ष  1986-87
 सभी  कल्याण  निधियों  से  हमने  वीड़ी  मजदूरों  के  वच्चों  को  निःशुल्क  शिक्षा  देने  में  लगभग  90  लाख
 रुपया  खर्च  और  आज  मुझे  यह  कहते  हुए  प्रसन्नता  है  कि  हमारे  द्वारा  दी  गई  निःशुल्क  शिक्षा
 के  बीड़ी  मजदूरों  के  बच्चों  में  से  अनेक  डाक्टर  और  दर  जीनियर  बने  उनमें  से  कुछ  से

 मिलकर  मुझ  बहुत  प्रसन्नता  हुई  ।  उनका  ग्रप  बहुत  ढी  सन्‍्तोषजनक  यह  कहना  सही  नहीं
 है  कि  उनके  लिए  कुछ  भी  नहीं  किया  गया  है  |  ठीक  हमने  पर्याप्त  कार्य  नहीं  किया  अपेक्षित
 लक्ष्य  जिसे  हम  प्राप्त  करना  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  लेकिन  कुछ  कार्य  क्रिया  गया  है  और  मुझे
 विश्वास  है  कि  यदि  राज्य  सरकारें  शरू  करने  में  अधिक  खूचि  तो  हम  बहत  कुछ  कर  सकते  हैं  ।

 >

 डाक्टर  आप  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  को  क़्ियान्वित  करने  के  बारे  में  बोल  रहे
 थ  ।  मैं  जो  कर  सकता  हू  ,  वह  यह  है  कि  मैं  केवल  उम्हें  लिख  सकता  हूँ  और  उन्हें  थाद  दिला  सकता

 हूं  ।  आप  भा  मुझे  याद  दिला  चके  हैं  कि  मरे  पत्रों  स  कुछ  नहीं  होगा  क्योंकि  आप  जानते  हैं  कि  मैं
 आपको  इसी  तरह  उत्तर  देने  जा  रहा  था|  मैं  राज्य  सरकारों  को  लगातार  याद  दिलाता  रहा  हू  ।

 वास्तव  मेरे  मन्त्रालय  की  प्राथमिकता  सूची  में  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  का
 क्रियान्वयन  प्राथमिकता  सूची  में  पहले  नम्बर  पर  है  क्‍योंकि  मैं  विश्वास  करता  हूं  कि  यदि  यह  अकेला

 न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  को  ईमानदारी  तथा  कारगर  ढंग  से  लागू  किया  जाता  तो
 असंगठित  मजदूरों  की  अनेक  समस्याएं  हल  हो  हम  से  इतना  महत्व  दे  रहे  हैं

 '  ।

 दसा  सामन्‍्त  :  राज्यों  मे  काग्र  स  सरकारों  के  बारे  में  बताए

 उवाध्यक्ष  महोदम  <  वह  सामान्य  रूप  में  सभी  राज्य  के  बारे  में  बता  रहे  हैं  ।

 श्री  संगमा  :  डाक्टर  मैं  बह  व्यक्ति  नहीं  हुं  जो  भद  करता  हैं  ।  में  कह  रहा  हू
 कि  जिस  राज्य  सरकार  ने  भी  अच्छा  कार्य  अच्छा  किया  और  मैंने  जिन  राज्यों  के

 नाम

 mei

 सब  विपक्षों  दलों  द्वौरा  शासित  राज्यों  के  हैं  ।  आप  मेरा  दृष्टिकोण  क्‍यों  नहीं  समझते  ?
 डॉ  कु

 2२
 दि  पे  बे

 of  )  डक्टिरे  अपकी  विकास  में  नहीं  हैंਂ  ।
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 बनी  ्क
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  आप  अपना  भाषण

 जारी
 रखें  ।

 श्री  संगमा  :  डाक्टर  यदि  मुझे  आपको  उत्तर  देना  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  यह  कार्य  करने  की  आवश्यकता  नहों  है  ।

 4,

 श्री  संगमा  :  जब  कभी  मैं  सदन  म  हाता  आप  मेरे  सम्मख  बंठने  में  शर्म  महसूस
 करते  मैं  आपके  बारे  में  सभा  में  सब  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  ।  कृपया  इस  पर  ध्यान  मैं  एक

 मन्धो  हू  ।  मैं
 सभी  मजदूर  संघों

 के
 ने

 ताओं
 के  कार्य-कलाप

 जानता  हू  ।  मैं  जानता  हू  कि  कोन
 स  मजदर  संघ  नेता  अच्छे  हैं  और  कोन  से  बरे  आप  अष्ष्टोी  सरकारों  और  बरी  सरका

 गो  गा  न  s  है  -  ७  ब्थ  A
 क्यों  बात  कर  रहे  मजद्र  संघ  नेता  अच्छे  भी  हैं  और  बुरे  भी  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  आप  अनावश्यक  बाधा  क्‍यों  डाल  रहे  हैंਂ  आप  बीच  में  बाधा  नही  डालें
 और  ध्यान  दूसरी  ओर  न  करायें

 डा०  दत्ता  सामन्‍्त  :  यह  दुख  की  बात  हे  कि  करोड़ों  व्यक्ति  गरीबों  की  रेखा  से  नीचे  रह
 रहे  इस  सदन  में  हम  कया  चर्चा  कर  रहे  हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्या  चर्चा  कर  रहे  हैं  ओर  अन्य  केवल  बात-चीत  कर  रहे  हैं  ।  मंत्री
 आप  जारी

 डा०  दत्ता  सामन्त  :  कांग्रेस  सरकार  को  किसने  रोका  है  ?

 श्री  पाटिल  :  मैं  व्यवस्था  के  प्रश्न  पर  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  व्यवस्था  का  प्रश्न

 श्री  पाटिल  :  मन्त्री  महोदय  डा०  दत्ता  सामन्त  को  चुनौती  दे  चुके  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसमें  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  कृपया  जारी  रखें  ।

 श्री  पाटिल  :  डा०  दत्ता  सामनन्‍्त  को  चुनौती  दी  गई  मंत्री  महोदय  इस  पर  चर्चा
 कर  सकते  हैं  ।

 दत्ता  सामन्‍्त  :  आप  इसे  समाप्त  करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  बता  रहा  हूं  कि  डा०  दत्ता  सामन्‍्त  को  अनुपूरक  प्रश्न  रखने  का  कोई

 अधिकार  नहीं  है  जब  मंत्री  महोदय  उत्त  र  दे  रहे  हों  ।  इसमें  व्यवस्था  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।

 श्री  संगमा  :  सदन  के  डा०  दत्ता  सामन्‍त  भारत  सरकार  के  भ्रम  मंत्रालय

 के  कर्मखारी  थे  ।  उन्होंने  भी  श्रम  मन्त्रालय  में  कुछ  काम  किया  है  ।  भोर  इस  प्रकार वह  एक  समय

 श्रम  मन्त्रालय  के  अग  थे  ।  इतना  ही  पर्याप्त

 अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  भी  स्वास्थ्य  के  बारे  मे  बोला  हम  स्वास्थ्य  बर  अनेक  कार्यबाहियां

 कर  रहे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शांत  रहिए  ।  मैं  अनुमति  नहों  दे  रहा  हू  ।

 श्री  संगमा  :  मैं  जानता  आप  ई०  इश०  भाई०  अस्पताल  में  वे  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  दूसरी  ओर  मत  ले  जाओ  |

 )
 श्रो  संगसमा  :  आप  अस्पताल  में  डाक्टर  थे  ।  आप  इससे  इन्कार

 कर  सकते  ।

 डा०  दत्ता  सामन्त  :  मैंने  अस्पताल  में  काम  नहीं  किया  है  ।

 श्री  संगसा  :  इस  समय  नहीं  ।

 डा०  वत्ता  सामन्‍्त  :  मैंने  में  काम  नहीं  किया  मैं  कभी  भी  सरकार  का|
 कर्मचारी नहीं  था  ।  मैंने  अस्पताल में  कहों  भी  कभी  काम  नहीं  किया  ।

 श्री  संगमा  :  इस  समय  परेशान  न  हों  ।

 डा०  बता  सामन्‍्त  :  मेरा  निजी  धंधा  बहुत  अच्छा  था  ।  मैंने  इस  छोड़  दिया  ।

 श्रो  संगमा  :  ठीक  है  ।  बिल्कुल  ठीक  है  ।

 आधे  घंटे  की

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  नही  चाहता  कि  सदन  में  निजी  मामले  उठाये  जाए  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शानन्‍्त  रहिए  ।

 श्रो  संगमा  :  हमारे  पास  कल्याण  निधि  योजना  के  अन्त्गंत  अनेक  अस्पतालों  में  अनेक
 विशेष  योजनाए  हैं  ।  जहां  तक  स्वास्थ्य  कायंक्रम  का  संबंध  हम  अपने  कायं-कलापों  का  विस्तार
 करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 जँसा  कि  सदन  को  याद  होगा  कि  मैं  यह  घोषणा  कर  च॒का  हूं  कि  हमें  वीड़ी  पर  उत्पाद-शुल्क
 दर  बढ़ानी  है  और  इस  समय  मजदूरों  की  स्थिति  अच्छी  नहीं  है  |  उत्पाद-शुल्क  में  वृद्धि  के  हम
 आशा  करते  हैं  कि  हमें  कल्याण  निधि  के  अन्तर्गत  काफी  धन  मिल  जायगा  और  हम  अपने  कारयं-कलापों
 की  वृद्धि  की  आणा  करते  हैं  ।

 इस  समय  जहां  तक  बीड़ी  मजदूरों  की  पहचान  का  संबंध  राजहस  कह  चुके  हैं  और
 यह  एक  महत्वपूर्ण  मुद्दा  मैं  इसे लगातार  उठा  रहा  हू--जब  तक  हम  यह  नहीं  जानते  कि  बीडी

 मजदूर  कोन-कोन से  उन्हें  कोई  भी  सहायता  देना  बहुत  कठिन  है  ।  हम  बीडी  मजदूरों  की

 पहचान  की  प्रक्रिया  को  प्राथमिकता  दे  रहे  हैं  जिससे  उनकी  पहचान  हो  जाए  ।  हम  पहचान  पत्र  जारी
 कर  रहे  हैं  ।  सदन  को  याद  पिछले  सत्र  श्री  साहा  के  अनुरोध  जब  हम  उनके  विधेयक
 पर  चर्चा  कर  रहे  हमने  अधिनियम  में  संशोधन  पारित  किया  और  इस  संशोधन  में  मैं  एक  उपबन्ध
 में  यह  बात  लाया  था  कि  यदि  कोई  नियोबता  अपने  कर्मचारी  को  पहचानने  में  ओर  पहचान  काई

 ब्वारी  करने  में  बिफल  होता  उसे  सजा  दी  इसे  दण्डनीय  अपराध  बनाया

 हम  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  कदम  उठ  चुके  हैं  ।

 आवास--श्री  रावत  ने  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रश्न  उठाया  इस  हमारे  पास  वो  योजनाए
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 1.  हम  इसे  मकान  स्वयं  बनाएਂ  योजना  कहते  हैं  ।  यदि  कोई  बीड़ी  मजदूर  अपना

 मकान  बनाना  चाहता  है  तो  हम  एक  हिस्सा  ऋण  के  रूप  में  और  एक  हिस्सा  राज

 सहायता  के  रूप  में  देते  वे  अपना  मकान  बना  सकते  हैं  ।

 2,  दसरी  योजना  ठीक  प्रकार  चल  रहा  है

 मुझ  सम्बद्ध  राज्य  सरकारों  का  धन्यवाद  करना  चाहिए  ।  यह  योजना  लोगों  के  आधथिक  रूप  से

 कमजोर  वर्गों  के  लोगों  के लिए  मकान  बनाने  के  लिए  बनी  है  |

 योजना  ठीक  प्रकार  चल  रही  है  |  मुझ  अवश्य  यह  कहना  चाहिए  कि  महाराष्ट्र  जेसे  राज्यों
 ने  बहुत  अच्छा.कार्य  किया  है  ।  शोलापुर  में  हमने  लगभग  4000  मकान  बनाने  शुरू  कर  दिए
 निर्माण  कायं  बहुत  प्रगति  पर  है  ।  इसी  तरह  गुजरात  ने  यह  योजना  हाथ  में  ली  मैं  सदन  को
 बआाश्वासन  दे  सकता  हु  कि  अब  हमारी  प्राथमिकता  असंगठित  क्षत्र  की ओर  है  ।  इस  समय  असंगठित
 क्षेत्र  के  अन्तगंत  हमने  बाल  महिला  निर्माण  कार्य  में  लगे  मजदूर  ओर  बीडी  मजदूर
 कछ  क्षत्रों  की  पहचान  की  जहां  हम  उनके  लिए  विशेष  ध्यान  देने  का  प्रस्ताव  करते  हैं  और
 लिए  हम  बहुत  उत्सुक  हैं  कि  भविष्य  निधि  ज॑ंसी  सामाजिक  सुरक्षा  योजनाओं  के  क़ियान्वयन  में
 जिस  पर  आज  हम  चर्चा  कर  चुके  हम  बहुत  उत्सुक  हैं  कि  हमें  इस  सामाजिक  सुरक्षा  योजना  को
 असंगठित  क्षंत्र  में  अधिक  से  अधिक  लोगों  तक  फैलाना  चाहिए  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  का  धन्यवाद  करता  हु  कि  उन्होंने  मुझे  यह  अवसर  दिया  ।

 तत्पश्चात  लोक  सभा  13  1987/22  1909  के
 ॥

 मुद्रक  :  दि  इंडियन  शेख


